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 महोदय  पोठासोन

 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 विदेशी  ऋण  के  लिए  सामवंड

 ]

 #३२25,  श्री  जा  फर्मान्डोज  :  क्‍या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यातोन्मुखी  परियोजनाओं  और  लघु  उद्योग  -  एककों  के  लिए  विदेशी  ऋण  लेने  हेतु
 मानदण्डों  को  उदार  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 किस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  ओर  एक  विवरण  सभा  पटल
 रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 सरकार  निर्यातोन्मुख  इकाइयों  के  लिए  अपने  आप  चुकता  होने  काले  विदेशी  करेंसी  ऋणों
 के  सम्बन्ध  में  आथिक  कार्य  विभाग  के  पूर्व  अनुमोदन  को  समाप्त  करके  एकਂ  स्वचालित  प्रक्रिया  लागू  करने
 के  लिए  7  1991  को  पहले.ही  सागंनिर्देश  जारी  कर  दिए  हैं  ।

 इसके  अलावा  उन  निर्यातोन्मुख  परियोजनाओं  जो  इस  स्वचालित  प्रक्रिया  का  लाभ  नहीं  उखयना
 चाहती  क ेलिए  एक  विकल्पों  की  सूची  की  व्यवस्था  की  गई  जिसमें  मुक्त  विदेशी  प्रुद्रा  जारी
 वाणिज्यिक  निर्यात  ऋण  और  पट्ट  पर  वित्तपोषण  शामिल  इसे  परिशिष्ट  में  उपक्तब्ध

 8  1991  के  विस्तृत  मार्गनि्देशों  में  स्पष्ट  किया  गया  है  ।

 लघु  इकाइयों  की  पूंजीगत  आवश्यकताओं  के  सम्बन्ध  में  पूंजीगत्त  वस्तुओं  के  अमेयात्त  के  समकध
 में  1994:  में  घोधित-छूट  की-भ्ारतीय  रिजब  बैंक  की  नीति  समुचित  व्यवस्था
 उनकी  आयात  सम्बन्धी  आवश्यकताएं  मुक्त  विदेशी  मुद्दा  जारी  क्वरने  के  प्ताध्यम  से  पूरी  होने  की  आ्ाशा
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 की  जाती  जिसके  लिए  50  लाख  रुपए  की  सीमा  तक  की  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  अनुमति  दी  गई
 है  ।  दूसरे  यदि  आयातक  360  दिन  के  संभरक  ऋण  की  व्यवस्था  करने  में  समर्थ  होता  है  तो  100
 लाख  रुपए  मूल्य  तक  की  पूंजीगत  वस्तुओं  के  आयात  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  सीधे  ही  अनुमति
 देगा  ।

 परिशिष्ठ-क

 वित्त  मंत्रालय

 आधिक  कार्य  विभाग

 निर्यातोन्मुख्लो  परियोजनाओं  के  अपने  आप  चुकता  होने  वाले  विदेशी  करंसो
 ऋजणों  के  शोधन  के  लिए  स्वचालित  प्रक्रिया

 उहृश्प  :

 (1)  निर्यात  क्षमता  के  तेजी  से  विस्तारण  के  लिए  सुविधा  देने  ।

 (2)  वाणिज्यिक  लेन-देनों  में  कम  से  कम  प्रशासनिक  हस्तक्षेप  ।

 (3)  मा्गनिर्देश  तैयार  करके  पारदर्शिता  और  सामंजस्य  लागू  करना  और  प्रत्येक  मामले  के
 अनुमोदन  से  बचना  ।

 पात्रता  :

 (1)  यह  सुविधा  निर्यातोन्मुख  परियोजनाओं  द्वारा  उपयोग  तक  सीमित  होगी  ।  इस  परिभाषा  में
 न  केवल  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  ई०  पी०  जेड०  इकाइयां  आदि  शामिल  होंगी  अपितु  सभी

 जिनकी  निर्यात  क्षमता  शामिल  होंगी  |  जैसाकि  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  परिभाषित
 किया  गया  केवल  ऐसी  परियोजनाओं  जो  निवल  विदेशी  मुद्रा  अजेन  कर  रही  हैं  जो  कि  विदेशी
 मुद्रा  ऋण  चुकाने  के  लिए  पर्याप्त  विचार  किया  जाएगा  ।  ऐसी  जिनकी  निवल  विदेशी
 मुद्रा  आय  नहीं  तो  परियोजना  वित्तपोषित  किए  जा  रहे  साधनों  के  अलावा  अन्य  साधनों  से  विदेशी

 मुद्रा  आय  का  निगम  अस्तित्व  होते  हुए  पात्र  नहीं  होंगी  ।

 (2)  निर्यात  क्षमता  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  विद्यमान  इकाइयों  का  व्यय  और  आधुनिकोकरण  भी
 पात्र  होगा  ।

 ऋचों  का  प्रयोजन  :

 (1)  पूंजीगत  कच्ची  सामग्री  और  संघटकों  के  आयात  को  वित्तपोषित  करने  और  लागू
 आयात  वित्त  प्रणाली  के  अनुसार  प्रोद्योगिकी  अदायगियां  ।

 (2)  परियोजना  की  रुपए  सम्बन्धी  आवश्यकताओं--स्थानीय  लागत  को  वित्तपोषित  करने  के

 लिए  ।
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 राशि  :

 परियोजना  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  ।

 ऋण  का  स्रोत  :

 कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  विदेशी/अनिवासी  भारतीय  इक्विटी
 खरीददार  अथवा  अन्तर  विदेशी/अनिवासी  भारतीय  वेयक्तिक  और  नियम  अस्तित्वों

 के  पास  अवधि  पहुंच  की  अनुमति  ।

 ब्याज  को

 अधिकतम  अनुमत  ब्याज  की  ऋण  की  करेंसी  में  भूल  दर  अथवा  छः  महीने  की  मुक्त  दर
 जिसमें  2  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  जोड़ा  इनमें  से  जो  भी  अधिक  होगी  ।  अधिकतम  सीमा

 ब्याज  दर  के  विकल्पों  की  परिकल्पना  नहीं  करती  है  ।

 ऋण  को  करेंसी  :

 कोई  प्रतिबन्ध  हालांकि  करेंसी  विकल्पों  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।

 परिषक्यता  :

 न्यूनतम  परिपक्वता  अवधि  छः  मासिक  वापसी-अदायगियों  के  साथ  दो  वर्ष  होगी
 तम  परिपक्वता  सीमा  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  जिसे  ऋणकर्ता  द्वारा  नकद  प्राप्ति  सम्भावनाओं  के
 आधार  पर  समायोजित  किया  जा  सकता  है  ।

 ऋण  परिशोधन  :

 ऋण  की  वापसी-अदायगी  निर्यातक  की  निवल  विदेशी  मुद्रा  अजनों  की  उपलब्धता  के  अधीन
 जेसा  कि  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  परिभाषित  किया  गया  है  और  प्रेषण  से  धूवव  सम्बन्धित

 कृत  डीलर  द्वारा  सत्यापित  किया  गया  है  |  ब्याज  की  अदायगी  इस  प्रतिबन्ध  के  बिना  अनुमत्य
 होगी  ।

 पूर्थ-भुगतान  :

 ऋण-दस्तावेज  में  दश्ड  के  बिना  उधारकर्ता  के  विकल्प  पर  पूर्व-भुगतान  विनिदिष्ट  किया  जाना
 चाहिए  ।  न्यूनतम  परिपक्वता  के  अधीन  बापसी-अदायगी  में  वृद्धि  भी  निवल  विदेशी  मुद्रा  अजंन  की
 उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगी  जैसाकि  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  परिभाषित  किया  गया  है  और  प्राधिकृत
 डीलर  द्वारा  सत्यापित  किया  गया  है  ।

 चूक/दण्डस्वरूप  ब्याज  को  दर  :

 सामान्य  दर  से  अधिकतम  2  प्रतिशत  अधिक  की  अनुमति  दी  जाएगी  ।
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 प्रतिभूति  :

 किसी  भारतीय  भारतीय  विकासात्मक  वित्तीण  संस्था  अथवा  किसी  विदेशी  बेंक  के  भारतीय

 कार्यालय  से  किसी  गारंटी  की  अनुमति  नहीं  होगी  ।  परिसम्पत्तियों  पर  प्रभार  के  लिए  परियोजना  को

 वित्तपोषित  करने  वाले  भारतीय  बेंकर/भारतीय  विकासात्मक  वित्तीय  संस्था  से  सिफारिश  और  अनुमति
 आवश्यक  होगी  ।

 ऋण  अमुमोवन  प्रक्रिपाएं

 (1)  आथ्थिक  काये  विभाग  का  पूर्व  अनुमोदन  आवश्यक  नहीं  होगा  ।

 (2)  ऋणकर्ता  को  भारतीय  रिजवे  ढेंक  के  ऋण  को  पंजीकृत  करवाना  होगा  और  भारतीय

 रिजवे  ढौंक  का  अनोप॑चारिक  अनुमोदन  प्राप्त  करना  होगा  |  भारतीय  रिजवं.बैंक  यह  सुनिश्चित  करेगा

 कि  स्वचालितता  के  उद्देश्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  अनुमोदन  प्रक्रिया  को  पर्याप्त  तेजी  से  निपटाया  जा

 रहा  है  ।

 (3)  भारतोय  रिजवं  डौंक  अपने  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  अनुमोदन  की  शक्तियां  देने  क ेलिए  कदम

 उठाएगा  ।

 (4)  इस  प्रक्रिया  के  अन्तगंत  मध्यावाधि/दीघवधि  ऋण  करारों  के  रिकार्ड  की  प्रणाल्री  को

 समाप्त  कर  दिया  जाएगा  और  भारतीय  रिजवं  होंक  द्वारा  जारी  किया  गया  अनुमोदन  मनोनीत  प्राधिकृत
 डीलर  के  माध्यम  से  लेन-देन  करने  के  लिए  पर्याप्त  होगा  ।

 (5)  ब्याज  अथवा  ऋण  को  वापसी-अदायगी  के  प्रेषण  के  लिए  भारतीय  का

 अनुमोदन  आवश्यक  नहीं  जिसे  प्राधिकृत  डीलर  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धता  के  आवश्यक

 सत्यापन  के  आधार  पर  मनोनीत  प्राधिकृत  डीलरों  के  माध्यम  से  किया

 (6)  भारतीय  रिजवं  बैंक  निबल  विदेशी  मुद्रा  अजंन  को  स्पष्ट  रूप  से  परिभाषित  करेगा  और

 प्राधिक्ृत  डोलर  को  सूचित  करेगा  ।

 परियोक्षण  तंत्र  :

 (1)  भारतीय  रिजथ॑  हक  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  द्वारा  जारी  किए  गए  अनुमोदनों प्रत्तियां
 विदेशी  वाणिज्यिक  उधार  आधिक  कार्य-विभाग  को  भेजी  जाएंगी  ताकि  आथिक  काय॑  विभाग  के

 ई०  सी०  बी०  प्रभाग  द्वारा  सी०  एस०  ढो०  आर०  एम०  प्रणांलियों  पर  रखे  जा  रहे  विदेशी  वाणिज्यिक

 ऋण  के  आंकड़ों  को  नियमित  रूप  से  अक्तन  बनाया  जा
 ॥

 (2)  केन्द्रीय  भारतीय  रिजवं  बैंक  प्रत्येक  मास  की  5  तारीख  को

 ऋण  महृत्व  ब्याज  की  चूक/दण्डस्वरूप  ब्याज  की  दर  का  ब्यौरा  देढे

 हुए  पूर्ववर्ती  मास  के  दौरान  जारी  किए  ऋण  अनुमोदनों  का  समेकित  नियरण  ऋण-वार  मासिक  ब्यौरे
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 (3)  प्रत्येक  वर्ष  में  अप्रैल  और  अक्तूबर  में  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  केन्द्रीय  कार्यालम और  आथिक
 कार्य  विभाग  के  ई०  सी०  बी०  प्रभाग  के  बीच  छमाही  समायोजन  किया  जाएगा  |

 कार्यास्वयन  :

 (1)  संशोधित  मार्गनिर्देश  जारी  होने  की  तारीख  से  प्रभावी  होगी  ।

 परिशिष्ट-स

 वित्त  मंत्रालय

 आध्िक  कार्य  विभाग

 ई०  सी०  बो०  प्रभाग

 निर्यातोन्मुख  परियोजनाओं  को  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकताओं  के  वित्तपोषण
 के  लिए  संशोधित  मार्गनिर्देश

 शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  एफ०  टी०  जेड०/ई०  पी०  जेड०  की  इकाइयां  और  एक्जिम
 नीति  के  पैरा  197  द्वारा  आरोपित  निर्यात  दायित्व  के  तहत  संचालित  इकाइयां  अपनी  विदेशी  की
 आवश्यकताओं  की  पूति  के  लिए  जीचे  दिए  गए  विकल्पों  की  सूची  के  लिए  पात्र  बनी  रहेंगी  ।

 ये  संशोधित  मार्ग-निर्देश  पहले  दिनांक  19-3-1991  को  जारी  मार्म-निर्देशों  का  अतिक्रमण

 1.  2  करोड़  अमरोको  डालर  ओर  उससे  कम  राशि  को  विदेशों  मुद्रा  को  आवश्यकताए

 दिनांक  7-11-91  की  मार्ग-निर्देश  अनुसूची  के  अनुसार  अपने  आप  चुकता  होने  वाले  ऋण
 के  लिए  स्वतः  तिकासी  ।

 है

 विदेशी  इक्विटी  के  तहत  विस्तारण  ।

 जहां  आवश्यकता  50  लाख  से  अधिक  न  हो  वहां  भारतीय  रिजवं  ढौंक  द्वारा  विदेशी  मुझ
 का  जारी  किया  जाना  |  ,  ;  ।

 जहां  आवश्यकता  50  लाख  रुपए  और  100  लाख  रुपए  के  बीच  में  हो  वहां  भारतीय
 रिजवें  बैंक  द्वारा  अनुमोदित  एक  वर्षीय  ऋण/पृर्तिकर्ता  ऋण  ।  रा

 100  लाख  रुपए  से  अधिक  की  आवश्यकता  की  स्थिति  में  आधिक  कार्य  विभाग  द्वारा
 अनुमोदित  प्रत्यक्ष  ई०  सी०  निर्यात  छह  महीने  की  अदायंगी  सहित  कम  से  कम  2  वर्षीय
 त्वरित  परिपबवता  अथवा  5  वर्षीय  परिपकवता  पर  पट्टे  पर  वित्तपीषण  ।

 ॥

 निर्यात  वित्तपोषण  के  मामले  में'जो  सामान्यतः  आयात  का  केवल  85  प्रतिक्षत तक  है
 15  प्रतिशस  के  अन्तर  को  भारत्तीय  रिजवं-बंक  द्वारा  लिए  गए  निरणंय  के  अनुसार  मुक्त  विदेशी  मुद्रा  जारी

 ह

 3.
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 करके  अथवा  एक  वर्षीय  ऋण  द्वारा  पूरा  किया  जाएगा  ।  यदि  परियोजना  प्राधिकारी  चाहें  तो  इस  अन्तर
 को  विदेशी  इक्विटी  द्वारा  भी  वित्तपोषित  किया  जा  सकता  है  ।

 भारतीय  बेंक  अथवा  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  15  करोड़  रुपए  के  मूल्य  तक  की  गारंटी
 व्यवस्था  से  सम्बद्ध  पहले  की  सीमाएं  अब  संशोधित  करके  2  करोड़  अमरीकी  डालर  कर  दी  गयी  हैं  ।

 2  करोड़  असरीको  डालर  से  अधिक  को  राशि  को  विदेशों  मुव्रा  आषश्यकताओं  के  लिए

 2.  जिन  परियोजनाओं  की  विदेशी  मुद्रा  आवश्यकताएं  2  करोड़  अमरीकी  डालर  से  बढ़  जाती
 वहां  वित्तीय  व्यवस्था  का  स्रोत  निम्न  प्रकार  होगा  :--

 विदेशी

 दिनांक  7-1  1-91  को  जारी  मार्ग-निर्देशों  के  अनुसार  अपने  आप  चुकता

 उपरोक्त  और  का  और

 आधिक  काये  विभाग  द्वारा  तय  किए  गए  अन्य  वित्तीय  स्रोत  ।

 थी  जाजज  फर्नान्‍डोज  :  अध्यक्ष  जो  स्टेटमेंट  सभा-पटल  पर  रखा  गया  उसे  हमने  पढ़  लिया

 है  परन्तु  मुझे  इसमें  कुछ  बातों  को  लेकर  परेशानी  परेशानी  यह  है  कि  आपने  दो  स्टेटमेंट्स  इसमें  दौ

 हैं  और  दोनों  के  साथ  जो  अप॑न्डिसाइजेज  दी  उनमें  से  एक  है  :---

 |

 निर्यातोन्मुखी  परियोजनाओं  के  स्वतः  खत्म  होने  विदेशी  मुद्रा  ऋणों  की  मंजूरी  के  लिए
 स्वचालित  प्रक्रिया  ।

 ओर  दूसरी  हैं  :--

 निर्यातोन्मुखी  परियोजनाओं  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  देने  की  आवश्यकताओं  के  लिए  संशोधित
 मार्गे-निर्देश  ।

 ]

 ...  इन  दोनों  आप  जिस  प्रकार  एक  खुली  छूट  दे  रहे  मुझे  इसमें  चिन्ता  यह  है  कि

 इन्वाईसिंग  के  मामले  को  आप  कंसे  क्योंकि  सारे  आटोमेटिक  क्लियरेंस  की  जहां  आप  बात  कर

 रहे  हो  सकता  है  कि  50  लाख  रुपए  का  आटोमेटिक  क्लियरेंस  आप  दे  रहे  लेकिन  पेप्सी  कोला  का
 ताजा  उदाहरण  हमारे  सामने  इसी  सदन  के  अन्दर  दो-तीन  महीने  पहले  हमने  उसे  उठाया  था  कि
 कंसे  विदेश  से  जो  मशीनरी  यहां  पर  लायी  उसका  दाम  उन्होंने  दो  गुना  और  तीन  गुना  तक  करके

 यहां  से  विदेशी  मुद्रा  ल ेजाने  का  काम  इस  प्रकार  आप  जो  आटोमेंटिक  सारा  मामला  कर  रहे
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 इसमें  ओव  र-इन्वाइसिंग  को  रोकने  का  आपके  पास  कया  उपाय

 थ्री  रामेश्वर  ठाकुर  :  अध्यक्ष  यह  सुविधा  इसलिए  दी  गयी  है  ताकि  जो  छोटे  कारोबार  में
 लगे  लोग  यदि  वे  50  लाख  रुपए  तक  का  आयात  करना  चाहते  खासतौर  से  कोई  कैपिटल  गुड्स  या
 मशीनरी  वर्गरह  विदेश  से  मंगवाना  चाहते  उन्हें  वह  मंगवाने  में  सुविधा  रहे  ।  उन्हें  इसके  लिए  वित्त
 मन्त्रालय  में  आने  की  आवश्यकता  नहीं  है  बल्कि  वे  सीधे  रिजव  बैंक  के  पास  जा  सके  और  रिजवं  बैंक
 ऑफ  इण्डिया  उन्हें  वह  सामान  मंगाने  की  इजाजत  दे  दे  ।  इस  प्रकार  की  जो  बात  कही  जाती  है  कि  लोग
 जब  फौरेन  एक्सचेंज  की  इन्वाइसिंग  करेंगे  तो  उसमें  कुछ  गड़बड़ी  वह  अलग  मुद्दा  है  ।  यह  सुविधा
 सिर्फ  इसलिए  द्वी  गयी  है  ताकि  आयात  में  परेशानी  न  हो  और  छोटे  कारोबार  में  छीटे  व्यापारी
 50  लाख  रुपए  तक  का  माल  विदेश  से  आयात  कर  इम्पोर्ट  कर  सके  और  उन्हें  किसी  तरह  की
 असुविधा  न  हो  ।  ऐसी  सुविधा  केवल  रिजवं  बेंक  के  माध्यम  से  ही  उन्हें  मिल  जाए  ।  मैं  समझता
 हूं  कि इस  तरह  फी  अनियमितता  नहीं  होगी  बल्कि  इसमें  मौनिर्टारेंग  का  भी  इन्तजाम  रिजवं  बैंक  के
 पास  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  भी  ।  जिसे  भी  इस  तरह  की  ऑटोमैटिक  विलियरेंस  दी  जिन्हें  यह
 सुविधा  दी  जा  रही  जिसके  अन्तगंत  वे  50  लाख  रुपए  तक  का  कंपिटल  गुड्स  मंगवा  सकते
 उन  सब  की  मौनिटरिंग  की  जाएगी  और  जो  लोग  इस  तरह  की  गड़बड़ी  ओवर-इन्वाइसिंग  करेंगे
 या  अण्डर  इन्वाइसिंग  उसके  लिए  हमारे  दूसरे  अंग  आयकर  के  रिैन्यू  के  दुसरे
 विभाग  हैं  एन्फोसमेंट  आयकर  जिनके  द्वारा  ऐसी  चीजों  की  जांच-पड़ताल  अलग  से  की  जाती  है  ।
 मगर  यह  सुविधा  आयात  में  सहुलियत  इसीलिए  दी  गयी  है  ।

 श्री  जाज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  बात  साफ  नहीं  मैं  इस  मामले  में  सफाई  चाहता  हूं  ।
 आपने  जो  50  लाख  रुपए  तक  की  बात  यहां  तो  एक  करोड़  रुपए  तक  का  कं॑पिटल  गुड्स  भी  कोई
 व्यक्ति  ला  सकता  इस  मामले  में  मुझे  सफाई  चाहिए  क्योंकि  एक  करोड़  रुपए  तक  का  कैपिटल
 गुड्स  जब  आप  देश  के  अन्दर  ला  सकते  हैं--अगेन्स्ट  सप्लायर  क्रंडिट--तो  सप्लायर  ऋंडिट  के  अन्तबंत
 एक  करोड़  रुपए  तक  का  कंपिटल  गुड्स  लाते  अगर  किसी  व्यक्ति  ने  केवल  50  लाख  रुपए  मुल्य
 का  कैपिटल  गुड्स  लाने  का  काम  किया  और  आपसे  एक  करोड़  रुपए  का  क्लियरंस  ले  किसी  भी
 प्रकार  का  क्लियरेंस  चेक  आपके  पास  नहीं  आपकी  तरक  से  खूलो  छूट  इस  प्रकार  आप
 उसके  ऊपर  कंसे  निगरानी  और  नियंत्रण  रखेंगे  ?  यह  समस्या  मुझे  सामने  नजर  आता  है  ।

 श्री  रामेश्वर  ठाकुर  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  50  लाख  रुपए  का  उल्लेख  किया
 यदि  हम  पूरे  विवरण  को  देखें  तो  हम  पायेंगे  कि  विभिन्‍न  प्रकार  की  सुविधाएं  दी  गई  हैं  ।  पहली  सुविधा
 यह  थी  कि  50  लाख  रुपए  तक  के  आने  की  सुविधा  जिसमें  फ्रो  फॉरेन  एक्सचेंज  की  जो  जरूरत  होगी  वह
 रिजवं  बैंक  देगा  और  50  लाख  से  एक  करोड़  रुपए  यह  भी  छोटे  उद्योग  के  बीच  ही  माना  गया  है  ।
 इसमें  इस  आधार  पर  दिया  जायेगा  कि  जो  एक  साल  तक  की  अवधि  के  लिए  अपने  क्रैंडिट  अपने
 ऋण  का  इन्तजाम  करेगा  और  अपने  निर्यात  की  आमदनी  से  उसका  भुगतान  कर  सकेगा  उनको  एक
 करोड़  तक  की  सुविधा  दी  यह  जो  कहा  जाता  है  कि  50  लाख  की  या  एक  करोड़  की  सुविधा ले  लेंगे  और  50  लाख  का  माल  मह  बात  नहीं  होगी  |  जो  सारा  माल  आता  है  उसकी  सारी
 चेकिंग  होती  है  ।  हम  जिस  सुविधा  की  बात  कर  रहे  वह  केक्‍्ल  विदेशी  मुद्रा  की  सुविधा  की  बात  है
 और  जहां  तक  अन्य  चेकिंग  करने  की  व्यवस्था  है  आयकर  में  और  कस्टम  एक्साइज  वह  सुविधा  रहेगी  ।
 जो  कंपिटल  गुड्स  उसके  सभी  कागजों  की  जांच-पड़ताल  की  जायेगी  और  रिजवं  बैंक  का  भी
 इसमें  मॉनिटरिंग  सेल  विदेशी  आयात  की  जो  अभी  दिक्कत  हो  गई  थी  जो  19  मार्च  199  |  को
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 सब  प्रकार  का  आयात  बन्द  कर  दिया  उसके  बाद  हमारी  स्थिति  में  सुधार  हुआ  है  ।  इसकी  सुविधा

 छोटे  लोग  लेते  रहे  पहले  जो  नियम  ।9  मार्च  1991  तक  उस  समय  छोटे  उद्योगों  के  लिए  कोई
 *  भिन्‍न  रास्ते  नहीं  सब  की  एक  ही  श्रेणी  मानी  गई  अब  सरकार  ने  छोटे  उद्योगों  क ेलिए  अलग

 से  सुविधा  दी  है  जिससे  छोटी  चीजों  का  आयात  करने  वालों
 को

 चिशेष  असुविधायें  न  हों  ।

 ही  आें  फर्वास्क्रोश  :  मुझे  मन्त्री  जी  की-बात  कोई  जचत्ी  नहीं  .  है  मैं

 अगज्ञा  प्रश्न  फूछना  चाहता  हूं  |  पेप्सी  कोला  का  नाम  लेना  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  पेप्सी  ही  नहीं
 सैकड़ों  कम्पनियां  इस  प्रकार  लगातार  लूट  करती  रही  अब  उनको  अपर लूट  करने  की  छूट  मिलेगी  ।

 मैं  बह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  आप  देने  जा  रहे  हैं  लेकिन  अभी  वह  और  बरबादी  करेंगे  इस  देश  यह
 मेरे  मन  की  परेशानी  है  ।  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  आपने  यहां  कहा  कि

 ]

 ऋणों  की  पुनः  अदायगी  कुल  विदेशी  मुद्रा  की आय  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगी  ।

 यानी  जो-जो  कृम्पनियां  इस  नये  नियम  के  कजं  लेंगे  तो  वे  कर्ज  और  उसके  .  ऊपर  का
 ब्याज  वापस  लेने  के लिए  और  अपना  खुद  का  जो  माल  वे  निर्यात  करेंगे  उससे  विदेशी  मुद्रा  कमाएंगे
 और  फिर  उसी  से  पैसा  वापस  दिया  चिन्ता  मेरी  यह  है  कि  ऐसे  अनेक  अनुभव  हम  लोगों  ने
 देखे  हैं.कि  इजाजत  इस  से  ली  जाती  धाहर  से  चीजें  लायी  जाती  उसके  बाद  कहा  जाता  है
 कि  एक्सपोट  कर  नहीं  सकते  क्योंकि  माल  सब-स्टेंडड  इसके  अलावा  और  भी  कई  चीजें  हो  सकती
 हैं.जँसे  कि  कारखाने  में  हड़ताल  हो  सकती  है  या  और  दिक्कत  हो  सकती  ऐसे  में  बह  पैसा  देने  की
 स्थिति  में  नहीं  रहेंगे  ।  ऐसी  परिस्थिति  में  क्या  भारत  सरकार  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं,.इस

 लेकिन  अंततोगत्था  यह  जिम्मेदारी  लेने  क ेलिए  तैयार  हैकि  इस  प्रकार  विदेशों  से  चीजें  लाकर
 फिर  बिदेश  निर्षात  करने  के  लिए  असमर्थ  हुए  लोगों  का  जो  विदेशी  कर्ज  क्या  उसे  आप  अपने  ऊपर
 लेंगे  और  अगर  नहीं  लेंगे  तो  इसके  अन्तिम  नतीजे  क्‍या  होंगे  ?

 भ्रो  रामेश्वर  ठाकुर  :  अध्यक्ष  मैं  ऐसा  मानता  हूं  कि  जो  हमारे  व्यावसायिक  वर्ग  के  लोग
 छोटे  व्यवसायी  उसमें

 से
 अधिकांश  लोग  ऐसे  हैं  जो  जिम्मेदार  व्यवसायी  हैं  और  कई  चीजें  मंगाते  हैं

 इस  शर्त  पर  मंगाते  हैं
 कि

 50  लाख  से  एक  करोड़  रुपए  की  मुद्रा  के  साथ  उन  चीजों  का  आयात
 जिसका  निर्यात  करेंगे  ।  अधिकांशतः  हमने  देखा  है  कि  ऐसे  लोग  अपना  जो  कमिटमेंट  या  जो

 शर्त  उसकी  पूर्ति  करते  हैं  ।  केवल  संदेह  के  आधार  पर  हम  ऐसी  बात  सोचें  कि  वे  गड़बड़ी  मैं
 समझता  हूं  कि  यह  बहुत  अधिक  है  ।  ऐसी  किसी  खास  गड़बड़ी  का  कोई  केस  अगर  माननीय  सदस्य  :
 पास  हो  तो  वह  हमें  अभी  हमने  7  नवम्बर  को  इसमें  परिवतंन  किया  उसके-बाद  कोई  एद

 भी  ऐसा  छोटा  व्यापारी  आया  हो  जिसने  गड़बड़ी  किया  हो  तो  हम  उसके  बिलाफ  उचित  कारंवाई
 हम  उनको  सुविधा  जरूर  देंगे  जिससे  छोटे  व्यवसायी  बाहर  से  आयात  कर  सके  और  निर्यात  भी

 कर  सकें
 ।  उससे  जो  आमदनी  उससे  जो  करजं  उसकी  बह  पूर्ति  हेम  समझते  हैं

 सस्कार  की-इसमें  यह  धारणा  है  कि  हम  व्याप'र  खासतौर  से  निर्यात  को  अधिक  से  अधिक  ढ़ाएं
 और  हम  जानते  हैं  कि  निर्यात  में  हमारे  छोटे  व्यापाध्यों  का  अश  बहुत  बड़ा  है  इसलिए  इसके  माध्यम
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 से  छोटे  व्यापारी  भी  निर्यात  कर  उनको  खासतौर  से  इस  सुविधा  का  प्रावधान  किया  गया  है  और
 इसके  द्वारा  वे  निर्यात  को अधिक  से  अधिक  कर  सकंगे  |  कोई  भी  यदि  स्पेसिफिक  गड़बड़ी  होगी  तो  मैंने
 बताया  कि  मोनेटरिंग  का  नियंत्रण  का  कक्ष  बना  मन्त्रालय  में  और  रिजवं  बैंक  में  लेकिन

 इसके  बाद  भी  किसी  माननीय  सदस्य  के  ध्यान  में  कोई  बात  आई  तो  उस  पर  हम  विश्लेष  कार्यवाही

 ]

 रो  मनोरंजन  भक्त  :  यह  सवंविदित  है  कि  पहले  ही  काफी  अधिक  विदेशी  आंतरिक  ऋण
 की  अदायगी  करनी  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  से  विशेष  रूप  से  जानना  चाहूंगा  कि  विद्यमान  विदेशी
 ऋण  पर  जी०  डी०  पी०  और  जी०  एन०  पी०  की  प्रतिशतता  कया  है  और  बया  सरकार  भविष्य  में

 इस  सम्बन्ध  में  कानून  बनाने  पर  विचार  करेगी  ताकि  विदेशी  ऋण  पर  निगरानी  और  नियंत्रण  रखा  जा
 सके  ।

 क्री  राभेश्वर  ठाक्र  :  जहां  तक  विदेशी  ऋण  की  बात  है  वे  भिन्न  हमारे  पास
 वार  चीजों  का  पूरा  ब्यौरा  यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  हम  यह  दे  सकते  हमारे  पास
 योजनावार  जानकारी  है  ।  स्वीडन  ज॑से  कतिपय  देश  और  अन्‍य  देश  हमें  सहायता  देते  हैं  और
 यहां  से  यह  सहायता  बिना  कोई  शत  दी  जाती  है  अर्थात  यह  ब्याज  सहित  दी  जाती  हमें  लम्बे  समय
 के  लिए  आई०  डौ०  ए०  सहायता  मिलती  है  जिसमें  हमें  आमतौर  पर  50  वर्षो  के  लिए  कोई  ब्याज
 नहीं  देना  होता  है  ।  हमें  तो केवल  0.75%  सेवा  प्रभार  देना  होता  अन्य  मामलों  में  भिन्‍न-भिन्‍न
 प्रकार  के  ऋणों  की  शर्ते  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  हैं  ।  किसी  देश  के  द्वारा  ऋण  और  सहायता  अपने  आधिक
 बिकास  के  लिए  ली  जाती  यह  तो  राष्ट्र  की  विकास  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  होती
 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  प्रश्न  बहुत  साधारण  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं
 कि  जी०  डी०  पी०  में  विदेशी  ऋण  का  क्या  प्रतिशत  है  ।

 वित्त  सन्‍्त्री  मनमोहन  :  पिछले  वर्ष  के  अन्त  की  तरह  अनिवासी  भारतीयों  के  ऋण
 के  सहित  देश  पर  कुल  बाहरी  ऋण  हमारे  सकल  घरेलू  उत्पाद  का  22  प्रतिशत

 ]

 क्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  ने  आयात-निर्यात  और  वित्त  का

 है

 ध  प्रारूप  यहां  प्रस्तुत  झा  साहब  के  प्रश्न  में  ।  मैं  एक  बहुत  सिम्पल  सी  दिवकत  की  ओर  आपसे

 प्रत्न  चाहता  हूं  ।  हमारे  यहां  लघु  उद्योग-धन्धे  होते  हैं  भौर  जो  मोती  होती  वह  बाहर  विदेशों
 की  सप्लाई  होता  इसकी  लागत  55  रुपया  होती  है  और  सप्लायर  इसको  35  रुपए  किलो  में  विदेशों

 |
 तो

 भेजता  है  और  विदेशों  से  जो  आयात  करता  मोती  में  लगने  वाले  मंटीरियल  का  आयात  करता  है
 छतो  :  30  परसेण्ट  सीमा  शुल्क  उस  पर  बचाता  आपकी  पालिसी  के  मुताबिक  ।  सारे  के  सारे

 |
 धन्धे  ठप्प  पड़  गए  सामान  कंभ  कीमत  पर  बाहर  भेजा  जाता  है  भोर  उसकी  लागत  यहां

 ज्यावा  होती  है  तो  मैं  पहु  जानता  चाहता  हैं  कि  भायात  ओर  तिर्थात  के  इस  लामले  में  थो  शीना  शुक्क

 |  हि
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 छोड़कर  बाहर  से  जो  कच्चे  माल  का  खपत  के  लिए  सामान  मंगाए  जाते  उन  सामानों  का  यहां  पर
 भारी  मात्रा  में  ब्लेक  इस  मीति  के  मुताबिक  होता  इसको  कैसे  आप  रोकेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोकय  :  यह  इसमें  आता  है  ?  ब्या  यह  प्रश्न  इससे  निकलता  है  ?

 थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  यह  तो  मन्‍्त्री  जी  हम  इसको  और  क्लियर  कर  यह
 बहुत  गंभीर  मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  चाहें  तो  उत्तर  दे  आप  प्रश्न  पूछिएगा  ।  यह  इससे  निकलता  नहीं
 तो  भी  अगर  मन्त्री  जी  बोलने  के  लिए  तैयार  हैं  तो  मैं  मौका  दे  देता  हूं  ।

 भरी  रामेश्वर  अध्यक्ष  इस  प्रश्न  से  निकलता  नहीं  लेकिन  हम  सदस्य  महोदय
 को  यह  आश्वासन  देना  चाहते  हैं  कि  मोती  के  आयात  और  निर्यात  के  संबंध  में  इन्होंने  जो अभी  विवरण
 दिया  उसके  सम्बन्ध  में  विस्तृत  रूप  से  जानकारी  प्राप्त  करने  पर  हम  उचित  कारंवाई  यह
 हमारा  आश्वासन  है  कि  जो  छोटे  लोग  मोती  जमा  करते  हैं  हमको  अन्तरराष्ट्रीय  बाजार  की  स्थिति  भी
 देखनी  पड़ती  निर्यात  जो  हमारा  बाहर  से  दूसरों  से  कंपीटिशन  है  उसको  ध्यान  में  रखकर
 कभी  जितनी  हमारी  लागत  है  उतनी  ही  नहीं  होती  है  इसलिए  हम  शुल्क  से  छूट  देते  लेकिन  ज्रो
 आपने  खासतौर  से  इसके  विषय  में  कहा  है  उस  पर  हम  अच्छी  तरह  से  गौर  करेंगे  और  सदस्य  महोदय
 को  बतलाएंगे  कि  इसमें  क्या  कर  सकते  हैं  और  यदि  कोई  गुन्जाइश  सीमा  शुल्क  या  दूसरी  तरह  के  छूट
 देने  की  है  तो  उस  पर  हम  गौर  करेंगे  ।

 ]

 अध्यक्ष  सहोदय  :  ये  सस्ती  आश्वासन  सभा  में  दिए  गए  हैं  ।

 रुपए  के  अवसल्‍्यन  का  निर्यात  और  आयात  पर  प्रभाव

 *326.  श्री  विग्विजय  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  निर्यात  ओर  आयात  पर  रुपए  के  अवमृुल्यन  के  प्रभाव  की  जांच  की

 यदि  तो  रुपए  के  अवमृूल्मन  के  बाद  15  1991  तक  निर्याव  और  आयात  में
 डाजरों  के  रूप  में  कितने  प्रतिशत  की  वृद्धि  अश्ववा  कमी

 क्‍या  रुपए  के  अवमूल्यन  का  उन  देशों  के  साथ  हमारे  व्यापार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है जिनको  हम  रुपयों  में  भुगतान  करते  और  हक

 यदि  तो  इन  देशों  के  साथ  अपने  व्यपपार  सम्बन्ध  बढ़ाने  के  सरकार
 कदम  उठाने  का  बिचार  है  ?  लिए  का  क्या

 10
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 बालिज्य  संत्रालय  में  उप  मंत्री  सलसान  :  से  एक  विवरण  पद  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |

 विधरण

 हां  ।  लेकिन  इस  बारे  में  इस  बात  का  उल्लेख  करना  जरूरी  है  कि  निर्यात  न  केवल

 अवमूल्यन  पर  निर्भर  करता  है  बल्कि  वह  विश्व  के  व्यापार  घरेलू  निर्यात  हेतु  बेशी

 माल  उपलब्ध  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  आयातित  नाजुक  कच्चे  माल  तथा  पूंजीगत  माल  की

 ऋण  की  उपलब्धता  आदि  जैसे  अनेक  अन्य  कारकों  पर  भी  निर्भर  करता  इसी  तरह
 आयात  का  सम्बन्ध  भी  आयात  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  जरूरी  मदों  के  घरेलू  उत्पादन

 में  औद्योगिक  आदि  से  होता  है  ।  इस  बात  का  उल्लेख  करना  भी  जरूरी  है  कि

 अवमूल्यन  से  होने  वाला  प्रभाव  तत्काल  प्रतीत  नहीं  होता  है  बल्कि  उसमें  समय  लगता

 भारत  के  विदेश  व्यापार  के  आंकड़े  1991  तक  के  लिए  उपलब्ध  हैं  ।
 अगस्त  तथा  1991  के  महीनों  और  पिछले  वर्ष  के  इन्हीं  महीनों  के  लिए  निर्यात  एवं

 आयात  के  तुलनात्मक  महीनावार  आंकड़े  नीचे  दिए  जा  रहे  हैं  :--

 निर्यात

 ससस  दैस्‍क्‍स्‍क्‍ै  न  व  न्‍े>>न

 तन माह अमरीकी बद्धि जलाई सामास्य मुद्रा क्षेत्र 39 --5.4 रूपया भुगतान क्षेत्र 303 --66.7 अग॑स्ते सामान्‍य मुद्रा क्षेत्र --5.5 रुपया भुगतान क्षेत्र 254 86 सिख्म्धर सामान्य मुद्रा क्षेत्र रुपया भुगतान क्षेत्र 279 --52.7
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 13  1991  ,

 बआायात

 माह
 1990  199  1-92  थ्रबृद्ध

 जुलाई
 1713  1326

 अगस्त  1906  1505

 सितम्बर
 2116  1528  --27.8

 नहीं  ।

 निर्यात  के  बारे  में  हमारी  भावी  कार्य  नीति  न  केवल  सोवियत  संघ  के  साथ  व्यापार  से

 सम्बन्धित  है  बल्कि  उसके  गणराज्यों  चेकोस्लोवाकिया  ओर  रोमानिया  जैसे  रुपया  भुगतान  क्षेत्र  के  देशों

 के  साथ  व्यापार  से  भी  सम्बन्धित  हमारी  भावी  निर्यात  कार्य  नीति  में  निम्नलिखित  मौलिक  बातें

 शामिल  हैं  हुए  आर्थिक  वातावरण  मे  अधिवाधिक  विपणन  पर  बल  नई  संभावनाओं  का

 लाभ  उठाने  के  उद्देश्य  से  व्यापार  ढांचे  का  व्यापारिक  उपक्रमों  के  स्तर  पर  सीधे  संपर्क

 संयुक्त  उद्यमों  जैसे  सहयोग  के  नए  तरीकों  पर  अपेक्षतया  अधिक  बल  उपभोक्ता  अधिमानों
 पर  अधिक  ध्यान  क्वालिटी  और  कीमतें  आदि  ।

 थी  दिग्विजय  सिंह  :  क्योंकि  रुपए  के  अवमुल्यन  के  कारण  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  निर्यातकों

 को  अपने  निर्यात  पर  अच्छा  पेसा  मिल  रहा  है  अतः  उन्हें  मिलने  वाला  नकद  प्रतिपुरक  समर्थन  हटा  लेना

 नन्‍्यायोचित  लेकिन  रुपया  मुद्रा  क्षेत्र  नियतिकों  को  नीति  में  परिवर्तन  के  कारण  काफी  हानि  उठानी

 पड़  रही  है  ।  इनमें  से  कुछ  नियतिकों  के  साथ  मशीनों  के  निर्माण  और  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में

 अवमूल्यन  से  पहले  स्थाई  अनुबन्ध  थे  उन्होंने  इस  नीति  में  परिवर्तन
 से

 पहले  समझोता  कर  क्या

 सरकार  इन  निर्यातकों  को  किसी  तरह  मुआवजा  देने  पर  विचार  करेगी  ?  या  क्या  वे  रुपए  मुद्रा  क्षेत्र  के

 निर्यातकों  को  मिलने  वाली  सुविधाओं  को  देने  की  अनुमति  देगे  ताकि  अवमूल्यन  से  पहले  तथा  नीति

 परिवतंन  से  पहले  दी  जाने  वाली  सुविधा  का  फायदा  उठा  सके  ?

 थ्रो  सलमान  खुशोद  :  परिवर्तित  नीति  के  तहत  नियतिकों  को  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  और
 रुपया  भुगतान  क्षेत्र  के  लिए  एब्डिग  स्क्रिप्स  उपलब्ध  हैं  ।  अतः  निर्यातकों  को  रुपया  भुगतान  क्षेत्र  के

 लिए  भी  एविजिम  स्त्रिप्स  उपलब्ध  मैं  समझता  हूं  कि माननीय  सदस्य  का  मुद्ा  यह  है  कि
 सी०  सी०  एस०  सुविधा  को  हटाने  से  रुपया  भुगतान  क्षेत्र  क ेनियतिकों  को  शायद  सामान्य  मुद्रा
 क्षेत्र  के  निर्यातकों  से  ज्यादा  नुकसान  होगा  ।  फिर  भी  अवमूल्यन  से  सोवियत  संघ  ओर  रुपया  मुद्रा  क्षेत्र
 के  अन्य  देशों  में  ज्यादा  रुपया  उपलब्ध  हो  जाने  से  हमारे  निर्यातक  निर्यात  मूल्य  पर  पुनविचार  कर  इसे
 बढ़ा  सकते  है  ।  हमारे  नोटिस  में  यह  बात  आई  है  कि  कुछ  निर्यातको  ने  इस  मृत्य  के  सम्बन्ध  में

 पूवंक  पुनविचार  किया  है  |  इसमे  कुछ  अनिश्चित  माम्ले  हा  रुबते  हम  उन्हे  जो  कुछ  सभव  है  दे
 सकते  हैं  सिवाय  इस  बात  के  कि  इस  वक्‍त  रुपया  भुगतान  क्षेत्र  बहुत  अनिश्चित  लग  २हा  हम  इस
 बात  पर  विचार  कर  रहे  हैं  और  इसे  अन्तिम  रूप  दे  रहे  हैं  कि  सोवियत  संध  और  अन्य  देशों  में  इस
 सम्बन्ध  में  बया  स्थिति  रहेगी  ।  हम  समझते  हैं  कि  अगले  वर्ष  के  शुरू  में  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाएगी  ।  हम

 इस सम्बन्ध में कोई भी अनिश्चित मामले ले सकते हैं । हु



 22  1913  मौखिक  उत्तर

 श्री  दिग्विजय  सिंह  :  उन्हें  केवल  रुपया  मुद्रा  क्षेत्र  के  देशों  में  एक्जिम  स्क्रिप्स  उपलब्ध

 अधिकांश  आयात  जैसे  मशीनें  और  अन्य  चीजें  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  के  देशों  से  होता  क्‍या  माननीय
 मन्‍्त्री  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  कि  जो  एक्जिम  स्क्रिप्स  उनके  पास  उपलब्ध  है  अर्थात्‌  रुपया  मुद्रा  क्षेत्र
 के  है  उन्हें  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  के  देशों  में  भी  प्रयोग  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ?

 क्री  सलमान  खुर्शोद  :  इस  समय  तो  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  इस  तरह  के  किसी  निर्णय
 से  जो  अड़चनें  आ  सकती  हैं  उन्हें  भी  देखना  हम  इस  वक्‍त  कई  तरीकों  से  इस  बात  को  प्रोत्साहित
 कर  रहे  हैं  कि जो  लोग  रुपया  मुद्रा  क्षेत्रों  गो  निर्यात  कर  रहे  हैं  वह  स  मान्य  मुद्रा  क्षेत्र  में  भी  अपना  निर्यात
 करें  ताकि  हमें  कुछ  विदेशी  मुद्रा  की  आय  हो  तथा  एक्जिम  स्क्रिप्स  भी  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  पर  लागू
 हो  ।

 ]

 श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  वक्तव्य  दिया
 गया  है  उसमें  विदेशी  व्यापार  में  अवमूल्यन  के  बाद  काफी  गिरावट  हुई  है  ।  तो  कब  तक  सरकार  समझती
 है  कि  इसमें  बढ़ोतरी  होगी  क्योंकि  कुछ  तो  आंकलन  किया  जब  अवमूल्यन  किया  जा  रहा  है  ।
 क्योंकि  अवमूल्यन  का  मुख्य  उहं श्य  था  विदेशी  व्यापार  में  बढ़ोतरी  विदेशी  मुद्रा  अजंन  की  बात  कब
 तक  सरकार  के  केलकुलेशन  में  है और  अवमूल्यन  के  बाद  विदेश-ब्यापार  में  बढ़ोतरी  हुई  है  या  नहीं  तथा
 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  योजना  है  ?

 दूसरी  बात  मैं  खासतोर  से  सोवियत  संघ  के  बारे  में  रूपीज  ट्रेड  के  सम्बन्ध  में  जानना  चाहता
 अध्यक्ष  )  डालर  26  रुपए  के  बराबर  अगर  मनमोहन  सिंह  जी  ने  इसको  और  आगे  नहीं
 बढ़ा  दिया  है  तो  |  डालर  45  रूबल  के  बराबर  है  और  1  रूबल  1  रुपए  के  बराबर  इस  तरह  से
 यह  जो  देश  का  शोषण  हो  रहा  हैਂ  इस  बारे  में  सरकार  क्या  कर  रही  है  ओर  हमारे  निर्यातकों  को
 सरकार  किस  तरह  से  प्रोटेक्शन  देगी  ।  सरकार  का  इस  पर  चितन  कया  है

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसका  जवाब  उन्होंने  दे  दिया  उन्होंने  कहा  है  कि  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 थ्री  हरि  किशोर  ऐसा  नहीं  यह  काम  कोई  पार्टी  नहीं  कर  सकती  है  ।

 ]

 नहीं  ये  पार्टियां  पुनविचार  करने  लिए  स्वतन्त्र  हैं  ।

 भरो  सलमान  खुर्शोद  :  मैं  तो  शुरू  में  ही  कहूंगा  कि  भारत  का  निर्यात  कई  कारणों  से
 गिरा  है  |  इस  सरकार  के  सत्ता  में  आने  के  समय  कड़े  आयात  प्रतिबन्धों  के  कारण  निर्यात  पर  भी  प्रभाव

 इस  सरकार
 के

 सत्ता  में  आने  पर  नई  नीति  पुरःस्थापित  की  गई  और  फिर  कई  कदम  उठाए
 गए  ।  आज  हमारी  स्थिति  यह  है  कि  निर्यात  कम  वाली  स्थिति  में  बदलाव  आया  है  ओर  इसमें  गति  आनी
 शुरू  हो  गई  है  ।

 हमें  निश्चित  रुअ  देखने  के  लिए  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।  हमें  विश्वास  है  कि  अगले
 वर्ष

 कि  अर्पात  मे
 अगले  वर्ष  के में  हम  इस  सभा  को  निर्यात  के  बारे  में  अच्छी  खबर  सुनाएंगे  ।  रुपया-रूबल  आदान-प्रदान  दर  और  स्पा

 13
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 भुगतान  क्षेत्र  वाणिज्य  क्षेत्र  के  बाहर  वित्त  मन्त्री  महोदय  यहां  उपस्थित  हैं  और  उसी  क्षेत्र  के लिए

 लम्बे  समय  तक  वार्ता  आवश्यक  हम  सभी  इस  बारे  में  चिंतित  हैं  और  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 सोवियत  संघ  हमारा  अच्छा  मित्र  है  और  भविष्य  में  जो  भी  चर्चा  हम  करें  इस  मुह  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  करें  ।

 डा०  देयो  प्रसाद  पाल  :  अध्यक्ष  अवमूल्यन  करने  का  एक  मुछ्य  उद्ं  श्य  देश  में  निर्यात
 व्यापार  को  बढ़ाना  निर्यात  वस्तुओं  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण

 बनाया  गया  है  |  अवमूल्यन  की  नीति  के  फलस्वरूप  क्या  सरकार  की  अब  यह  नीति  है  कि  निर्यात

 क्षण  अभिकरण  को  समाप्त  किया  जाए  जिसने  अब  तक  अच्छी  किस्म  की  वस्तुएं  निर्यात  करने  के  लिए

 उत्कृष्ट  कार्य  किया  है  ?  ऐसा  करने  से  देश  की  प्रतिष्ठा  को  धक्का  लगेगा  |  अतः  मैं  माननीय  मन्त्री

 महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  को  समाप्त  किया  जा  रहा  है  और

 यदि  ऐसा  है  तो  क्या  जो  कमंचारी  अतिरिक्त  कमंचारियों  की  श्रेणी  में  आ  पाएंगे  उन्हें  सेवा  में  रखा

 जाएगा
 '''  )

 अध्यत्र  महोदय  :  श्री  देवी  क्या  यह  इस  प्रश्न  से  सम्बन्धित  है  ?  मन्त्री  महोदय  यदि
 आपके  पास  उत्तर  है  तो  कृपया  उत्तर  दीजिए  ।

 हो  सलमान  खु्शोद  :  जबकि  यह  इस  प्रश्न  के  बारे  में  नहीं  है  फिर  भी  निरीक्षण  के  बारे  में

 हमारी  नीति  पर  अवमुल्यन  का  कोई  प्रभाव  नहीं  है  ।  निरीक्षण  के  बारे  में  हमारी  नीति  निर्यातकों  के
 साथ-साथ  आयातकों  की  इच्छा  पर  निर्भर  करती  है  ।  निर्यातकों  और  आयातकों  की  वर्षों  से  यह  इच्छा
 रही  है  कि  हमें  निरीक्षण  के  काय॑  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  ।  निर्यातकों  और  आयातकीं  की  इच्छा

 है  कि  निर्धारित  मानक  ऐसे  होने  चाहिए  कि  वे  उन्हें  पूरा  कर  हम  हस्तक्षेप  नहीं  करना

 चाहते  सरकार  की  नीति  यह  है  जहां  तक  सम्भव  हो  सके  बाजार  शक्षितयों  आर  व्यक्तित  विशेष  को
 अपनी  पसन्द  बतानी  चाहिए  ओर  जनहित  में  जहां  भी  आवश्यक  हो  वहां  निरीक्षण  किया

 श्री  जसबन्त  सिह  :  अध्यक्ष  रुपया  भुगतान  क्षेत्र  एक  जटिल  प्रश्न  रुपया-रूबल
 आदान-प्रदान  दर  के  मुह  को  मन्त्री  महोदय  ने  वित्त  मन्त्रालय  के  क्षेत्राधिकार  में  डाल  दिया  है  और  यही
 जटिलता  का  मुद्दा  है  ।  क्या  सरकार  ने  इस  पहलू  की  जांच  की  है  कि  हमें  सोवियत  संघ  को  लगभग
 20,000  यां  30,000  रुपयों  का  भुगतान  करना  वे  अभी  भी  सोवियत  संध  के  प्रतिनिधि  राष्ट्र  हैं
 और  उप्त  प्रतिनिधि  राष्ट्र  को  भारत  को  20,000  से  30,000  करोड़  रुपए  लौटाने  जैसाकि
 सोवियत  संघ  और  भारत  के  बीच  में  होता  रहा  है  कि  वस्तु  विनिमय  द्वारा  और  केपटिव  व्यापार  द्वारा
 यह  20,000  करोड़  रुपए  या  30,000  करोड़  रुपए  धीरे-धीरे  कम  हो  जाएंगे  और  इस  बात  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  कि  इस  केपटिब  व्यापार  के  लिए  अनेक  भारतीय  उद्यमियों  ने  सोवियत  संघ  और  पूर्वी  ब्लाक
 के  बाजारों  के  लिए  अपने  उद्योगों  का  संवर्धत  किया  भारत  के  विरुद्ध  20,000  करोड़  रुपए  से
 30,000  रुपए  तक  बकाया  ऋण  को  कम  करने  के  लिए  इन  उद्योगों  का  नवीकरण  करने  के  लिए
 सरकार  का  कौन  सा  समयबद्ध  कार्यक्रम  है  और  रुपया-रूबल  आदान-प्रदान  की  व्यवहायं  दर  निश्चित
 करने  के  लिए  क्‍या  नीति  है  ।

 श्री  सलमान  खुशोंद  :  माननीय  सदस्य  भलीभांति  जानते  हैं  कि  प्रत्येक  वर्थः  की  व्यापार  योजना
 बनाई  जातीं  भारत-छंस  के  बीच  व्यापार  से  सम्बन्धित  अगले  वर्ष  की  व्यापार  नीति  को  अन्तिम  रूप
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 अभी  दिया  जाना  हमें  सोवियत  संघ  की  ओर  से  सुविधाजनक  तारीखें  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  हो
 रही  है  क्योंकि  उनकी  आंतरिक  समस्याएं  भी  हैं  ।

 श्री  लसवन्त  सिह  :  मेरा  प्रश्न  वाथिक  व्यापार  मोजना  के  कारे  में  नहीं

 श्री  सलमान  खुर्शोद  :  माननीय  सदस्य  कृपया  मुझे  अपना  उत्तर  पूरा  करने  दें  ।

 ब्राधिक  ब्यापार  योजना  व्यापार  नियमों  के  परिप्रेक्ष्य  मे ंबनती  है  और  वाबिक  व्यापार  योजना
 बनाते  समय  तकनीकी  ऋण  व्यवस्थाओं  के  साथ-साथ  सभी  ऋणों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  पिछले
 साल  हमारी  समस्या  यह  थी  कि  सोवियत  संघ  कुछ  उन  दायित्वों  को  पूरा  नहीं  कर  पाया  था  जो  उसे
 व्यापार  योजना  के  अन्तर्गत  पूरे  करने  हमारे  तकनीकी  ऋण  ठीक  से  चल  रहे  थे  इसीलिए  हमारी
 गति  धीमी  रही  ।  हमारा  केवल  यह  कहना  है  कि  हमें  व्यापार  योजना  सीमाओं  के  भीतर  सीमित  रहना
 चाहिए  और  उसके  बाहर  जाकर  काय॑  नहीं  करना  दीर्घावधि  योजना  बनाने  के  लिए  हमें
 सोवियत  संघ  के  साथ  बातचीत  करनी  होगी  ।  मेरा  विचार  है  कि  यह  आवश्यक  है  कि  पहले  सोवियत  संघ
 अपनी  दीर्घातधि  योजना  बनाए  और  बाद  में  हम  मिलकर  संयुक्त  दीर्घावधि  योजना  बनाएगे  ।

 श्री  ई०  अहमद  :  सरकार  के  यह  सभी  काय॑  निर्यात  को  बढ़ाने  तथा  आर्थिक  विदेशी  मत्रा  भरजित
 करने  के  लिए  हैं  ।  लेकिन  वास्तव  में  अनेक  निर्यातक  हैं  जो  इस  देश  के  लिए  रुपया  भुगतान  क्षेत्र  में  भी
 विदेशी  मुद्रा  कमा  रहे  हैं  । सरकार  की  अवमूल्यन  नीति  के  बाद  से  उन्हें  बहुत  से  नुकसान  हुआ  क्योंकि
 विदेशों  में  जिनके  साथ  उनके  व्यापार  समझौते  थे  वे  उन्हें  अवमुल्यन  पूर्व  दरों  पर  भुगतान  करने  के  लिए
 तंयार  नहीं  थे  ।  जो  निर्णतक  निर्यात  क्षेत्र  में  अच्छा  काय॑  कर  रहे  हैं  उन्हें  अब  बहुत  घाटा  हो  रहा  है
 क्योंकि  सरकार  ने  विशेषरूप  से  बस्त्र  क्षत्र  में  नई  नीति  अपनाई  है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  सहानुभूतिपुर्वंक  मामले  पर  विचार  करेगी  और  उन्हें

 **

 अध्यक्ष  महोवय  :  श्री  दिग्विजय  सिंह  ने  भी  यहां  प्रश्न  पूछा  था  और  इसका  उत्तर  दे  दिया  गया
 अब  कृपया  शीघ्र  अपना  प्रश्न  पूछिए  ।

 भो  ई०  अहमद  :  मेरा  निवेदन  है  कि  क्या  इसी  कारण  रुपया  भगतान  क्षेत्र  के  इन  निर्यातकों |  के
 हानि  हो  रही  मेरा  प्रश्न  इस  पहलू  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 की

 श्री  सलमान  खुशोंद  :  माननीय  सदस्य  को  मेरा  यह  उत्तर  है  कि  किसी  व  द्वारा  किए  गए  उचित
 प्रयासों  क ेलिए  सरकार  पूरा  समर्थन  देती

 ।  शरो  छेदो  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  रुपए  के
 मुल्यन  के  कारण  हमें  निर्यात  में  कितने  रुपए  की  अधिक  आमदनी  हुई  तथा  अवमृल्यन  के  कारण
 सूद  और  मूल  के  भुगतान  के  लिए  कितने  रुपए  की  अदायगी  करनी  पड़ेगी  ?

 दोजिए

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसका  भी  जवाब  दिया  है  सन्‍्त्री  नी  यदि  जवाब  देना  श्राहें  तो  दे
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 ]

 श्री  सलमान  ख॒शोद  :  इस  बारे  में  वास्तविक  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  वास्तविक  आंकड़े

 वर्ष  के  अन्त  में  उपलब्ध  होंगे  ।  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  अवमूल्यन  के  बाद  और  अवमूल्यन  के

 मलावा  उठाए  गए  नीति  सम्बन्धी  अन्य  कारणों  से  निर्यात  कम  हो  गया  था  और  अभी  इसमें  वृद्धि  होनी

 शुरू  हुई  है  ।

 शी  शोभनाद्रोश्वर  राव  बाड्डे  :  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  मन्‍त्री  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  रुपए  का  अवमृस्यन  हो  जाने  और  देश  में  कपासका  अच्छा  उत्यादन  होने  के  कारण

 क्या  सरकार  ने  अधिक  कपास  और  सूती  विशेषकर  लम्बे  अत्यधिक  लम्बे  रेशों  वाले  कपास  का

 अधिक  निर्यात  किया  और  क्‍या  सरकार  इससे  अधिक  विदेशी  पूंजी  अजित  कर  यदि  ऐसा  तो

 इसका  कया  परिणाम  रहा  और  सरकार  द्वारा  लम्बे  रेशेदार  और  अधिक  लम्बे  रेशेदार  कपास  और  सूती
 धागों  का  निर्यात  करके  अधिक  विदेशी  मुद्रा  कमाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  निर्यात  पर  रुपए  के  अवमूल्यन  का  प्रभाव  के  सम्बन्ध  में  न  कि
 कपास  के  निर्यात  के  बारे  मन्त्री  जी  उत्तर  दे  रहे

 भरी  सलमान  खुर्शोद  :  जो  आंकड़े  हमारे  पास  उपलब्ध  हैं  उनके  अनुसार  मैं  यह  बता  सकता  हूं
 कि  1989  के  दौरान  सूती  वस्त्रों  और  सूती  धागों  के  निर्यात  का  प्रतिशत  बढ़कर  :  8.9
 प्रतिशत  हो  गया  है  ।

 ये  जो  आंकड़े  हमारे  पास  उपलब्ध  हैं  वे  कपास  के  बस्त्रों  और  सूती  धागों  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।
 यदि  माननीय  सदस्य  विशेषरूप  से  कपास  और  सूती  घागों  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  तो  मैं  यह
 जानकारी  बाद  में  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखित  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 पिछड़  राज्यों  में  परियोजनाएं

 +327.  श्रोभती  वसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  वित्त  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पिछड़े  राज्यों  में  ऐसी  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  को  प्राथमिकता  दे  रही  है
 जिन्हें  विदेशी  सहायता  प्राप्त  हो  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  विभिन्‍न  राज्यों  में  राज्यवार  ऐसी  कितनी
 नाएं  आरम्भ  की  और

 आठवीं  योजना-अवधि  के  दोरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  कार्यान्वित  की  जाने ६  ड़  न  वाली
 परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?  ऐसी

 विस  सस्त्रालय  में  राज्य  भम्त्रो  रामेश्वर  मे  एक  विवरण  सभा  पढल
 पर  रख  दिया  गया  है  ।
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 ee मम  क

 विवरण

 सरकार  द्वार  प्राप्त  विदेशी  सहायता  को  समस्त  अर्थव्यवस्था  के  उपलब्ध  संसाधनों  के

 केन्द्रीय  पूल  में  ढाल  दिया  जाता  है  तथा  उसे  हमारी  योजना  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  राज्यों  और  संघ

 राज्य  क्षेत्र  में  आबंदित  किया  जाता  योजना  बनाते  समय  यह  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  को  उचित  हिस्सा  दिया  जाए  ।

 सूचना  नीचे  दी  गई  है  :--

 राज्य  का  नाम  निम्नलिखित  वर्षों  के  दौरान  परियोजना  की  संख्या

 1988-89 9  1989-90  1990-91

 आंध्र  प्रदेश  1  3  4

 गुजरात  ना  1  चा

 कर्नाटक  4  5  न

 केरल
 न  —

 मध्य  प्रदेश  3  न  न

 महाराष्ट्र  1

 उड़ीसा  2  न

 पंजाब  न  2  न

 राजस्थान  न  3  —

 तमिलनाड  3  5  3

 उत्तर  प्रदेश  2  4

 पश्चिमी  बंगाल  2  ज+  3

 बहु  राज्य  2  --  8

 जोड़  :  22  22  23

 योजना  अवधि  के  दौरान  कुल  निवेश  परिव्यय  और  उपलष्ध  आंतरिक  संसाधनों  के  बीच
 अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  विदेशी  संसाधन  जुटाए  जाते  सहायता  की  राशि  हमारी  प्रतिवर्ष
 सहायता  आवश्यकताओं  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  स्थिति  पर  निर्भर  !  1992  से  शुरू
 होने  वाली  आठवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  और  इस  प्रकार  इस  स्थिति  में  आठवीं
 योजना  अवधि  के  दोरान  अपेक्षित  बिदेशी  सहायता  की  झनुमानित्त  भातज्ा  ओर  रबघरूप  बसाता  प्म्भव
 नहीं  है  ।
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 13  ।

 श्रीमतो  वसुन्धरा  राजे  :  नए  अन्तर्राष्ट्रीय  आथिक  माहौल  जिसमें  चाहे  वह  कोई  देश
 या  कोई  वित्तीय  वे  निवेश  के  क्षेत्र  को  निर्धारित  करने  में  अपने  प्राधिकार  का  उपयोग  करना

 चाहते  हैं  और  चुंकि  अब  नई  आधथिक  नीति  के  तहत  जो  उदारोकरण  ओर  अविनिय्मन  की  नीति  भी
 बनाई  गई  तो  क्या  ऐसे  चुनीदा  क्षेत्रों  में  जिसमें  विशेष  सहायता  की  आवश्यकता  वित्त  मन्त्रालय
 विदेशी  अनुदानो  और  सहायता  को  नियन्त्रित  या  निर्देशित  कर  सकता  है  ?

 भ्री  रामेश्वर  ठाकुर  :  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  कुछ  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  हमें  पूंजीगत
 कुछ  आवश्यक  कच्चे  माल  के  साथ-साथ  आवश्यक  वस्तुओं  जंसे  पेट्रोलियम  उत्पादों

 और  उ्ंरकों  जैसी  वस्तुओं  के  लिए  विदेशी  सहायता  मिलती  है  ।

 सहायता  कायंक्रम  के  तहत  हमारे  पास  कई  मामलों  में  जेसे  दूरसंचार  आदि
 क्षेत्रों  में  विदेशों  द्वारा  कार्यक्रम  दिए  जाते  इसलिए  विदेशी  आदाताओं  की  किसी  विशिष्ट  शतं  को

 ही  मानने  का  विकल्प  नहीं  रह  जाता  उन्हें  ही  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  है  जिनमें  कोई  देश
 विशेष  या  सहायता  देने  वाला  देश  हमारे  देश  को  सहायता  देने  का  इच्छुक  है  और  जिनमें  सामान्य  शर्तें

 लागू  होती  हों  ।  ऐसी  बात  नहीं  कि  हमने  सारी  शर्तें  वापस  ले  ली  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  कुछ  ही
 मामलों  में  छूट  दी  गई  इक्विटी  में  निवेश  के  मामले  में  सभा  पटल  पर  अलग से  ब्यौरा  प्रस्तुत  किया
 गया  है  ।

 श्रोमतो  वसुन्धरा  राजे  :  उस  मामले  में  विशिष्ट  श्रेणी  वाले  राज्य  जैसे  पूर्वोत्तर  राज्य  और
 पर्वतीय  राज्यों  जेसे  विशिष्ट  क्षेत्रों  क ेलिए  प्राथमिकता  के  आधार  पर  विकास  के  लिए  सहायता  देने  आदि
 की  योजनाएं  हैं  ।  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  जेसी  ऋण  देने  वाली  संस्थाओं  से  भी  आपको  विशिष्ट
 ब्याज  दरों  पर  ऋण  मिलता  क्‍या  सरकार  ने  राजस्थान  और  कच्छ  के  रेगिस्तानी  क्षेत्र  को  स्थायती
 दरों  पर  विकासीय  निधियां  और  ऋण  आदि  दिलाने  के  उन्हें  विशिष्ट  क्षेत्र  की  श्रेणी  में  रखने  और
 पव॑तीय  क्षेत्रों  क ेसमान  दर्जा  देने  सम्बन्धी  महत्वपूर्ण  पहलू  की  भी  जांच  की  है  ।

 श्री  रामेश्वर  ठाकुर  :  जहां  तक  आयोजना  का  सम्बन्ध  हमने  गाडग्रिल  फामूला  में  कुछ
 परिवतंन  किया  जिसके  आधार  पर  सहायता  दी  जाती  मैं  विशिष्ट  पव॑तीय  क्षेत्रों  और
 अन्य  क्षेत्रों  की  चर्चा  करने  जा  रहा  हूं  ।  धनराशि  के  आवंटन  के  लिए  हमारे  पास  आधारभूत  मानदण्ड
 हैं  ।  जहां  तक  विदेशी  सहायता  का  सम्बन्ध  वह  हमें  हमारी  कुल  योजना  की  कुल  आवश्यकता  और
 देश  में  उपलब्ध  संसाधनों  के  अनुसार  ही  दी  जाती  है  ।  शेष  कमी  को  विदेशी  सहायता  से  पूरा  किया
 जाता  वे  अलग  तरह  की  होती  हैं  जिसका  उल्लेख  हमने  पहले  किया  पवंतीय  क्षेत्रों  क ेलिए  हमारे
 पास  विशेष  मानदण्ड  उन  सात  या  नौ  राज्यों  को  विशेष  सहायता  दी  जाती  विशेष  श्रेणी  के
 राज्यों  क ेलिए  हम  आवंटन  और  विशेष  सहायता  देने  के  सम्बन्ध  में  खासतौर  पर  विचार  करते
 जैसाकि  मैंने  कहा  कि  सामान्य  आवंटन  जनसंख्या  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  आप  राजस्थान  के  मरुभूमि  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  को
 सहायता  देंगे  ।  यदि  जानकार  आपके  पास  है  तो  अन्यथा  लिखित  में  भेज  दें  ।

 भी  रामेश्बर  ठाकुर  :  भारत  सरकार  विशेषकर  पवंतीय  क्षेत्रों  और  राजस्थान  के  महू  क्षेत्रों  पर
 विशेष  ध्यान  देती  रही  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  विसी  विशेष  परियोजना  का  उत्लेख  तो  सरकार

 द्वारा  उस  पर  यथोचित  ध्यान  दिया  जाएगा  ।
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 श्री  अयूबलां  :  जातबे  सदर  ज॑ंसाकि  आप  जानते  हैं  कि  सवाल  पिछड़े  राज्यों  के

 सम्बन्ध  में  है  और  राजस्थान  पिछड़े  राज्यों  में  आता  है  और  राजस्थान  में  एक  ऐसी  सरकार  है  जिसका

 योजनाओं  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  क्योंकि  वह  आपस  में  ही  लड़कर  चल  रही  तो  मैं  आपसे  अनुरोध
 करूंगा  कि  राजस्थान  की  जो  आऊटसटेडिग  प्राजेक्ट्स  बिजली  और  सिंचाई  के  बारे  में  इन्दिरा  गांधी

 पिलानी  बिजली  घर  एवं  पानी  की  भयंकर  समस्या  को  महेनजर  रखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  उन

 स्‍्कीमों  को  लेगी  या  नहीं  क्योंकि  मुझे  खेद  होता  है  कि  आपने  राजस्थान  ज॑से  पिछड़े  राज्य  को  इसमें
 शामिल  नहीं  किया  है*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पर

 भरी  अयब  खां  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  प्रोजेक्ट्स  में  राजस्थान

 को  हिस्सा  देंगे  या  नहीं  ?

 श्री  रामेश्वर  ठाक्र  :  जहां  तक  राजस्थान  का  सवाल  पिछले  साल  विदेशी  सहायता  में  आई

 हुई  राशि  में  से  राजस्थान  को  एलोकेशन  12.44  करोड़  रुपया  दिया  गया  ।  इस  साल  का  जो  एलोकेशन
 का  प्रबन्ध  किया  गया  वह  26  करोड़  का  उसमें  से  11.76  करोड़  दिया  गया  यदि  नयी

 योजना  के  सम्बन्ध  चाहे  वह  सिंचाई  की  हिल  एरिया  की  डंजर्ट  एरिया  की  यदि

 राजस्थान  सरकार  उन  प्रस्तावों  को  योजना  में  अपने  स्टेट  की  प्लान  में  केन्द्रीय  सरकार  के  पास

 भेजेगी  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  प्लानिंग  कमीशन  उस  पर  विचार  करेगा  और  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 उनको  विशेष  स्थान  और  महत्व  दिया  जाएगा  ।

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  यह  प्रश्न  पिछड़े  राज्यों  को  विदेशी  सहायता  दिए
 जाने  के  सम्बन्ध  में  किया  गया  है  ।  अभी  इस  देश  में

 सबसे  पिछड़ा  राज्य  अगर  कोई  है  तो  वह  बिहार

 है  और  बिहार  में  कृषि  बाढ़  से  प्रभावित  होतो  नेपाल  की  तराई  में'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  क्या  है और  आप  कुछ  पूछ  रहे  प्रश्न  तो  बेकवर्ड  एरियाज  में  फारेन

 एड  देने  के  लिए  है'*  प्रश्न  पर  आप  सीधे  पूछिए  कि  बिहार  के  लिए  फारेन  एड  दे  रहे  हैं
 या  नहीं  ?

 करी  सूर्थ  नारायण  यादव  :  मैं  माननीय  मनन्‍्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  बाढ़  से  प्रभावित

 इलाकों  के  लिए  बिहार  में  फारेन  एड  दी  जा  रही  है  और  उच्चोग के  क्षेत्र  में  भी

 योजना
 के  अन्तगंत  विदेशी  सहायता  देने  के  लिए  बिहार  को  प्राथमिकता  देंगे  ?

 थ्री  शामेश्वर  ठाक्र  :  अध्यक्ष  जहां  तक  प्रतिवर्ष  विदेशी  सहायता  का  सवाल  बिहार  में
 कई  प्राजेक्ट  चालू  उनके  आवश्यक  राशि  का  प्रावधान  इस  साल  भी  किया  गया  जहां  तक
 आपके  बाढ़प्रस्त  इलाकों  और  बिजली  का--इन  दोनों  का  श्रश्व  कहा  गया  यदि  राज्य  सरकार  कोई
 खा्त  योजना  बाढ़  के  क्षेत्र  के  लिए  या  अपनी  राज्य  की  योजना  में  या  वाधिक  योजना  में  या  ह8वीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  यदि  प्रावधान  करें  और  उसे  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजें  तो  उस  पर  सरकार
 विचार  करेगी  |
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 भ्रो  विश्वेश्वर  भगत  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  मध्य
 प्रदेश  हरिजन--आदिवासी  बाहुलय  ओर  पिछड़ा  प्रदेश  है  )  पिछले  दो  वर्षो  में  उसे  किसी  भी  प्रकार  की
 किसी  योजना  के  लिए  विदेशी  धन  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया  क्या  माननीय  मन्त्री  महोदय  आठवीं
 योजना  में  जो  मध्य  प्रदेश  द्वारा  अनुमोदित  सेन्ट्रल  गबनंमेंट  को  योजना  भेजी  उसके  लिए  राशि
 उपलब्ध  कराने  का  आश्वासन  देंगे  ?

 श्रो  रामेश्वर  ठाक्र  :  इसमें  दो  बातें  पहले  कहा  गया  कि  वुछ  नहीं  दिया  मगर  वह
 नहीं  है  ।  हमारे  पास  जो  आंकड़े  सेन्ट्रल  एसिस्टेस्स  फार  एक्सटनंल  एडेड  प्रोजेबट्स  के  लिए  मध्य
 प्रदेश  में  1990-91  में  111  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  था  जिसमें  से  46  करोड़  13  लाख  रुपए  का
 उपयोग  किया  गया  उन्हें  दिया  गया  था  ।  इसी  प्रकार  चालू  साल  के  लिए  1991-92  के  लिए  133
 करोड़  रुपए  का  प्रावधान  है  और  उसमें  से  21  करोड़  22  लाख  रुपए  दिए  जा  चुके  आगे  के  लिए
 जो  प्रस्ताव  उसके  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 चावल  तथा  अन्य  खाद्यान्नों  का

 ]

 $328.  ओऔ  गंगाधरा  सानोपल्‍ली  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चावल  तथा  अन्य  खाद्यान्नों  के  निर्यात  की  प्रक्रिया  को  हाल  ही  में  सरल  बनाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कौन-कौन  से  देश  हमारे  देश  से  चावल  तथा  अन्य  खाद्यान्नों  के  प्रमुख  आयातक  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  सलमान  :  हां  ।

 गेर-बासमती  चावल  और  कुछ  अन्य  खाद्यान्नों  को  खुला  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत
 लाया  गया  है  और  इनके  निर्यात  की  अनुमति  कृषि  तथा  संसाधित  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास
 करण  द्वारा  जारी  किए  जाने  वाले  पंजीकरण-सह-आबंटन  प्रमाणपत्र  के  अधीन  निर्यात
 लाइसेंस  लेने  की  अब  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।

 सऊदी  यू०  ए०  बहरीन  और  जाडंन  आदि  मध्यपूर्व  के  देश  भारत  से
 खाद्यान्न  का  आयात  करने  वाले  प्रमुश्र  देश  इनके  सोवियत  यूरोपीय  आधथिक

 समुदाय  के  डी०  पी०  आर०  कोरिया  और  नेपाल  भी  काफी  मात्रा  में  खाद्यान्न  का  आयात  करते

 शो  गंगाधरा  सानोपल्‍लो  :  अध्यक्ष  मूलतः  कृषि  प्रधान  देश  होने  के  कारण  भारत
 निर्यात  हेतु  मुख्यतः  मूल  उत्पादों  पर  ही  निभंर  है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा
 कि  कया  सरकार  निर्यात  योग्य  चावल  के  निर्यात  के  लिए  कोई  विशेष  प्रकार  का  भ्रोत्साहन  प्रदान  कर

 रही  है  ।

 की  सलसान  खु्शोद  :  नई  निर्यात  नीति  में  कषि  उत्पादों  को  बल  क्षेत्रਂ  के  रूप  में  स्वीकार
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 किया  गया  नई  निर्यात  नीति  के  अन्तगंत  लागु  की  गयी  स्क्रीप्सਂ  योजना  कृषि  निर्यातकों  के

 लिए  वरदान  स्वरूप  सिद्ध  हुई  है  ।  चूंकि  वस्तुतः  कृषि  उत्पादों  में  किसी  भी  आयातित  आदान  का  उपयोग
 नहीं  किया  एक्जिम  स्क्रीप्स  का  दिया  जाना  कृषीय  निर्यातकों  को  दिया  जाने  बाला  बहुत  ही  बड़ा
 प्रोत्साहन  है  और  इन  निर्यातकों  में  चावल  के  निर्यातक  भी  शामिल

 श्री  गंगाधरा  सानीपल्‍ली  :  क्या  आर्थिक  सुधारों  के  बाद  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  चावल  के  मांग
 में  कोई  बढ़ोतरी  ६ई  है  ?

 श्री  सलमान  खुशोंद  :  नई  आर्थिक  नीतियों  को  लागू  किए  जाने  और  रुपए  के  अवमुल्यन  से  पूर्व
 विश्व  बाजार  में  भारतीय  चावल  की  न  कोई  मांग  थी  न  ही  वह  स्पर्धा  में  भारतीय  चावल  की
 कीमतों  अब  बहुत  अधिक  प्रतिस्पर्धा  हो  गयी  हैं  इसलिए  पूरे  विश्व  में  भारतीय  चावल  की  अत्यधिक  मांग
 है  ।  फिर  भी  मूल  रूप  से  घरेल्‌  आवश्यकताओं  के  कारण  गौर  यह  सुनिश्चित  किए  जाने  के
 कारण  कि  निर्यात  के  कारण  कहीं  घरेलू  कीमतें  न  बढ़  इस  वर्ष  निर्यात  हेतु  सिफे  7  लाख  टन  का
 कोटा  उपलब्ध  कराया  गया  था  ।

 ]

 डा०  परशुराम  गंगबार  :  अध्यक्ष  मैं  मनन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  बासमती
 चावल  के  अलावा  और  कौन-कौन  से  चावलों  का  निर्यात  भारत  द्वारा  कौन-कोन  से  देशों  को  किया  जाता

 ]

 श्री  सलमान  खुर्शोद  :  मैं  यह  दुहरा  दूं  कि  सर्वाधिक  मध्य  पूर्वीय  देशों  ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  बासमती  चावल  के  अलावा  दूसरे  कोन  से  प्रकार  के  चावलों  का  निर्यात  किया
 जाता  यह  पूछा

 भो  सलमान  खुशोंद  :  बुनियादी  तौर  पर  जो  चावल  की  डिमांड  इस  बकत  ज्यादा  बह
 बासमती  को  छोड़कर  है  |  इस  समय  पूरे  विश्व  में  हमारी  बासमती  चावल  के  लिए  शिमांड  नहीं  है  बल्कि
 नॉन  बाससती  चावल  की  ज्यादा  डिमांड  है  ।  उसमें  अलग-अलग  बेराइटी  के  चावल  जाया  करते
 चावल  की  जिन  वेराइटीज  को  इस  वक्‍त  काफी  डिमांड  है--वे  हैं--पी०  आर०  106,  आई०  झार०
 64,  गौरव  ओर  पंजाब  नं०  वन  ।

 झो  सथि  शंकर  अस्यर  :  कया  में  माननोय  मन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  कर  सकता  हूं  कि
 बे  अपने  लिखित  उत्तर  के  साथ-साथ  पूरक  प्रश्नों  के  उत्तर  में  पूर्वਂ  शब्द  को  एशियाਂ  करने
 से  सम्बन्धित  संशोधन  लाए  ।  पूर्ववर्ती  शब्द  वा  उपयोग  अपने  देश  में  हम  राजनीतिक  कारणों  से  करते

 हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  सुझाव  पर  निश्चित  रूप  से  ध्यान  दिया  जाएगा  ।

 भी  सलमान  खुर्शोद  :  यह  अनुरोध  और  सुझाव  ऐसे  माननीय  सदस्य  ने  दिया  है  जो
 भारत  की  विदेश  नीति  के  अच्छे  जानकार  हैं  ।  इस  पर  गंभीरतापूर्वक  ध्यान  दिया

 ]

 क्री  राम  नगोना  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  मन्त्री  जी  को  जानकारी  देना
 चाहता  हूं  कि  चावल  के  साथ-साथ  चीनी  भी  बहुत  जरूरी  चीज  इस  देश  में  जिसका  उत्पादन  काफी
 मात्रा  में  होता  हमारे  यहां  तो  चीनी  का  उत्पादन  काफो  मगर  पूरे  देश  की  दृष्टि  से  देखा  जाए
 तो  काफी  मात्रा  में  चीनी  का  उत्पादन  होता  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  प्रश्न  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  आभूषण  उद्योग  परिसर

 नी
 +329,  श्रो  रमेश  चन्द्र

 आओसतो  सहेन्द्र  कुमार  :

 क्या  बाजिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  ने  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  आभूषण  उद्योग
 परिसरों  की  स्थापना  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  खनिज  तथा  धातु  ब्यापार  निगम  को  ऐसे  कुछ  और  उद्योग  परिसरों  को  स्थापना
 करने  का  विचार

 यदि  तो  इन  उद्योग  परिसरों  को  कहां-कह्दां  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 इन  परिसरों  के  कब  तक  चालू  हो  जाते  की  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  उप  मंत्री  सलसान  :  हां  ।

 एम०  एम०  टी०  सी०  ने  झंडेवालान  में  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  आभूषण  विनिर्माण

 कप्लेक्स  स्थापित  किया

 हां  ।

 और  (F)  एम०  एम०  टी०  सी०  ने  कलकत्ता  में  साल्ट  लेक  एरिया  के  एक  शत-प्रतिशत  ,
 निर्यातोन्मुख  कंप्लेक्स  स्थापित  करने  के  लिए  भूमि  ली  भवन-निर्माण  और  बुनियादी-संरचना  संबंधी

 सुविधाओं  के  पूरा  होने  के  बाद  तीन  वर्ष  में  इस  कंप्लेक्स  के  तेयार  हो  जाने  की  आशा  है  ।
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 डा०  रमेश  चन्द  तोमर  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि
 वालान  में  सोने  के  आभूषण  निर्यात  करने  के  लिए  हन्ड ेड  परसेंट  निर्यातोन्मुख  केन्द्र  कब  खोला  गया  और
 उससे  निर्यात  पर  क्‍या  असर  पड़ा  ।  इसके  अलावा  एम०  एम०  टी०  सी०  ने  सोने  के  आभषणों  का  निर्यात
 बढ़ाने  के  लिए  और  उसकी  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए  कौन-कौन  सी  स्कीम्स  चलाई  हैं  ।

 श्री  सलभान  खर्शोद  :  सबसे  पहले  1988  में  क्षण्डेवालान  में  यह  काम्पलेक्ट  सेट-अप  किया  क्‍या
 था  और  1988  से  लेकर  1990  तक  इसका  निर्यात  निरन्तर  ब्ठता  गया  शुरू  में  5  करोड़  के
 लगभग  था  जब  कि  इस  वर्ष  हमें  आशा  है  कि  यह  25  करोड़  रुपए  तक  पहुंच  इसके
 इसमें  काफी  सुविधाएं  दी  गयी  हैं--एम०  एम०  टी०  सी०  की  तरफ  से  गोल्ड  दिया  जाता  उन्हें
 इतनी  सुविधा  भी  दी  गयी  है  कि  डायरैक्टली  वे  अपने  लिए  गोल्ड  का  इम्पोर्ट  कर  सकते  हैं  ।  अभी  एक
 नई  पौलिसी  गोल्ड  की  और  आयी  जिसमें  इन  यूनिट्स  के  डी०  टी०  ए०  यानी  डौम॑स्टिक
 टैरिफ  एरिया  ऐसी  यूनिट्स  को  कुछ  सुविधाएं  गोल्ड  इम्पोर्ट  करने  के  लिए  दी  गयी  हैं  ताकि  ज्यादा
 गोल्ड  ज्यूलरी  का  तिर्यात  किया  जा  सके  ।

 डा०  रसेश  चन्द  तोमर  :  अध्यक्ष  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि  अंतर्राष्ट्रीय  मार्कट  में  भारतवर्ष
 सोने  के  आभूषणों  के  निर्यात  में  कितने  फीसदी  भाग  है  ।

 श्री  सलमान  खुर्शोद  :  अभी  यह  समझ  लीजिए  कि  बहुत  माइक्रोस्कोपिक  हिस्सा  बहुत
 बड़ी  मार्केट  है  ।  इसॉलिए  हम  लोग  इसे  एक  थ्रस्ट  एरिया  पूरी  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  जल्द
 से  जल्द  इसे  बढ़ावा  दिया  सबसे  ज्यादा  निर्यात  की  उम्मीद  हमें  गोल्ड  के  क्षेत्र  में  डायमण्ड  के
 क्षेत्र  में  तो हम  पहले  से  ही  काफी  निर्थात  करते

 थो  कमला  सिक्ष  सघुकर  :  अध्यक्ष  सोने  की  चर्चा  तो  इस  समय  हो  रही  है  परन्तु  मैं  चर्चा
 को  उस  विषय  की  ओर  मोड़ना  चाहता  जिसकी  तरफ  शायद  अभी  तक  माननीय  मन्‍्त्री  जी  का  ध्यान
 नहीं  गया  होगा  ।  वह  यह  है  कि  हमारे  बिहार  में  सीप  के  आभूषण  काफी  बनते  हैं  परन्तु  सीप  के
 आभूषणों  के  निर्यात  के लिए  अभी  तक  कोई  सुविधा  नहीं  मिली  मैं  जानना  च  हता  हूं  कि  क्या सरकार  कोई  ऐसी  योजना  बनाने  जा  रही  जिसके  जंरिए  बिहार  में  सोप  से  बनने  वाले  आभषणों  के निर्यात  को  सुविधा  प्रदान  की  जा  सके  ।  *े

 आओ  सलमान  यह  सवाल  चूंकि  सोने  के  आभूषणों  के  निर्यात  से  भिन्‍न  इसके  लिए
 मप्ले

 नोटिस  लेकिन  मैं  इतना  जरूर  कहना  चाहूंगा  कि  यहां  से  जो  भी  वस्तु  हमें  निर्यात  के  लिए  मिल सकती  उसे  हम  पूरी  सुविधा  देने  के  लिए  त॑यार  मैं  माननीय  सदस्य  से  गुजारिश  करूंगा  कि
 उनके

 पास  जो  सूचना  उसे  वे  हमारे  पास  भिजवाएं  ताकि  हम  उस  पर  आवश्यक  कायंवाही  कर सकें  ।

 को  राम  माईक  :  सबसे  ज्यादा  निर्यात  मृम्ब

 ]

 ई  से  किया  जाता  अधिकांश
 निर्माता  मुम्बई  आर  इंसके  समोपबर्ता

 नगर  सरंत  तब  >  >>  me,  ९  |  3  धकाश  आभूषण ता  मुम्बई आर  इसके  समोपबर्ती  नगर  सूरंत  तथा  गुजरात  के  अन्य  क्षेत्रों  में  पहले  भी  एक  चर्चा
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 हुई  थी  कि  मुम्बई  में  बांद्रा  के  निकट  एक  परिसर  की  स्थापना  की  जाएगी  ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  सरकार  उस  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  अथवा  उस  प्रस्ताव  को  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  है  ।

 ऐसा  इस  कारण  है  क्योंकि  उत्तर  में  इस  परिसर  का  जिक्र  नहीं  है  ।

 श्री  सलमान  खुर्शोद  :  इसी  प्रकार  के  परिसर  की  स्थापना  अन्य  स्थान  पर  करने  की
 कोशिश  हमने  की  हमने  सूरत  और  जयपुर  में  इसकी  स्थापना  करने  की  कोशिश  लेकिन

 दुर्भाग्यवश  उस  पर  अनुक्रिया  अच्छी  नहीं  रही  ।  आज  भी  हम  यह  चाहते  यदि  अच्छे  किस्म  के

 आभूषण  के  20-25  निर्माता  इस  क्षेत्र  में  प्रस्ताव  करते  हैं  तो  हमें  उस  प्रस्ताव  पर  विचार  करके  बहुत
 ही  खुशी  होगी  ।

 ]

 भ्री  उपेय्त्र  नाथ  वर्मा  :  अध्यक्ष  क्या  यह  बात  सही  है  कि  पिछले  10  वर्षों  में  जो

 आभूषण  बनाने  की  १श्तैनी  कला  थी  उसमें  कमी  आई  है  ?  क्‍या  यह  बात  भी  सही  है  कि  सरकार  ने
 जापान  और  इटली  से  समझौता  करके  आभूषण  बनाने  की  मशीनें  मंगायी  हैं  जिससे  करोड़ों

 लोग  बेरोजगार  हो  गए  हैं  ।

 श्री  सलमान  खुर्शोद  :  इसके  बारे  में  मुझे  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 करो  बोरेन्द्र  सह  :  अध्यक्ष  अभी  तक  आभूषण  के  बारे  में  सवाल  हो  रहा  मैं  पीतल
 उद्योग  के  बारे  में  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं'*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ज्वंलरी  के  बारे  में  है  ।

 श्री  बीरेन्द्र  सिह  :  पीतल  के  बतंन  मिर्जापुर

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बतंनों  का  नहीं  यह  आभूषणों  का  सवाल

 श्री  बोरेन्द्र  अगर  आभूषण  पहन  कर  लोग  जी  सकते  हैं  तो  मैं  बतंन  का  सवाल  उठाना  बंद
 कर  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महो दय  :  वह  बात  भाषण  में  क्वश्चन  में  न  कहिए  ।

 जिनुवाद  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  कृपया  बंठ

 इलेक्ट्रानिक ओर cere विकास  संस्थान

 इलेक्ट्रानिक  ओर  राडार  विकास  संस्थान  को  अनुसंघान  और
 विकास  परियोजनाएं

 +330.  श्रीमतो  सुषमा  महाजन  :  वया  रक्षा  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अ#कारयवाही  बुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |

 24



 मौखिक  उत्तर 22  1913

 कया  इलेक्ट्रानिक  राडार  विकास  संस्थान  द्वारा  शुरू  की  गई  तीन  अनुसंधान  और  विकास

 परियोजनाएं  बीच  में  ही  बन्द  कर  दी  गई

 यदि  हां  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  उन  पर  कितका  धन  खर्च  किया

 क्‍या  इन  परियोजनाओं  पर  कांये  कर  रहे  अन्य  संस्थानों  के  साथ  कोई  समन्वय  रखा  गया

 और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ]

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  कृष्ण
 :  हां  |  सम्बन्धित  प्रयोगशाला  का  नाम  इलेक्ट्रानिक  एवं  राडार  विकास

 बंगलौर  है  ।

 मुख्य  कारण  ये  थे  :--

 इन  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान  तथा  विकास  क्षमता  प्राप्त  करने  का

 मुख्य  उह  श्य  हासिल  किया  जा  चुका

 उत्पादन  एजेंसियां  इसी  प्रकार  की  प्रणालियों  के  विकास  में  लगी  थीं  ।

 वित्तोय  संसाधनों  को  अधिक  प्राथमिकता  वाली  परियोजनाओं  में  लगाने  की
 आवश्यकता  थी  ।

 स्वीकृत  7.24  करोड़  रुपए  की  राशि  में  से  कुल  3.94  करोड़  रुपए  खर्च  किए  गए  ।

 हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 झमतो  सुमित्रा  महाजन  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  जो  तीन  योजनाएं  उसमें
 से  पहली  राडार  के  विकास  के  बारे  में  दूसरी  शस्त्र  खोजने  वाली  प्रणाली  की  उप-प्रणाली  का
 बिकास  करने  और  उसमें  शक्तिश्नाली  ट्रांससीटर  और  रिसीवर  का  विकास  करने  की  थी  और
 तीसरी  मैप  डिजिटाइजर  और  डिसप्ले  प्रणाली  के  बारे  में  मैंने  अपने  प्रश्न  में  पूछा  था  कि
 क्या  कोआड्डिनेशन  है  ?  उसके  जवाब  में  कहा  था  कि  कोआडिनेशन  है  और  दूसरी  संस्थाओं  में  ऐसी
 योजनायें  बनती  अनुसंधान  होता  है  ।  मैं  मंत्रीजी  से जानना  चाहूंगी  कि  सी०  ए०  जी०  की  रिपोर्ट  में
 क्योट  किया  है  कि  पहली  योजना के  बारे  में  अप्रैल  1989  तक

 भार०  डी०  ई०  को  इस  परियोजना  की  जानकारी  तक  नहीं  थी  ।”
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 दूसरी  योजना  के  बारे  में  भी  वही  टिप्पणी  की  गई  है  कि  1983  में  योजना  बनाई  गई  थी  और
 1988  में  इसके  कक्‍्लोजर  की  अनुमति  मांगी  गई  इस  आधार  पर  कि  दूसरे  पब्लिक  सेक्टर  के  द्वारा
 इसी  प्रकार  से  ज्यादा  प्रप्नावशाली  ढंग  से  अनुसंधान  किया  जा  रहा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न

 श्रीमती  सुसित्रा  महाजन  :  यह  कहा  गया  कि  कोआडिनेशन  हैं  तो  क्या  सी०  ए०  जी०  की  इस
 इन्क्वायरी  के  आधार  पर  किस  प्रकार  के  कोआडिनेशन  की  बात  करते  हैं  ?

 ओ  एस०  कृष्ण  कुमार  :  सरकार  डी०  आर०  डी०  ई०  के  इन  तीन  अनुसंधान  और  विकास
 परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  नियंत्रक-महालेखाकार  की  रिपोर्ट  में  की  गई  टिप्पणियों  के  बारे  में  सरकार  “

 जानती  है  और  सरकार  ने  नियंत्र  क-महालेखाकार  को  अपना  जवाब  भेज  दिया  है  ।

 भरी  जसबंत  सिह  :  इन  टिप्पणियों  पर  सरकार  ने  यह  उत्तर  दिया  है  ।

 ]

 श्रोमतो  सुमित्रा  महाजन  :  आप  कहते  हैं  कि  कोआडिनेशन  है  ।

 ]

 शो  एस०  कुष्ण  कूसार  .  मैं  उत्तर  दे  रहा  इसमें  कोई  शक  नहीं  हे  कि  कि  यह  सम्मानीय  सभा
 इसकी  सराहना  करेगी  ।  अधिकांश  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  परियोजनाओं  की  जो  स्थिति  उससे
 विशेषरूष  से  अग्नणी  प्रौद्योगिकियोंਂ  में  एक  प्रकार  का  अन्तर्जात  खतरा  इनके  परिणाम के  बारे  में  सवंदा

 पूर्वानुमान  नहीं  किया  जा  सकता  है  और  हमें  इसे  स्वीकार  करना  है  और  इसकी  व्यवस्था  करनी  है  ।
 डी०  आर०  डी०  सी०  की  एक  प्रणाली  है  जिसके  द्वारा  कुछ  परियोजनाओं  में  बीच-बीच  में  सुधार  किया
 जाता  है  और  कुछ  को  पहले  ही  बन्द  कर  दिया  जाता  है  ।  एक  मातर.ण्ड  के  अनुसार  इन  परियोजनाओं
 को  समाप्त  कर  दिया  जाता  ये  वे  परियोजनायें  होती  हैं  जिनका  लक्ष्य  पहले  ही  प्राप्त  किया  जा  चुका
 होता  वे  परियोजनाएं  भी  हैं  जहां  कि  रक्षा  सम्बन्धी  प्राथमिकतायें  और  उनके  उपयोग  प्रयोक्‍ता  की
 आवश्यकतायें  ही  बदल  दी  गई  फिर  उस  प्रकार  की  परियोजनायें  भी  हैं  जिनमें  कि  विभिन्‍न  अड़चनों
 और  कठिनाइयों  के  कारण  वांछतीय  परिणाम  ओर  लक्ष्य  प्राप्त  होने  की  संभावना  नहीं  है  और  ऐसी  भी
 परियोजनायें  हैं  जिन्हें  स्पर्धातियुक्त  सक्ष  म  परियोजनायें  कहा  जाता  जिनमें  कि  मूल  प्रौद्योगिकी  प्राप्त
 कर  ली  गई  इसलिए  इन  तीन  अर्थात  नौसैनिक  रडार  वीपन  फाइण्डर
 सिस्टम  के  लिए  इन्टरसेप्ट  ट्रांसरिसीवर  की  उच्च  शक्ति  निम्न  संभाव्यता  और  मंप  डिजिटाइजर  और
 डिस्प्ले  सिस्टम  को  कुछ  कारणों  से  पहले  ही  बन्द  कर  दिया  गया  है  और  हमने  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
 द्वारा  की  गई  टिप्पणी  का  अनुकूल  जवाब  दे  दिया  जहां  तक  समन्वय  के  सम्बन्ध  में  सदस्यों  के
 प्रश्न  को  बात  है  तो  समन्वय  प्रक्रिया  बहुत  ही  प्रभावकारी  हैं  ।  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  इलेक्ट्रानिकी  के
 मामले  में  डी०  आर०  डी०  ई०  परियोजनाओं  पर  भारत  सरकार  के  अन्य  सभी  अनुसंधान  ओर  बिकास
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 संगठनों  के  प्रधिनिधि  की  बतोर  इलेक्ट्रानिको  विकास  पैनल  द्वारा  निरन्तर  इस  पर  पुनविद्यार  किया  गया
 इंन  संगठनों  की  बंठक  निरन्तर  होती  रहनी  है  और  इनमें  समन्वय  बना  रहता  है  ।  यह  एक  नैरंक्रिक

 सरकार  इस  सम्मानतीय  सभा  को  और  माननीय  सदस्यों  को  यह  आश्वासन  देना  चाहेगी  कि
 उचित  कारणों  से  इन  परियोजनाओं  को  बन्द  कर  दिया  गया  था  और  धनराशि  खर्च  करने  की  जगह  हम
 इस  अनावश्यक  खर्च  को  बन्द  कर  जोकि  इन  परियोजनाओं  के  जारी  रहने  पर  सरकार  को  वहन  करना

 पड़  धन  की  बचत  कर  रहे

 श्रोमती  सुसित्रा  महाजन  :  अध्यक्ष  मुलतः  मेरी  बात  यह  थी  कि  कोआडडिनेशन  न  होने
 के  कारण  तीन  करोड़  रुपए  हमारे  खर्च  हो  गए  आज  यह  भी  बात  ठीक  है  कि  अनुसंघान  जितनी

 ज्यादा  संस्थाओं  के  द्वारा  होता  विकास  उतनी  अच्छी  गति  से  हो  सकता  यह  बात  मानी  जा  सकती

 लेकिन  कई  बार  ओवर-लंपिग  होने  के  कारण  कठिनाई  आती  मैं  यह  जानना  चाहूंगी  कि  क्‍या

 मंत्री  जी  के पास  आज  ऐसी  कोई  स्टडी  करने  की  कोई  प्रणाली  है  कि  कितने  प्राइवेट  सेक्टर  और  पब्लिक

 सेक्टर  में  जो  हमारे  प्रोजेक्ट्स  चल  रहे  उसके  साथ  अनुसंघान  भी  चल  रहे  हैं  क्योंकि  मेरी  जानकारी

 में  आज  भी  नान  मंग्नेटिक  स्टील  स्ट्रक्वरल्प  इंकल्युडिग  वल्व  वास  के  बिकास  की  जो  बात  हो  रही  है  उसमें

 इसी  प्रकार  का  घाटा  उठाना  रहा  है  क्‍या  ऐसी  स्टडी  की  ब्यवस्था  की  है  कि  प्राइवेट  और  पब्लिक

 सेक्टर  में  जहां  योजनायें  चल  रही  हैं  तो इसका  आपस  में  तालमेल  बठाने  की  कुछ  योजना  बनाई

 ]

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा-अनुसंधान  विकास  संगठन  रक्षा  बलों  और  हमारे
 रक्षा  उत्पादन  स्थापनाओं  के  बीच  बहुत  ही  प्रभावकारी  और  व॑ज्ञानिक  प्रकार  का  समन्वयता  यह

 संभव  है  कि  समान  प्रकार  के  अनुसंधान  देश  के  अन्य  वैज्ञानिक  संगठनों  में  भी  किए  जा  रहे  हों
 लेकिन  वे  अनुसंघान  कुछ  भिन्न  प्रकार  के  उनकी  योजनाओं  में  थोड़ी  बहुत  समानत्रा  हो सकती  है  ओर
 अनेक  व्यवसायिक  अनुसंधान  संगठन  भी  सुस्पष्ट  कारणों  की  वजह  से  उस  अनुसंघान  के  विकास  के
 णाम  को  नहीं  दे  सकते  हैं  ।  इसलिए  पूरा  तालमेल  बनना  संभव  नहीं  है  ।  वास्तव  में  समान  विषय  पर
 समानान्तर  अनुसंधान  के  पक्ष  में  तर्क  दिया  जाता  है  क्योंकि  कुछ  अनुसंघान  दल  को  सफलता  मित्र  सकती

 है  और  कुछ  को  नहीं  भी  मिल  सकती  फिर  भी  माननीय  सदस्य  के  मुद्दे  पर  उचित  चर्का  की  गई
 उनमें  समन्वय  है  जिसमें  हम  निरन्तर  सुधार  लाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 जोवन  बोमा  निगम  द्वारा  महाराष्ट्र  की  सहायत्स

 +331.  थी  विलासराव  नागनाथराव  गूंडेवार  :  क्‍या  विस  मम्त्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे
 किः
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 जीवन  बीमा  निगम  ने  महाराष्ट्र  को  विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  गत  दो  वर्षो  के  दोरान

 प्रति  वर्ष  कितनी  वित्तीय  सहायता  और

 उन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  जिन्हें  चालू  वित्तीय  बर्ष  के  दौरान  वित्तीय  सहायता  देने
 के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  विचार  कर  रहा  है  और  इस  हेतु  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 ...  जिस  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  वित्तीय  वर्ष  1989-90  और  1990-
 91%  के  दोरान  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तगंत  महाराष्ट्र  राज्य  में  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  निवेश

 निम्नानुसार  हैं

 योजनायें  वर्ष  1989-90  वर्ष  1990-91  के
 दौरान  निवेश  दोरान  निवेश

 1.  राज्य  सरकार  प्रतिभूतियां  4.53  4.50

 2.  भूमि  विकास  बेंक  के  ऋण  पत्र  2.57  7.78

 3.  राज्य  वित्तीय/भौद्योगिक  2.50  3.75
 ओऔद्योगिक  निवेश  निगम/आई०  सी०

 आई०  सी०  आई०  बाण्ड  ओर  शेयर

 निम्नलिखित  को  ऋण  :

 4.  सामाजिक  आवास  योजनाओं  के  लिए  2.50  1.32
 राज्य  सरकारों  को

 5.  शीर्ष  सरकारी  आवास  वित्त  26.33  30.00
 आवास  बोड्डों  और  अन्य  प्राधिकरणों  को

 6.  जल  आपूर्ति  योजनाओं  के  लिए  राज्य  52.98  37.52
 जिला

 परिषदों  आदि  को

 7.  राज्य  बिजली  बोर्ड  .  69.31  71.13

 8.  औद्योगिक  क्षेत्र  0.53  0.68

 9.  राज्य  सड़क  परिबहन
 निगम

 9.68  5.12

 जोड़  170.93  161.80
 कं
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 वर्ष  199  1-92  के  दौरान  वित्तीय  सहायता  के  लिए  इस  समय  विचाराधीन  योजनाओं  के
 ब्यौरे  निम्नानुसार  हैं  :--

 योजनाएं

 1.  राज्य  सरकार  प्रतिभतियां  12.00

 2.  बिजली  बोडे  भूति  विकास  बैंक  ऋण  10.00
 राज्य  वित्तीय  निगमों  आदि  के  बाण्ड  शेयर

 को/के  लिए  ऋण  :

 3.  राज्य  सरकार  को  आवास  के  लिए  14.35

 4.  शीर्ष  सहकारी  आवास  वित्त  समिति  15.00

 5.  जल  आपूर्ति  और  सीवरेज  योजनाएं  48.43
 6.  राज्य  बिजली  बोर्ड  23.24

 7.  सहकारी  ओद्योगिक  क्षेत्र  1.00

 8.  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  5.63

 जोड़  :  119.65

 बासमतो  से  भिमन  किस्म  के  जावल  का  निर्यात

 #332,  श्री  जोधन  शर्मा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बासमती  से  भिन्‍न  किस्म  के  चावल  के  नियति  को  बढ़ावा  देने  के  बारे  में  सरकार  को
 अखिल  भारतीय  चावल  निर्यातक  संगठन  से  कोई  ज्ञापन  मिला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 वाजिज्य  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  पो०  :  सरकार  को  न  तो  ऐसे  किसी
 फोरम  की  जानकारी  है  और  न  ही  ऐसे  किसी  फोरम  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आध्िक  नोतियों  में  परिवतंन

 #३33.  थ्री  अटल  बिहारी  वाजपेयो  :
 शो  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :

 क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 सब  29
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 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  उदार  बनाई मई  आर्थिक  नीतियों  जिनमें  लाइसेंसों  और
 परमिटों  को  समाप्त  किया  जाना  भी  शामिल  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  इस  उदारता  के  परिणामस्वरूप  अर्थव्यवस्था  में  अब  तक  आए  ठोस  सुधारों
 का  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 भविष्य  में  आर्थिक  नीतियों  में  यदि  कोई  परिवतेन  करने  का  प्रस्ताव  है  तो  वे  परिवतंन
 क्‍या

 विश  संत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  रामेश्बर  और  सरकार  जून  के  पश्चात्‌

 लागू  किए  गए  नीति  सम्बन्धी  प्रोत्साहनों  के  अथंव्यवस्था  पर  पड़े  प्रभाव  की  लगातार  परिवीक्षा  कर  रही
 है  ।  अर्थव्यवस्था  पर  इन  उपायों  के  पूर्ण  प्रभाव  को  बताना  अभी  जल्दबाजी  होगी  लेकिन  अब  तक  प्राप्त

 हुए  परिणामों  से  कतिपय  क्षेत्रों  में  स्पष्ट  धृधार  प्रकट  होता  भारतीय  अथंब्यवस्था  में  विश्वास  बनाए
 रखने  का  उद्देश्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  विदेशी  मुद्रा  भण्डारों  में  भी  काफी  अधिक  वृद्धि  हुई  है  ।  हम
 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  गिरवी  रखे  गए  सोने  को  तथा  भारतीय  स्टेट  बेंक  द्वारा  पहले  बेचे  गए  सोने
 को  भी  छड़ाने  में  सक्षम  हुए  अगस्त  में  16.7  प्रतिशत  के  शीष  स्तर  से  मुद्गास्फोति  की  दर  में  भी

 कुछ  कमी  आई  है  जो  14  प्रतिशत  के  लगभग  फिर  मुद्रास्फीति  अभी  तक्  काफी  उच्च  स्तर  पर
 बनी  हुई  है  ।  व्यापार  और  ओद्योगिक  नीति  में  हुए  संरचनात्मक  सुधारों  से  भी  आगामी  18  महीनों  के
 दौरान  अनुकल  प्रभाव  बना

 सरकार  स्थिति  पर  बारीकी  से  नजर  रखे  हुए  है  और  उभरतोी  हुई  प्रवृत्तियों  के  अनुरूप  जब
 कभी  आवश्यक  होगा  तो  नीतियों  में  परिब्रतंन  करने  की  की  जाएगी  ।

 रक्षा  अमृतंबान  तथा  जिकास  संगक्य  हारा  विक्रसित.को  गई
 प्रक्रियाएं  तथा  प्रोद्योगिकियां

 +3  २4,  श्री  प्रफूल  पढल  :
 भ्री  पृथ्वो राज  डो०  चव्हाण  :

 क्या  रक्षा  संत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  आर०  डी०  ने  अनेक  नयी  प्रक्रियाओं
 तथा  भ्रौद्योगिकियों  का  विकास  किया  है  जिनका  हस्तांतरण  निजी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  किया  जा  रहा

 कया  इन्हें  राष्ट्रीय  अनुसंघान  विकास  निगम  के  माध्यम  से  हस्तान्तरित  किया  जाता  है
 अथवा  अन्य  किसी  संगठन  के  माध्यम  और

 सातवों
 पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दोरान  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  द्वारा  निजी

 क्षेत्र
 के

 उद्योगों  को  कितनी  प्रक्रियाओं  का  हस्तान्तरण  किया  गया  और  उनका  ब्योरा  क्या  है  ?

 रक्षा संत्रो शरद : हां । 30
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 प्रौद्योगिकियों  का  हस्तांतरण  रक्षा  अनुश्ंधान  एवं  विकास  संगठन  द्वारा  सीधे  ही  तथा
 राष्ट्रीय  अनुसंघान  तथा  विकास  निगम  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा  है  ।

 सातवीं  योजना-अथधि  रक्षा  अनुक्षंछ्वान  एवं  बिकास  संगठन  की  प्रौद्योगिकियों  को  निजी
 क्षेत्र  के  उद्योगों  को  हस्तांतरित  किया  गया  है  ।  प्रौद्योगिकियों  का  विषयवार  विवरण  इस  प्रकार  है  :--

 विषय  हस्तांतरित  प्रौद्योगिकियों  +335. oft हरि किशोर fag: क्‍या जल-भूतल परिवहन संत्रो यह
 की  संख्या

 इलेक्ट्रॉनिकी  एवं  मेंटेशन  63

 मंकेनिकल  इन्जीौनियरी

 विशेष  वाहन  7

 घातु  विज्ञान  5

 रासायनिक  प्रक्रियाएं  24

 भोजन  प्रौद्योगिकी  27

 वस्त्र  एवं  प्राकृतिक  वास  की  मर्दे  6

 जल  शोधक
 ह  5

 जहाणों  के  लिए  निर्यल  गोदी  को  सुविधाएं

 +335.  थरो  हरि  किशोर  तिह  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  संत्रो  यह  बताने  की  हूपा  करेंगे

 क्या  देश  में  जहाजों  के  लिए  निर्जेल  गोदी  की  सुविधाएं  सीकित

 यदि  तो  इस  मद  पर  पिछले  वित्त  वर्ष  के  दौरान  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  इस  सुंविधा  का  विस्तार  करने  का  जौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगबोश  :  मांग  को  पूरा
 करने  के  लिए  मौजूदा  सुविधाएं  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।

 (q)  जहाजों  को  भरम्सत  के  लिए  1990-91  के  दौरान  147.47  करोड़  रु०  की  विदेशी  मुद्रा
 खर्च  की  गई  ।

 और  जहां  मरम्मत  उद्योग  निजी  क्षेत्र
 के  लिए  खुला  हुआ  है  ओर  सरकार  अपने
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 तियत्त्रण  में  नई  धुविधाएं  तृजित  करने  के  बजाय  राज्य  सरकारों  ते  श्रोत्माहन  सम्बन्धी  सहायता  प्राप्त
 निजी  क्षेत्र  अथवा  संयुक्त  क्षेत्र  की  नई  इकाईयों  को  प्रोत्साहित  करना  पसन्द  करेगी

 विदेशी  ऋण  लेने  के  लिए  विशा-निर्देश

 *336.  क्रो  एम०  वी०  वो०  एस०  मूतति  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  भारतीय  रिजवं  बेंक  की  पूर्व  अनुमति  के  बिना  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  से  ऋण
 लेने  हेतु  सरकारी  क्षेत्र  के  राज्य  सरकारों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  के  लिए  तैयार  किए  गए
 निर्देशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 अब  तक  इस  सुविधा  का  लाभ  उठाने  वालों  की  संख्या  क्‍या  है  ?

 विश्ष  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्शर  :  ऐसे  कोई  मार्गंदर्शी-सिद्धान्त  तंयार
 नहीं  किए  जा  रहे  जो  विशिष्ट  रूप  से  सरकारी  क्षेत्र  के  राज्य  सरकारों  और  वित्तीय  संस्थाओं
 को  केन्द्रीय  सरकार/भा  रतीय  रिजर्व  बेंक  के  पूर्व-अनुमोदन  के  बिना  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  से  विदेशी  ऋण
 लेने  हेतु  अनुमति  दे  सके  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पूंजी  निर्गंम  नियंत्रक  को  शक्तियां  और  कृत्य

 +337.  भरी  इनजोत  गुप्स  :
 थभरो  थो०  श्रोनिवास  प्रसाद  :

 क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूंजी  निगम  नियंत्रक  की  शक्तियों  और  कत्यों  में  कमी  करने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनियमन  बोर्ड  अथवा  किसी  अन्य  प्राधिकारी  को  ऐसी
 शक्तियां  देने  का  विचार  है  ताकि  विदेशी  कम्पनियां  अपनी  इक्विटी  पूंजी  बढ़ा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  से  भारतीय  प्रतिभूति  तथा
 एक्सचेंज  बोर्ड  को  कुछ  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  विचाराधीन  है  ।

 सोने  और  थांदी  का  आयात

 +338.  श्री  तारा  चन्द  खंडेलवाल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  फेडरेशन  आफ  इष्डियन  चलुम्बसं  आफ  कामर्स  एण्ड  हण्डस्ट्री  ने सरकार  से  अनुरोध  किया
 है  कि  वह  नाममात्र  का  सीमा-शुल्क  लगातार  सोने  और  चांदी  के  निर्बाध  आयात  की  अनुमति

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 32
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 इन  धातुओं  के  मूल्यों  में  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  और  कुछ  मुद्राओं  और  बहुमूल्य

 धातुओं  के  आयात  और  निर्यात  पर  प्रतिबन्धों  के  सम्बन्ध  फेडरेशन  आफ  इण्डियन  चेम्ब्स  आफ  काम

 एण्ड  इण्डस्ट्री  ने  अपने  में  संशोधनਂ  शीष॑क  के  ज्ञापन  में  यह  सुझाव  दिया  है  कि  इन  प्रतिबन्धों  को

 तब  तक  बनाए  रखा  जाए  जब  तक  कि  एक्जिस  र्क्रिपों  का  त्याग  नहीं  कर  दिया  जाता

 व्यापार  सन्तुलन  और  विदेशी  मुद्रा  दबावों  की  वर्तमान  स्थिति  में  एक्जिम  स्क्रिपों  के  बदले
 सोने  और  चांदी  के  आयात  की  अनुमति  देना  व्यवहायं  नहीं  समझती

 सरकार  नहीं  समझती  कि  सोने  और  चांदी  की  कीमतों  में  बृद्धि  चिन्ता  का  विषय  क्योंकि
 ये  आवश्यक  वस्तुएं  नहीं  इसलिए  इन  धातुओं  की  कीमतों  में  बृद्धि  को  नियन्त्रण  में  रखने  के  लिए
 विशेष  उपाय  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उछूगे  दोर  को  व्यापार-वार्ता

 *339.  शो  रवि  राय  :

 थभ्री  हरितिह  चावड़ा  :

 क्या  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इस  आशय  के  समाचारों  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  उरूग्वे
 दौर  की  जो  इस  समय  अन्तिम  चरण  में  के  निष्कषं  विकासशील  देशों  के  प्रति  भेदभावपूर्ण

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  कि  इस  वार्ता  के  निष्कर्ष
 विकासशील  देशों  के  पक्ष  में  जायें  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  से  18  1991
 को  नई  दिल्ली  में  विश्व  अर्थव्यवस्था  फोरम  को  एक  बंठक  को  सम्बोधित  करते  हुए  वाणिज्य  राज्य  मंत्री
 ने  इस  बात  की  आशंका  व्यक्त  की  कि  शायद  व्यापार  वार्ताओं  के  उरूखे  दौर  का  परिणाम  विकासशील
 देशों  के  लिए  न्‍्यायसंगत  अथवा  निष्पक्ष  नहीं  होगा  ।  उन्होंने  बताया  कि  भारत  उरूग्वे  दौर  में  रचनात्मक

 भूमिका  निभाता  रहा  लेकिन  उरूग्वे  दौर  में  विकासशील  देशों  के  हितों  पर  उपयुक्त  ध्यान  नहीं  दिया
 जा  रहा  वस्त्र  के  क्षेत्र  बहु-रेशा  प्रबन्ध  को  उदार  बनाये  बिना  17  महीने  तक  जारी  रखने  का
 निर्णय  इस  बात  का  स्पष्ट  संकेत  है  कि  विकासशील  देशों  के  हितों  को  नकारा  जा  रहा  भारत  इन
 वार्ताओं  में  दढ़ता  से  अपने  हितों  की  रक्षा  करता  रहा

 भारत  जोर  देकर  अपने  इस  विचार  को  भी  व्यक्त  करता  रहा  है  कि  इसमें  सफल  होने  के  लिए
 उरूगे  दोर  का  समापन  एक  ऐसे  सन्तुलित  प्रेकेज  के  रूप  में  होना  चाहिए  जिसमें  विकसित  और
 भील  दोनों  प्रकार  के  देशों  का  हित  परिलक्षित  हो  ।

 वस्त्र  सम्बन्धी  वार्ताओं  में  हम  एम०  एफ०  ए०  को  चरणबद्ध  रूप  से  समाप्त  करने  तथा  बाजार
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 प्रवेश  को  उदार  बनाने  की  प्रक्रिया  को  विश्वसनीय  और  अर्थंपूृर्ण  बनाए  जाने  की  बात  पर  जोर  देते  रहे  हैं  ।
 नियम  बनाए-जाने  के  क्षेत्र  में  भारत  अन्य  भागीदारों  के  एक  गेर-विभेदका री  सुरक्षा  करार  का  प्रबल
 समर्थक  रहा  है  ।  पाटन-रोधी  भर  प्रतिसन्तुलनकारी  शुल्क  उपायों  के  क्षेत्र  में  हम  स्पष्ट  बहुराष्ट्रीय
 नियमों  के  लिए  दबांव  देते  रहे  हैं  ताकि  ऐसे  उपायों  से  पड़ने  वाले  व्यापार  उत्पीड़न  प्रभावों  से  बचा  जा
 सके  ।  हम  बोद्धिक  सम्पदा  अधिकारों  के  व्यापार  सम्बन्धी  पहलुओं  की  वार्ताओं  में  सक्तिय  भाग
 लेते  रहे  हैं  ताकि  हम  उचित  कीमतों  पर  खाद्य  सुरक्षा  और  स्वास्थ्य  रक्षा  सुलभ  कराए  जाने  के  मुद्दे  पर
 अपना  मंतव्य  व्यक्त  कर  सकें  ।  सेवा  के  क्षेत्र  में  हमें  आशा  है  कि  हमारे  देश  के  चुनिन्दा  सेक  क्षेत्रों  में  प्रंवेश
 के  बदले  हमें  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  सेवा  प्रदान  करने  वालों  के  अस्थायी  आवागमन  के  लिए  बाजार  सुलभ  हो
 सकंगे  ।

 आर्थिक  संकट

 +340.  भ्री  भोगेल  क्‍या  वित्त  मंत्री  26  जुलाई  और  2  1991  के  क्रमशः
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  702  और  1432  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि सरकार
 बतंमान  आथिक  संकट  से  उबरने  और  देश  को  विदेशी  ऋणों/सहायता  से  मुक्त  करने  हेतु  किन  कारगर
 उपायों  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  रासेश्वर  :  सरकार  ने  पहले  से  ही
 औद्योगिक  और  सरकारी  क्षेत्रों  में  संरचनात्मक  सुधारों  सहित  विनिमय  दर  राजकोषीय

 अनुशासन  को  कायम  रखने  तथा  सख्त  मौद्रिक  नीति  ज॑से  बृहत-आथिक  स्थिरीकरण  के  लिए  अनेक  उपाय
 किए  इन  नीतियों  से  कार्यकुशलता  तथा  उत्पादकता  में  वृद्धि  होने  तथा  वृद्धि  की  प्रक्रिया  को  गति
 प्रदान  करने  और  उससे  उच्च  स्तर  के  निर्यातों  और  समग्र  वृद्धि  क ेलिए  एक  ठोस  आधार  मिलने  की
 सम्भावना  है  ।  विदेशी  मुद्रा  के  भण्डारों  और  व्यापार  सन्तुलन  के  स्तरों  से  हाल  ही  की  प्रवृत्तियों  से  यह
 पता  चलता  है  कि  इन  नीतियों  का  समग्र  प्रभाव  अनुकूल  ही  रहा  है  ।  उभरती  हुई  आधिक  प्रवत्तियों  के
 कारण  जरूरत  पड़ने  पर  और  आगे  कदम  उठाए  जाएंगे  ।

 .

 निर्यातोन्भुखो  धागा  भिलें

 *341.  शो  अलराज  पासो  :

 डा०  लाल  बहादुर  राबल  :

 क्या  वस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 वर्ष  1988-89,  1989-90  ओर  1990-91  के  दोरान  निर्यातोन्मुल्दी  धागा  मिलों  को
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय

 कया  सरकार  का  विचार  कुछ  और  निर्यातोन्मुस्ली  धागा  मिलें  स्थापित  करने  का
 और

 यदि  तो  ये  मिलें  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  अशोक  :  शत  प्रतिशत  निर्यात  उन्मुख  याने
 एककों  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  शत  प्रतिशत  निर्यात  उन्मुख  एकक

 योजना  के  अन्तगंत  याने  के  निर्यात  निम्नोक्त  अनुसार  हुए  हैं  :--

 वर्ष  निर्यात  र०
 नी  तन

 1988-89  8-89  17.15

 1989-90  35.10

 1990-91  37.74

 और  शत  प्रतिशत  निर्यात  उन्मुख  एककों  की  स्थापना  उद्यमियों  की  इच्छा  अनुसार
 ऐसे  स्थान  पर  की  जा  सकती  है  जोकि  सरकार  की  स्थान  सम्बन्धी  नीति  के  अध्यधीन  हो  ।

 अनु  चित  जातियों  चित  जनजातियों  के  रिक्त  पवों  को  भरना

 #342.  थी  छेदो  पासवान  :

 थ्रो  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरो  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मन्‍्त्रालय  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  के  अधीन  सरकारो  क्षेत्र  के  विभिन्‍न

 बोड़ों  और  अन्य  संस्थानों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  कितने
 पद  रिक्त  पड़े

 ये  पद  कब  से  रिक्त  पड़े  भोर

 सरकार  ने  इन  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिएं  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 दालिण्य  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  :  से  अपेक्षित  जानकारी
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 व्यापार  मेले

 *343,  श्री  काशोराम  राणा  :  क्‍या  वाजिस्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  मेला  प्राधिकरण  द्वारा  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक्त  वर्ष  आयोजित
 भेलों  में  कितने  देशों  ने  भाग

 कया  इन  मेलों  में  भाग  लेने  वाले  देशों  की  संख्या  में  कमी  हो  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 हज  पड
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 सरकार  का  व्यापार  मेलों  के  प्रति  और  अधिक  देशों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  कया

 कदम  उठाने  का  विचार

 बाजनिज्य  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  सलसान  :  से  पिछले  तीन  वर्षों  में  ट्रेड
 फेयर  अथारिटी  आफ  इण्डिया  द्वारा  आयोजित  मेलों  में  भाग  वाले  देशों  की  संढ्या  निम्नलिखित

 रही  :--

 1989  74  देश

 1990  71  देश

 1991  63  देश

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  टीो०  एफ०  ए०  आई०  द्वारा  आयोजित  व्यापार  मेलों  में  विदेशों  की
 दारी  कम  हुई  है  जिसके  कारण  निम्नलिखित  हो  सकते  हैं  :--

 (1)  इस  दौरान  अनेक  देश  आथिक  कठिनाइयों  के  दोर  से  गुजरते  रहे  इन  कठिनाइयों  में
 विदेशी  मुद्रा  की  सीमित  उपलब्धि  शामिल  है  |  इसके  कारण  संभव  है  कि  मेलों  में
 दारी  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  हो  ।

 (2)  संसार  भर  में  आयोजित  होने  वाले  व्याप'र  मेलों  की  संख्या  बढ़  रही  इसलिए  हो
 सकता  है  कि  अलग-अलग  देशों  को  विश्व-भर  में  आयोजित  मेलों  में  इच्छित  भागीदारी
 का  चुनाव  करने  की  सुविधा  मिल  गई  और  हमारे  मेलों  में  भागीदारी  कम  हो  गई  ।

 (3)  भारत  में  1989  से  1991  के  मध्य  तक  राजनीतिक  स्थिति  तथा  कानून  और  व्यवस्था
 की  स्थिति  अनिश्चित  रही  ।

 निम्नलिखित  उपायों  से  भारत  में  व्यापार  मेलों  में  विदेशी  भागीदारी  बढ़ाने  में  सहायता
 मिलेगी  :--

 (1)  वतंमान  सरकार  ने  उद्योग--संयुक्त  उद्यम  और  वस्तुओं  के  निर्माण-आधार  स्थापित
 करने  के  लिए  जो  उदार  नीतियां  शुरू  की  हैं  उनका  विदेशों  में  प्रचार  किया  जा  रहा  है
 ताकि  विदेशी  कम्पनियों  को  भारत  के  व्यापार  मेलों  में  भाग  लेने  की  प्रेरणा  मिले  ।

 (2)  भारत  में  प्रदर्शित  माल  के  निपटान  के  लिए  विशेष  आयात  मेला-कोटा  में  वृद्धि  ।

 (3)  विदेशी  में  स्थित  भारतीय  दूताबासों  आदि  के  जरिए  और  भारत  में  स्थित  विदेशी
 वासों  के  जरिए  अधिक  सम्पर्क  और  आपसी  क्रियाकलाप  ।

 उड़ोसा  को  सड़क  परियोजनाओं  के  लिए  एशियाई  विकास  बेंक  से  सहायता

 ]
 #344.  डा०  कार्तिकेश्बर  पात्र  :  गया  जल-भूतल  परिवहन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 जज  ------  eee

 क्‍या  उड़ीसा  में  केन्द्रीय  और  राज्य  क्षेत्रों  के  अंतगंत  आने  वाले  कतिपय  सड़क
 योजनाओं  के  वित्तपोषण  हेतु  ऋण-सहायता  के  लिए  एशियाई  विकास  बेंक  के  साथ  कोई  बार्ता  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 उड़ीसा  में  एक्सप्रेस  मार्गों  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  हुए/विचार  किए  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अगदोश  :  हां  ।

 बातचीत  के  पश्चात  80  करोड़  रु०  की  प्रारंभिक  लागत  की  राउरकेला-संबलपुर  राज्य
 राजमार्ग  (164  सुधार  परियोजना  को  दूसरे  एशियाई  विकास  बेंक  राजमार्ग  ऋण  के  अंतगंत
 जिस  पर  बैंक  के  साथ  पहले  ही  हस्ताक्षर  किए  जा  च॒के  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  न  तो  प्राप्त  हुआ  है  और  न  ह्वी  विचाराधीन  है  ।

 साक्ष्य  अधिनियम  में  संशोधन

 3598.  क्री  रास  नाईक  :  बया  न्याय  ओर  कम्पनो  कार्य  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  5  1991  के  आफ  मुम्बईਂ  में
 इन  एविडेंस  एक्टਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिए  कानन
 विधेयक  पेश  करने  का  और

 हद

 यदि  तो  यह  विधेयक  कब  तक  पेश  किया  जाएगा  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  तथा  न्याय  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  धंत्री
 रंगराजन  :  से  हां  ।  निर्णय  के  गहन  अध्ययन  की  आवश्यकता  है  ।

 इस  समय  साक्ष्य  अधिनियम  को  संशोधित  करने  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
 नही  है  ।

 एशियाई  विकास  बंक  द्वारा  तकनोको  सहायता

 3599.  श्री  बारे  लाल  जाटथ  :  कया  थिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है  गो
 क्‍या  एशियाई  विकास  बैंक  भारत  को  तकनीकी  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  सहमत  हो  गया

 ;  और हो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बिस  सन्त्रालय  सें  राज्य  सम्भो  रासेश्बर  :  हां  ।
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 बारत  शो  एशियाई  कौ द्वारा  अब  तक  अदात  की  वह  तकनीकी  तहावता  के  ब्यौरे

 संलग्न  विश्वरण  में  दिए  गए

 विधरण

 एशियाई  जिकास  बेक  से  भारत  को  तकनोकी  सहायता

 परियोजना  के  ताम्  राध्ति

 2

 1.  सड़क  सुधार  75,000

 2.  पत्तन  और  नोब्रहन  क्षेत्र  अध्ययन  500,000

 3.  भारतीय  एक्रीलिक्स  लिमिटेड  22,000

 4.  वित्तीय  क्षेत्र  प्रोफाइल  अध्ययन  48,500

 5.  पटरी  प्रबन्ध  490,000

 6.  एक्स्प्नेंसवे  सिस्टम  प्लानिंग  260,000

 7.  बिजलो  क्षेत्र  ऋण  50,000

 8.  डो०  ओ०  टी०  के  लिए  प्रबन्ध  प्रशिक्षण  390,000

 9.  पी०  आई०  जे०  एफ०  केबिल  के  लिए  डी०  ओ०  टी०  विनिदिद्टियों  90,000
 का  अध्ययन

 10.  ओश्योगिक  इंजीनियरिंग  स्टेन्डड स  और  लागत  निर्धारण  270,000
 प्रणाज्नी  का  अध्ययन

 11.  द्वितीय  सड़क  100,000

 12,  आंध्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  प्रचालन  सुधार  सहायता  1,000,000

 13.  कोयला-प्रज्वलित  बिजली  उत्पादन  से  लिए  राष्ट्रीय  664,000
 पर्यावरणिक  प्रबन्ध  कार्यक्रम

 14.  बस्‍्थईपतन्ननों  के  प्रतालत  और  ब्रिक्षीम  सहायता  600,000

 15.  पोत  मरस्मत  सुजिप्नाओों  का  बिक्नास़  400,000

 16.  वडढोदरा-बम्बई  एक्सप्रेंसवे  600,000
 17.  तमिलनाडु  बिजली  बोड  प्रचालनात्मक  सुधार  740,000
 18.  पह़िग्रीक्षण  ओर  प्रदृषश्  ज्रियंधल  490,000
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 19.  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  पटेरी  और  प्रबन्ध  760,000

 20.  तुरन्त  मार्ग  के  निर्माण  व  प्रयालन  में  500,000
 निजी  ओर  क्षेत्र  भागीदारी

 2'.  सड़क  निर्माण  उद्योग  340,000

 22.  हाइड्रोकाबन  क्षेत्र  प्रचालनों  की  समीक्षा  100,000

 23.  वडोदरा-बम्बई  एक्सप्रेसवे  )  250,000

 कारों  के  लिए  पेट्रोल  पर  ब्यय

 ]

 3600.  श्री  जे०  चोक्‍्का  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  उच्च  अधिकारियों  को  दी  गई  कारों  के  लिए  पेट्रोल  पर  भारी  धनराशि  खन्न
 करती  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  सरकारी  लागत  पर  इंधन  ब्राप्त  करने  की  प्रथा  को  समाप्त
 करने  एवं  सरकारी  वाहनों  का  उपयोग  करने  के  पात्र  अधिकारियों  को  वाहन  भत्ते  का  भुगतान  करने  का
 विचार  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  शांताराम  :  सरकारी  कार्यालयों  में  स्टाफ
 कारों  का  इस्तेमाल  स्टाफ  कार  नियमों  द्वारा  शासित  होता  है  ।  न  तो  प्रत्येक  अधिकारी  के  लिए  किए
 गए  खचे  का  कोई  अलग  से  रिकार्ड  रखा  जाता  है  ओर  न  ही  मंत्रासयों/विभाशोीं  में  स्टाफ  कारों  के  लिए

 उनके  रख-रखाव  आदि  पर  होने  वाले  व्यय  के  आंकड़े  किसी  एंक  स्थ/न  पर  रखे  जाते
 ऐसे  अनुदेश  विद्यमान  हैं  जिनके  द्वारा  सरकारी  वाहनों  के  लिए  पेट्रोल  पर  होने  वाले

 ब्यय  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ।

 नहीं  ।

 मुख्य  पसनों  पर  कन्टेनर  ट्रंफिक

 3601.  भी  बिजय  सवल  पाटील  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 मत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  बर्ष  के  दौरान  मुख्य  पत्तनों  पर  कन्टेनर  यातायात  का

 वृद्धि  क्या

 कया  छोटे  जहाजों  के  मांलिकों  की  खाली  कम्टेनर  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  का  सामना
 करना  पड़ता

 ताक  39
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 (7)  बहि  तो  इस  सस्वत्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 कन्टेनर  यातायात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अन्य  कौन  से  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 जल-भ्तल  परिवहम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदोश  :  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  सभी  महापत्तनों  में  सम्बन्धित  वर्ष  के  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कन्टेनर  ट्रैफिक  में  हुई  प्रतिशत

 वृद्धि  नीचे  दी  गई  है  :--

 1988-89  88-89  7.6%

 1989-90  17.0%

 1990-91  7.0%

 यह  प्रश्त  सम्भवतः  खाली  कन्टेनरों  की  उपलब्धता  से  सम्बन्धित  कंटेनर  यातायात  में

 असंतुलन  के  कारण  जहाज  मालिकों  को  खाली  कंटेनर  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  हो  रही  इसके
 स्वरूप  यूरोपीय  पत्तनों  में  खाली  कंटेनर  जमा  हो  जाते  हैं  और  भारतीय  पत्तनों  में  उनका  अभाव  हो
 जाता  है  ।

 विदेशी  पत्तनों  सहित  अन्य  पत्तनों  से  कंटेनरों  की  रिपोजीशनिंग  करके  श्वाली  कन्टेनर

 सुलभ  कराए  जाते  हैं  ।

 कंटेनर  ट्रैफिक  में  तेजी  लाने  के  लिए  अंतर्देशीय  कंटेनर  डिपो  भौर  कंटेनर  फ्रेट  स्टेशन
 स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  24  स्थानों  पर  कंटेनर  हैंडलिग  सुविधाएं  बनाई  गई  पत्तन  प्रयोक्ताओं  और
 जैंबर  आफ  कामसं  के  प्रतिनिधियों  क ेसाथ  आवधिक  व्यापार  संबद्धंन  बेठके  आयोजित  को  जाती  हैं  ।

 को  संत्रिस्तरोय  बेठक

 3602.  थो  सनत  कुमार  संडल  :
 श्री  पाला  के०  गस०  संब्य  :

 क्या  वाजिल्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हि
 क्‍या  भारत  ने  1991  के  दौरान  तेहरान  में  हुई  को  सातवीं  मन्त्रिस्तरीय

 बंठक  में  भाग  लिया  था  ताकि  वह  आगामी  संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  और  विकास  सम्मेलना-शत  के  सम्बन्ध
 में  अपना  रुख  स्पष्ट  कर

 यदि  तो  उक्त  बंठक  में  विकासशील  देशों  ने  स्वंसम्म  से
 जञर

 )  यदि  सवसम्मत  रूप  से  क्‍या  राय  प्रकट  की
 ||

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बाजिब्य
 अंजालय

 के  राज्य  मंत्री  पो०  :  से  भारत  ने  अंकटाड-ए॥ की  तेयारी  के  सिलसिले  में  तहरान  में  19  से  23  19  तक  आयोजित  की
 मंजिस्त  रीय  बेठक  में  हिस्सा  लिया  ।

 ह
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 इस  बैठक  में  हेतु  नई  सांझेदारी  की ओरਂ  नामक  एक  घोषणा-पत्र  पारित  किया  गया

 और  विकास  अन्तराष्ट्रीय  वस्तुओं  और  सेवा-व्यापार के  क्षेत्रों  में

 रष्ट्रीत  सहयोग  हेतु  के  एक  स्थायी  मंच  को  अन्तिम  रूप  दिया  इन  मुद्दों  पर  अब

 कोलम्बिया  में  1992  में  आयोजित  होने  वाले  में  विचार-विमश  किया  जाएगा  ।

 2.  तेहरान  घोषणा-पत्र  में  अन्य  बातों  क ेसाथ-लाथ  यह  कहा  गया  है  कि  विकास  हेतु  नई

 साझेदारी  की  बात  अवश्य  ही  परिणाममूलक  तथा  वास्तविक  हो  और  टकराव  से  रहित  जो

 पारस्परिक  हित  पर  आधारित  हो  और  इस  घोषणा-पत्र  का  सर्वेस  मुख्य  लक्ष्य  यह  है  कि  विशिष्ट  मुद्दों

 के  सम्बन्ध  में  अंतर्राष्ट्रीय  सहमति  को  धोरे-धीरे  प्रगाढ़  बनाकर  ऐसे  ठोस  समझौते  किए  जाएं  जिन्हें
 क्रियान्वित  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  लिए  अन्त  एक  ऐसी  काय॑  प्रणाली  स्थापि  की  जानी  चाहिए  जो

 कि  सहमत  कार्यों  पर  अनुवर्ती  कारंबाई  सुनिश्चित  करा  सके  और  इप्त  बात  की  मानीटरिंग  कर  सके
 कि  उक्त  कारंवाई  विस  सीमा  तक  हो  पाई  वार्ता  का  मुख्य  विध्य  यह  होता  चाहिए  कि  राष्ट्रीय
 एवं  अन्तर्राष्ट्रीय  कारंबाई  ओर  बहुराप्ट्रोय  सहयोग  प्रगाढ़  हो  ताकि  सुरक्षित  और  न्यायसंगत
 विश्व  अर्थव्यवस्था  को  बढ़ावा  मिले  और  विशेष  रूप  से  विकासशील  देशों  में  आथिक  प्रौद्योगिकीय
 क्षमता  तथा  निरंतर  विकास  को  गति  तेज  हो  सके  ।

 3.  तेहरान  घोषणा-पत्र  और  मंत्रिस्तरीय  बंठक  में  जिस  स्थायी  मंच  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया

 वह  सहभागी  देशों  में  हुई  सहमति  का  ही  परिणाम  है  और  भारत  इस  सहंमति  में  भागीदार  है  ।

 विदेशों  ऋण

 3603.  श्री  गोविम्दराव  निकास  :  क्‍या  जिस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  विदेशों  से  ऋण  ले  रही

 क्‍या  सरकार  ने  विदेशों  से  ऋण  लेने  के  स्थान  पर  देश  में  ही  बचत  को  प्रोत्साहन  देकर
 संसाधन  जुटाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाएं

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिस  संत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  रासेश्वर  :  हां  ।

 और  विदेशों/विदेशी  संस्थाओं  से  ऋण  मुख्यतः  हमारी  राष्ट्रीय  योजना  प्राथमिकताओं
 के  अनुसार  विभिन्‍न  परियोजना  और  भिन्न  कार्यक्रमों  की  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी
 ताओं  को  पूरा  करने  हेतु  लिए  जाते  सरकार  विदेशी  ऋणों  को  स्वदेशी  प्रयासों  द्वारा  संसाधन

 जुटाने  का  विकल्प  नहीं  मानती  तथा  सरकार  ने  राजस्थ  प्राप्तियो  और  स्वदेशी  बच्नतों  में  सुधार
 तथा  अनावश्यक  और  निम्न  प्राथमिकता  बाले  ध्यय  को  समाप्त  करने  की  दिशा  में  कई  कदम  उठाए  हैं  ।

 41



 लिखित  उत्तर  13  1991

 इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  महत्वपूर्ण  उपायों  का  ब्योरा  24  1991  को  प्रस्तुत  लोक  सभा  में  किए
 गए  वित्त  मन्‍्त्री  के  बजट  भाषण  में  दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  में  ओक  टसर  के  विकास  सम्बन्धी  अध्ययन

 3604.  थी  भुवन  चन्द्र  खंड्री  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  27  1991  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या
 752  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गढ़वाल  क्षेत्र  में  ओक  टसर  के  विकास  हेतु  किए  गए  अध्ययन  के  अन्तगेंत  किन-किन  गांवों
 को  सम्मिलित  किया  और

 गढ़वाल  क्षेत्र  में  ओक  टसर  के  विकास  हेतु  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  प्रौद्योगिकी
 विकसित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  अशोक  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 देश  में  ओक  टसर  का  विकास  करने  के  लिए  वाणिज्यिक  रूप  से  अथंक्षम  प्रौद्योगिकी  को
 विकसित  करने  के  उद  श्य  से  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  क्षेत्रीय  टसर  अनुसन्धान  केन्द्रों  ने  इस  समय
 कीट  प्रजनन  तथा  कीट-विज्ञान  तथा  विकृति  परपोषी  पादप  तथा
 रोलिंग  और  कताई के  क्षेत्रों  में  कुछ  चुनिन्दा  परियोजनाएं  शुरू  की  हैं  ।

 विधरण

 गढ़वाल  क्षेत्र  में  ओक  टसर  का  विकास  करने  के  लिए  विशिष्ट  प्रामों  को  अभिन्ञात
 करने  के  लिए  केन्द्रोय  रेशम  बोर्ड  को  सहायता  से  उत्तर  प्रदेश  राज्य

 सरकार  द्वारा  क्षुरु  किए  गए  सर्वेक्षण  के  दोरान  कवर  किए
 गए  प्रासों  के  नामों  को  दर्शाने  वालो  सूची

 न डड:ः़सससदनओ:--:ि

 जिला  खण्ड  ग्राम

 2  3

 पोड़ी  दुगड्डा  चन्द्रा  कोटा
 पुरताल  ।

 धांगु  बराई  धार  गांव
 चोल

 स्याम  ।
 हे

 जहरीखाल  यू०
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 जमोली  देबाल

 2

 कजलीखाल

 कोटी

 पौड़ी

 नारायनाबाधर

 करण  प्रयाग

 गैरसेन

 अग्रस्तमुनी

 उखीमठ

 लिखित  उत्तर

 3

 चिमोली  ।

 जमलाखल  ।

 गडली
 बाली  डोम

 तहपालिया
 धाना  ।

 उजली  भाटी

 सिरकरा  ।

 पिदुन्दी

 बगूली  ।

 बुरा
 कुलिंग  ।

 सिदी  दु  रेस
 चोपाला  ।

 छोरासोन  ।

 सुरीन

 घसपेथ

 वादव  ।
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 3

 पोखड़ी

 दसौली

 जोशीमठ

 टेहरी  फकोट

 घातोधार

 जखोली

 उत्तरकाशी  टेहरी  पुराला

 नवगांव

 दुदा

 सीतापुर  ।

 पपेखरी

 कु

 चन्द्रानगर  ।

 गंगोल

 दोमदी
 पछेर  ।

 लंगसी  ।

 दुयाधर  ।

 कोयी  लेनगढ़  ।

 कोटीमर  पक्‍की
 पदीयार

 भाखेदर  ।

 तलाल  सुदीयार
 बढ़ीयाल

 पुनेली  ।

 तु
 विगासी  ।

 चिनानगांव
 सान्‍्ता  बयारा

 बी  पलौनी  ।
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 RS «कम  «का  न  नानक  जनक पट  यण  7  7  खएख

 स  पंजाब  नंशनल  बेंक  में  मृत्यु  वाबों  के माप्लों  का  तिपटान

 3605.  क्री  एम०  बो०  चन्त्रशेशर  मृति  :  बया  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  पंजाब  नंशनल  बेंक  के  करमंचारियों  को  मृत्यु  दावों  के  मामलों  का  शीघ्र  निपटान  नहीं
 किया  जाता

 यदि  तो  इसके  वया  कारण  हैं  और  गत  दो  महीनों  के  दोरान  बेंक  के  मुख्यालय  को
 प्राप्त  हुए  अभ्यावेदनों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  बया-बया  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  और  पंजाब  नेशनल  बैंक  ने
 सूचित  किया  है  कि  जिन  कमंचारियों  की  मुत्यु  सेवाकाल  के  दौरान  हो  जाती  है  उन  सभी  कमंचारियों  के
 मामलों  में  अनुग्रह  राशि  के  भुगतान  के  लिए  उसकी  एक  योजना  है  तथा  ऐसे  दावों  के  मामलों  को  शीक्र
 निपटाया  जाता  है  ।  बेंक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  गत  दो  माह  के  दौरान  बेंक  के  मुख्यालय  द्वारा
 प्राप्त  सभी  24  दावों  को  निपटा  दिया  गया  है  ।

 उपर्युक्त  और  भागों  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  कोई  ओर  कार्यवाही
 अपेक्षित  नहीं  है  ।

 अखबारों  कागम  को  खरोद

 3606.  श्री  क्षण  कुसार  पटेल  :  क्‍या  बाणिश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  ब्यापार  निगम  को  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  तथा  अमेरिका  से  गत  बं  की  तुलना
 में  25  से  40  प्रतिशत  से  कम  दर  पर  अश्बारी  कागज  खरीदने  में  सफलता  मिली

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रयास  किए  और

 इस  वर्ष  किए  गए  विभिन्‍न  समझोतों  के  अन्तर्गत  खरीदे  जाने  वाले  अलग-अलग  किस्मों  के
 अखबारी  कागजों  की  दरें  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  ८यरीदे  गए  अश्वबारी  कागज  की  तुलना  में  कितनी
 है  ?

 ह

 बानिस्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पो०  ओर  वर्ष  199. -91  के
 दोरान  अखबारी  कागज  खरीद  की  न्यूनतम  सी०  आई०  एफ०  कीमतों  की  तुलना  में  एस०  टी०  सी०  ने

 1991  में  चरबद्ध  ढंग  से
 खरीद  करके  यू०  एस०  डालर  के  रूप  में  सी०  आई०  एफ०  कीमत

 .  लगभग  1"  ५तिशत  तथा  लगभग  14  प्रतिशत  कम  कीमत  पर  अखबारी  कार
 खरीदने  में  सफलता  प्राप्त  की  है  ।  जज

 वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  एस०  टो०  सी  द्वारा  जी०
 सी०  एस०  की  गई  खरीद  की  औसत  सी०  आई०  एफ०  लागत  रुपए  भ्रति  एस०  टी०  में  नीचे  दी  गई
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 है  ४८

 वर्ष  स्टैष्डड  ग्लेज्ड

 1989-90  10,559  13,768

 1990-91  10,909  14,949
 1991-92

 6!)  12,744  17,440
 "91  10,318  14,965

 आई०  एफ०  अवमूल्यन  पूर्व  डालर  रुपया

 आई०  एफ०  कीमतें  संविदा  की  तारीख  को  विनिमय  की  दरों  पर  आधारित

 जहांगोर  मजराना  सिफ्का

 3607.  की  सोहन  सिह  :  क्‍या  जित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  लगभग  ग्यारह  किलोग्राम  वजन  के  सोने  के  विख्यात  जहांगीर  नजराना
 सिक्के  को  वापस  लेने  के  लिए  जिसे  स्वर्गीय  निजाम  सात  के  शहजादे  मुकरंम  जाह  ने
 इन्डो-बूइज  बैंक  जेनेवा  में  जमा  कर  उसके  बदले  ऋण  लिया  कोई  कार्यवाही  की

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  है  कि  इस  देश  से  कैसे  ले
 जाया

 क्‍या  इससे  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  का  उल्लंघन  हुआ  ओर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  ?

 बिस  संत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  पुरातत्व  महत्व  का  जहांगीर  नजराना
 सिक्का  9  1987  को  नीलामी  के  लिए  रखा  गया  लेकिन  अन्ततः  इसे  बेचा  नहीं  जा
 क्योंकि  उच्चतम  बोली  प्रारक्षित  मूल्य  से कम  भारतीय  बने  संबंधित
 स्विस  विभागों  अर्थात्‌  फंडरल  डिपार्टमेंट  आफ  जस्टिस  एण्ड  पुलिस  यह  पता  लगाने  के  लिए  कि  उक्त
 सिक्‍के  को  कंसे  वापस  लाया  जा  सकता  है  सम्पक  बनाए  हुए  है  ।

 सूचित  किया  गया  है  कि  उक्त  सिक्का  देश  से  बाहर  चोरी-छिपे  ले  जाया  गया  है  ।

 और  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  ने  380  के  साथ  पठित  धारा  ओर  पुरावशेष
 तथा  बहुमूल्य  कलाकृति  1972  की  घारा  3  के  साथ  पठित  उक्त  अधिनियम  की  धारा
 25(1)  और  भारतीय  दंढ  संहिता  की  धारा  380  के  अधीन  मामला  दर्ज  किया  केन्द्रीय  अन्वेषण
 ब्यूरो  इस  मामले  में  किसी  अन्तिम  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंचा  है  ।
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 बाहरो  रिंग  रोड  को  चोड़ा  करना

 3608.  क्री  भगवान  शंकर  रायत  :  कया  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  एक  वर्ष  से  दिल्ली  में  बाहरी  रिंग  रोड  को  चौड़ा  करने  का  कार्य  चल  रहा
 और

 यदि  तो  इस  कार्य  को  पूरा  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  यह  का्य  कब  तक

 पूरा  हो  जाएगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  अगदोश  :  और
 संवंधानिक  रूप  से  भारत  सरकार  की  जिम्मेदारी  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रूप  में  घोषित  सड़कों  के
 विकास  और  रख-रखाव  की  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के अलावा  सभी  सड़कों/पुलों  वी  जिम्मेदारी

 संबंधित  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  संदर्भाधोन  सड़क  राज्य  सड़क  है
 और  दिल्ली  प्रशासन  इसके  लिए  क्रियान्वयन  एजेंसी  है  प्राप्त  सूचना  के  बाहरी  रिंग
 रोड  पर  सड़क  ओवर-ग्रिज  संख्या  22  से  नेहरू  प्लेस  तक  के  खण्ड  को  छोड़कर  बाहरी  रिंग  रोड  को
 चोड़ा  करने  का  काम  पूरा  हो  गया  है  ।  चौड़े  किए  गए  खंड  में  बिट्मिनस  कायं  चल  रहा  है
 जिसके  1992  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  जहां  तक  सड़क  ओबर  ब्रिज  संख्या  22  से
 नेहरू  प्लेस  तक  के  खंड  का  सम्बन्ध  है  कार्य  को  अभी  मन्जूरी  दी  जानी  मंज्री  दिए  जाने  की  तारीख
 से  13  ब्ष  के  अन्दर  इसके  पुरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  |

 हथकरधा  रेशम  बस्ञ  उल्योग  कांचोपुरम  के  अनकरों  से  ज्ञापन

 ]
 3609.  श्रीमती  शुशोला  गोपालन  :  क्या  बस्त्न  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  1  रंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  तमिलनाडु  में  हथकरणा  रेशम  बस्त्र  उद्योग  में  कार्यरत

 डुनकरों  के  प्रतिनिधियों  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार

 जस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  हां  ।

 तमिलनाडु  के  रेशम  हथकरथा  बुनकरों  का  मुख्य  अनुरोध  यही  है  कि  सरकार

 कच्चे  रेशम  को  कमी  को  दूर  करने  तथा  उसकी  कीमतों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  क्चे  रेशम  का

 आयात
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 सरकार  200  टन  कच्चे  रेशम  का  आयात  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 दुग्ध  उत्पादों  का आयात

 3610.  थभ्री  नवल  किशोर  राय  :  क्या  धाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1988-89,  1989-90  ओर  1990-91  |  के  दौरान  दुग्ध  उत्पादों  का  आयात

 किया  गया

 यदि  तो  इन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  के  दुग्ध
 उत्पादों  का  आयात  किया

 क्या  कुछ  आयातित  दुग्ध  उत्पादों  का  निर्यात  भी  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उसके  कया  कारण

 कया  चालू  वर्ष  के  दौरान  दुग्ध  उत्पादों  का  आयात  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 वाजिस्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पो०  :  हां  ।

 वर्ष  1988-89,  ।  98  9-90  औौर  1990-91  के  दौरान  आयात  किए  गए  दुग्ध  उत्पादों

 की  मात्रा  और  मृल्य  के  ब्यौरे  निम्नलिश्वित  हैं  :---

 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 (000”  मी०  टनों  रुपए

 1988-89  8-89  33.1  77.23

 1989-90  13.1  56.83

 1990-91  1.1  3.66

 ह
 ४  बाणिज्यिक  जानकारी  एवं  सांख्यकी

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (¥)  चालू  वर्ष  के  दोरान  दुग्ध  उत्पादों  के  ब्यावसायिक  आयात  का  कोई  भ्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  लघु  उद्योगों
 को  जेंक  ऋण

 3611,  भी  के०  भ्रध्वानो  :  क्या  विस  पंत  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 .
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 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  भारतीय  स्टेट  बैक  तथा  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  उड़ीसा  में

 लघु  उद्योगों  से  कितने  ऋण  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  और  उनपर  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 क्या  ये  बैंक  लघु  उद्योगों  को समय  पर  ऋण  नहीं  दे  रहे  हैं  और  कई  उद्योग  रुग्न  हो
 गए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 बिस्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है
 कि  वर्ष  1990-91  के  दौरान  उसने  उड़ीसा  में  ०.53  लघु  उद्योग  एककों  को  कुल  28  करोड़  रुपए  के

 ऋण/अतिरिक्‍त  ऋण  स्वीकृत  किए  जो  गरीबी  उन्मूलन  योजनाओं  के  तहत  शुरू  किए  गए  2117

 लघु  उद्योग  एककों  को  2.9  करोड़  रुपए  की  ऋण  राशि  के  अतिरिक्त  इसके  उड़ीसा  में

 अन्य  राष्ट्रीयक्ृत  बंकों  द्वारा  लघु  उद्योग  एककों  को  कुल  11.35  करोड़  रुपए  की  धनराशि  के  ऋण

 स्वीकृत  किए  जिसमें  गरीबी  उन्मूलन  योजनाओं  के  अन्तर्गंत  दिए  गए  ऋण  भी  शामिल  हैं  ।

 यह  सही  नहीं  कि  ये  बेंक  उड़ीसा  में  लघु  उद्योगों  को  विशेषरूप  से  समय  पर  ऋण

 उपलब्ध  नहीं  कराते  जिसके  कारण  उतमें  रुग्णता  आती  है  ।

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सेनिक  स्कूलों  में  प्रवेश

 3612.  श्री  बी०  देवराजन  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  आठवीं  कक्षा  की  परीक्षा  उत्तीर्ण  करने  वाले  छात्रों  को  सैनिक  स्कूलों  में  नौवीं  कक्षा
 में  प्रवेश  देने  का  कोई  प्रस्ताव  जिससे  कि  सशस्त्र  सेनाओं  में  जीवन-बृत्ति  के  लिए  और  अधिक
 भाओं  का  आकर्षित  किया  जा

 यदि  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना  हैं  और  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  संनिक  स्कूलों  में  प्रवेश  परीक्षाओं  में  बंठने  के  लिए  अभ्यर्थियों  को
 और  अधिक  अवसर  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  संत्री  शरद  :  और  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  शेक्षणिक  अध्ययन

 दल  ने  अन्य  सिफारिशों  के  साथ-साथ  यह  भी  सिफारिश  की  हैं  कि  सैनिक  स्कूलों  में  कुछ  कक्षाओं  में

 आध्यमों  से  भर्ती  करने  की  प्रणाली  शुरू  की  जानी  चाहिए  ।  यह  सिफारिश  रक्षा  मन्त्रालय  के

 है  ।

 नहीं  ।
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 कैनिक  स्कूलों  में  भ्रवेश  ते  लिए  उम्मीदवारों  को  उपंतब्ध  अवसरों  की  संढया  में  वृद्धि
 करने  से  राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी  की  प्रवेश  परीक्षा  के  लिए  उनको  उपलब्ध  अवसरों  में  तदनुसार  कमी

 आ  जाएगी  ।

 द्वारा  मध्य  प्रदेश  को  पुनवित्त  सहायता

 3613.  कुमारी  घिसला  वर्मा  :  क्‍या  वित्त  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  विभिन्‍न  वाणिज्यिक
 सहकारी  तथा  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  की

 पुनवित्त  सहायता  प्रदान  की

 राज्य  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  को  प्रदत्त  ऋण  सीमाएं  क्‍या  हैं  तथा  उनका  कितना  प्रतिशत
 उपयोग  किया  जाता

 बैंकों  तथा  अन्य  सहकारी  संस्थाओं  के  माध्यम  से  राज्य  के  सर्वाधिक  पिछड़े  तथा  निर्धन
 आदिवासी  क्षेत्रों  के  लाभाथे  उपर्युक्त  पुनवित्त  सहायता  का  कितना  प्रतिशत  उपयोग  में  लाया

 बया
 ”  ने  इसकी  सहायता  से  निर्धन  आदिवासियों  को  मिलने  वाले  लाभों  का  कोई

 आकलन  किया  और

 यदि  तो  उसका  क्या  निष्कर्ष  निकला  है  ?

 बि्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  दलबोर  :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  योजनाबद्ध
 ऋण  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  प्रदान  की  गई  पुनवित्त
 सहायता  की  राशि  नीचे  दी  गई  है  :--

 1989-89  1989-90  1990-91
 )  )

 वाणिज्यिक  बैंक  4003  4326  7135  35

 प्र

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  2172  2590  2172

 भूमि  विकास  बेंक  2280  3911  3358

 राज्य  सहकारी  बेंक  688  1082  866

 कुल  :  9123  11,889  13,531

 मध्य  प्रदेश  राज्य  में  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को
 प्रदान  की  गई  ऋण  सीमाएं  ओर  1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  के  पिछले  हीन  सहकारिता
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 वर्षों  के  दोरान  उनका  प्रतिशत  उपयोग  नीचे  दिया  गया  है  :--

 सहकारिता  वर्ष  मंजूर  की  गई  सीमा  आहरित  राशि  उपयोग  का  प्रतिशत
 की  राशि

 1988-89  1560.27  785.29  50.32

 1989-90  1567.27  654.78  41.78

 1990-91  1439.60  742.93  51.61

 राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बेंक  की  आंकड़ा  सूचना  प्रणालों  से  उसकी  पुनवित्त
 सहायता  से  सम्बन्धित  जनसंड्या/क्षेत्र  श्रेणी-वार  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  होते  हैं  ।

 और  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  मामले  में
 उन्होंने  कोई  विशेष  अध्ययन  नहीं  किया

 नशोले  पदार्थों  को  बढ़तो  हुई  तस्करों  पर  पाकिस्तान  से  वर्क्ता

 3614.  श्री  अर्जुन  चरण  सेठो  :  क्‍या  वित्त  मनत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोमा  पर  नशोले  पदार्थों  की  बढ़ती  तल्‍्करी  के  मामले  पर  हाल  ही  में  पाकिस्तान
 सरकार  से  कोई  वार्ता  की  गई

 यदि  तो  उक्त  थार्ता  के  निष्कर्ष  क्या  और

 नशीले  पदार्थों  की  तस्करी  को  रोकने  हेतु  दोनों  सरकारें  क्या  उपाय  करने  पर  सहमत  हो
 गई  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सनत्रो  रामेश्वर  :  जी  हां  ।

 और  सीमा  पार  से  मादक  पदार्थों  के  अवंध  व्यापार  के  बारे  में  आसूचना
 प्रदान  करने  तथा  नशीले  पदार्थों  के  अवध  ब्यापार  के  उन  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  जिनका
 प्रशावन  भारत  और  पाकिस्तान  में  द्विपक्षीय  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  इस्लामाबाद  में  30  तथा
 31  ।991  को  दोनों  देशों  के  मादक  द्रश्य  प्रवतंन  अधिकारियों  के  बीच  विस्तृत  रूप  से  बातचीत

 हुई  थी  ।  चूंकि  भारत  में  जब्त  की  गई  हेरोइन  तथा  हशीश  की  भारी  मात्रा  की  तस्करी  अथवा  पारगमन
 पाकिस्तान  से  भारत  में  होता  विशिष्ट  आपराधिक  मामलों  तथा  व्यावसायिक  स्तर  के
 ऐसे  आदान-प्रदान  से  दोनों  में  किसी  एक  देश  के  स्वापक  कानून  प्रवतंन  के  लिए  सहायता  मिलने  की
 सम्भावना  है  ।  ये  समझौता  हुआ  है  कि  नशीले  पदार्थों  की  तस्करी  के  प्रत्यक्ष  तथा  सूचना  और  आसूचना
 का  शीघ्र  संचालन  किसी  एक  देश  के  पदाभिहित  अधिकारियों  द्वारा  डाक  अथवा  संचार  से  किया  जाएगा
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 _ ..  ७  ७७:  डर  िभपपपमभ  भपिपिपपभपपपपपभपपप|/ण

 तथा  दोंनों  पक्ष  व्यवस्था  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  आगामी  बंठक  दिल्ली  में  1992  में

 आयोजित  करेंगे  ।

 निर्यातोन्मुल  एककों  द्वारा  निर्यात

 36  श्री  अशोक  आनन्‍्दराव  देशभुख  :  क्या  थाजिज्य  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एककों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  प्रति  वर्ष  रुपए  में  कुल
 कितने  मूल्य  का  निर्यात  किया  और

 शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एककों  तथा  निर्यात  प्रोसेसिंग  जोनों  द्वारा  उक्त  अवधि  के  दौरान

 लक्ष्य  कहां  तक  प्राप्त  किए  गए  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍त्रो  पी०  :  ओर  एक  विवरण  संलग्त

 है  ।

 विवरण

 रुपए
 _  .. / झ_र३इफइक्‍्॒  "

 वर्ष  लक्ष्य  निर्यात

 निर्यात  संसाधन  निर्यातोन्मुख  निर्यात  निर्यातोन्मुख
 क्षेत्र  एकक  संसाधन  एकक

 1988-89  9  428.50  निर्धारित  नहीं  516.52  461

 1989-90  605.00  निर्धारित  नहीं  732.08  605

 1990-91  850.00  निर्धारित  नहीं  982.72  527

 योग  :  1883.50  निर्धारित  नहीं  2231.72  1593

 भारत-तंजानिया  संयुक्त  उद्यम  परियोजनाएं

 3616.  श्रो  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  वाणिज्य  भम्त्नी  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  तंजानिया  के  सहयोग  से  कुछ  संयुक्त  उद्यम  परियोजनाएं  स्थापित  करने का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 ये  परियोजनाएं  कब  आरंभ  किए  जाने  की  संभावना  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  सनन्‍्त्रालय  सें  राज्य  भम्त्रो  पोਂ  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 व॒द्धि  दर

 3617.  श्री  देवेख्  प्रसाद  यादव  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ऋणों  की  वापसी  करने  और  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  के  परिणामस्वरूप  देश  की  वरद्धि
 दर  गिरने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1991-92  का  अनुमानित  व्यापार  घाटा  क्या  है  ओर  हम  पर  कितना  घरेल  तथा
 विदेशी  ऋण  बाकी  है  और  उस  पर  इस  समय  कितना  ब्याज  देय  है  ?

 हे

 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  रामेश्वर  :  भौर  वेश  की  विकास  दर
 प्र  ऋणों  की  वापसी  अदायगी  का  सीमान्त  प्रभाव  होने  की  संभावता  क्योंकि  उधार  को  अल्प  सीमाओं
 में  रखा  जा  रहा  यदि  इसे  निर्यात  निष्पादन  को  मजबूत  बनाने  के  उपायों  द्वारा  कम  न  किया  जाए
 तो  विदेशी  मुद्रा  की कमी  का  विपरीत  प्रभाव  पड़  सकता  फिर  सरकार  का  विदेशी  मुद्रा  की
 कमी  को  तेज  निर्यात  अभियान  द्वारा  निपटने  का  श्रस्ताव  ताकि  हमारे  बिकास  लक्ष्यों  क ेलिए  कोई
 खतरा  न  हो  सके  ।

 1991-92  के  दौरान  व्यापार  घाटा  हमारे  निर्यात  निष्पादन  पर  निर्भर  करेगा  तथा
 आयातों  का  स्तर  हम  अपने  विदेशी  मुद्रा  प्रारक्षित  भंडार  की  स्थिति  को  देखते  हुए  बनाए  रख  सकते

 आशा  है  कि  चालू-बर्ष  का  व्यापार  घाटा  पिछले  वष्च  के  अर्थात्‌  15,142
 करोड़  रुपए  की  तुलला  में  कम  होगा  ।  1991-92  के  लिए  अनुमानित  आंतरिक  ओर  बाह्य  ऋण  की
 सीमा  जिस  में  ब्याज  अदायगी  भी  शामिल  नीचे  दी  गई  है  :--

 निवन  ऋण  ब्याज  अदायगी

 तार  3४९  eas  हु
 कक  a  »,  १०७  णणछणण

 आंतरिक  38,545  24,770

 बाह्य  4,224  2,702

 *सरकारी  तथा  गर-सरकारी  दोनों  ही  खातों  में  बाह्म  सहायता  शामिल  है  ।
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 विदेशों  बेंक

 ]
 3618.  भरी  संयद  शहाब॒ह्दीन  :  क्या  बित्त  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  1991  को  भारत  में  विदेशी  बेकों  की  संख्या  कितनी  थी  और  उनके  नाम  क्‍या

 क्या  विदेशी  बैंकों  की  जमा  में  अन्तर-वाधिक  वृद्धि  ऋण  तथा  लाभ  बैंक-बार  राष्ट्रीय  बैंकों
 से  ज्यादा

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  विदेशी  बेंक्ों  को  जमा  में  बैंक-वार
 वाधिक  वृद्धि  ऋण  तथा  लाभ  का  ब्योरा  कया

 क्या  विदेशी  बैंक  स्टाक  बाजार  में  स्टाकों  की  खरीद-फरोक्‍त  में  लगे  हुए

 (&)  क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  बैंकों  की  स्टाक  एक्सचेंज  सम्बन्धी  गतिविधियों  को  नियंत्रित
 करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विक्त  मम्त्रालय  में  राज्य  भनन्‍्त्री  दलबोर  :  भारत  में  विदेशी  बैंकों  क ेनाम  और
 उनकी  शाखाओं  की  संख्या  संलग्न  में  दी  गई

 हां  ।

 1989,  1990  और  1991  को  समाप्त  वित्तीय  वर्षों  के लिए  विदेशी  बैंकों  की
 अग्निमों  और  निवल  लाभों  का  संलग्न  विवरण-)|  में  दिया  गया

 से  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं
 है  कि  विदेशी  बेंक  स्‍्टाक  एक्सचेंजों  में  स्वयं  ही  स्टॉकों  की  खरीद-फरोछ्त  में  लगे  हैं  या  नहीं  ।
 ये  बेंक  अपने  ग्राहकों  को  पोर्टफोलियो  प्रबन्ध  प्रदान  करते  रहे  हैं  और  पोर्टफोलियो  ग्राहकों  की  ओर  से  ये
 बेंक  स्टॉक  एक्‍्सचेंजों  में  स्टॉकों  की  खरीद-फरोख्त  करते  रहे  हैं  ।

 भारत  में  कार्यरत  विदेशों  थेंकों  को  शाखाएं
 बैंक

 बैंक  का  नाम  ह  शाखाओं की  संड्या

 2

 (1).  अमेरिकन  एक्सप्रेस  बेंक  लि०  ट््य
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 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (8)

 (9)

 (10)

 (।।)

 (12)

 (13)

 (14)

 (15)

 (16)

 (17)

 (18)

 (19)

 (20)

 (21)

 (22)

 (24)

 अल्गेमेन  बैंक  नीदरलैंड  एन०  वी०

 आबू  धाबी  कमसियल  बैंक  लि०

 ए  एन  जंड  प्रिडलेज  बैंक

 बैंक  आफ  अमेरिका  एन०टी०  एण्ड  एस०ए०

 ब्रिटिश  बैंक  आफ  द  मिडिल  ईस्ट

 बेंक  आफ  टोकियो  लि०

 बैंक  नेशनल  डी  पेरिस

 बैंक  आफ  ओमान  लि०

 बैंक  इन्हो  स्यूज

 बेक  आफ  क्रेडिट  एण्ड  कमसियल  इण्टरनैशनल  fro

 बैंक  आफ  नोवा  स्कोटिया

 बैंक  आफ  बहरीन  एण्ड  कुवंत  बी०  एस०  सी ०

 सिटी  बैंक

 क्रेडिट  ल्योनियस

 ड्यूस  बेक

 हांगकांग  एण्ड  शंघाई  बैंकिंग  कारपोरेशन  लि०

 द  मित्सुई  तैयो  कोसे  बैंक  लि०

 ओमान  इण्टरनशनल  बेंक  ए०  ए०  ओ०

 सोसाइटी  जनरल

 स्टेंड्ड  चार्ट्ड  बैंक

 सोनाली  बेंक

 सनवा  बैंक  लि०

 बारक्‍्लेज  बैंक  पी०एल०सी ०

 जोड़  :

 परिचालन  निलस्बित  कर  दिया  गया  है  ।
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 रुपए

 क्रम  सं०  बैंक  का  नाम  को  समाप्त  जमाराशियां  अग्रिम  कुल  लाभ
 बित्त  वर्ष

 2  3  4  5  6

 1.  अमेरिकन  एक्सप्रेस  1989  523.95  334.95  11.30

 बैंक  लि०  1990  876.10  50480  28.07

 1991  784.56  609.30  22.42

 2.  ए०  बी०एन०  आमरो  बैंक  1989  88.33  62.29  2.58

 एन०वी०  नीदरलैंड  1990  92.68  70.62  2.61

 1991  176.44  81.40  5.50

 3.  अबू  धाबी  कमशियल  1989  29.33  19.25  0.32

 बैंक  लि०  1980  39.94  24.53  0.31

 1991  54.64  22.05  0.32

 4.  ए०एन  ०“जेड०  ग्रिडलेज  1989  1414.77  720.04  24.76

 बैंक  पी०एल०्सी ०  1990  1949.80  794.42  35.34

 1991  2598.73  1115.61  34.10

 5.  बैंक  आफ  अमेरिका  एन०्टी०  1989  475.59  542.35  12.15

 एंड  एस  ०ए०  1990  688.09  867.47  28.42

 1991  706.14  1049.22  22.08

 6.  ब्रिटिश बैंक आफ  द  मिडिल  1989  173.74  77.08  275

 ईस्ट  1990  227.99  110.77  4.43

 1991  369.30  176.15  5.43

 4.  बैंक  आफ  टोकिओ  लि०  1989  173.67  148.45  0.35

 1990  261.50  169.80  (--)  5.98

 1991  362.51  231.32  6.05

 8.  बैंक  नेशनल  डी  पेरिश  1989  143.90  121.39  1.22

 1990  161.49  184.61  5.40

 1991  159.35  94.68  1.93
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 2  3  4

 9.  बैंक  आफ  ओमान  लि०  1989  72.29

 1990  98.91

 1991  127.77

 10.  बैंक  इंडो  स्यृूज  1989  85.08

 1990  117.48

 1991  122.23

 11.  बैंक  आफ  क्रडिट  एण्ड  1989  310.28

 कामसं  इन्टरमेशनल  1990  365.17

 लि०  1991  380.93

 12.  बैंक  आफ  नोवा  स्कोटिया  1989  18.25

 1990  42.57

 1991  44.62

 13.  बेंक  आफ  बहरीन  एवं  1989  7.23

 कूवेत  बी ०एस०सी ०  1990  65.09

 1991  113.00

 14.  सीटी  बेंक  एन०  एु०  1989  1295.40

 1990  1764.43

 1991  2641.61  |

 क्रेडिट  ल्योनियस  1990  95.20

 1991  251.66

 16.  डयूस  बेंक  1989  97.37

 1990  284.07

 1991  336.85

 17.  हांगकांग  एश्ड  संघाई  1989  782.04
 बैंकिंग  कारपोरेशन  लि०  1990  865.54

 1991  1055.44
 18.  द

 मिंस्सुई  तैयो  कोबे  1989  15  57
 बैंक  लि०  1990  79.18

 1991  109.07

 41.60

 64.83

 66.81

 67.95

 69.70

 52.22

 217.39
 230.62

 184.87

 28.66

 42.68

 44.67

 2.55

 46.21

 54.37

 793.06

 997.20

 1944.62

 20.38

 93.20

 77.03

 194.34

 203.25

 560.46

 557.63

 608.66

 23.57
 48.01

 59.99
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 2  3  4  5  6

 “19.  ओमान  इंटरनेशनल  1989. 44.86...  46.18  2.07

 एस०  ए०  ओ०  1990  102.75  73.79  3.33

 1991  121.79  99.58  2.84
 20.  सोसाइटी  जनरेल  1989  64.59  57.57  0.82

 1990  103.27  61.33  1.10
 1991  152.26  75.23  1.87

 21.  स्टेंड्ड  चाटंड  बंक  1989  607.98  408.73  6.91
 1990  749.90  519.35  28.85

 1991  1043.09  813.47  31.18

 22.  सोनाली  बेंक  1989  7.72  2.49  0.43
 1990  12.62  2.57  _

 1991  9.52  3.26  0.31
 23.  बारक्लेज  बेंक  1991  7.82  5.30  (--)  0.81

 पी०  एल०  सी०

 24.  सनवा  बैंक  लि०  1991  २.०.  N.A.  N.A.
 जजज-+  गा  ज्ञात

 छाबनो  क्षत्रों  में  भूमि  के  अधिभ्रहण  हेतु  मानवंड

 ]

 36  झी  संतोष  कुमार  गंगबार  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छावनी  क्षेत्रों  की  उस  भूमि  को  जो  व्यक्तियों/भूतपूर्व  संनिकों  के  कब्जे  में  रक्षा  के
 प्रयोजना्  अधिग्रहण  करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  निर्धारित  किए  गए

 क्‍या  कुछ  मामलों  में  इन  मानदंडों  में  कोई  छूट  दी  गई  गयी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्षा  सन्‍्त्रो  शरद  :  जब  किसी  सावंजनिक  प्रयोजन  के  लिए  भूमि  अजित  करने
 की  आवश्यकता  पड़ती  है  या  आवश्यकता  पड़ने  की  संभावना  होती  है  तो  सरकार  भूमि  »  धिग्रहण  .

 नियम के अन्तगंत उस भूमि का अर्जन करती छावनी क्षत्रों में जो भूमि भूतपूर्व सैनिकों के कब्जे में है या अन्य किसी श्रेणी के लोगों के स्वामिह्व में है उसे अजित करने का कोई क्षत्नग मानदष्क नहीं और प्रश्न ही नहीं उठते ।) $8
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 श्ं

 विल्‍लो  सें  भ्यापार  मेला

 3620.  क्री  थी०  कृष्ण  राथ  :  गया  वाणिम्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  में  हाल  ही  में  आयोजित  किया  गया  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेला  सफल

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  व्यापार  मेलों  की  अवधि  केवल  एक  या  दो  सप्ताह  से  बढ़ाकर
 एक  माह  से  भी  अधिक  तक  बढ़ाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 (2)  क्‍या  सरकार  को  कुछ  राज्य  सरकारों  से  अपने-अपने  राज्यों  में  व्यापार  मेले  आयोजित
 करने  के  लिए  कोई  अनुरोध  पत्र  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बालिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  ओर  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय
 व्यापार  मेले  का  14-2  -  1991  तक  सफलतापूर्वक  आयोजन  किया  गया  ।  इस  मेले  को  प्रमुख
 विशेषताएं  निम्नलिखित  थी  :--

 1.  17  अन्य  देशों  ने  राष्ट्रीय  स्तर  पर  ओर  7  देशों  ने  कम्पनी  स्तर  पर  भाग

 2.  27  राज्यों  7  केन्द्रिय  मन्त्रालयों  और  15  साबंजनिक  क्षेत्र  के  327

 कम्पनियों  ने  भाग  लिया  ।  सबको  मिलाकर  विभिन्‍न  पेवेलियनों  तथा  राज्य  पेवेलियनों  में
 करीब  3000  कम्पनियों  ने  भाग

 3.  निम्नलिखित  विभिनन  क्षेत्रों  के  बारे  में  विशेष  प्रदर्शन  :--

 (1)  कृषि  उपकरण  तथा  तकनीक  ।

 (2)  रसायन  तथा  उ्ं रक  मशीन/उपकरण  तथा  तकनीक  |

 (3)  कृषि  के  लिए  रासायनिक  निवेश  ।

 (4)  अच्छा  जीवन  निर्वाह  ।

 (5)  स्वास्थ्य  और  क्षमता  ।

 (6)  छिलोने  ।

 (7)  भवन  सामग्री  और  तकनीक  ।

 (8)  ऊर्जा  संरक्षण  ।

 wD  बन
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 (9)  घड़ियां  और  दीवार  घड़ियां  ।

 (10)  लेखाचित्र-कला  और  डिजाइनें  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (es)  और  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  को  कर्नाटक  सरकार  से  बंगलौर  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  रेशम  मेला  आयोजित  करने  के  बारे  में  निवेदन  प्राप्त  हुआ  है  ।

 भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  द्वारा  इसका  विवरण  तंयार  किया  जा  रहा  है  ।

 बेकिंग  क्षेत्र  में  पदोन्नित  में  अवसर

 3621.  श्री  सदन  लाल  ख्राना  :  कया  दित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  है  कि  कोई  व्यक्ति  केवल  रोजगार  के  लिए
 भर्ती  नहीं  किया  जाता  है  अपितु  पूरी  जीवन  वृत्ति  क  लिए  भर्ती  किया  जाता  है  और  उस  व्यक्ति  को
 पदोन्नति  का  अवसर  दिया  जाना

 यदि  तो  बेंकिग  क्षेत्र  में  कमंचारियों  को  निर्धारित  अंतराल  के  बाद  पदोन्नति  का
 अवशर  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  :  हां  ।  माननीय  उच्चतम  न्यायालय
 ने  1987  की  सिविल  अपील  सं०  तथा  औद्योगिक  अनुसंघान  परिथद  तथा  अन्य  बनाम
 के०  जी०  एस०  भट्ट  एवं  में  इस  प्रकार  का  निर्णय  दिया

 ओर  भारतीय  बेंक  संघ  ने  सूचित  किया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बंक  में  लिपिकीय

 संवर्ग  से अधिकारी  संबगग  में  तथा  अधिकारियों  के  संवर्ग  में  पदोन्नति  नोति/सेवा  विनियमों
 के  अनुसार  की  जाती  हैं  ।  सामान्यतः  लिपिकीय  कमंचारी  कनिष्ठ  प्रबन्धन  वेतनमान  के  लिए  अधिकारी

 संवर्ग  में  मेरिट  चंनिल  के  आधार  पर  2  से  5  वर्षों  की  सेवा  के  पश्चात  तथा  बरीयता  चेनिल  के  अनुसार
 6  से  10  वर्ष  की  अवधि  के  पश्चात  पदोन्नति  हेतु  विचार  किए  जाने  के  लिए  पात्र  कनिष्ठ  प्रबंधन

 ge
 प्लेड  वेतनमान  ।  से  उच्च  प्रबन्धन  ग्रेड  वेतनमान  Vil  तक  में  पदोन्नति  सम्बन्धित  सेवा  विनियमों  के

 तहत  निर्धारित  की  गयी  है  ।

 केरल  में  आयकर  को  बकाया  राशि

 3622.  थ्री  टो०  जे  अंजलोज  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  अनेक  व्यापारियों  ओर  व्यक्तियों  की ओर  आयकर  की

 लाखों  रुपए  की  राशि  बकाया
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 यदि  तो  इन  भ्यक्तियों  आदि  का  ब्लोरा  क्‍या  हैओर  प्रत्येक  पर
 कितनी  धनराशि  बकाया  और

 इस  धनराशि  की  वसूली  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  :

 दिनांक  30  1991  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्य  में

 व्यक्तियों  आदि  के  ऐसे  940  मामले  जिनमें  प्रत्येक  में  एक  लाख  रु०  से  अधिक  की  आयकर  की
 मांग  बकाया  थी  ।  इन  मामलों  के  ब्योरे  निम्नानुसार  हैं  :---

 संख्या  दिनांक  30-9-1991  की  स्थिति  के  अनुसार
 मायकर  की  बकाया  मांग

 रु०

 (i)  कम्पनियां  119  22.23

 (॥)  व्यष्टि  तथा  821  52.44

 अन्य  गैर
 कम्पनी  निर्धारिती

 योग  :  940  74.67

 इन  मामलों  की  एक  बहुत  बड़ी  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रत्येक  अलग-अलग  मामले  में
 बकाया  मांग  को  एकत्रित  करके  उसे  बता  पाना  व्यावहारिक  नहीं  यदि  माननीय  सदस्य  किसी
 मामले  —  विशेष  के  बारे  में  कोई  सूचना  चाहते  हों  तो  उसे  एकत्र  करके  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  है  ।

 बकाया  कर  की  वसूली  के  लिए  आयकर  कानून  के  अध्लीन  अनुमत्य  कार्यंब्रही  किए  जाने  के

 अलावा  बकाया  कर  की  वसूली  के  निमित्त  निरन्तर  समुचित  प्रशासनिक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।  विधायी
 कारयवाहियों  में  ये

 शामिल  हैं  मामलों  में  अदायगी  नहीं  करने  पर  दण्ड  बैंक  खाठों
 ऋणों  आदि  को  कुक  करने  के  लिए  ग्रानिशी  आदेश  जारी  कर  वसूली  अधिकारियों  द्वारा
 वसूली  विवरण-पत्र  तैयार  किया  जाना  ताकि  वे  ५रिसम्पत्तियों  की  कुर्की/बिक्री  के  माध्यम  वसूली  कर

 चूककर्ता  की  सम्पत्ति  की  प्रबंध-व्यवस्था  के  लिए  प्राषक  नियुक्त  चूककर्ताओं  को  गिरफ्तार
 करना  आदि  ।

 प्रशासनिक  तोर  बकाया  मांगों  में  कमी  लाने  के  लिए  कार्य--योजना  लक्ष्य  निर्धारित
 किए  गए  हैं  तथा  वसूली  को  प्रगति  पर  विविध  स्तरों  पर  निगरानी  रखी  जाती  जिन  मामलों  में
 बड़ी-बड़ी  मांगें  बकाया  होती  उनमें  कर-निर्धारण  अधिकारियों  द्वारा  डोजियर-रिपोर्टे  भेजनी  मपेक्षित
 होती  जिनमें  करों  की  वसूली  में  हुई  प्रगति  का  उल्लेख  करना  होता  और  इन  रिपोर्टों  की  समीक्षा
 मायकर  आयुक्त  तथा  उससे  उच्च  स्तर  पर  की  जाती  है  |  चूंकि  मांग  का  एक  बड़ा  भाग  अपीलों  आदि
 में  विवादग्रस्त  इसलिए  अपीलों  को  शीक्र  निषटान  करने  के  लिए  भी  उपाए  किए  गए  हैं  ।
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 3623.  भ्रो  रामेश्वर  पाटीदार  :

 झो  साईमन

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आपूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  बरती  गई  अनियमितताओं  की  बहुत  सो

 घटनाएं  जिनके  बारे  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  समाचार-पत्रों  में  समय-समय  पर  समाचार  प्रकाशित  हुई
 सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  तथा  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  और

 आपूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  के  कार्यकरण  में  हो  रही  अनियमितताओं  को  रोकने
 के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वालिश्य  सन्त्रालय  में  उप  संत्रो  सलमान  :  और  कुछ  समाचारपत्रों  में
 दवा  फर्मों  के  पंजीकरण  को  समाप्त  करने  से  सम्बन्धित  रिपोर्ट  सरकार  के  नोटिस  में  आई  हैं  ।  इस
 मामले  की  विधिवत  जांच  की  गई  किन्तु  किसी  प्रकार  की  अनियमितता  का  पता  नहीं

 सरकार  ने  यह  उचित  नहीं  समझा  कि  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को  किसी  प्रकार  की  जांच  के
 आदेश  दिए  जाएं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अनियासी  भारतोथों  द्वारा  स्ववेश  में  धन  लाया  जाना

 3624.  भी  सुशोल  चन्द  वर्मा  :  क्या  जिस  भंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  उद्योग  और  व्यापार  प्रतिभूतियों  में  पूंजी  निवेश
 बंक  बांडों  की खरीद  और  नकद  राशि  प्रेषण  के  रूप  में  अलग-अलग  कितना  घन

 स्वदेश  भेजा

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  हस  प्रकार  बड़ी  राशि  में  घनागमन  को  नियंत्रित  करने  में
 समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ा  रहा

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  नीतिगत  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  रामेश्बर  :  एक  विवरण  संलग्न

 भारतीय  रिजबं  बेंक  ने  किसी  समस्या  का  सामना  नहीं
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 वीक  चललुुबललबललक

 और  उपरोक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 विवरण

 (7)  30-7-1991  से  31-10-1991  की  अवधि  के  दोरान  अनिवासी  भारतीय  निवेश  के  लिए

 सिद्धान्त  रूप  में  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  स्वीकृत  अनुमोदन  आंकड़ों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 शेयरों/ऋण-पत्रों  में  प्रत्यक्ष  निवेश

 प्रत्यावतंन-आधार  :--

 40  प्रतिशत  स्कीम  48.92

 44  प्रतिशत  स्कीम  न

 गेर-प्रत्यावतंन-आधार  :--

 पोर्टफोलिओ  निवेश  स्कोस

 प्रत्यावतंन-आधार  )
 गेर-प्रत्यावतेन-आधार  0.05  )

 (॥0)  भारतोय  कम्पनियों  में  विक्षेप

 प्रत्यावतंन-आधार  0.04

 गेर-प्रत्यावतं  न-आधार  0.53

 बेंकों  से अभी  आंकड़ें  प्राप्त  होने  हैं  ।

 (i)  से  तक  की  अवधि  के  लिए  प्राधिकृत  डीलरों  के  पास
 अनिवासी  बाह्य/विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  खातों  के  शेष  निम्नलिखित  प्रकार  से  हैं  :--

 श्षेष  करोड़  रुपए

 ज्ञाह  अन्ति  म  शुक्रवार  अनिवासी  खाते  या
 खिला  ++  “5  शेष

 खातों  की  संख्या  शेष

 जुलाई, 1991*
 (000)  (२०)

 1991*  2833  7490

 1991*  32829  7592

 1991*  2834  7592

 2834  7595

 कसनिवासी बाह्य आंकड़े अनन्तिम
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 विदेशी  भुद्दा  अनिवासी  खाते

 माह  अम०  समतुल्य  बांड  समतुल्य  ड्यूश  समतुल्य  जापान  समतुल्य  सकल
 डालर  रुपए  स्टेलिंग  रुपए  मार्क  रुपए  वेन  में  रुपए  विभ्मु०

 में  शेष  में  शेष  में  शेष  शेष  अ०

 1991  491.0  12638  19.4  841  62.6  924  3257.4  610  15013

 ।99।  473.4  12307  23.2  1014  60.8  904  3221.8  613  14828

 1991  458.8  11844  27.0  1218  55.8  865  2720.8  528  14455

 1991  442.2  11469  31.0  1397  47.4  736  2735.5  542  14144

 (11)  9-12-1991  तक  विनिमय  स्कीम  1991  में  प्रेषणाएंਂ  तथा

 भारत  विकास  बांडों  के  अन्तगंत  प्राप्त  कुल  प्रेषणाएं  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--

 भारत  विकास  अमरीकी  डालर  308.00  मिलियन

 रबड़  को  खेती

 3625.  झो  शरत  चन्द्र  पटनायक  :  क्‍या  वाणिज्य  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  रबड़  की  खेती  का  विस्तार  करने  का

 विचार  और

 यदि  तो  इसके  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  जाएगा  और  इस  कार्य  के  लिए
 किन-किन  राज्यों  को  चुना  गया  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  और  हां  ।  आठवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  रबड़  की  खेती  के  विस्तार  के  लिए

 अरुणाचल  प०  मध्य  प्रदेश
 अण्डमान  और  निकोबॉर  गोवा  और  महाराष्ट्र  को  शामिल  करते

 हुए  80,000  हैक्टेयर  के  लक्ष्य  का  प्रस्ताव  रखा  गया  है  ।

 पंजीक्षत  कम्पनियों  को  ऋण

 3626.  झी  एस०  कृष्ण  स्थामो  :

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 श्री  स॒त्युन्जय  नायक  :

 क्या  थित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 बैंकों/वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  पिछले  तीन  बर्षों  के दौरान  कितनी  पंजीकृत  कम्पनियों  को

 एक  करोड़  रुपए  से  अधिक  ऋण  दिए  गए

 क्या  ये  कम्पनियां  ब्याज  तथा  मुलधन  की  नियमित  रूप  से  अदायगी  कर  रही

 ऋणों  की  अदायगी  में  कितनी  कम्पनियों  को  दोषी  पाया  गया

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथोर  :  से  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान

 विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  एक  करोड़  रुपए  से  अधिक  के  ऋण  प्राप्त  करने  वाली  एवं  वापसी
 अदायगी  के  मामले  में  चुक  करने  वाली  पंजीकृत  ब  म्पनियों  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :--

 31  1991  की  स्थिति  के  अनुसार

 पंजीकृत  कम्पनियों  चूक  करने  वालो
 की  संख्या  कम्पनियों  की

 संख्या

 भारतीय  ओद्योगिक  वित्त  निगम  840  98

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  1348  42

 भारतीय  औद्योगिक  ऋण  एवं
 '

 707  8
 निवेश  निगम

 निर्यात  आयात  बैंक  40  शुन्य

 भारतीय  औद्योगिक  पुनर्निर्माण  बेंक  93  29

 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  बेंकों  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  सूचना  एकत्र  नहीं
 करता  ।  उसने  सूचित  किया  है  कि  199!  को  समाप्त  वर्ष  में  1227  उधारकर्ता  तथा

 1991  की  समाप्त  वर्ष  में  1351  उधारकर्ता  थे  जिनके  पास  बेंकिंग  प्रणाली  से  5  करोड़  रुपए
 और  अधिक  की  कार्यंशील  पूंजी  सीमाएं  तथा  2  करोड़  रुपए  और  अधिक  के  सावधि  ऋण  थे  ।

 वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  देय  राशियों  की  वसूली  एक  निरंतर  भ्रक्रिया  है  जो

 तयशुदा  वसूली  अनुसूची  के  अनुसार  की  जाती  है  ।  जिन  मामलों  में  वसूली  असंभव  समझी  जाती
 उनमें  बंधक  रखी  गई  परिसम्पत्तियों  की  बिक्री  के  माध्यम  से  और  यदि  कोई  के
 खिलाफ  समुचित  आवश्यक  कानूनी  कारंवाई  करके  देयराशियों  की  वसूली  के  लिए  सम्बन्ध  कानूनों  के
 अम्तगंत  सिविल  मुकदमें  भी  दायर  किए  जाते  रुप्ण  औद्योगिक  कम्पनियां

 1985  के  अनुसार  सुधारात्मक  उपाय  करने  के  लिए  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुन्निर्माण  बोर्ड  के
 क्षेत्राधिकार  के  अंतग्रंत  आने  वाली  कंपनियों  के  समुचित  पुनर्वास  अथवा  पुनरुद्वार  की  योजनाएं
 तैयार  एवं  लागू  करने  के  बास्ते  इसके  प्रास  भेज  दिए  जाते

 ह॒
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 उत्तर  प्रदेश  में  गलोचा  बुनाई  प्रशिक्षण  के

 3627.  भो  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  कितने  गलीचा  बुनाई  प्रशिक्षण  केन्द्र

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इनमें  में  कितने  प्रशिक्षण  केन्द्र  बन्द  हो  गए  हैं  और  इनके  बन्द

 होने  के  बया  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्य  में  कुछ  नए  गलीचा  बुनाई  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने
 का  है

 कर

 यदि  तो  इन  प्रस्तावित  केन्द्रों  को किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किया  जाएगा  और

 इनकी  स्थापंना  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  और

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  कितने  व्यक्तियों  को  गलीचा  बुनाई  में  प्रशिक्षित  किया  गया  है
 ओर  स्वरोजगार  योजना  के  अंतग्गत  उन्हें  कितनी  राशि  के  ऋण/अनुदान  दिए  गए  हैं  ?

 चस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संधरो  अशोक  :  एक  संलग्न  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  लगभग  परिपूर्ण  होने  के  कारण  पिछले  तोन  वर्षों  के
 दौरान  उत्तर  प्रदेश  से  32  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  अन्य  राज्यों  में  स्थानांतरित  किया  गया

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (&)  एक  संलग्त है
 ।

 इस  समय  उत्तर  प्रदेश  में  कालीन  बुनाई  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  संख्या  निम्नोक्त  प्रकार  है  :---

 (1)  प्राइमरी  प्रशिक्षण  केन्द्र  92

 (2)  उच्च  प्रशिक्षण  केन्द्र  60

 (3)  वाशिग  एवं  फिनिशिंग  प्रशिक्षण  केन्द्र  4

 बोग  :  156
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 उत्तर  प्रदेश  में  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रशिक्षित  प्रशिक्षणाधियों  की  कुल  संख्या  निम्नोक्‍्त

 प्रकार  है  :--

 वर्ष  प्रशिक्षित  प्रशिक्षणाथियों  की  संख्या

 1988-89 9  3231

 1989-90  2658

 1990-91  2712

 रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  इन  कालीन  बुनाई  प्रशिक्षण  केनदों  में  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  को

 ऋण/अनुदान  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  सूचना  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 कारवाड़  में  नेवी  क ेलिए  एअर  बेस

 3628.  थ्रो  आर  ०  शीवरत्नम  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कारवाड़  में  नेवी  के  लिए  एअर  बेस  के  निर्माण  कार्य  की  क्या  प्रगति

 यह  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो

 क्‍या  उन  लोगों  को  कोई  मुआवजा  दिया  गया  है  जिनकी  भूंभि  का  इंस  कार्य  कें  लिए
 ग्रहण  किया  गया

 यदि  तो  उन्हें  कुल  कितना  मुआवजा  दिया  गया

 कया  प्रभावित  लोगों  को  रोजगार  भी  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मम्त्रो  शरद  :  से  कारवाड़  में  नोसेना  के  लिए  वायुयान  बेंस

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  फिर  कारवाड़  में  प्रस्तावित  नौसैनिक  बेस  के  विकास
 संबंधी  बृहेत  योजना  में  नौसैनिक  वायुयान  बेस  की  आवश्यकता  को  शामिल  कर  लिया  गया  इस
 योजना  के  अनुसार  नौसंनिक  वायु  स्टेशन  संबंधी  निर्भाण  कार्य  परियोजना  के  तीसरे  चरण  में  शुरू  किया
 जाएगा  ।  इस  पर  आगे  चलकर  तत्कालीन  वास्तविक  आवश्यकताओं  की  समीक्षा  संसाधनों  की
 उपलब्धता  और  अन्य  संबंधित  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार  किया  जाएगा  ।

 केरल  में  जोधबन  बोसा  निगम  का  शाज्लो  कार्यालयं  खोलना

 3629.  थो  कोडोकम्नोल  सुरेश  :  क्या  बिश  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 nn  ॒  ॒॑औऊ  ॒ी॒औक्‍रर्नतपययनया

 इस  समय  1991-92  रल  के  विभिन्‍न  हिस्तों  में  जीवन  बीमा  निगम  के  कुल  कितने  का्यलिय  कार्य
 कर  रहे  और

 वर्ष  ब्यौरा  और  ?  के  दौरान  केरल  में  खोले  जाने  वाले  जीवन  बीमा  निगम

 के  शाखा  कार्यालयों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  दलयोर  :  इस  समय  केरल  के  विभिन्‍न  हिस्सों  में

 भारतीय  जीवन  निगम  के  73  शाखा  कार्यालय  कार्य  कर  रहे

 वर्ष  के  दौरान  केरल  में  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  5  शाखा  कार्यालय
 खोलने  का  प्रस्ताव  किया  गया  जिन्हें  छोला  जा  चुका  है  और  इन्होंने  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  दिया

 है  ।  इनका  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--

 शाखा  का  नाम  डिवीजन  जिला

 इनकुलम्‌  त्िचुर

 इर्नाकुलम  शहर  इर्नाकुलम  इर्नाकुलम

 रमनदट्टुकारा  कोजीकोड  मलप्पुरक  तथा
 कोजीकोड  का  भाग

 तिरूवनन्तपुरम  शहर  शाखा-ए  त्रिवेन्द्रम  तिरूवनन्तपुरम

 कोट्टायम  ए०  त्रिवेन्द्रम  कोट्टायम

 बर्ष  1992-93  2-93  के  दौरान  निगम  के  नए  शाखा  कार्यालय  खोलने  की  योजना  को  अभी  अंतिम

 रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 वित्तीय  एवं  धन  सम्बन्धो  नोतियों  का  प्रभाव

 3630,  भरी  आर०  धनृषकोडो  आदित्यन  :  क्‍या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  में  आरम्भ  की  गई  वित्तीय  एवं  धन-संबंधी  नीतियों  के  वांछित  परिणाम  प्राप्त

 हो  रहे

 क्या  भारतीय  रिजवं  बैंक  की  कारय-प्रणाली  में  स्वायत्तता  एवं  स्वतन्त्रता  में  कटोती  की  गई

 है  जिसके  कारण  वित्तीय  एवं  ध्रन-संबंधी  नीतियों  को  लाग्रू  करने  के  लिए  वांछित  परिणामों  की  प्राप्ति  में

 बाधा  होती  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  रामेश्वर  :  अभी  तक  अपनाए  गए  मौद्रिक
 और  राजकोषीय  नीति  हाल  ही  में  सरकार  द्वारा  आरंभ  किए  गए  विभिन्‍न  वृहृत-आंथक
 स्थिरीकरण  नीतियों  ओर  संरचनात्मक  सुधारों  को  समर्थन  देने  के लिए  किए  गए  इन  सब  उपायों  से
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 कुशलता  और  उत्पादकता  में  वृद्धि  होने  और  उच्च  ओऔद्योगिक  तथा  समग्र  विकास  को  एक  सुदृढ़  नींव

 प्रदान  करने  की  आशा  है  ।  इन  उपायों  के  पूर्द  प्रभाव  का  मुल्यांकन  करना  निःसंदेह  बहुत
 बाजी  फिर  भी  विदेशी  मुद्रा  प्रारक्षित  भण्डार  तथा  विशेष  आहरण  अधिकारों  को  छोड़कर )
 में  अभी  से  ही  हाल  के  सप्ताहों  में  सुधार  दिखाई  देने  लगा  है  जो  3  1५91  को  बढ़कर  7242

 करोड़  रुपए  हो  गया  है  ।

 और  मौद्रिक  और  राजकोषीय  नीतियों  को  तैयार  करने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार
 और  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  बीच  सक्रिय  विवार-विमर्श  चल  रहा  है  ।

 गुजरात  में  किसानों  को  ऋण

 3631.  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तोन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  तथा  1991  में  31  अक्टूबर  तक  गुजरात  के  जामनगर
 राजकोट  और  भावनगर  जिलों  में  अनुसूचित  बेंकों  द्वारा  किसानों  को  कितनी  धनराशि  के  ऋण  दिए
 और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उनसे  कितनी  राशि  के  ऋण  की  वसूली  की  गयी  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ओर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 स्टाक  एक्सचेंजों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के
 लोगों  को  सदस्य  नामजद  करना

 3632.  शी  जी०  एम०  सो०  बालयोगो  :  क्‍या  विस्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टाक  एक्सचेंजों  के  सदस्य  के  रूप  में  सरकार  द्वारा  नामित  व्यक्तितयों  की  संक्ष्या
 कतनी

 क्‍या  सरकार  का  स्टाक  एक्सचेंजों  में  अनुसूचित  जातियों/बनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों
 को  सदस्य  नामजद  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामेश्वर  :  सरकार  स्टाक  एक्सचेंजों  के  सदस्यों का  मनोनयन  नहीं  स्टाक  एक्सचेंजों  के  सदस्यों  का  चयन  और  प्रवेश  सम्बन्धित  स्‍्टाक  एक्सचेंजों
 के  संगम-अनुच्छेदों  द्वारा  अधिशासित  होते  हैं  ।

 से  उपर्युक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 3533,  झो  शिव  शरण  वर्मा  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपो  करेंगे  कि

 क्‍या  बेंक  आफ  बड़ौदा  की  अलवर  शाखा  से  दो  जिन्होंने  स्वयं  को  केन्या  का
 नागरिक  बताया  नकली  डालरों  के  बदले  भारतीय  मुद्रा  लेकर  भाग  गए

 यदि  तो  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंदो  दलबोर  :  से  बंक  आफ  बड़ौदा  ने  सूचित
 किया  है  कि  दिनांक  4  तथा  7  1991  को  उसकी  अलवर  शाखा  में  कीनिया  के  नागरिकों  के

 रूप  में  दो  विदेशी  आए  और  43,350  रुपए  के  बराबर  1700  अमरीकी  डालर  के  करेंसी  नोटों  का
 विनिमय  किया  ।  अलवर  शाखा  द्वारा  प्रतिपूर्ति  हेतु  करेंसी  नोटों  को  नई  दिल्‍ली  स्थित  बैंक  की  विदेशी
 शाखा  में  प्रस्तुत  किए  जाने  पर  यह  पता  चला  कि  नोट  असली  नहीं  थे  ।  अलवर  शाखा  ने  दिनांक
 23  1991  को  स्थानीय  पुलिस  के  पास  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  आई०  दर्ज  करा

 राष्ट्रीय  बेंकों  के  रिक्त  पदों  को  भरना

 4634.  श्री  टी०  जे०  अंजलोज  :  कया  वित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राष्ट्रीय  बैंकों
 में  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  कितने  पदों  को  190  तथा  199.1  में  3।  1991  तक  भरा  गया  है
 तथा  राज्य-वार  और  बैंक-वार  अभी  भी  कितने  पद  रिक्त  हैं  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा
 पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 भुम्बई  में  बन्द  पड़ो  तथा  रग्ग  कपड़ा  मिलें

 3635.  थी  राम  कापसे  :  कया  अस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  सरकार  को  राष्ट्रीय  मिल  मजदूर  संघ  की  ओर  से  मुम्बई  में  बन्द  पड़ी  तथा  रुग्ण
 कपड़ा  मिलों  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में  कोई  ज्ञापन  मिला  और

 यदि  तो  सरकार  ने  उनकी  समस्याओं  का  समाधान  ढूंढने  तथा  रुण्ण  मिलों  को  अपने
 अधिकार  में  लेने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  अशोक  :  हां  ।

 सरकार  ने  अरथक्षम  पाई  गई  बन्द  पड़ी/रुग्ण  वस्त्र  मिलों  का  पुनरुद्धार  करने  के  लिए  पंकेज
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 बनाने  तथा  उसका  क्रियान्वयन  करने  के  लिए  एक  नौडीय  अभिकरण  की  स्थापना  की  है  ।  इसके  साथ

 ही  सरकार  ने  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  के  पुनरुद्धार  के  लिए  सुधारात्मक  तथा  उपचारी
 उपाय  सुनिश्चित  करने  तथा  उन्हें  लागू  करने  के  लिए  औद्योगिक  तथा  वितीय  पुनतिर्माण  बोर्ड

 आई०  एफ०  की  स्थापना  भ्रीਂ  की  सरकार  द्वारा  किसी  रुग्ण  एकक  का  अधिग्रहण  कर  लेने
 अथवा  राष्ट्रीयकरण  करने  से  रुणण  उद्योग  की  समस्या  का  निवारण  नहीं  हो  जाता  ।

 सोवियत  संघ  के  साथ  व्यापार  नयाजार

 3636.  ओ  भुकूल  आलक्षष्ण  वासनिक  :  क्या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  सोवियत  संघ  के  मध्य  1992  के  लिए  व्यापार  नयाचार  में  विलम्ब  हुआ पड

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 ।0  1991  की  स्थिति  के  अनुमार  1991  के  लिए  व्यापार  नयाचार  के  निर्धारित
 लक्ष्य  तथा  उपलब्धियां  क्या  हैं  ?

 वाजिज्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  ओर  वाधिक
 सोवियत  ब्यापार  संलेखों  को  सामान्यतः  पूववर्ती  कलेन्डर  वर्ष  के  आदिर  में  अन्तिम  रूप  दिया  जाता  है  ।
 सोवियत  संघ  के  संघ  और  गणराज्यों  के  बीच  अर्थव्यवस्था  और  बिदेश  व्यापार  उत्तरदायित्वों  को
 निर्धारित  करने  के  कारण  सोवियत  संघ  में  आन्तरिक  स्थिति  अस्थिर  भौर  अनिश्चित  हो  गई  है  ।  तथापि
 1992  व्यापार  संलेख  को  यथाशीघ्र  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ब्यापा  र-योजना  प्रावधानों  की  तुलना  में  वर्ष  1991  में  भारत-सोवियत  व्यापार  के  नवीनतम
 आंकड़े  संक्षिप्त  रूप  में  नीचे  दिए  गए  हैं  :---
 न

 रुपयों

 व्यापार  योजना  व/स्तविक
 प्रावधान

 जनव  1991

 निर्यात  :  50810
 ह

 28494

 43300  18454

 वाणिज्यिक  जानकारी  एवं  सांडियकोी  मदहानिदेशालय  के  अनन्तिम  आंकड़े  केवल
 1991  अवधि  के  लिए  उंपलब्ध  अतः  10  1991  की  स्थिति  के  लिए  राज्यवार

 आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 १रोपोष  शमृदाय  का  निवेश

 3631.  भो  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी
 :  क्या  बिस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भारत  और  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के  देशों  ने  देश  में  यूरोपीय  समुदाय  के  तिवेश
 को  प्रोत्साहित  करने  का  मार्ग  प्रशस्त  करने  के  लिए  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  उस  समझौते  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  और

 यह  समझौता  कब  तक  लागू  किया  जाएगा  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  से  आयात-निर्यात
 भारतीय  भौद्योगिक  ऋण  एवं  निवेश  निगम  और  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बेंक  ने  यूरोपीय  समुदाय
 अन्तर्राष्ट्रीय  निवेश  साझ्लीदार  वित्तीय  संस्था  योजना  के  अन्तगंत  यूरोपीय  समुदाय  के  साथ  रूपरेखागत

 रारों  पर  हस्ताक्षर  किए  भारत  में  संयुक्त  उद्यमों  में  निवेश  इन  तीन  वित्तीय  संस्थाओं  के  माध्यम
 से  किया  जाएगा  ।  ये  निवेश  मुख्यतया  लघु  और  मध्यम  क्षेत्रों  में  किए  जाएंगे  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  भूतपूर्व  सनिक  अधिकारियों  का  वरिष्ठताक्रम

 3638.  श्री  के०  वी०  तंगकाबालू  :
 थ्रो  प्रकाश  वो ०  पाटील  :

 क्या  वित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  राष्ट्रीयकृत  बेंक्ों  में  कायंरत  भूतपूर्व  सैनिक  अधिकारियों  को  दिए  गए
 वरिष्ठताक्रम  के  बारे  में  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  इन  भूतपूर्व  सैनिक  अधिकारियों  को  बरिष्ठताक्रम  का  लाभ  देने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबीर  :  हां  ।

 से  (&)  वित्त  आर्थिक  कार्य  विभाग  के  बैंकिंग  प्रभाग  ने  अपने  प्रशासनिक  नियंत्रण
 के  अधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बेंकों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  को  परामर्श  दिया  है  कि  वे  कामिक  तथा
 प्रशिक्षण  विभाग  की  दिनांक  26  1971  की  अधिसूचना  संख्या  के
 पैरा  6  में  निदिष्ट  शर्तों  के  प्रावधानों  के अनुसार  फिर  से  नियुक्त  किए  गए  पात्र  भूतपूर्व  ई०  सी०
 एस०  एस०  सी०  ओ०  को  पहले  की  तारीख  से  वरीयता  तथा  वेतनमान  निधारण  का  लाभ  प्रदान
 सभी  बेंकों  ने  पात्र  भूतपूर्व  ई०  सी०  ओ०/एस०  एस०  सी०  ओ०  को  इस  प्रकार  के  लाभ  प्रदान  कर  दिए

 यह  प्रश्न  कि  भारतीय  स्टेट  बेंक  के  पुननियुक्त  भूतपूर्व  ई०  सी०  ओ०/एस०  एस०  सी०  ओ०
 को  इस  प्रकार  दिए  गए  लाभ  उक्त  अधिसूचना  के  पैरा  के  अन्तगंत  हों  अथवा  के  अनुसार

 इस  मामले  में  कामिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग  जांच  कर  रहा  है  ।
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 एिसीज्लाश  ऐपके  हें
 फएफोडਂ  कक  कषाज  वर  क्‍ाएफाान  परत  वक

 है  कि  कयाई
 हहिय  5  वा  तर  35  ह+  fre  5  की  (

 3639.  डा०  लक्ष्मोत्तारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि हि  कार  छाए  कटारी  है  वि  कार  के  जाता  बच  हक  पर
 किलनी  मात्रा  में  कोडीन  फास्फेट  का  आयात  किया  जाता  है  इस  पर  कितनी

 क्  ढेप़ी
 जाए  छिछ बिदेक़ी  इंडाकहोल़ी,ै  करता  के  एन  हक़  फ  किलीकनक  रू  वुकातक  नाते  के  लक

 देश  में  कोडीन  फास्फेट  का  वा्थिक  उत्पादन  कितना  !  5  इकी  उछेड़ाप  कर  +ू  हर

 इंथा  कीडिमे  फीरटफेट  की  अविश्यकता  थवदैशी  सत्पादनःसे'पूसे  कीएजा-सकतसी  महैर
 ।  है  छीए  के  ्ड्रानहड़  कला  फहहि

 यदि  तो  कोडीन  फास्फेट  का  आयात  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?  स्डिक्सि

 के
 ः

 कि  5
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामेश्वर  ठाकर  से  पिछले  पांच  वर्षों  के

 दोरान  आयात
 कीश्बई  ओर/देश

 में“लिमित  को  फ़ास्फेह  क:मता  तिम्नानुसार पर  ६०५9
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 हि  5  यू  ee कफ Retr mse Cert rire / ९ Cetin on $2) 4-३ pee  12264 eT  तते हे
 हए  कि  दनिविक  वक्त  meee  ग्क्  Tepe}  अयपतित+  0:27  qe  Trenen  देश  निमित

 सपा  के  उप  बार  |  ७)  करा cre +
 _  मा  ता  ििि  ि  टिया  लए  टपशहिय  4०:  क्‍क-फ्चाज  कफ

 एटा  वहा  है  ०  (8  |  प
 4-३  -++5+-५  ह्भात्क  का कु  गए  वश  काशी  गण  गाए  हणाह  १:  +  जकन्‍च  तेरी  -

 के  द्हिएह  !  पह  विश  वीक  हज्लक  गरस्ता
 (5  Ss ree  7  ा््  कु

 हिल्यक

 सपा  शिठ  55  ८७-6०  +  करा  उछ  कः  ल्‍्ी  0  ।
 |
 हा  कि  #/  लत ह  आओ  क्‍75क  7  घ  नह

 पी  ईैं  हक  सिर  उेए  कि  झारेका  फ्रिफल  #090,..  ड्रछ  क्‍तने  के  साफ़्+  6898  हि
 हा

 क्रः
 य

 6
 किक  कपः

 हा
 कि  हतकों  mfny एक

 567
 हि  एकल  वार  उहओल

 पता
 9000  ए०  फाही  कननत  क्र  नकद  ६ जल

 pion  9000  72738  ,  #

 एप पियियण।।/ण/»ण।काफ फ्री रू क्र फर कारण कर कोडीन फास्फेट का आयात अफीम के बदले में वस्तु-विनिमय व्यापार के अन्तगंत किया जाता है और इस तरह से विदेशी क़र्त्यक्ष पं से खा भहीं वकि।जारती है।॥>ल्‍]6 शिल फि० 09८ तिभाहई में कॉडॉर्न फीस्केटਂ की नीमच भोर'भाजीपुक सिग्रत लायड संयंत्रों में अफीम से किया जाता है । संयंत्रों की क्षमता और इस उत्पाद को प्राप्त करज़े की उनकी कार्य-कुशलता फ़ाह्क्ेट | की पड़ेज़ू आवश्यकता को पुरा करने में सोमान्त कारक ॥ कील हक बीछ हि करवुधराच छाए कहानी की काउ७ली 5 अत का रक्षा अनुसंधान तथा विकास में लेसर | न्त्रत तकनोक 5 ह्हककाका 208 एक । 7 करे (० "7 कर कमा शॉशो : क्या रक्षा मंत्रों कह बताने छुपा करेंगे कि ; 73
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 घर  एतत>स  5सफफ:फ:  फफसफफफकफफफउफउओफख.ओ  सस  स्‍  |  ै  ैैौौीप  तन  में  कोई
 क्या  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकोस  संगठन  ने  लेसर  नियन्त्रित  तकनीक  में  कोई  उपलब्धि

 प्राप्त  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  अन्य  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके  पास  यह  तकनीक  मौजूद  है  ?

 रक्षा  संत्री  शरद  :  और  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  ने  लेजर
 मार्गदशन  के  लिए  महत्वपूर्ण  उप-प्रणालियों  का  विकास  किया  है  जिनका  नाम  लेजर  डेंजिस्नेंटर  और
 लेजर  सीकर/गाइडेंस  किट  है  ।

 प्रकाशित  सांहित्य  के  अनुसार  यह  प्रौद्योगिकी  सोवियत
 स्वीडन  तथा  इजराइल  के  पास  -

 करवार  पतन  को  सोमा-शल्क  पत्तन  घोषित  करना

 श्रौसती  बासवा  राजेश्वरी  :  क्‍या  थिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  करवार  पत्तन  को  सीमा-शुल्क  पत्तन  घोषित
 किए  जाने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  और  कर्नाटक  राज्य  में  स्थित
 का  रवाड़  पसन  को  दिनांक  19-5-1973  को  सीमा-शुल्क  पत्तन  घोषित  किया  गया  था  ।  प्रारम्भ  में  इस
 पत्तन  से  केवल  चुनिन्दा  वस्तुओं  का  आयात  और  निर्यात  अनुमत  किया  जाता  था  |  जनवरी  1990  में
 कर्नाटक  राज्य  से  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें  कारवाड़  पत्तन  से  अतिरिक्त  वस्तुओं  के  आयात
 ओऔर  निर्यात  की  अनुमति  देने  के  लिए  कहा  गया  इसकी  जांच  की  गई  थी  और  उन  वस्तुओं  के  लिए
 स्वीकृति  प्रदान  करने  का  निर्णय  लिया  गया  था  क्योंकि  व्यापार  तथा  उद्योग  को  उनको  आवश्यकता
 थी  ।

 आध्िक  अपराध  एर्जाकुलम  में  लम्बित  मामले

 3642.  श्री  रमेश  चेम्निसला  :  क्या  क्सि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 एर्णाकुलम  में  स्थित  आर्थिक  अपराध  न्यायालय  में  आधिक  अपराध  के  वर्षदार  कितने  मामले
 लम्बित

 इन  मामलों  के  तेजी  से  निपटान  हेतु  क्या  कायंबाही  की  गयी  और

 क्‍या  मामलों  को  शीघ्रातिशीक्ष  निपटाने  के  लिए  तिरुअनन्तपुरम  में  एक  और  आधिक
 अपराध  न्यायालय  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राभेश्वर  :  वर्ष  1986  से  1991
 तक  एर्णाकुलम  में  आथिक  अपराधों  के  न्यायालय  में  केन्द्रीय  स्वर्ण  नियन्त्रण  एवं
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 अधिनियमों  से  सम्बन्धित  अपराधों  के  लम्बित  पड़े  आमलों  की  धंख्या  निम्तानुसार  है  :--

 वर्ष  लम्बित  पड़े  मामलों  की

 1986  39

 1987  59

 1988  8  100

 1989  117

 1990  192

 1991  68

 नवम्बर  तक

 इन  मामलों के  शीघ्र  निपटान  हेतु  सरकारी  परामशंदाक्रियों  के  साथ  मिरन्तर
 सम्पर्क  बनाया  हुआ  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  पारम्परिक  हस्तशिल्प  के  संरक्षण  हेतु  वित्तीय  सहायता

 3643.  थी  सुरेन्द्र  पाल  पाठक  :  क्या  बस्तर  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  पारम्परिक  हस्तशिल्प  के  संरक्षण  हेतु
 कारीं  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  किए  जाने  के  लिंए  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  योजना  भेजी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  यह  योजना  किस  तारीबछ  को  भेजी  और

 (a)  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्री  अशोक  :  हां  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  वाराणसी  में  जरी  उत्पादन  में  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  आरम्भ  करने  के
 एक  श्रस्ताव  प्राप्त  हुआ7है  ।

 12  1991

 उत्तर  प्रदेश  निर्यात  निगम  से  कहा  गया  है  कि  बहू  विकास  आयुक्त  की
 वित्तीय  सहायता  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  वाराणसी  में  जरी  उत्पादन  में  प्रशिक्षण  की  एक  व्यापक
 योजना  तैयार  करें  ।
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 :  $  भर्णषिका  सकुराफ़  करा  डिक  डिस्क  का  आरोप  कूए  -  लगाया

 क्ष  पण-रोघी  कार्यवाहो
 कि  ट्रिक

 3644.  री  गुरुदास  कामत  :

 श्री  सोरेश्वर  सावे  :

 बधां  बालिज्य  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ($  क्या  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  ने  भारत  पर  ब्त्रों  का  क्षेपन  का  आरोप  लगाया  है
 और  धागे  के  भारतीय  निर्यातकों  के  विरुद्ध  क्षेपनरोधी  कुजने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 इससे  वस्त्र  उद्योग  पर  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  PIT
 ४  ७०

 वाणिज्य  सम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  पो०  :  से  क्षेपनरोधी

 तिर्कतक  के  किलग्फ  की  र  का  क्षेप्न्‌  कुरने  की  आशंका

 होती  है  ।  यूरोपीय  समुदाय  के  आयोग  ने  चीन  जनवादी  कोरिया  गण
 भारत  और  तुर्की  में  उत्पन्न  होने  वाले  कुछ  निश्चित  पालियस्टर  याने  के  ई०  ई०  सी०  में

 आयात  के  खिलाफ  1990  में  क्षेपतरोधी  कारंवाई  थी  1991  को

 यूरोपीय
 bi

 ने
 224

 ण्डोने  शिया  wt  चीन  जनवादी
 गणराज्य  और  तुर्की  में  उत्पन्न  होने

 वाले  कुछ  निश्चित  पा  यान  के  आयात  पर  मे  वीपनरोर्धी  शुल्क  लगाया  था  ।  भारत  के

 मामले  में  24  कस्सलियों  में  से  अत्येक  पर  लगे  कपनरोधी  शुल्क  का  आकलन  किया

 गया जो  2%  से  11%  के  बीच  है  ।  ए

 05%  फुड  णिक्षपक  के  डक  क्  के  विरिकाव  ॥  ड़  पक

 &  ई॥  पी 8  जो  दिए  |  लिखित  हैं
 सम्बन्धित  कम्पनियों  द्वारा  क्षेपित  आयातों  के  कारण  ई०  सी०  उद्योग  में  सामग्री  का  नुकसान  रहा  और

 (2)  यह  कि  सम्बन्धित  कम्पनियां  कीमत  कर्तोती  में  लंगीसथीवर  ता  का  नाक  कः

 क्षेपनरोधी  शुर्कि  जर्मन्तिम  अन्तिम
 5  एव  *क  कक  व  ।

 3  है  वम्ककिीए  वान्‍क
 भ्ि

 38  ॥  5  (४
 उत्तर  प्रदेश  में  कखलाधाट  में  नदो  पर  पुल  का  नि

 ।  ड्रि  ह  5  कार  2)  किस्वर  वसवह  के  ॥णाक केक  हर  कक

 कन्ध््कि  के  कणाज्ाएए  के  हि  हक  हिझ्  के  विम्रणवर  वजन  48  औ  कर  ब्जप  (ty  ५)
 3645.  श्री  चिन्सयानम्द  स्वासी  :  क्या  जल-भूतल  परियहकःसन्त्री।:यह।ब्रब्वाने  +क़ी,क्ृष्ा  करेंगे

 किः  Peer  कह  '  |  (1)
 क्‍या  बदायूं

 जिले  की
 सीमा  से  बहने

 बाली  नदी  पर  कचलाघाट  में  पुल  का  निर्माण  करने  के पक
 (०३१  अर्त्त

 हि  कै  Sith  6  Perl  ।
 धो उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  भाप्स  प्रस्तान  कैन्दीय  सरकार  के  पिवारी  धन  और  !  '

 कह  कक  न  rae  1  है  leur  4  9  IPEISD  507  सर
 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कीरेंण  हैं।?ै!॥र  177

 ty  4१6
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 की  =,

 हि  ।47।  झल/भ्षेवैलं  धश्विहेभਂ  लिंत्रॉलयਂ  कै  राज्य  मंत्रीਂ  जगदीश  :

 हि
 भर

 नहीं  ।
 ९  है  ४1  trims  कं  ब्क  sappsge  हि  (7)

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 है  कक  कत्क 4  शिसकिए  :  कॉडिई  66)  हक  1४19  #  फाड़  आह
 श्रम-प्रधान  सेवाओं  के  क़िपवि:हेढ़  जाज़ार,वपलम्त  कफ़राने,के  भज्लेरिफा  ,,,,  11551:

 के  साथ  समझोता
 के

 के

 ७  |

 3646.  श्री  श्ीवललभ  पाणिप्रही  :  क्या  वाणिज्य  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पपों  सरकार  सेवाओं  में  बहुपक्षीये  सैंमीन्य  ैधपार  समझौते  के  अन्तर्गत  अमरीका  के  साथ
 किसी  सूलिष्त  पर  बातचीत  कर  रही  है  ताकि  श्रम

 प्रधान
 सेवाओं  के  निर्यात

 हेतु  बाजार
 उपलब्ध  कराया हक  हिए  ही

 जा
 1%1511/|[:  ।

 ५  G5)  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ,

 Figs  yy

 कया।इस/विषय  पर  यूरोपीय  आ्िक  सक्मुदाय  के  साथ  द्विपक्षीय  विज्ञाएब्रिमर्श  किए  जाने

 की  संभावना  और  ल्‍ भ्ह्न्फ  «नि  EUCRY
 हु  |ध्क

 यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  !  इष्वफ्ठ

 sper  का  वालिजय  संत्रक्षय
 के  राज्य  संत्री  पो०  :  से

 सेवा-म्यापार  से  संबंधित

 में  इस
 बात  की  परिकल्पना  की  गई  है  कि  सभी  सहभागी  अपने-अपने  हित  के

 विशब्विन  के  सुलभ  कराने  के  बारे  में  आपस  में  ही  वार्ता  इन  वार्ताओं  में  संयुक्त
 राज्य  झम॒रीका और  ईए

 ई०सी०  भी  भाग ले  रहे  हैं  ।  भारत  ने  अन्य  सहभागियों  से  यह  अनुरोध  किया  है
 कि  वे  भारत  को  व्यावसायिक  कंप्यूटर  से  संबद्ध  अन्य  व्यापार  सेवॉर्ओ  स्वास्थ्य  से  संबद्ध

 तथा  सीमीजिए  यात्रा  एवं  विलासिश्ा  शिक्षा  सेवाओं  औड़।हेछ़वे  की  परिवहन
 सेवाकरें  के  जिपु  अ्ठफ़े[ह्वाजार  सुलभ  कराएं  ।  इन  क्षेत्रों  मे ंभारत  यह  अनुरोध  कर  रहा  है  कि  वास्तविक
 व्यक्तियों  के  आने-जाने  पर  जो  प्रतिबन्ध  हैं  उनमें  छूट  दो  जाए  ताकि  भारतीय  सेवदिता कुछ  ऐसे  विशेष

 अरमिक  ऑधियों  का  पता  लगा  सकें  जोकि  विदेशी  बाजारों  में  को  अवधि  के  लिए
 अस्थाई तौर  पर्र  निंवेर्स  कर  यह  अनुरोध  सूची  रुभी  सहभागियों  को  सम्बोधित  की  गई

 हर  हक  न  के  मे  हु।5॥
 ऐसी  धारणा  है  कि  बाजार  सुलभ  कराने  के  बारे  में  सहभागियों  में  द्विपक्षी  वार्ताएं  होंगी  जिनमें

 भारत  तथा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  भारत  यूरोपीय  आथिक  समुवाय  की  वार्ताएं  भी  शामिल  हैं  ।

 हक  कि  हिल  छॉड  एड्रिस्क  ब्रह्ुहारो  करवाई  भिलों  क्रडि

 364  फ़ाथरेः  आजाएेर  किए  ज़ग्नाकन्के-प हर  छ़ताने  कड़ेंगे
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 बिखित  उत्तर

 देश  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कितनी  झड्कारी  कताई  मिलें  स्थापित  की
 और

 वे  राज्यवार  किन-किन  स्थानों  पर  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राध्य  संत्री  अशोक  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के
 दौरान  देश  में  29  सहकारी  कंताई  मिलें  स्थांपित  की  गयीं  ।

 संलग्न  विवरण  के  अनुसार  |

 राज्य  मिलों  की  संख्या

 आंध्र  प्रदेश

 असम

 बिहार  3

 है  ।

 केरल  2

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 उड़ीसा  2

 2

 राज॑स्थान

 शतर  प्रदेश  7

 9
 __  | नकफमि-पपयपपयथयथपपकोाोशयपडपडपइ्िकडयपजडहफडकहकहकहफ्फर/ऑ_िए"फ”/फ७ण।:ए/*खण/ेे-

 स्थिति

 कुरनूल

 गुवाहाटी

 सभी  तौनों  पटना  में

 सोौंदती

 करेसकोड  त्रिचूर

 खरगोन

 दो  मालकपुर
 साख  रखे

 बर्धा

 किरई  और  कटक

 संगरूर  ओर  जालंधर

 भीलवाड़ा  में  मंगापुर

 सीतापुर

 स्टेट  बैंक  शाफ  इस्बोर  के  अंधिकोरियों के  बरि में  केम्रोय  आांख  ब्यूरो  को  जांच

 ]
 3648.  आओ  रास  बध्न  :  क्या  जिस  मस्ती  यह  बैंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 22  191  लिखित  उत्तर

 क्यां  केग्द्वीय  जांच  ब्यूरो  ने  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  की  विभिभ्न  शाखाओं  के  कुछ
 का  रियों  के  बारे  में  गत  तीन  वर्षों  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  अद्यतन  कोई  की

 यदि  तो  उनसे  जब्त  किए  गए  आपत्तिजनक  दस्तावेजों  और  विदेशी  सामान  का  ब्यौरा
 क्या  ओर

 दोषी  पाये  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्‍या  कायंवाही  की  अभ्रका  करने  का
 विचार  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संस्या  48  पर  नेश्रवतो  संदो  पर  पुल  का  सिर्माण

 3649.  थी  वो  ०  धनंजय  कुमार  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  सन्‍त्रो  2  1991  के
 रांकित  प्रश्न  संख्या  1402  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कर्नाटक  के  दक्षिण  कन्‍्नड़  जिले  में  पानेमंगलौर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  48  पर
 नेत्रवती  नदी  पर  एक  नये  दोहरे  मार्ग  वाले  पुल  का  निर्माण  कार्य  शुरू  हो  गयय

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ओर  वर्ष  1991-92  के
 दोरान  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  जारी  की  गई  और

 निर्माण  काये  को  शीघ्र  पूरा  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  पंत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  जगदोश  :  नहीं  ।

 और  पुल  एवं  इसके  पहुँच  मार्गों  के  के  लिए  अनुमानित  लागत  984.23
 लाख॑  रु०  अनुमानित  लागत  के  मंजूर  होने  के  पश्चात्‌  1991-92  के  दौरान  निर्याण-कार्यों  के  लिए
 अपेक्षित  राशि  रिलीज  की  जाएगी  ।

 पसन  म्यासों में  भर्तो

 3650.  थरो  सो०  के०  करुप्पुस्थामो  :  क्या  जल-भूतल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सभी  पत्तन  न्यासों  में  भर्ती  करने  के  लिए  खिक्लाड़ियों  की  भर्ती  के  लिए  कोटा  रखा
 गया

 यदि  तो  इसके  लिए  क्‍या  मानदष्ड  निर्धारित  किए  गर

 वर्ण  1985  से  मद्रास  पत्तनः  न्यास  में  खिलपड़ियों/के  लिए  क्लोटे  कितनी
 नियुक्तियां  की  और

 रे
 उनका  ग्रेड-बार  अ्योरा  क्‍या  हैं  ?
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 लिक्ति5त्तररी

 +]श्ल-भूतल  परिमरहन  मन्मरलय  के  राजय  सन्‍होे  और+  खेल

 कूद  कोटे  के  तहत  नियुकित्न  के  लिए  कीई  सचभुरूप  िशिष्ठः  सकी म  नहीं  है  +  लिफ्य  भ्ाहलः]+
 सरकार  के  अनुदेशों

 के  आधार  पर  अलग-अलग  पत्तनों  ने  मानदण्ड/दिशानिर्देश  तंयार  किए its  कन्से  कर  कश्िषकी  हफिम  ie eee  फरकवर)कक  रशार  कहकी  कछाए  gre  वर  हि  मीए  (७१
 वर्ष  1986  से  आज  तक  ऐसी  241  नियुक्तियां  की  गई  तक

 क्र  ईचने  एक  ईक्व  रण  संसीनाहै
 काश  एफ  शहर  कटी  की  विशारशीकिण  स्तर  कि  कलर

 ५  |  फाह्कती
 विवरण

 है  छ्विंप  ॥न  कि  करक्श  वारक्पट  (7)  के  -  सॉकिकड  किक  करार  कि  फाठाफ़ाक  सकी
 वर्ष  1986  से  खेल  कूद  कोट  के  माव्यम  से  की  गई  निमुक्षितक्ों  छः  एः८॥  तफ  *छ

 के  प्रेड-वार  ब्योरे  का  विवरण
 ििलओी  कत्ड्टे  ४क  डिर  विक्रार्फर  हक  हैं|  कहछफे  विक्तामार

 श्रेणी  -111
 pe Be eee epee eee  -०  ८  व  कक  फय+  किस  Ge  ee

 वर्ष  जोड़  ःसंहायकः  ee  लिंपिक  7  मनिर्शाणਂ  स्पेशल  :  जम  मजेदुछूएाः
 शेड  _  मुकेनिक  रासी hh  छ४  faa

 ४
 है  विश  लीक  ही  मद  कनदया  काश  की  कपिफदा  पान  ।  का ५

 लपिक  स्‍स्टर  ््ि
 सि विल  हि

 हापुड़  शा  न्‍णकाए  के  हा  किक  कर  दिक्नि  का  क्रत  जिद  तछ्हित

 ये  एह७॥  एप  ह  फिफकी  फार  सफ्तीकीनन  फिाक्किरफ
 -+--

 #
 क्रि  ह गु  हक बा  ३  ि है  हर  क्रि  ॥रिक  ही  र्कए  शिःकी  शर्हिी  कड़े  तह

 छत

 19990  --  -+-  न्‍ू  +“+
 |

 rer  -+-+-  --  fF
 pg क्र 1 +- फू कर  है  भार  शरए  ऋष्क  वाम  एुई  फिर्क  TEP  ७  वर  वए  कक  कि  के  एप  क्री  8] 45  सा  2  2  8

 8  3  2  हिर्पुर
 क्लि  हमार  की  काटा  हफ़लु  म्ल्छु

 एम

 रात 35  ही  एड्रैफ  एह्ी  के  कतेहारी  कहींफाए  महेश  घाए4केएਂ  (१-)

 गड़ेक्ाएक  पूछक
 ड्रीक  ०  बुध  मुह  के  हैडि[टहीर  के  मृरिए  कु  है  बता

 ।  किशिफ  कि  श्ल्िचों  प्राची
 #

 मौजूदा  टीमों  को  मजबूत  बनाने  के
 अतिरिक्र  कबृड़ड़ी  और,..द्रालीबाल  के  खेलों  में  महिलाओं  की  दो

 नई  टीमें  बनाई  गई  हैं  ।

 एिकि  छू  कि  वार  हरा  हिएर  शिकार  पर  दव्फ़  वटओ  वाक  |  जििनकफ्यकर  गिर  0:  28 पतन  न्यासों  को  कम्पनियों  में  बदलना
 क्री

 Ip ५  30].  भेतक़  कि  ११एस  हाल  ;  के  कर  के  The  क्रार  के  विकार  कारक  कि  कक
 कुमारो  दोषिका  चिखलिया  :  कक

 क्या  जल-भूतल  परियहन  की  कृपक-करेंदेकिः धार  कफ  ८  ांछ  २:४७  77७)

 परिवर्तित  केसमेय रद  र  का  किया  कामफ्ती  9  5₹  के  जैल्तगेंसਂ  पत्तन  न्यहसों  को
 कम्पनियों  में  परिवर्तित  करने  का  हि  उकतका  कक

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  है  "४४  हित  रक्त  हततल  ४०४

 80  ?*

 एक  कग  55  ह

 शा



 22  1913  लिखित  उ-र

 (1)  श्रध्ताव  के  मुख्य  उद्देश्य  क्या  और

 उक्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-मतल  परिवहन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रो  जगदोश  :  से
 पत्तन  न्‍्यासों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रण  और  परयंवेक्षण  में  कंपनियों  अथवा  निगमों  में  बदलने
 का  एक  प्रस्ताव  है  ।  यह  परिकल्पना  की  जाती  है  कि  इस  तरह  का  संघबद्ध  प्रबन्ध  जंसे  कम्पनी  अथवा

 पत्तनों  के  प्रशासन  के  लिए  संगठन  का  एक  उपयुक्त  रूप  होगा  ।

 यह  कहना  कठिन  है  कि  इस  प्रस्ताव  के  कब  तक  कार्यान्वित  होने  को  संभावना  है  ।

 अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा

 3652.  श्रो  पो०  सो  ०  थामस  :

 श्रो  पो०  एम०  सईद  :

 कया  न्याय  और  कम्पनों  कार्य  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उच्चतम  न्यायालय  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा  का  गठन
 करने  को  कहा

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  वायंवाही  की  और

 इसके  कब  तक  गठित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संसदोय  कक्‍्यय  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य
 मन्त्रो  रंगराशन  :  से  अखिल  भारतीय  न्यायाधीश  एसोसिएशन
 द्वारा  फाइल  की  गई  1989  की  रिटअर्जी  सं  1022  के  उत्तर  में  13-11-91  को  दिए  गए  निर्णय  के
 माध्यम  उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  है  कि  भारत  सरकार  को  अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा  की
 स्थापना  व  रने  के  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  की  साध्यता  की  समीक्षा
 करनी  चाहिए  ।  इस  निर्णय  के  समापन  भाग  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  निदेश  दिया  है  कि  एक  अश्विल
 भारतीय  न्याथिक  सेवा  का  गठन  किया  जाए  और  भारत  संघ  को  इस  सम्बन्ध  में  समुचित  कार्रवाई  करनी
 चाहिए  ।  इस  विषय  की  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 घनराशि  का  तथाकथित  अनधिक्ृत  भन्तरण

 3653.  श्री  छोतूमाई  गामीत  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्या  प्रवर्तन  निदेशालय  ने  वर्ष  1985  के  दौरान  भारी  धनराशि  के  तथाकथित  अनधिक्ृत
 अन्तरण  के  लिए  11  व्यक्तियों  को  नजरबन्द  करने  की  सिफारिश  की

 कया  इस  प्रस्ताव  को  उच्च-स्त-ीय  जांच-पड़ताल  करने  वाली  समिति  ने  यथावत्‌  मंजूरी  दे
 1]

 क्या  इन  व्यक्तियों  को  बास्तव  में  तअरबस्द  किया  गया



 लिखित  उत्तर  13  1991

 (8)  बह  तो  हत्के  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  जांच  करने  का  भोर  यदि  तो  इसके  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्बर  :  भोर  हाँ  ।

 नहीं  ।

 चूंकि  नजरबन्दी  के  आदेश  समय  पर  लाशू  नहीं  किए  जा  अतः  यह  निर्णव  लिया  गया
 था  कि  नजरबन्दी  आदेशों  की  तामील  न  की  जाए  और  उसके  स्थान  पर  प्रवर्तन  निदेशालय  को
 योजन  कार्यवाही  आरम्भ  करने  के  लिए  सुझाव  दिया  ।

 इस  सम्बन्ध  में  जांच-पड़ताल  आरम्भ  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठठा  क्‍योंकि  सम्बन्धित
 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  अभियोजन  कायंवाहियां  पहले  ही  वर्ष  1986  में  भारम्भ  कर  दी  गई

 मत्स्य  नोकाओं  को  दुर्घटनाएं

 3654.  भ्री  पो०  एम०  सईद  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  खुले  सागर  में  भारत  की  मत्स्य  यात्री  जहाजों
 ओर  मालवाही  जहाजों  की  कितनी  दुषघंटनाएं

 (७)  विभिन्‍न  बीमा  कम्पनियों  द्वारा  कितने  जलपोतों  का  बीमा  किया  गया

 कया  मालिकों  को  उनके  दाबों  के निपटान  के  लिए  कोई  सरकारी  सहाकता  दी  यई
 और

 इस  सम्बन्ध  में  अभी  भी  कितने  मामले  लम्बित  पड़े  हैं  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍त्री  जगवोश  :  पिछले  तीन  ब्यों
 के  दौरान  खुले  सागर  में  जिन  दुर्घटनाओं  के  कारण  भारतीय  पोतों  की  हानि  हुई  उनकी  संरुया  नीचे  दी

 गई  है  :---

 1988  1989  1990

 फिशिंग  पेजल्ज  34  68  62

 यात्री  जहाज  शुन्य  शून्य  शुन्य

 कॉर्थों  वैज॑ल्ज  1  _

 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रहो  है  जोर  सभा  पढल  पर  रख  दो
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 राज्यों  को  सहस्सता  अबुदान

 3655.  भरी  राह्षन्द्र  अग्वि्ोत्री  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अया  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  सहायता  अनुदान  देने  के  लिए  नए  सिद्धांत
 और  आधार  बनाए

 यदि  तो  सरकार  ने  प्रत्येक  राज्य  को  1991-92  के  दौरान  कितनी  राशि  का  सहायता
 अनुदान

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  यदि  कोई  सहायता  अनुदान  देना  शेष  तो  वह  कितना

 और
 ह

 राज्य  सरकारों  को  पूरी  सहायता  अनुदान  राशि  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  शान्ताराम  इस  समय  राज्यों  को  सहायता

 अनुदान  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  पर  दिया  जाता  है  ।  राज्यों  को  राज्य  योजदा  के  लिए
 केन्द्रीय  जिसमें  ऋण  और  अनुदान  शामिल  होते  संशोधित  गाडगिल  फार्मूले  क ेआधार  पर
 योजना  आयोग  द्वारा  आबंटित  की  जाती  राज्यों  को  सहायता  अनुदान  देने  के  लिए  कोई  वया  सिद्धांत
 तैबार  नहीं  किया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  सूचना  एकत्रित  की  जा  रहो  है  और  सभा  पटल  पर  स्ख  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  47  कर  सेलम  के  न्किट  बाईवास  रोड  पर
 ऊपरो  पुल  का  निर्माण

 3656,  डा०  के  ०  एस०  सोस्क्र्म  :  क्या  जल-सृतल  परिथिहण  संत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संब्या  47  पर  सेलम  के  निकट  बाईपास  रोड  पर  ऊपरी  पुल  का  निर्माण
 किस  तारीख  तक  कर  दिया

 इस  काये  को  पूरा  करने  में  देरी  के  कमा  कारण  और

 इस  कार्य  को  शीघ्र  पूरा  करने  हेतु  सरकार  ने  कया  कदस  उठाए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  घंत्रालय  के  राज्य  घंद्री  ख्यदोक्ष  :  (७)  से  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  स०  47  पर  सेलम  के  निकट  बाईपास  पर  सड़कोपरि  पुल  पहले  ही  पूरा  हो  चुका
 मार्गों  से  सम्बन्धित  का  यें  का  पहला  ठेकेदार  की  असफलता  के  कारण  समाप्त  कर  दिया  गया  था

 ह
 हा

 किसी  हर्जेसी  को  दिया  जाना  था  ।  इसके  1992  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावता
 *
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 __  तरह फ७फफफऊफऊ>-+-7- 1990-93,  खंड  2

 (॥)  इसी  तरह  आयात  एवं  निर्यात  नीति  खंड  2  में  किए  गए  परिवतंनों  के  संबंध

 में  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :--

 116  मर्दਂ  उच्चतम  खुला  सामान्य  लाइसेंस  जी०

 और  आयात  एवं  निर्यात  1990-93,  3,  की  सरणीवद्ध  सूचियां  आदि  जैसी  विभिन्‍न

 सचियों  के  दायरे  से  निकाल  दी  गई  हैं  और  उनके  निर्यात  की  अनुमति  विनियंत्रित  आधार  पर  बिना

 किसी  लाइसेंसिंग  या  अन्य  औपचारिकताओं  के  दे  दी  गई  उनके  ब्यौरे  निम्नलिब्षित  हैं  :

 सूची  का  नाम  बविनियंत्रित  मदों  की  संख्या

 1.  प्रतिबन्धित  सूची  41

 2.  ग्रुणावगुण  सूची  25

 3.  उच्चतम  सीमा  सूची  19

 4.  खुला  सामान्य  लाइसेंस  18

 जी०  एल०  )  सूची

 5.  गर-सरणीबद्ध  सूची  13

 योग  :  116

 उच्चतम  सीमा  सूची  और  सरणीबद्ध  सूचियों  में  से  20  मर्दे  खुले  सामान्य  लाइसेंस
 जी०  में  डाल  दी  गई  हैं  ।

 इन  मदों  की  एक  सूची  संलग्न  पर  उपलब्ध

 1991  की  अकधि  के  दोरान  जिन  प्रमुथ्व  वस्तु  क्षेत्रों  के  निर्यात  में  वृद्धि
 हुई  उनमें  साधित  समुद्री  अयस्क  और  चमड़ा  और  चमड़े  से  बनी

 रत्न  एवं  रसायन  एवं  सम्बन्धित  इंजीनियरी  कालीन
 आदि  शामिल  हैं  ।

 भुगतान  संतुलन  की  गिरती  हुई  स्थिति  के  सन्दर्भ  में  सरकार  ने  निर्यात  पर  अधिकतम  बल  देखे
 के  लिए  एक  नई  व्यापार  नीति  की  घोषणा  की  थी  |  यह  भी  घोषित  किया  गया  था  कि  इस  उद्देश्य  की
 प्राप्ति  के  लिए  नीति  और  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  भी  अपेक्षित  परिवतंन  आवश्यक  अब  से  आगे
 निर्यात  सम्बन्धी  आयातों  के  लिए  प्रतिपूर्ति  लाभ  मुख्य  साधन  उपर्युक्त  निर्णय  के  अनुरूप
 प्रक्रिया  में  निम्नलिखित  संरचनात्मक  परिवतंन  किए  गए  हैं  :--

 प्रतिपूर्ति  दरों  में  एक-रूपता  (1).  धातु  आधारित  समाचार  पत्र/जनंलों/पत्रि-
 काएं/उदभाषित  सिनमेटोग्राफिक  फिल्मों  तथा

 835



 लिखित  उतर

 प्रतिपूर्ति  हृकदारी  के  मुह  सामान्य

 मुद्रा  क्षेत्र  क ेआयात  तथा  रुपया  भुगतान
 क्षेत्र  क ेआयातों  के  बीच  अन्तर

 ई०  पी०ਂ  शब्दावली  का

 स्क्रिपਂ  में  परिवतंन

 सेवा  निर्यात  के  क्षेत्र
 में  विस्तार

 46

 15  1991

 आश्ृषण  क्षेत्र  जो  पहले  की  तरह  यथा  अनुज्ञेय  उच्चतर

 प्रतिपृति  लाभ  सतत  रूप  से  उठाते  को  छोड़कर
 सभी  निर्यात  उत्पादों  पर  जहाज  पयंन्‍्त  नि:शुल्क  की
 36%  प्रतिपूर्ति  की  सथान  दर  होयी  ।  इसके  अतिरिक्त
 बछूली  तथा  मत्स्य  कृषि

 इलेट्रानिकी  उच्च  प्रौद्योगिकोय  इंजीजबियरी
 उत्पाद  जैसे  कुछ  अधिसूचित  निर्यात  उत्पादों  के  सम्बन्ध
 में  निर्यातक  30%  के  साप्रात्य  प्रतिपूर्ति  लाभ  के
 अतिरिक्त  निर्यात  के  जहाज  पर्यन्त  नि.शुल्क  मूल्य  के
 10%  की  दर  से  अतिरिक्त  प्रतिपूति  लाभ के  पात्र  हैं  ।
 इससे  ऐसे  निर्यातकों  को  अधिकत्तम  प्रोत्साहन  मिलेगा
 जिनके  आयात  की  गति  क्ृथबिगत  निर्यात  की  तरह
 घीमी  हो  ।

 (2)  अब  से  आगे  सामान्य  बुद्धा  क्षेत्र  सी०  तथा
 रुपया  भुगतान  क्षेत्र  पी०  से  किए  जाने  वाले
 निर्यात  ।  रुपया  भुगतान  देशों  में  निर्यात  के  मामले

 जहां  निर्यात  की  अरधिप्राप्ति  मुबत  विदेशी  मुद्रा  में
 आयात  प्रतिपूर्ति  का  लाभ  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  के  निर्यातों
 के  सम्रान  होंगे  जो  सामान्य  युद्रा  क्षेत्र  तथा  रुपया

 भुगतान  क्षेत्र  से  इस्तेमाल  हेतु  आयात-प्रतिपूर्ति  का लाभ

 उठाएंगे  ।  इससे  निर्यातकों  को  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  में  अधिक
 निर्यात  करने  तथा  अधिक  अपेक्षित  विदेशी  मुद्रा  अजित
 करने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 (3)  ई०  पी  ०ਂ  यथा  संशोधित

 जी

 निर्यात  नीति  पुस्तक  और  -2)  तथा  संशोधित
 प्रक्रिया  पुस्तक  और  2)  में  जहां  कहीं  भी
 को  स्क्रिप  द्वारा  प्रतिस्थापित  किया  गया  है  ।

 निर्यात  सेवाओं  के  क्षेत्र  में  विस्तार  कर  दिया  गया  है
 जिसमें  निवासी  भारतीय  वस्तुबिदों  और  वस्त्र

 सतदी
 प्रबन्ध  इंजीनियरी  तथा  तकनीकी

 आर्थिक  परामछंदाताओं  तथा  द्वारा
 निर्यात  की  गई  या  विदेश  में  दी  गई  अन्य  श्लेवाएं  तथा
 निवासी  भारतीयों  द्वारा  निर्यात  की  गई  या  निवासी
 भारतीढों  द्वारा  विदेश  में  दी  गई  या  सिर्वात  की  गई
 अन्य  स्थाकसायिक  सेवाएं  शामिल
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 सेवा  पर  प्रतिपूर्ति  की  (5)  सेवा  भिर्वातों  की  प्रतिपूृति  दर  निबल  विदेशी  मुद्रा  के

 दर  में  वृद्धि  10%  से  बढ़ाकर  निबल  विदेशी  मुद्रा  के  30%  तक

 कर  दी  गई  इससे  प्रशिक्षित  भारतीय  ब्यवसायिकों

 को  अत्यावश्यक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए
 विदेशी  सेवा  क्षत्र  में  उतरने  के  लिए  अधिक  शोत्साहुन
 भिलेधा  ।

 एक्लिम  स्क्रिप/अतिरिक्‍त  एक्जिल  (6)  एक्जिम  स्तक्रिपों/अतिरिक्त  एक्जिम  स्त्रिपों/विशेष

 स्क्रिप/विशेष  अतिरिक्त  एक्जिम  स्क्रिप
 के  मुह  अनुशंय  गैर  खुले  सामान्य  लाइसेंस
 की  पूंजीगत  माल  के  आयात  हेतु
 उदारीकरण

 रिक्त  एक्जिम  स्त्रिपों  को  अनुज्ञेय  गेर  खुले  सामान्य
 लाइसेंस  के  पूंजीगत  जिनमें  उनके  यंत्र  तथा  सहायक
 उपकरण  तथा  तुलन  उपकरण  शामिल  कै  देशी
 निकासी  तथा  विज्ञापन  प्रक्रिया  के  बिना  ही  आयात  करने
 के  लिए  बिना  किसी  ऊपरी  मूल्य  रीमा  के  प्रयोग  में  लाया
 जा  सकता  यह  सुविधा  स्वयं  के  और/वा  प्राप्त  किए
 गए  स्क्रिपों  के  महँ  उपलब्ध

 विदेशी  प्रौद्योगिकी  करारों  के  भुगतान  (7)  निर्धारित  शर्तों  के  अध्यधीन  एक्जिम  स्क्रिपों  को  विदेशी
 के  प्रति  एक्जिम  स्त्रिपों  को
 लौंटाना

 प्रौद्योगिकी  करारों  के  भुगतान  के  प्रति  लौटा  करके  भी
 इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  ।

 सीमाशुल्क  बंधपत्रों  के  अन्तगंत  (8)  प्रस्तावित  सीमाशुल्क  बंधपत्र  के  अन्तगंत  कार्य  कर  रहे
 कर  रहे  विशेष  प्रतिपूर्ति  निर्यातक  निर्यातकों  के  लिए  विशेष  प्रतिपूर्ति  की  दर  को  प्राप्त  किए

 गए  मूल्य  वर्धन  के  10%  से  बढ़ाकर  20%  तक  कर
 दिया  गया  है  ।

 तराशे  और  परिष्कृत  किए  गए  हीरों  (9)  तराशे  और  परिष्कृत  हीरों  और  स्वर्ण/चांदी  के  आभूषणों
 ओर  स्वर्ण/चांदी  के  आश्ूषणों  के  निर्यात
 पर  अमरीकी  डालर  के  रूप  में  निर्यात
 अधिप्राप्ति

 के  निर्यात  करने  के लिए  अब  डालर  में  निर्यात
 दायित्व  को  पूरा  करने  की  आवश्यकता  इसके  अलावा
 तराशे  और  परिष्कृत  हीरों  के  निर्यात  पर  एक्जिम  स्क्रिप
 की  दरें  8  स्‍लेबों  स ेघटाकर  5  स्‍लेब  कर  दी  गई  है  ।

 आपर०  ६०  पी०  लाइसेंसों  पर  खुले  (10)  3-7-91  तक  किए  गए  निर्यातों  पर  अभी  जारी  किए
 सामान्‍य  लाइलेसों  की  मद्धों  का
 आयात  करने  के  लिए  होल

 जाने  वाले  अथवा  पहले  से  जारी  किए  गए  आर०ई०पी०
 लॉइसेंस  नीति  के  परिशि&्ट-6  की  सूची  10  और  भाग  ।

 सूची  8  में  सूचीबद्ध  खुले  सामान्य  लाइसेंस  की  मदों  की

 सुकिधा  की  अनुमति  चार  जुलाई  1991  से  किए  गए
 निर्यात  पर  अजित  की  गई  स्क्रिपਂ  पर  दी  जा

 चुकी  यह  आर०  ई०  पी०  लाइसेंसों  और
 एक्जिम  स्क्रिप  के  बीच  समानता  लाएगी  जो  अनिवायं
 कूप  से  अपने  उपयोग  के  लिए  खुले  सामान्य  लाइसेंस  की
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 लिखित  उत्तर

 स्क्रिपਂ  के  रूप  में  मंजूर  (11)
 किए  जाने  वाले  प्रतिपूर्ति  लाभ

 स्क्रिप  जारी  करने  की  (12)
 सरलतम  प्रक्रिया

 आवेदन  का  फारमेट  और  (13)
 बैंक  प्रमाण-पत्र

 निर्यात  सदन/व्यापार  सदन  का  दर्जा  (14)
 देने  के  लिए  पात्रता  मानदण्ड
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 मदों  के  आयात  के  लिए  आर०  ई०  पी०  उपयोग  करने  से
 प्म्बद्ध  है  ।

 लाइसेंस  का  प्रपत्र  अब  सरलीक्षत  रूप  में  संशोधित  कर
 दिया  गया  है  जिसे  स्क्रिपਂ  के  रूप  में  जाना

 जाएगा  ।  की  एक  ही  प्रति  अब  मुद्रा  नियंत्रण
 तथा  सीमाशुल्क  निकासी  दोनों  का  काम  करेगी  ।  इससे

 का  मुक्त  व्यापार  तथा  बैंकों  तथा  सीमाशुल्क
 प्राधिकारियों  के  स्तर  पर  सुलभ  संचालन  भी  हो  सकेगा  ।

 अब  मुख्य  आयात-निर्यात  संगठन के  क्षेत्रीय
 लयों  को  ये  अनुदेश  दिए  जा  चुके  हैं  कि  वे  किसी  निर्यातक

 द्वारा  बेंक  अधिप्राप्ति  प्रमाण-पत्र  के  साथ  प्रस्तुत  किए  गए
 दावे  पर  आधारित  स्क्रिपਂ  48  घंटे  के  भीतर
 जारी  ऐसा  इस  शर्त  के  अध्यधीन  किया

 जाएगा  कि  इस  प्रकार  के  निर्णीत  दावे  की  बाद  में  लेखा
 परीक्षा  की  जाएगी  तथा  निर्यातक  कमियों  को  पूरा  करने
 और  अस्वीकार्य  पात्रता  को  लौटाने  के  लिए  जिम्मेवार
 होगा  ।  इससे  निर्यातक  को  वास्तविक  रूप  में  सीधे  ही  यह
 लाभ  मिल  सकेगा  ।

 शिक्रि  के  दावे  के  आवेबन  के  सरलीकृत  फारमेट
 ओर  वसूली  के  लिए  बेक  प्रमाण-पत्र  को  अब  अधिसूचित
 कर  दिया  गया  आवेदक  को  वसूली  के  लिए  बैंक
 प्रमाण-पत्र  लगाकर  एक  आवेदन  दाखिल  करना  होगा
 और  अनेक  दस्तावेज  लगाकर  आवेदन  दाखिल  करने  की
 आवश्यकता  नहीं  रह  गई  है  ।

 आयात  नीति  1990-93  में  निर्धारित  किए  गए  अनुसार
 निर्यात  सदन/व्यापार  सदन  और  स्टार  व्यापार  सदन  का
 दर्जा  देने  के  लिए  पात्रता  मानदण्ड  अब  केवल  1991-92
 के  लाइसेंसिंग  वर्ष  तक  ही  सीमित  इसी  प्रकार
 निर्यात/व्यापार  सदनों  और  स्टार  व्यापार  सदनों  को
 अतिरिक्त  आर०  ई०  पी०  लाइसेंस  देने  के  प्रावधान  ऐसे
 लाइसेंसों  के  लिए  लागू  होंगे  जो  केवल  1991-92  की
 लाइसेंसिंग  अवधि  से  सम्बन्धित  हैं  ।  अब  संशोधित  पात्रता
 मानदण्ड  अधिसूचित  कर  दिया  गया  निर्यात
 व्यापार  सदन  स्टार  व्यापार  सदन  की  मन्जरी  देने  के  लिए
 अब  एक  भनिर्यातक  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान
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 निर्यात  ब्यापार  सदनों  को  अतिरिक्त  (15)
 आर०  ई७  पी०  लाइसेंस  की

 हृकदा री

 निर्यात  सदतों/वब्यापार  सदनों  को

 मन्जर  किए  गए  अतिरिक्त  लाइसेंसों  पर

 आयात  संभाव्यता  के  क्षेत्र  में  विस्तार

 मौजूदा  अतिरिक्त  आर०  ई०  पौ०  (16a)
 लाइसेंसों  पर  सीमित  अनुमेय  और
 गेर-संवेददशील  सरणीबद्ध  मदों  के
 स्रायात्र  के  लिए  पूरा  उदारोकरण

 लिखित  उत्तर

 ्िः

 करोड़  30  करोड़  रुपए  और  125  करोड़  रुपए
 की  न्यूनतम  औसत  निबल  विदेशी  मुद्रा  अजित  करनी

 होगी  ।  आगे  उपरोक्त  दर्जा  तीन  वर्ष  के  बजाए  केवल  एक
 वर्ष  के  निर्यात  कायं॑  निष्पादन  के  आधार  पर  भी  दिया
 जा  सकता  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  जिन  निर्यातकों
 का  निर्यात  निष्पादन  ।2  करोड़  60  करोड़  रुपए
 तक्ष  150  करोड़  रुपए  की  निबल  विदेक्षी  मुद्रा  आ्ित
 करते  का  रहा  वे  शी  क्रमशः  निर्यात  व्य्क्षर
 सदन  और  स्टार  व्यापार  सदन  का  दर्जा  प्राप्त  कर  सकते

 हैं  ।

 4-7-91  को  लाइसेंसिंग  वर्ष  1991-92  के  लिए
 रिक्त  एक्जिम  स्त्रिप्स  की  हकदारी  की  दर  सीमित

 बतुमेय  3)  और  गर  सरलीक्ृत
 50)  म॒दों  के  आयात  के  पूरे  उदारीकरण  सहित  निबल
 विद्ेष्धों  मुद्रा  10%  से  5%-  तक  घटा  दी  गई  अब

 उपर्युक्त  मदों  के  लिए  पूरे  उदारीकरण  सहित  लाइसेसिंग
 कब  1991-92  के  लिए  हकदारी  की  दर  निबल  विदेशी

 मुद्रा  की  10%  होगी  ।  इसी  विश्लेत्र  अतिरिक्त

 एज्रिजम  स्क्रिप्प  की  हकदारी  जो  15%  से  घटाकर

 10%  कर  दी  गई  थी  अब  निबल  विदेशी  मुद्दा  के  15%
 तक  कर  दी  गई  है  ।

 निर्यात  सदनों  को  मंजूर  किए  गए  अतिरिक्त
 एक्जिम  स्क्रिप्स  पर  आयात  संभाव्यता  के  क्षेत्र  में  वद्धि
 कर  दी  गई  हैं  ताकि  पूरी  सीमा  तक  सीमित  अनुमेय

 और  गैर-संवेदनदशील  सरणीबद्ध  मदों
 के  आयात  की  अनुमति  दी  जा  सके  ।  इससे  व्यापार

 और  उद्योग  को  अनुपूरक  लाइसेंसिंग  प्रणाली  को  समाप्त
 करने  के  ब्यापार  और  उद्योग  अत्यावश्यक
 निवेश  की  जरूरत  को  पूरा  कर  सकंगे  ।

 लाई्सेंसिंग  वर्ष  1988-89,  1989-90  ओर  1990-

 9।  के  लिए  पहले  से  जारी  किए  गए  अतिरिक्त  एक्जिम
 स्क्रिपस्प  पर  सीमित  अनुमेय  और

 संबेशनशील  सरणीबद्ध  भदों  के

 आयात  के  लिए  पूरी  ढील  देने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय

 किया  गया  है  ।  इससे  लाइसेंसों  के  मुल्य  के  10%

 89



 लिखित  उत्तर

 शुल्क  छूट  योजना  के  अन्तगंत  (17)
 निर्यातों  क ेलिए  विशेष

 प्रोत्साहन

 लाइसेंसिंग  प्राधिकारियों  द्वारा  अग्रिम  (18)
 लाइसेंसों  का  पुनः  वंधीकरण

 अग्निम/ब्लेंकट  अग्रिम  लाइसेंस  के  मुह  (19)
 निर्यात  और  आयात  के  लिए  मुद्रा
 का  विशिष्टिकरण

 समविष्ट  व्यापक  विनिर्माण  गतिविधि  (20)
 की  शर्तें  में  ढील  देना
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 की  सीमा  तक  ही  ऐसी  म॒दों  के  आयात  के  लिए  इन
 लाइसेंसों  को  उदार  बनाया  गया  था  ।  इसी  श्रेणी
 के  8  में  सचीबद्ध  कुछ  विशिष्ट  भदों  को  पूरी
 सीमा  तक  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई  थी  अब  यह
 उक्त  वापस  लिया  जा  चुका  है  ।

 शुल्क  छूट  योजना  का  लाभ  उठाने  वाले  निर्यातकों  को
 विशेष  प्रतिपूर्ति  लाभ  की  दर  प्राप्त  किए  गए  मूल्यव्धंन
 के  ।0  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  30  प्रतिशत  कर  दी  गई  है  ।

 आयात  निर्यात  नीति  के  परिशिष्ट  ।8  में
 बद्ध  उत्पादों  को  निर्यात  पर  प्राप्त  किए  गए  मृल्यवर्धन
 की  40  प्रतिशत  की  उच्च  दर  के  रूप  में  विशेष  एक्जिम
 स्क्रिप  की  अमुमति  दी  मई  इससे  निर्यातकों  को  अब
 दिए  जा  रहे  बेहतर  प्रोत्साहनों  को  अजित  करने  के  लिए
 न्यूनतम  सम्भव  समय  के  अन्तगंत  अपने  दायित्वों  को  पूरा
 करने  का  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 इससे  पूर्व  शुल्क  छूट  योजना  के  अन्तगंत  जारी  किए  गए
 लाइसेंसों  पर  पुनः  वंधीकरण  की  मन्जूरी  देने  के  अधिकारों
 पर  मुख्य  आयात-निर्यात  कार्यालय  में  विचार
 किया  जाता  अब  जो  लाइसेंस  छूट  योजना  के
 अन्तगंत  मन्जर  किए  जाते  हैं  वे  सम्बन्धित  लाइसेंसिंग
 प्राधिकारी  द्वारा  मामले  के  गुणदोष  को  ध्यान  में  रखकर

 पुनः  बंध  किए  जा  सकते  हैं  ।
 ह

 शुल्क  छुट  योजना  के  अन्तगंत  जारी  किए  गए  अग्रिम

 लाइसेंसों/ब्लैंकट  अग्रिक  लाइसेंसों  में  जिनमें  रुपया

 भुगतान  क्षेत्र  को  किए  जाने  वाले  निर्यातों  से  सम्बन्धित
 अग्रिम  लाइसेंस/ब्लंकट  अग्रिम  लाइसेंस  शामिल  नहीं
 आयात  प्रयोजनों  तथा  निर्यात  आभार  दोनों  के  लिए  भी

 मुक्त  विदेशी  मुद्रा  में  पूल्ण  विनिदिष्ट  होंगे  ।

 ये  मुद्राएं  जिनमें  ऐसे  मूल्य  पदाभिह्ीत  होते  हैं  भारतीय
 रिजवं  बेंक  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  अधिसूचित  मुद्राओं
 से  सम्बद्ध  की  जाएंगी  ।

 व्यापक  विनिर्माण  गतिविधि  से  सम्बन्धित  शर्ते
 ब्लैंकट  अग्रिम  लाइसेंसों  के  महे  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  को
 निर्यातों  के  लिए  लागू  नहीं  होगी  ।
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 100%  निर्यातोन्मुख  (21)  उन  उत्पादों  वे  किए  गए  वास्तविक  निर्यातों

 निर्यात  संसाधन  क्षेत्रों/मुक्त
 व्यापार  क्षंत्रों  को  प्रतिपूर्ति  मन्‍्जूर
 करना

 निर्यात  संसाधन/मुकत  व्यापार  (22)
 क्षेत्रों  में  स्थित  युनिटों  और  100%,
 निर्यातोन्मुख  यूनिटों  को  निर्यात
 व्यापार  सदन  दर्जा/प्रमाण  पत्र  मन्जर
 करना

 लिखित  उत्तरे

 शिष्ट  17  में  सूचीबद्ध  उत्पादों  भौर  स्वर्ण  और
 चांदी  प्लेन/जड़ित  आभृषणों  और  वस्तुओं  के  निर्यातों  को

 छोड़कर  100%,  00%,  निर्यातोन्मुख  यूनिट  निर्यात

 मुक्त  व्यापार  क्षत्रों  में  स्थित  यूनिट  आयातों  के  लागत
 बीमा  भाड़ा  मूल्य  से  लेकर  गए  निर्यात  लाभों  सहित
 घरेलू  आपूर्ति  निर्यातों  के  जहाज  पयेन्‍्त  निशुल्क
 मूल्य  तक  प्राप्त  किए  गए  मुल्यव्धन  भी  30  प्रतिशत

 की  दर  से  एक्जिम  स््रिप  प्राप्त

 निर्यात  संसाधन/मुकत  ब्यापार  क्षेत्रों  में  स्थित  और

 100  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  यूनिटें  भी  घरेलू  टैरिफ  क्षत्र
 में  अन्य  यूनिटों  की  तरह  निर्यात/ब्यापार  सदन  प्रमाण  पत्र
 की  मन्जूरी  के  लिए  पात्र  होंगी  बशर्तें  कि  वे  यथा  निर्धारित

 पात्र  शर्तों  को  पूरा  करती  हों  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  ऐसी
 यूनिों  द्वारा  दर्जा  प्राप्त  करने  का  दावा  या  तो  स्वतन्त्र
 रूप  से  कर  सकते  हैं  या  घरेलू  टेरिफ  क्षत्र  में  स्थित  उनकी
 उसी  प्रकार  के  नाम  और  स्टाइल  की  मूल  यूनिट
 यदि  कोई  इस  दर्जे  को  प्राप्त  करने  का  दावा  किया
 जा  सकता  ऐसी  स्थिति  में  घरेलू  टंरिफक्षत्र  में  यूनिट
 अपने  निष्पादन  के  साथ  निर्यात  संसाधन/मुक्त  व्यापार
 क्षेत्र  में  स्थित  यूनिटों  और  100%  निर्यातोन्मुख  यूनिटों
 के  का  निष्पादन  को  दर्जा  प्राप्त  करने  की  मन्ज्री  के
 लिए  जोड़  सकती  है  ।

 उपयुंक्त  प्रयोजन  के  लिए  निबल  विदेशों  मुद्रा  अर्जन
 सम्बन्धी  निर्यातों  के  जहाज  पयंन्त  नि:शुल्क  मूल्य  को  कम
 करके  उनके  विनिर्माण  में  उपयोग  में  लाए  गए  निवेशों  के
 लागत  बीमा  भाड़ा  मूल्य  के  रूप  में  परिभाषित  किया
 गया  है  ।

 निर्यात  संसाधन  क्षत्रों  में  स्थित  यूनिट  भी  स्टार  ब्यापार
 सदन  प्रमाण-पत्र  की  मन्जरी  के  लिए  निर्धारित  शर्तों  के
 अध्यधीन  पात्र  होंगी  ।

 उन  भद्दों  की  सूचो  लिन्‍हें  14  1991  को  बिनियमित  किया  गया  है

 ।,  अरष्डी  का  तेल  रुपया  भुगतान  क्षेत्र  को  निर्यात  किए  जाने  पर  ।
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 |

 2.  पोलीइथीलीन

 3.  एस०  एल०  बी०  कोयले  को  छोड़कर  कोयला  और  कोक  ।

 4.  रंगीन  टी  ०  वी०  पिक्चर  टयूबों  वाली  रंगीन  टी०  बी०  की  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबें  और  उप

 5.  किसी  भी  प्रूफ  डिग्री  का  इधाइल  अल्कोहल  या  रेक्‍्टीफाइड  स्थप्रिट  चाहे  वह  डिनेचडड  हो  या

 6.  एक्सैषोरेड  सिमेसेटोग्राफिक  फिल्में  क्षौर  थीडिओ  टेप  सिनेमा  फिल्में  ।

 7.  क्िल  स्केल  स्क्रिप  ।

 8.  कौवा  मूल  का  3%  से  10%  तक  के  मैगनीज  कन्टेंट  सहिंते  बाइमेटल  अंयस्क  लौह
 अयस्क )  ।

 9.  रेलवे  यात्री  कोच  ओर  लोकोमोटिव  ।

 10.  कच्ची  मेस्ता  और  जुट  कटिम्स  ।

 11.  पश्चिम  तट  मूल  की  54%  से  कम  अल्युमिनियम  कन्टेंट  ए०  सहित  निम्त
 कोटि  का  बाकसाइट  ।

 उन  सदों  को  सूचो  जिम  पर  से  3  1991  से  नियसअणज  हटा  लिया  पया  है

 ।.  अल्ट्रा  उच्च  मोल्बेयूली  वर्जन  उच्च  घनत्व  वाली  पाली  एथीलीन  को  छोड़कर  पालीचिलीन

 2.  एथीलीन  आक्साइड  ।

 3.  आंइसों  प्रीजाइल  अल्कोहल  ।

 4.  सिन्थेटिक  रबड़  ।

 5,  णल्ट्रा  हाई  मोल्क्यूली  वजन  उच्च  चनत्थ  बाली  पोलीएथीलीन  ।

 6.  एथीलीन  ग्यायकोल  ।

 7.  भिथाइल  भाहसोबुटावर्ल  किटोन  ।

 8.  पोलीचिन  ग्यायकौल  ।

 9.  डाइथाइलिन  ग्लाइकोल  ।

 10.  इथा  इल  हेकसानल  ।

 11.  उच्च  निष्पादन  वाला  बिस्कोस  स्टेपल

 12.  पुराने  आटोमोबाइल  पुर्ज  घटक  और  सहायक  सामग्री  ।

 13.  कच्ची  लकड़ी  में  न  पकाई  गई  रस  ।
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 14.  धातुएं  जैसे  :--

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 कापर  इन्गाट्स  के  रूप  में  फायर  रिफाइण्ड  और  ब्लिस्टर  वायर
 स्क्रप  और  केथोइस  ।

 अपरिष्कृत  भिकेल  और  निकिल  पेलेट्स  ।

 मंस्तीशियम  ।

 क्या  शीशा  अपरिष्कृत  ।

 जिंक  या  स्पेल्टर  अपरिष्कृत  ।

 अपरिष्कृत  और  परिष्कृत  ।

 .  अपरिव्कृत  और  परिष्कृत  ।

 .  बिस्मथ  ।

 .  मोसिथ्डेनम  ।

 .  प्लैटिनम  क्ुड  और  रिफाइष्ड  अपरिष्कृत  ।

 .  टंंगस्टन  ।  हि

 -  बेनेडियम  ।

 .  लांबा  अयस्क  और  सान्‍्द्रण  ।

 7.  अतिक्षा  अबस्क  ओर  समम्द्रण  4  न
 हा

 .  मेटलजिकल  अवशेष  यानी  ड्रासेस  स्किमिंग  राख  15%  यो  ऑँधिक  मुक्त  धातु  युक्त
 स्लिस्स  फल्यू  डस्ट  औपैर  कांदी  के  +

 :  विद्युतचालित  करधा  पर  निर्भित  रीयल  भद्दास  हैष्डकरचीफ  एम०  एच०
 «  कल्टीवेटेड  आकिड्स  ऐरिड्स  किसमें  ।

 बक्षाम  किसमें  ।

 «  प्लिओन  किसमें  ।

 .  कैलेन्थ  किसमें  ।

 -  सिम्बीडियभ  किंस्में  ।

 कोलीजिन

 -  साईप्रेपेडियम  किसमें  ।

 «  बलबोफिलम  किसमें  ।

 »  रिनोस्टाइलिस  किसमें  ।

 «  एनोसिटोसिलस  किसमें  ।
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 40.

 41.

 42.

 .  एस्कोसेण्ट्रम  किसमें  ।

 .  सिल्वर  सिल्वर  शोट्स  और  प्लेट्स  जिनकी  रोलिंग  उपरांत  कोई  बिनिर्माण

 46.

 47.

 48.

 49.

 50.

 51.

 52.

 53.

 54.

 फेजस  किसमें  ।

 फैलिनोप्सिस  किसमें  ।

 इरिया  किसमें  ।

 प्रक्रिया  नहीं  हुई  है  ।

 .  निम्नलिखित  को  छोड़कर  सिल्वर  धारिता  की  प्रतिशतता  का  ध्यान  किए  बिना  सिल्थर
 लवण  सिल्वर  रसायन  और  घटक  :--

 100%  शुद्धता  बाली  सिल्वर  धारिता

 डुम्स/फोटो  कंमिकल्स  के  लिए  सिल्वर  नाइट्रेट  63.5%

 सिल्वर  ब्रोमाइड  एन्टिसेप्टिक  फोटो  कंमिकल्स  57.45%

 औषधियों  के  लिए  सिल्वर  भाक्साइड  93.17,

 इलेक्ट्रोप्लेटिग  के  लिए  सिल्वर  80.57%

 सिल्वर  सब-आक्साइड  एजी  4”  96.4%

 इलेक्ट्रोप्लेटिग  के लिए  सिल्वर  क्लोराइड  75.26%

 माम्यता  प्राप्त  फार्मोकोषिया/राजकीय  मानदण्डों  में  निर्धारित  फार्मूलों  के  अनुरूप
 सिल्बर  सल्‍्फा  डाइजिय  ओर  माइस्ड  सिल्वर  प्रोटोन  के  ओऔषध  फार्मूलेशन  के  लिए
 सिल्वर  फ्लोराइड  64.63%,

 सूची  3  की  क्रम  सं०  41  के  भाग  के  अतिरिक्त  वाले  बिनिर्माण  और  उत्पादन
 जिनकी  एक  संघटक  के  रूप  में  सिल्वर  इसमें  हस्तशिल्प  और  इलेक्ट्रिकल
 वस्तुएं  परिधान  आभूषण  और  सिल्वर  फिलिग्रो  शार्मिल्न  नहीं  हैं  ।

 स्‍्टायूरीन  मोनोमार  ।

 गन्ना  ।

 सल्फर  सल्‍्फर  को  ।

 आयातित  ऊन  से  बने  अतिरिक्त  ऊनौ  टोप्स  और  ऊनी  नायल्‍्स  ।

 सीमा  शुल्क  बाष्ड  के  अधीन  आयातित  ऊन  से  उत्पन्न  ऊन  अवशिष्ट  के  अतिरिबत  ऊन
 अवशिष्ट  ।

 शएसिटिक  एसिड

 मोनो  क्लोरो  एसिटिक  एसिड  ।

 पालीथिलीन  एल*०»  डी०  ।
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 55  -  पी०  बी०  सी०  कम्पाउण्ड  ।

 56.  टालुइन  ।

 57.  नायलान  टायर

 ,  पालियस्टर  स्टेप्ल  फाइबरया  अन्य  कहीं  ऊन-उल्लिखित  यान॑  को  छोड़कर  अन्य  कोई

 सेल्यूलोजिक  या  सिथेटिक  फाइबर  ।

 ,  सिल्वर  संघटकों  का  ध्यान  किए  बिना  सिल्वर  के  सिक्के  ।

 60.
 बलेन  सेमी  वस्टेड  याने  ।

 .  कैल्सियम  कार्बाइड  ।

 .  अविलेय  सलल्‍्कर  ।

 ),  नायलान  टायर  का  ।

 उन  भर्दों  की  सूचो  जिन  पर  से  3  1991  को  नियन्त्रण  हटाया  गया

 .  जिक  अयस्क  ।

 जक ब्न्ग्

 कैल्साइन्ड  वाक्साइट  ।  -

 -  धातु  कतरन  नामशः

 (i)  निक्रोम  स्क्रेप

 (7)  कतरन  और  अभ्य  धातु

 -  अलौह  धातु  ।

 .  स्टोन  वैलास्ट/बिहार  मूल  का  पिचिग  पत्थर  ।

 «  जरकान  अथस्क  और  सोन्द्रण  जरकान  पत्थर  की  अद्धंमूल्यवान  किस्म  ।

 .  वेफर्स  या  उसके  समरूप  फामं  में  इलंक्ट्रोनिकस  में  प्रयोग  क ेलिए  डोप  किए  गए
 रासायनिक  तत्व  इलेक्ट्रानिक्स  में  प्रयोग  के  लिए  डोप  किए  गए  रसायन  संघटक  ।

 «  हटा  दिया  गया  ।

 .  जानवरों  के  फ्रोजेन  शुक्राणु  ।

 »  अरंडी  का  तेल  ।

 .  शीरा  ।

 खांडसारी  शीरा  |

 »  अंगोरा  बकरी  के  बाल/मोहेयर  ।

 «  36  एस०  बबालिटी  की  स्वदेशी  अपरिष्कृत
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 17.  36  एस०  तक  क्वालिटी  की  कच्ची  ऊन  अंग्रेरा  बकरो  कल  सोहेयर  घटक  को

 छोड़कर  )।

 18.  हथकरघा  पर  बनी  हुई  वास्तविक  मद्रासी  रूमाल  ।

 :9.  प्योर  सिल्क  और  कृतिस  सिल्कफेशब्रिक  को  छोड़कर  टेक्सटाइल  क्लास  कलेर  क्लेलिव  ब्रीन
 शेड  का  मेंटीरियल  ।

 20.  वृल  नायल्स  को  छोड़कर  आयातित  ऊन  से  बने  ऊनी

 21.  ओलिव  ग्रीन  शेड  वाला  तम्बु  ओर  तम्बू  का  कपड़ा  ।

 22.  जूट  गलीचे  का  अस्तर  कपड़ा  ।

 23.  बुने  बुनाये  परिधान  ओर

 24.  शीड़ो  याने  ।

 25.  साइनूरिक  कक्‍्लोराइड़  ।

 26.  पी०  बी०  सी०  रेजिन  ।

 27.  क्लोरोक्वीन  सल्फेट  ।

 28.  ईसबगोल  के  बीज/ईसबगोल  की  भूसी  ईसबगोल  पाउडर  |

 29.  कंथडिन  वीटल्स  ।

 30.  सिन्थेटिक  मस्क  ।

 31.  मरकरी  ।

 32.  क्रोम  सोनाभ  ।

 33.  निम्नलिखित  के  अलावा  अलौह  धातुएं  :--

 (i)  सभी  ब्रेड  को  अलौह  मैंगनीज  धातुमल

 (४)  (0.05%  से  कम  कार्बन  ढाली  अलौह  मैंमतीज  के  कन्रादा  )  क्षणोह  कषबनीज

 (iii)  सिलिको  मैंगतीज  सिलिका

 (iv)  (0.03%  से  कम  काबंन  युक्त  फरो  क्रोम/बार्ज  कोम  और  नाइट्रोजन  युक्स
 चार्ज  क्रोम

 (९)  सभी  ग्रेड  का  सिलिको  क्रीम  सिलिको

 34.  आयात-निर्यात  1990-93  के  पैरा  293  में  दिए  गए  चांदी  के  आभूषण
 और  चांदी  की  मर्दे  ।

 35.  बजन  में  502८  से  कमर  चांदी  घुक्त  जांढी  के  अाध्ृष्रण  ।
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 36.  स्वर्णाभूषण  और

 37.  काजू  की  गिरी  ।

 38.  एस०  एल०  वी०  कोयला  ।

 39.  सभी  ग्रेड  की  फैरो  मैंगनीज  स्लेग  ।

 40.  (0.04%  से  कम  काबंन  वाली  फेरो  मैंगनीज  के  फैरो  मैंगनीज  ।

 41.  सिलिको  मैंगनीज  सिलिका  ।

 42.  0.03%  से  कम  कार्बन  वाली  फंरो  क्रीम/चार्जक्रोम  और  नाइट्रोजन  युक्त
 चा्जक्रोम  ।

 43.  सभी  ग्रेड  वाला  सिलिको  क्रोम  सिलिको  । चर

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कांफो  के  मूल्य

 3659.  श्री  राम  शरण  यादव  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  काफी  का  उत्पादन  करने  वाले  अन्य  देशों  के  साथ  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में
 काफी  के  मूल्य  स्थिर  करने  के  मुह  पर  विचार-विमर्श  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वालबिज्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  और  अन्तर्राष्ट्रीय  काफी
 परिषद्‌  का  कार्यकारी  दल  जिसमें  अन्तरंष्ट्रीय  काफी  संगठन  के  सभी  निर्यातक  और  आयातक  सदस्य
 शामिल  इस  समय  एक  नए  अस्तर्राष्ट्रीय  काफी  करार  पर  समझौता-वार्ता  कर  रहा  है  ।  काफी  की
 अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  में  स्थिरता  लाने  के  लिए  अपेक्षित  उपाय  पर  कार्यकारी  दल  की  बैठकों  में  विचा
 विमर्ण  किया  जा  रहा  है  ।  बैठक  में  भाग  लेने  वाला  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  काफी  की  विश्व  कीमतों
 में  स्थिरता  लाने  के  लिए  कोटा  प्रक्रिया  पर  भारत  के  दृष्टिकोण  और  विचार  बताएगा  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  से  होरे-जवाहरात  का  निर्यात

 3660.  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  राजस्थान  से  हीरे-जवाहरात  के  निर्यात  से  कितनी
 विदेशी  मुद्रा  अजित  की  और  ्‌

 हे

 राज्य  में  हीरे-जवाहरात  उद्योग  को  सरकार  ने  गया  सुविधाएं  दी  हैं  क्षथवा  देने  का  विचार
 >

 पद  हे
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 वाणिज्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  :  सरकार  राज्यवार  निर्यात  आंकड़े

 नहीं  रखती  है  ।

 सरकार  द्वारा  राजस्थान  में  हीरा  और  आभूषण  उद्योग  के  लिए  कोई  विशिष्ट  सुविधा  नहीं
 दी  गई  है  ।  हीरे  और  आभूषण  उद्योग  को  जो  सुविधाएं  सारे  देश  में  मिलती  हैं  वे  सुविधाएं  राजस्थान  के
 निर्यातकों  को  भी  उपलब्ध  हैं  ।

 विदेशों  शेयर  घारिता  धालो  कम्पनियों  द्वारा  शेयर  और  डिवेंचर
 जारो  किया  जाना

 ]

 3661.  श्री  कड़िया  सुंडा  :  क्या  वित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  विदेशी  शेयर  धारिता  वाली  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  1991  के  दौरान  अब
 तक  विस्तार  तथा  नई  कम्पनियां  स्थापित  करने  के  लिए  शेयर  और  डिबेंचर  जारी  करने  हेतु  अनुमति  के

 लिए  आवेदन  दिया  और

 इस  अवधि  के  दौरान  10  करोड़  रुपए  से  अधिक  के  शेयर  ओर  डिबेंचर  जांरी  करने  हेतु
 जिन  कम्पनियों  को  अनुमति  दी  गई  है  उनके  नाम  क्‍या  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  :  अनिवासी  शेयर  धारिता  वाली  जिन
 कम्पनियों  ने  1-1-1991  से  30-11-199  |  के  दोरान  पूंजी  निर्गम  के  लिए  आवेदन  किया  उनके
 नाम  संकलित  किए  जा  रहे  हैं  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 जिन  कम्पनियों  को  इस  अवधि  के  दौरान  दस  करोड़  रुपया  से  अधिक  के  शेयर  और
 पत्र  जारी  करने  की  अनुमति  दी  गई  उनके  नाम  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दिए
 जाएंगे  ।

 भारतोय  लेखा  परीक्षा  तथा  लेखा  विभाग  के  लेखा  अधिकारियों  का  वेतनमान

 3662.  थ्री  पवन  कुमार  बंसल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  के  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक  ने  भारतीय  लेखा-परीक्षा  तथा  लेखा  विभाग
 के  लेखा  अधिकारियों  क ेलिए  3000-45  0  रुपए  के  वेतनमान  की  सिफारिश  की  थी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  यह  प्रस्ताव  सरकार  द्वारा  सिद्धान्ततः  स्वीकार  कर  लिया  गया  था  और  नियंत्रक  और
 महालेखा  परीक्षक  से  सलाह  के  बाद  इसके  क्रियाभ्ययन  की  तिथि  का  ही  निश्चय  किया  जाना  और

 यदि  तो  इस  निर्णय  के  क्रियान्वयन  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाग्ताराम  भौर  नियंत्रक-महालेखा
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 परीक्षक  ने  सिफारिंश  की  थी  कि  2375-3500  रु०  के  वेतनमान  के  लेखा  परीक्षा/लिखा  अधिकारियों

 को  भारत  सरंकार  के  अवर  सचिवों  के  बराबर  अर्थात्‌  2000-4500  रु०  का  उच्चतर  वेतनमांन  दिया

 जाए  ।

 सरकार  ने  उस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  किया  था  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 व्यापार  विकास  प्राधिकरण  और  भारतोय  विदेशो  व्यापार  संस्थान  पर  व्यय

 3663,  श्री  अर्जुन  सिह  यादव  :

 श्री  राम  लखन  सिंह  यावव  :

 क्या  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्यापार  विकास  प्राधिकरण  और  भारतीय  विदेशी  संस्थान  पर  गत  तीन  वर्षो  के

 दौरान  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  और

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  इन  संस्थाओं  के  माध्यम  से  व्यापार  में  कुल  कितने  मूल्य  की

 सहायता  मिली  है  ?

 वाजिज्य  मंत्रालय  में  उप  संत्री  सलमान  :  विगत  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  वर्ष  1988-

 89  से  1990-91  के  दौरान  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  और  भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान  पर

 किया  गया  कुल  ब्यय  निम्नानुसार  है  :--

 रुपए

 वर्ष  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  भारतोय  विदेश  व्यापार
 संस्थान

 1988-89  443.14  172.37

 1989-90  523.61  191.60

 1990-91  |  553.29  204.03

 योग  :  1520.04  568.00

 व्यापार  विकास  प्राधिकरण  एक  ऐसा  निर्यात  संवर्धन  संगठंन  है  जिंसे  कुछ  खास  बाजारों

 को  चुनीन्‍्दा  गेर-परभ्परागत  उत्पादों  के  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  स्थापित  किया  गया  यह  प्राधिकरण

 मुंब्येतया  लघु  क्षेत्र  के  निर्यातकों  कों  सेवा-पैकेज  प्रदान  करता  है  ।  यह  प्रत्यक्षतः  निर्यात-सौदों  में  भाग
 नहीं  लेता  है  बल्कि  एक  प्रेरक  की  भूःमका  निभाते  हुए  अपने  सदस्यों  को  केवल  इस  कायं  में  सहायता  देता
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 यह  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  कि  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  की  सहायता  से  कितने

 मूल्य  का  व्यापार  किया  गया  ।  फिर  प्राधिकरण  के  संवध्धनात्मक  कार्यक्रमों  के  परिणामस्वरूप  विगत
 तीन  वर्षों  के दौरान  उसके  सदस्यों  को  मिले  व्यापार  कारोबार  का  मूल्य  433.37  करोड़  रु०  आंका  गया

 है  जिसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 र०

 वर्ष  सृजित  व्यापार

 1988-89  9  115.68

 1989-90  188.48

 1990-91  129.21

 योग  :  433.37

 भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान  मुख्यतया  एक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  संस्थान  है  जो  अपने

 विशेषी  कृत  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  द्वारा  विदेश  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  और  विपणन  में  अनुसंधान
 एवं  प्रशिक्षण  सहायता  प्रदान  करता  है  ।  चूंकि  यह  एक  व्यापारिक  संगठन  नहीं  है  भारतीय
 विदेश  व्यापार  संस्थान  की  सहायता  से  किए  गए  व्यापार  का  मूल्य  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 सड़क  बॉण्ड

 ]

 3664.  श्रो  राम  कृष्ण  कोंताला  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  पुलों  और  राज्य  राजमार्गों  के  बिकास  और  सुधार  के  लिए
 बॉण्डਂ  जारी  करने  हेतु  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  मिला  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जमदोश  :  ओर  आंध्र
 प्रदेश  सरकार  का  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  इस  समय  भारत  सरकार  के  पास  लम्बित  नहीं  है  ।

 विदेशी  बाजार  में  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  बोमाकृत  वस्तुओं  का
 बोसा  करता

 3665.  श्री  सुधोर  सावंत  :  क्‍या  थिस  संत्री  यह  बताने  को  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  बाजार  में  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  कितनी  बीमाक्ृत  वस्तुओं  का  पुनः  बीमा
 किया  गया
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 इस  कार्य  के  लिए  बिचौलियों  का  चयन  करते  समय  साधारण  बीमा  निगम  ने  किन-किन

 मानदण्डों  को

 क्‍या  कुछ  निश्चित  बिचौलिए  हैं  अथवा  इन्हें  प्रत्येक  वर्ष  बदल  दिया  जाता  है  और  विभिन्‍न
 प्रकार  की  वस्तुओं  के  बीमा  हेतु  अलग-अलग  बिचौलिए  रखे  जाते  और

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  बीमाकृत  वस्तुओं  का  पुनः  बीमा  कराने  वाले  बिचोलियों  के  नाम
 क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  और
 इसकी  सहायक  कम्पनियों  द्वारा  विदेशी  बाजारों  में  पुनर्वीमित  बीमा  कवचों  को  संख्या  25  है  ।

 से  पुनर्वीमा  एक  विशेष  प्रकार  का  कारोबार  हैं  और  साधारण  बीमा  नियम  बाजार
 के  उत्कृष्ट  लाभ  के  लिए  सम्बन्धित  क्षेत्र  में  विश्व  के  प्रमुख  पुनर्बीभा  दलालों  की  सेवाओं
 का  इस्तेमाल  कर  रहा  जिस  प्रकार  कोई  निर्धारित  शर्तें  नहीं  उसी  प्रकार  कोई  निर्धारित  दलाल

 -  नहीं  इनका  उपयोग  योग्यता  मितव्ययी  दरों  और  प्रीमियम  की  शर्तों  का  दावा  धन  आदि
 एकत्रित  करने  में  कुशल  लेन-देन  पर  निर्भर  करता  है  ।

 उन  दलालों  के  जिनके  माध्यम  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  बाह्य  पुनर्बीमा  व्यापार  किया
 गया  निम्नानुसार  हैं  :--

 भारतोय  दलाल  :

 1.  भाई  चन्द  अमोलक  एण्ड  कम्पनी

 2.  ग्लोबल  इंश्योरेंस  क्लेमस  एण्ड  एलाईड  एजेंसीज  प्राइवेट  लिमिटेड

 3.  इन्टरलिक  रिन्श्योरेंस  कन्सल्टेन्ट्स  प्राइवेट  लिमिटेड

 4.  जे०  बी०  बाडा  एण्ड  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड

 5.  के०  एम०  दस्तूर  रिइृंश्योरेंस  ब्रोकसे  प्राइवेट  लिमिटेड

 6.  एल०  आर०  राव  एन्‍्ड  कम्पनी

 7.  मेंकड  एन्ड  एसोसिएट्स

 8.  मथरावाला  एन्‍्ड  सन्‍्स

 9.  एम०  बी०  बाडा  एन्‍्ड  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड

 10.  रीन्स  इण्डिया  लिमिटेड

 11.  आर०  एन०  सेठ  एन्ड  एसोसिएट्स  लिमिटेड

 12.  टाटा  रिस्क  मेनेजमेंट  सविसेज

 13.  टावर  इंश्योरेंस  एन्ड  रिहन्श्योरेंस  सविसेज  (1)  प्राइवेट  लिमिटेड
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 विदेशी  दलाल  :

 .  अलेग्जेन्डर  हावडिन  रिइन्श्योरेंस  ब्रोकर्स  लिमिटेड

 .  सौ०  टी०  बोवरिग  रिहन्श्योरेंस  कम्पनी  लिमिटेड

 कम

 2

 ,  ई०  डब्ल्यू  पायने

 ग्रीग  फेस्टर  लिमिटेड

 an

 ब्

 च््

 .  इन्टरनेशनल  इन्श्योरेंस  कन्सल्टेन्ट्स

 6.  जेनर  फेस्टंन  स्‍लेट  लिमिटेड

 7.  जे०  एच०  पिनेट  एन्ड  कम्पनी  लिमिटेड

 8.  लेसली  एन्‍्डे  गोडिवन  रिहन्श्योरेंस  लिमिटेड

 9.  रोबर्ट  फ्लेमिंग  इन्श्योरेंस  ब्रोफस  लिमिटेड

 0.  सेडग्विक  ऑफशोर  रिसो्सेज  लिमिटेड

 11.  टाइसर  एण्ड  कम्पनी

 12.  विलकोक्स  इन्टरनेशनल

 13.  बिलिस  कोरून

 बेंकों  को  भारतोय  रिजयं  बंक  के  सार्ग-निर्देश

 13  1991

 3666.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  अनुसूचित  जांतियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  में  आधिक
 सम्पन्नता  लाने  तथा  स्वरोजगार  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  बैंकों  को  मार्ग-निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  बैंकों  ने  इन  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  मूल्यांकन  समिति  गठित  की  और

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथीर  :  ओर  भारतीय  रिजवं  बैक  ने
 स्वरोजगार  कायंत्रमों  के  माध्यम  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  का  आधिक
 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  बैंकों  को  अनुदेश  जारी  किए  हैं  कि  उनके  लिए  ऋण  के  प्रवाह  को  बढ़ाएं  ।
 इन  अनुदेशों  में  अन्य  बातों  के  सार्थ-सार्थ  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--
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 ।.  अनुसूचित  जाति/भनुसूचित  जनजाति  की  आवश्यकताओं  की  ऋण  योजनाएं  तैयार  करते  समय

 ध्यान  में  रखा  जाए  ।

 2.  अनुसुचित  जातियों  जनजातियों  के  ऋण  आवेदनों  पर
 तपूर्वक

 और

 शीघ्रता  से  विचार  किया  जाए  ।

 3.  गहन  ऋण  संवितरण  के  लिए  गांवों  का  चयन  करते  समय  विशेष  रूप  से
 कल अनुसूचित  जनजाति  समुदाय  बहुल  गांवों  को  चुना  विकल्प  के  रूप  सम्बन्धित  गांवों  में  उन

 स्थानों  के  चयन  पर  भी  विचार  किया  जा  सकता  है  जहां  इस  समुदायों  की  अधिकता  है  ।

 4.  इन  समुदामों  के  लिए  उपयुक्त  बैंकिंग  योजनाएं  तंयार  करते  के  लिए  विशेष  प्रयास  किए

 जाएं  ।

 5.  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उन्नयन  के  लिए  राज्य  एजेंसियों  द्वारा  तंयार  की

 गई  विशेष  का  यंक्रमों  में  बंक  भाग  लें  ।

 6.  ऋणकर्ताओं  के  ऋण  मिलने  में  विलम्ब  न  हो  इसके  लिए  बेंक  कमंचारी  फार्मों  को  भरवाने

 और  अन्य  औपचारिकताएं  पूरी  करवाने  में  उनकी  मदद

 7.  बेंक  कमंचारी  अशिक्षित  ऋणकर्ताओं  से  मिलें  और  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातों  की  तथा
 उसके  लाभ  की  उन्हें  जानकारी  दें  !

 8.  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्य  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  कमजोर  वर्गों
 के  समान  बैंकों  को  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  अपने  अग्निमों  के  अनुपात  को  40  प्रतिशत  तक  बढ़ाना  है
 और  कमजोर  वर्गों  के  लिए  अग्रिमों  को  कुल  बेंक  ऋणों  के  10  प्रतिशत  स्तर  तक  लाना  है  ।

 9.  विभेदी  ब्याज  दर  अग्नरिमों  के  40  प्रतिशत  भाग  को  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के
 लिए  देना  है  ।  -

 10.  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  तहत  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  के  कम  से
 कम  30  प्रतिशत  परिवारों  को  सहायता  दी  जाए  और  कार्यक्रम  के  तहत  कुल  सहायठा  का  कम  से  कम
 30  प्रतिशत  उन्हें  दिया  जाए  |  वित्त  वर्ष  1990-91  से  इस  लक्ष्य  को  बढ़ाकर  50  प्रतिशत  कर  दिया

 11.  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्यों  को  मकान  बनवाने  के  लिए  4  प्रतिशत  की
 रियायती  वाषिक  ब्याज  दर

 पर
 बेंकों  द्वारा  5000/-  २०  तक  ऋण  दिया  जाता  है  ।

 से  बैंकों  की  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  अनुदेशों  को  कार्यान्बित
 करना  पड़ता  है  ।  ऋणों  की  मंजूरी  के  बारे  में  प्राप्त  किसी  भी  विशिष्ट  मामले  पर  उचित  स्तरों  पर
 कारंवाई  की  जाती  शाखाओं  से  प्राप्त  विवरणों  और  जानकारी  के  आधार  पर  बैंक  अनुसूचित
 अनुसूचिंत  जनजाति  को  दिए  गए  ऋणों  की  आवधिके  समीक्षा  करते  हैं  ।  जिला  समन्वय  समिति  और
 राज्य  स्तरीय  बैंकर्स  समिति  तथा  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  आवधिक  समीक्षा  बैठकों  में  भी  इस  मुद्दे  को
 कार्यशूत्वी  की

 मद  के  रूप  में  शामिल  किया  जाता
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 उड्डीया  में  थोश  व्यापारियों  को  बकों  से  ऋण

 3667.  भी  मृत्युंजय  नायक  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  कर्षों
 के  दौरान  प्रत्येक  तथा  1991  तक  उड़ीसा  में  थोक  व्यापारियों  को  विभिन्‍न  बैंकों  द्वारा

 मंजूर  किए  गए  ऋणों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलवोर  :  वर्ष  1988-89  के  दौरान  बैंकों  ने  उड़ीसा
 में  थोक  विक्रताओं  को  7.09  करोड़  रुपए  का  वित्त  पोषण  प्रदान  किया  जबकि  19९9-90  के
 दौरान  बैंक  वित्त  पोषण  की  यह  राशि  7.50  करोड़  रुपए  और  नवीनतम  उपलब्ध  सूचना  के

 वर्ष  1990-91  में  यह  राशि  8.07  करोड़  रुपए  है  ।

 हदिल्‍लो  में  वाहनों  को  प्रदूषण  जांच

 ]

 3668.  श्रीमती  गोता  मखर्जो  :  क्या  जल-भूतल  परिवहम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ः

 क्या  दिक्ष्ली  में  वाहनों  की  प्रदूषण-जांच  बन्द  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 यदि  तो  जून  1991  के  बाद  आज  तक  कितने  वाहनों  की  जांच  की  गई  और  कितने

 वाहनों  को  निर्धारित  स्तर  से  अधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाले  पाए

 क्‍या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  तथा  अन्य  सरकारी  वाहनों  की  भी  जांच  की  गई

 यदि  तो  जांच  किए  गए  उन  वाहनों  की  संख्या  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  निर्धारित
 दंड  से  अधिक  प्रदूषण  फंजाने  वाले  पाए  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  नहीं  ।

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 से  जुलाई  से  1991  तक  की  अवधि  के  दोरान  1,13,059  वाहनों  की  जांच

 की  गई  जिनमें  से  28,126  को  निर्धारित  स्तरों  से  अधिक  प्रदूषणकारी  पाया  गया  था  ।

 इसी  अवधि  के  दोरान  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  2368  वाहनों  और  269  सरकारी  वाहनों  की

 भी  जांच  की  गई  जिनमें  से  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  916  और  40  सरकारी  वाहनों  को  प्रदूषणकारी
 पाया  गया  था  ।

 उपयुक्त  से  (¥)  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 बेंकों  ओर  बोसा  कम्पनियों  में  धोखाधड़ी

 3669.  श्री  शोभनाव्रीश्वर  राव  वाह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  ने  काले  धन  को  जब्त  किए  जाने  और  बॉँँकों  और  बीमा
 कम्पनियों  में  धोखाधड़ी  से  सम्बन्धित  मामलों  से  निपटने  के  लिए  विशेष  अदालत  गठित  करने  हेतु

 घन
 क  रने  सहित  कानून  में  संशोधन  करने  की  सलाह  दी

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  दलबोीर  :  हां  ।

 और  केन्द्रीय  सतक॑  7  आयोग  ने  ब  क्य  और  बीमा  उद्योग  के  बारे  में  वर्ष  1986  में

 सुझाव  दिए  थे  कि  अवध  धारक  से  उसके  काले  धन  को  जब्त  करने  और  विशेष  अदालतों  द्वारा  उसपर

 मुकदमा  चलाने  के  लिए  प्रावधान  करने  के  वास्ते  कानून  में  संशोधन  किए  जाने  पर  विचार  करना
 चित  होगा  ।  मामले  पर  विचार  किया  «या  था  और  भ्रष्टाचार  निवारण  1988  के
 नियमन  और  इसमें  दिए  गए  प्रावधानों  को  देखते  हुए  और  किसी  कानून  की  आवश्यकता  नहीं  समझी  गई

 उच्चतम  न्यायालय/उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधोशों  फे  रिक्त  पद

 36170.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्या  न्याय  ओर  कम्पनी  काय॑  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 1  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  उच्चतम  न्यायालय  और  विभिन्‍न  उच्च
 लयों  में  न्यायाधीशों  के  कितने-कितने  पद  न्यायालय-वार  रि  त  पड़े  और

 सरकार  ने  इन  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 रंगशलम  :  और  1-1  1-1991  को  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों

 के  साठ  पद  रिक्त  थे  और  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायाधीश  का  एक  पद  रिक्त  था  ।  उच्च

 वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  उच्च  म्थायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायाधीशों

 के  रिक्त  पदों  को  भरने  हेतु  नियुक्तियां  करने  के  लिए  सांविधानिक  प्राधिकारियों  के  साथ  परामर्श

 किया  जा  रहा

 विवरण

 कऋ्र०  सं०  उच्च  न्यायालय  1-11-1991  |  को  रिक्‍त  पद
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 1  2  $

 2.  आंध्र  प्रदेश  6

 3...  मुंबई  7

 4.  कलकत्ता  6

 5.  दिल्ली  4

 6.  गुवाहाटी
 --

 4.  गुजरात
 8.  हिमाचल  प्रदेश

 9.  जम्मु-कश्मी  र

 10.  कर्नाटक  5

 11.  केरल  2

 12.  मध्य  7

 13.  मद्रास  3

 14.  उड़ीसा  वि

 15.  पटना  5

 16.  पंजाब  और  हरियाणा  2

 17.  राजस्थान  —

 18.  सिक्किम  1

 उच्चतम  न्यायालय
 ः

 60

 नया  सांडोथो  पुल

 भ्री  हरोश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  बया  जल-भूतल  परिवहन  भनन्‍त्रो  23  1991
 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4233  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 22  1991  को  ठेकेदार  को  1422.11  लाख  रुपए  का  भुगतान  किए  जाने  के  क्या
 कारण  हैं  जबकि  केबल  957  लाख  रुपए  के  लिए  ही  अवार्ड  किया  गया

 क्या  गोवा  में  नये  मांडोवी  पुल  का  निर्माण  कार्य  बहुत  धीमी  गति  से  हो  रहा  और

 यदि  तो  इस  पुल  को  शीघ्रातिशीज्न  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये
 जाने  का  प्रस्ताव  है
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अगदीश  :  ठेका  देने  के  पश्चात

 कायं  क्षेत्र  में  हुई  वृद्धि  क ेकारण  ठेकेदार  को  अधिक  राशि  का  भुगतान  किया  गया

 और  निर्माण  के  दौरान  एक  मध्य  खंबे  और  एक  स्पेन  की  अधिरचना  के  ढह  जाने  के

 कारण  पुल  काये  की  रफ्तार  पर  प्रभाव  पड़ा  ।  अधिरचना  की  डिजाइन  में  संशोधन  कर  दिया  गया  है

 और  पुल  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  की  प्रगति  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 बैंकों  ओर  वित्तोय  संस्थानों  हारा  मध्य  प्रदेश  में  पूंजो  निवेश

 ]

 3672.  श्री  बारे  लाल  जाटव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  31  1991  तक  भारतीय  जीवन  बीमा

 सामान्य  बीमा  निगम  तथा  विभिन्‍न  राष्ट्रीयक्ृत  बंकों  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  कुल  कितना  पूंजी  निवेश

 किया

 कया  ब  कों  ओर  बित्तीय  संस्थाओं  का  विचार  राज्य  में  और  अधिक  निवेश  करने  का
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथोर  :  से  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम
 तथा  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  और  इसकी  सहायक  कम्पनियों  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  पिछले  तीन
 वर्षों  के  दौरान  निवेश  की  गई  कुल  राशियां  निम्नानुसार  हैं  :--

 राशि  रुपयों

 जीवन  बीमा  निगम  साधारण  बोसा  निगम
 1988-89

 ह
 हे  73.78  9.56

 1989-90  163.23  11.62

 1990-91  152.34  6.97

 से  1991)  39.67  3.39

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बकों  आर०  बी०  एस०  को  के  मध्य  प्रदेश  में  निवेश

 निम्नानुसार  हैं  :

 रुपए  )

 1988  951.38

 1989  1183.08

 1990  1407.18
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 वित्तीय  संस्थाओं  आदि  द्वारा  किसी  विशेष  राज्य  में  निवेश  प्राप्त  किए  गए  अग्रहायं
 प्रस्तावों  पर  निभर  करता  है  ।  जीवन  बीमा  निगम  और  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  किसी  विशेष  राज्य
 में  निविश  एक  सीमा  तक  योजना  आयोग  द्वारा  किए  गए  वाधिक  आब  टनों  पर  निर्भर  करता  है  ।

 राजस्थान  में  सीमेंट  फंक्टरियों  से  उत्पाद  शुल्क  को  बसूलो

 3673.  श्री  रास  नारायण  बेरथा  :  क्या  विक्ष  मन्त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  राजस्थान  की  सीमेंट  फेक्टरियों  से  कुल  कितना  शुल्क  वंसूल
 किया

 इस  बारे  में  न्यायालयों  में  कितने  मामले  लंबित  पड़े  हुए  और

 उत्पाद  शुल्क  की  कितनी  बकाया  राशि  अभी  वसूल  की  जानी  है  ?

 विक्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रासेश्वर  :  382.55  करोड़  रुपए  तीन
 सौ  बयासी  करोड़  पचपन  लाख  रुपए  )

 वर्षबार

 9  --  113.59  करोड़  रुपए

 1989-90  न+  128.73  करोड़  रुपए

 1990-91  न  140.23  करोड़  रुपए

 10  मामले  ।

 10.74  करोड़  रुपए  दस  करोड़  चौहत्तर  लाख  ।

 सहायकों  तथा  आशुलिविकों  का  संशोधित  वेतनमान

 ]
 3674.  थ्री  भेरू  लाल  मोणा  :  क्‍या  व्लि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चौथे  वेतन  आयोन  की  रिपोर्ट  लागू  होने  के  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा
 ओर  केन्द्रीय  सरकार  के  स्वायत्तशासी  तथा  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  425-800  रुपए  के  वेतनमान  में
 कार्यरत  सभी  अधिकारियों  को  1400-2600  रुपए  का  वेतनमान  दे  दिया  गया

 यदि  तो  स्वायत्तशासी  तथा  अधीनस्थ  कार्यालयों  के  अधिकारियों  को  1640-2900
 रुपए  का  संशोधित  वेतनमान  न  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  जबकि  केन्द्रीय  सचिवालेय  सेवा  के  सहायकों
 तथा  आशुलिफिंकों  को  संशोधित  वेतनमान  दे  दिया  गया

 425-800  रुपए  के  पूर्व॑  संशोधित  वेतनमान  में  कार्यरत  स्वाय॑त्तशासी  तथा  अधीनस्थ



 |
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 नजज-++  -

 कार्यालयों  के  समतुल्य  अधिकारियों  को  संशोधित  वेतनमान  देने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार
 और

 सरकार  द्वारा  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  कि
 स्वायत्तशासी  तथा  अधीनस्थ  कार्यालयों  के  अधिकारियों  को  भी  1-1-1986  से  बकाया  राशि  नगद  मिल
 जाए  जैसाकि  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अधिकारियों  को  दिया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  :  से  चोथे  वेतन  आयोग  ने

 सहायकों  के  लिए  संशोधित  वेतनमान  के  र१  में  1400-2600  रुपए  के  वेतनमान  की  सिफारिश  की
 चौथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  वेतनमान  में  विसंगति  को  निर्धारित

 प्रक्रिया  के  अनुसार  दूर  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  सहायकों  और  केन्द्रीय  सचिवालय

 आशुलिपिक  सेवा  के  ग्रेड  आशुलिपिकों  के  वेतनमान  को  पुनरीक्षित  करके  1640-2900  रुपए
 कर  दिया  गया  ।  चूंकि  अधीनस्थ  कायलियों  तथा  स्वायत्त  निकायों  में  काम  करने  वाले  सहायकों/आशु-
 लिपिकों  के  बेतनमान  में  ऐसी  कोई  विसंगति  नहीं  उनका  वेतनमान  पुनरीक्षित  करके  1640-
 2900  रुपए  कर  दिए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  औद्योगिक  विकास  बेंक  द्वारा  तकनोको  विकास  निधि  योजना
 के  अन्तगंत  वित्तीय  सहायता

 ]

 3675.  श्री  राम  टहल  चोधरो  :  क्या  विश  भम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान
 तकनीकी  विकास  निधि  योजनाओं  के  अन्तगंत  स्वीकृत  कुछ  मामलों  में  वित्तीय  सहायता  प्रदान  नहीं  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 उक्‍त  अवधि  के  दौरान  वित्तीय  सहायता  के  लिए  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेंक
 को  तकनौकी  विकास  निधि  योजनाओं  के  अन्तगंत  राज्यवार  कितने  आवेदन  पत्र  मिले  और  कितने
 मामलों  में  बैंक  ने  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  और  वास्तव  में  प्रदान  की  गई  सहायद्वा  का  ब्यौरा  क्या
 है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  तकनीकी  निधि  योजना  के  अत्तगंत  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उसे
 415  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  से  9  आवेदन  पत्रों  को  असंतोषजनक  वित्तीय  स्थिति  और

 समूह  कम्पनियों  का  असंतोषजनक  कायंकरण  ओर  वित्तीय  संस्थाओं  की  अतिदेय  राशियों
 के  होने  जैसे  कारणों

 से सहायता  दिए  जाने  योग्य  नहीं  पाया  आवेदन  पत्रों  को  इसलिए  भी
 नामंजूर  किया  गया  क्‍योंकि  वे  योजना  के  अन्तगंत  ऋण  मंजूर  करने  के  लिए  पात्रता  मानदण्डो  को  पूरा
 नही  करते
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 तकतीकी  विकाय  निधि  योजना  के  अन्तगंत  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्राप्त
 आवेदन-पत्रों  की  राज्य-वार  सूची  और  मंजर  किए  गए  मामलों  की  संख्या  तथा  संवितरित  राशि  का
 ब्यौरा  संलग्त  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तकनीकी  विकास  निधि  योजना  के
 अन्तगंत  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  की  मंजर  आवेदन  पत्रों

 की  मंजूर  की  गई  और  संवितरित  राशि
 का  राज्य-वार  ब्यौरा

 क्रम  राज्य  प्राप्त  आवेदन  मंजर  आवेदन  मंजर  की  गई  संवितरित  की
 सं०  पत्रों  की  सं०  पत्रों  की  राशि  राशि

 ||  2  ३  4  5  6

 1.  आन्भ्न  प्रदेश  12  12  448.05  410.40

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  1 1  ना  न

 3.  असम  2  2  202.00  202.00

 4  बिहार  8  8  233.49  233.49

 5.  गुजरात  39  38.  1677.25._  1419.16

 6.  हरियाणा  14  14  438.03  435.88

 7.  हिमाचल  प्रदेश  ।  न  न

 8.  कर्नाटक  21  21  627.42  598.56

 9.  केरल  5  5  147.30  119.00

 10.  मध्य  प्रदेश  20  19  931.64  915.11

 11.  महा  राष्ट्र  142  141  4715.45  4243.61

 13.  उड़ीसा  1  62.00  57.00

 13,  पंजाब  11  10  324.12  285.42

 राजस्थान  803.38

 तमिलनाडु  63

 उत्तर  प्रदेश  29  27  922.06

 ह््  कत्ल
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 1  2  3  4  5  6
 b  _

 17.  पश्चिम  बंगाल  28  27  947.68  921.91

 18.  केसर  शासित  प्रदेश

 1.  चंडीगढ़  2  2  27.50  27.50

 1.  नई  दिल्ली  2  2  225.62  83.50

 पांडिचेरी  2  2  99.00
 ee  र  र्र्_ी_ी्  औ७$फझ

 जोड़  :  406

 प्सूर  में  निर्यात-आयात  नियन्त्रक  का  उप  कार्यालय  खोलना

 ]

 3676.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभाग  असे  :  कया  वित्त  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  मंसूर  में  निर्यात-आयात  नियन्त्रक  का  उप  कार्यालय  खोलने  का  विचार
 और

 यदि  तो  यह  कार्यालय  कब  से  कार्य  करना  शुरू  कर  देगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  और  मुख्य  नियन्त्रक
 आयात-निर्यात  के  कार्यालय  का  एक  उप  कार्यालय  मैसूर  में  खोलने  का  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 केरल  में  राष्ट्रोयक्ृत  बेंकों  में  घाटा

 3677.  भरी  घो०  एस०  विजयराधवन  :  क्या  वित्त  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  ७५1  करेंगे  कि  :
 3।  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  केरल  के  किन-किन  बैंको  को  घाटा  हुआ और  4

 हे

 सरकार  ने  घाटे  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  $  ।

 विस  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  बलबोर  :  ओर  बतंमान  आंकड़ा  सूचना प्रणाली  से  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों
 की

 लाभ  और  हानि  के  सम्बन्ध  में  राज्य/क्षेत्रवार  सूचना  एकत्र  नहीं  की
 जा  सकती  है  ।

 इलायलो  बोड़  को  स्थापना

 3618.  भी  के०  एच०  सुनियप्पा
 पो०  भदालगिरियप्पा  घ

 क्या  घालिश्य  भन्‍्न्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  इलायची  बोर्ड  की  स्थापना  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसकी  स्थापना  कब  तक  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वाणिज्य  सन्‍्त्रालय  में  उप  सम्त्री  श्री  सलसान  :  जी  नहीं  ।

 उपरोक्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 व्यापार  घाटा

 4679.  श्री  प्रकाश  बो०  पाटील  :  कया  वाणिज्य  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  ब्यापार  में  कितना  घाटा  होने  की  सम्भावना

 कया  इसमें  रक्षा  उपकरणों  से  संबंधित  आयात  भी  शामिल  और

 इस  घाटे  को  किस  प्रकार  पूरा  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  पो०  :  अनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार
 1991  |]  के  दौरान  भारत  का  व्यापार  घाटा  रु०  2356  करोड़  का  है  जबकि  इसकी

 तुलना  में  गत  वर्ष  1990  में  यह  रु०  4234  करोड़  अभी  इस  स्थिति  में  वित्तीय
 वर्ष  1991-92  के  लिए  कुल  व्यापार  घाटे  का  सही  अनुमान  करना  कठिन

 व्यापार  के  आंकड़ों  में  केबल  ऐसे  कारोबारी  व्यापार  के  आंकड़े  ही  शामिल  हैं  जो

 शुल्क  व्यवस्था  से  गुजरता  है  और  इसमें  इस  बात  का  कोई  भेद  या  अन्तर  नहीं  होता  कि  वह  व्यापार
 रक्षा  प्रयोजनों  के  लिए  है  या  किसी  अन्य  प्रयोजन  के  लिए  है  ।

 सरकार  ने  व्यापार  घाटे  को  सीमित  रखने  के  विचार  से  व्यापार  नीति  में  अनेक  सुधार  शुरू
 किए  हैं  जिनका  उद्देश्य  है  निर्यात  प्रोत्साहन  मजबूत  आयात  लाइसेंसिंग  को  काफी  हृद  तक  कम
 करना  और  आयात  फो  इष्टतम  सीमा  तक  कम  करना  ।  आर०  ई०  पी०  लाइसेंसों  के  स्थान  पर  एक्सिम
 स्क्रिप  नाम  का  एक  गया  दस्तावेज  शुरू  किया  गया  यह  दस्ताबेज  कच्चे  कल  पुर्जो  और  अतिरिक्त
 कल  पुर्जों  के  आयात  की  कुछ  श्रेणियों  की  सुविधा  पाने  का  साधन  निर्यात  संवर्धन  के  साधन  के  रूप
 में  अग्रिम  लाइसेंसिंग  की  प्रणाद्ी  को  भी  मजबूत  किया  गया  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि

 सुस्थापित  निर्यातक  अनुमोदि
 कि

 आ  में  विदेशी-मुद्रा  खाते  खोल  सकते  हैं  ।  सरकार  ने  निर्यातकों  को  यह
 अनुमति  दी  है  कि  वे  विदेशों  मै ंऋण  खाते  शुरू  कर  सकते  हैं  और  निर्यात  से  सम्बन्धित  आयातों  का

 भुगतान  ऐसे  खातों  से  कर  सकते  हैं  और  फिर  निर्यात  से  मिलने  बाली  राशि  इन  खातों  में  जमा  कर
 सकते  सरकार  ने  कुछ  अन्य  कदम  भी  उठाए  हैं  जिनमें  यह  कार्ते  शामिल  लाइसेंसिंग  से  होने  वाले
 नियन्त्रण  कम  निर्यात  की  क्रिया  विधियों  को  सरल  बोर्ड  ऑफ  ट्रेड  को  फिर  सक्रिय

 चुनिदा  देशों  के  साथ  द्विपक्षी  व्यापार  और  उद्योग  के  राष्ट्रीय  संगठनों  के  साथ  आपसी
 आदि  ।

 गुजरात  में  कपड़ा  मजदूर  पुनर्वास  योजना  के  अन्तर्गत  अभिकों  को  राहुत

 3680.  भ्रो  हरिन  पाठक  :  क्‍या  ध्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपया  करेंगे  कि  :
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 क्या  गुजरात  में  असंड्य  बेरोजगार  कपड़ा  मजदूरों  को  कपड़ा  मजदूर  पुनर्वास
 1985  के  अन्तगंत  कोई  राहत  नहीं  दी  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ओर

 अब  तक  कितने  श्रमिकों  को  राहत  प्रदान  की  गई  है  ?

 घस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  जी  नहों  !

 उपरोक्त  को  देक्षते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वस्त्र  कामगार  पुनर्वासन  निधि  योजना  के  अन्तगंत  12188  कामगारों  को  राहत  प्रदान
 की  गई  है  ।

 आयुध  भरतपुर  के  निकटवर्तो  गांवों  को  अन्यत्र  ले  जाना

 ]

 368  |.  थ्रो  प्रत्ती  कृष्णन्द्र  कौर  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आयुध  भरतपुर  के  निकट  स्थित  गांवों  को  अन्यत्र  ले  जाने
 का  और

 यदि  तो  इन  गांवों  को  किन-किन  स्थानों  पर  पुरःस्थापित  करने  का  हे  ?

 रक्षा  सन्‍्त्रो  शरद  :  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नासिक  से  मुम्बई  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चोड़ा  करना

 3682.  डा०  बसंत  पवार  :  क्या  जल-भूतल  परिथहन  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  नासिक  से  मुम्बई  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  3  को  चार  लेनों  में  चौड़ा
 करने  का  विचार

 यदि  तो  इन  प्रयोजनाथं  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  और

 यह  काये  कब  शुरू  किया  जाएगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  लगदोश  :  से  आठवीं
 योजना  को  अन्तिम  रूप  न  दिए  जाने  रा०  रा०  3  बम्बई-नासिक  खंड  को  चार  लेन  का  बनाने  के
 बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  जा  और  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  संसाध्षनों  की  उपलब्धता
 तथा  विभिन्‍न  प|रस्परिक  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  करेगा  ।

 ह
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 3८83.  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  को  सामान  के  अन्तर्राज्यीय  परेषणों  पर  केन्द्रीय  बिक्री-कर  न  लगाए  जाने  के

 कारण  राजस्व  की  हानि  उठानी  पड़  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  सामान  के  अन्‍न्तर्राज्यीय  परेषण  पर  कर  लगाने  के  लिए
 संसद  के  चालू-सत्र  के  दौरान  कोई  विधेयक  पेश  करने  का  विचार

 कया  केन्द्रीय  केन्द्रीय  बिक्री-दर  की  आय  में  से  राज्य  सरकारों  को  नियमित  रूप  से

 अंश  प्रदान  कर  रही  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  को  दिए  गए  इन  अंशों
 ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  माल  के  अंतर्राज्यीय  परेषण  से
 अपवंचन  होता  है  क्योंकि  ऐसे  परेषणों  पर  केन्द्रीय  बिक्री  कर  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।

 नहीं  ।

 केन्द्रीय  बिक्री-कर  से  होने  वाली  प्राप्तियां  एकत्र  करने  वाले  राज्यों  के  द्वारा  रखी  जातो
 हैं  ।

 उपर्युकत  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उच्च  अध्ययन  तथा  अनुसंधान  कार्य  हेतु  सरकारो  क्षेत्र  में
 विस्तीय  संस्था  को  स्थापित  करना

 3684.  श्रीमती  दिल  कुमारों  भण्डारी  :  कया  वित्त  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उच्च  अध्ययन  तथा  अनुसंधान  कायं  को  वित्त  पोषित  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में
 कोई  वित्तीय  संस्था  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इसको  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 बिस  संत्रालम  में  उप  लंत्रो  दलथीर  :
 नहीं  ।

 भौर  प्रश्त  ही  नहों  रहता  ।
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 सध्य  प्रदेश  के  प्रामोण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  बेकों  को  शाखाएं

 ]

 4685.  श्री  भोम  सिंह  पटल  :  नया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  कि  मध्य  प्रदेश  के
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेंक-वार  और  जिला-बार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  कितनी  शाखाएं  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोीर  :  मध्य  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  का्यरत
 सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  शाखाओं  की  जिला-वार  तथा  बेंक-वार  संख्या  क्रशः  और

 में  दी  गई  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  प्रासोण  क्षेत्रों  में  कायरत  सरकारो  क्षेत्र  को  बंकों  को
 शालाओं  की  जिला-वार  संख्या

 eee
 क्रम  जिले  का  नाम  शाखाओं  की

 सुं०  संख्या

 2  3

 1.  बालाघाट  42

 2.  बस्तर  “54

 3...  बेतुल  50

 4.  भिंड  23

 5.  भोपाल  18

 6.  बिलासपुर  80

 7.  छतरपुर  17

 8...  छिंदवाड़ा  43

 9.  दर्मोह  25
 10.  दतिया  15
 11.  देवास  27

 12.  धार  37

 13...  दुगे  32
 14.  पूर्दी  निमाड़  42
 15...  ग्रुना  32
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 मै

 2  3

 16.  ग्वालियर  28

 17...  होशंगाबाद  16

 18.  इन्दोर  37

 19.  जबलपुर  78
 20.  झाबुआ  21

 21.  मंडला  41

 22.  मंदसौर  42
 23.  मुरेना  40

 24...  नरभ्तिम्हापुर  25

 25.  पन्ना  21

 26.  रायगढ़  29
 27.  रायपुर  87
 28.  रायसेन  16
 29.  राजगढ़  23

 30.  राजनन्दगांव  26

 31.  रतलाम  29
 32.  रीवा  38
 33.  सागर  31
 34.  सतना  23
 35.  सिहोर  40
 36.

 सिओनी  27
 37.  शहडोल  45
 38.  शाजापुर  32
 39.  शिवपुरी  21
 40.  सिधघि  46
 41.  सुरगुजा  44
 42.  टीकमगढ़  8
 43.  उज्जन  33
 44.  विदिशा  ३0

 _
 5  “

 54  ९
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 मध्य  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्यरत  सरकारो  क्षेत्र  को  बकों  को
 शास्राओं  को  बक-वार  संख्या

 क्रम  बैंक  का  नाम  शाखाओों  की

 सं०  संख्या

 1.  भारतीय  स्टेट  बंक  412

 2.  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  151

 3.  अलाहाबाद  बेंक  98

 4.  बेंक  आफ  बड़ोदा  32

 5.  बेंक  आफ  इण्डिया  147

 6.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  83

 7.  केनरा  बंक  3

 8.  सेन्ट्रल  बेंक  आफ  इण्डिया  278

 9.  देना  बेंक  57
 10...  इण्डियन  बेंक  3
 11.  इण्डियन  ओव  रसीज  बैंक  व

 12,  न्यू  बेंक  आफ  इण्डिया  5

 13.  ओरियन्टल  बैंक  आफ  कामसं  3

 14.  पंजाब  एवं  सिंध  बेंक  3

 15.  पंजाब  नेशनल  106

 16.  घिडिकेट  बैंक  8

 17...  यूकों  बैंक  60

 18...  यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया  116

 क्षेत्रीय  प्रामोण  बेंकों  में  कमंचारियों  को  संख्या

 3686.  श्री  पो०  पो०  कालियापेद्मल  :  क्या  बिस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  में  आज  की  तारीख  में  संबरगं  वार  और  बेंक-वार  कितने  कर्मचारी
 ओर
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 कुल  कमंतच्रारियों  में  से  संक्यं-व/र  और  बैंक-वार  कितनी  अतिशत  महिला  करमंचारी  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  1990  की  स्थिति  के  अनुसार
 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  के  पांस  इस  सभय  देश  में  कार्य  कर  रहे  196  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंकों  के  कमंचारियों  की  संख्या  के  बारे  में  संवर्गं-बार  तथा  बेंक-वार  उपलब्ध  ब्यौरे  संलग्न
 विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 ग्रामीण  विकास  बैंक  के  पास  उपलब्ध  नहीं

 विवरण

 क्षेत्रोय  प्रामोण  बेंकों  में  संवर्गं-बार  रोजगार  को  दर्शाने  बाला  विधरण

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  में  कायंरत  महिला  कर्मचारियों  के  बारे  में  सूचना  राष्ट्रीय  कृषि  और

 1990  के  अन्त  की

 118

 अर

 सं०

 ८2

 ७

 60

 ब्जे

 ४
 (

 बन

 पर

 ७

 किन

 wn

 हा

 14.

 लिपिकों क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  अधिकारियों
 का  नाम

 2  3  4

 .  हरियाणा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  155  205

 :  गुड़गांव  ग्रामीण  बेंक  364  364

 .  हिसार  सिरसा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  61  55

 अम्बाला  कुरुक्षेत्र  ग्रामीण  बैंक  67  50

 .  हिमाचल  ग्रामीण  बेंक  95  85

 .  पब॑तीय  ग्रामीण  बेंक  31  33

 .  जम्मू  ग्रामीण  बेंक  208  101

 .  ईलाकी  देहाती  बेंक  151  बा

 -  कामराज  ग्रामीण  बेंक  126  183

 .  शिवालीक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  77  71

 .  कपूरथला-फिरोजपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  77  69

 गुरदासपुर-अमृतसर  क्षेत्रीय  101  99

 ग्रामीण  बेंक

 «  मालवा  प्रामीण  बैंक  33  47

 फरीदकोट  भटिष्डा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  24  28

 अधीनस्थ  कुल
 स्टाफ

 $  6

 99.  459

 135  863

 3  119

 41  158

 ना  180

 था  64

 56.  365

 30.  322

 100.  409

 27  175

 4  150

 201

 35  115

 6  58
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 15.  जयपुर  नागौर  अंचलीक  ग्रामीण  289  222.

 16.  मारवार  ग्रामीण  278  225

 17.  खेखावती  ग्रामीण  बैंक  184  204

 18.  मरुधर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  112.  93

 19.  अलवर  भरतपुर  अंच०  ग्रामीण  बेंक  160  119-

 20.  अरावली  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  108  74

 21.  ह॒दोती  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  139.  104

 22.  मेबार  आंचलीक  ग्रामीण  बेंक  94  78

 23.  थार  आंचलिक  ग्रामीण  बैंक  101  78

 24.  बूंदी  चित्तौड़गढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  101  106

 25.  भीलवाड़ा  अजमेर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  78  68.

 26.  डूंगरपुर  बांसवाड़ा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  60  57

 27.  श्रीगंगानगर  क्षोत्रीय  ग्राप्रीण  बैंक  60  49

 28.  बीकानेर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  35  36

 29,  अरुणाचल  प्रदेश  ग्रामीण  बेंक  25  24

 30.  प्रागज्योतिष  गौंलिया  बेंक  330  339

 31.  लखीमी  गौंलिया  बैंक  191  173
 32.  कैचर  ग्रामीण  बैंक  75  56
 33.  लांगपी  देहांगी  ग्रामीण  बेंक  74  59
 34.  सुवांसिरी  गौंलिया  बैंक  80  62
 35,  मणिपुर  ग्रामीण  बैंक  44.  30
 36.  खासी  जैनतिया  ग्रामीण  84  66

 37.  मिजोरम  ग्रामीण  बेंक  65  69.
 38.  नागालैंड  ग्रामीण  बेक  10  8

 39.  त्रिपुरा  ग्रामीण  बेंक  295  310

 40.  भोजपुर  रोहतास  ग्रामीण  बैंक  305  314
 41.  चम्पारण  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  254  180
 42.  मगध्  प्रामीण  बैंक  318  193

 लिखित  उस्तर
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 3.  कोसी  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 .  वैशाली  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 .  मुंगेर  क्षेत्रीय  प्रामीण  बैंक

 .  संधाल  परगनास  प्रामीण  बेंक

 .  मधुवनी  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 .  नालन्दा  ग्रामीण

 .  सिहभूम  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 .  मिथिला  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 .  समस्तीपुर  क्षोत्रीय  प्रामीण  बैंक

 :  पलामूं  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 .  रांची  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 .  गोपालगंज  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 5,  सारन  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 .  सिवान  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 गिरीडीह  गिरीडीह  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 .  हजारीबाग  क्षोत्रोय  ग्रामीण  बेंक

 59.  पाटलीपूत्र  ग्रामीण  बेंक

 «  भागलपुर-बांका  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 -  बेगु  राय  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 :  पुरी  ग्राम्य  बैंक

 .  बोलनगिर  आंचलिक  ग्रामीण  बैंक

 .  कटक  ग्रामीण  बेंक

 -  कोरापुट  पंचवटी  ग्रामीण  बेंक

 56.  कालाहांडी  आंचलिक  ग्रामीण  बैंक

 7.  बंतरनी  ग्रामीण  बैंक

 .  बालासोर  ग्रामीण  बंक

 -  ऋषिकुलया  ग्रामीण  बैंक

 .  छोनकेनल  ग्रामीण  बैंक

 239
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 गौर  ग्रामीण  बैंक

 ,  माल्लाभूम  ग्रामीण  बैक

 :  म्यूराक्षी  ग्रामीण  बैंक

 .  उत्तरबंगा  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 5.  नाडिया  ग्रामीण  बैंक

 .  सागर  ग्रामीण  बैंक

 .  बर्धमान  ग्रामीण  बैंक

 ,  हावड़ा  ग्रामीण  बेंक

 .  मुरशिदाबाद  ग्रामीण  बैंक

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  होशंगाबाद

 ,  बिलासपुर  रायपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 .  रेवा  सिधी  ग्रामीण  बेंक

 .  बुन्देलखण्ड  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 .  शारदा  ग्रामीण  बैंक

 .  सरगुजा  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 ,  बस्तर  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 .  दुर्ग  राजनन्दगांव  ग्रामीण  बेंक

 .  झबुआ  धार  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 .  रायगढ़  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 .  शिवपुरी  गुना  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 .  दामोह  पन्‍ना  सागर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक

 .  देवास  शाजापुर  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 .  नीमार  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 .  मांडला  बालाघाट  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 .  छिन्दवाड़ा  सिवनी  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 .  राजगढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 .  सहडौल  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 «  रतलाम  मन्दसौर  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बंक

 38  |

 243

 292
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 97
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 117.
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 119.
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 121.

 122.

 123.

 124.

 125.

 126.

 चम्बल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 महाकौशल  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बंक

 इन्दौर  उज्जन  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 ग्वालियर  दतिया  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 विदिशा  भोपाल  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 प्रथमा  बैंक

 गोरखपुर  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 सम्यत  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 बाराबंकी  ग्रामीण  बैंक

 रायबरेली  क्षोत्रीय  ग्रामीण  ढोंक

 फरूंखाबाद  ग्रामीण  ढौंक

 भागीरथ  ग्रामीण  बैंक

 बलिया  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 सुलतानपुर  क्षोत्रीय  ग्रामीण  ढोंक

 अवध  ग्रामीण  ढौंक

 कानपुर  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 सरस्वती  ग्राभीण  बढोंक

 इटावा  क्षोत्रीय  ग्रामीण  ढोंक

 किसान  ग्रामीण  डोंक

 क्षेत्रीय  किसान  ग्रामीण  ढौंक

 काशी  ग्रामीण  बेंक

 बस्ती  ग्रामीण  बैंक

 इलाहाबाद  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बौंक

 प्रतापगढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 फैजाबाद  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 फतेहपुर  क्षोत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 बरेली  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक

 देवी  पाटन  द्षेत्रीय  ग्रामीण  अंक
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 127.  अलीगढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  184  207  71  462

 128.  तुलसी  ग्रामीण  बेंक  184  108  26...  318

 129.  एटा  ग्रामीण  बंक  103  105  69  277

 130.  गोमती  ग्रामीण  बेंक  176  120  89  385

 131.  छतरसाल  ग्रामीण  बेंक  155  91  2  248

 132.  रानी  लक्ष्मी  बाई  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  92  50  --  152

 133.  बिदुर  ग्रामीण  बैंक  80  59  35  174

 134.  शस्हजहांपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  55  47  37  139

 135.  न॑नीताल  अल्मोड़ा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  97  68  166

 136.  विध्यावासिनी  ग्र।मीण  बैंक  81  52  49  182

 137.  सरयू  ग्रामीण  बेंक  76  37  48

 138.  जमना  ग्रामीण  बेंक  81  13  40  194

 139.  मुजफ्फरनगर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  51  41  47  119

 140.  पिथोरागढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  37  33  25  95

 141.  मंगा  यमुना  ग्रामीण  बैंक  54  50  47  151

 142.  अन्ञकनन्दा  ग्रामीण  बैंक  52  66  33  151

 143.  हिन्डन  ग्रामीण  बेंक  27  23  4  54

 144.  कूच  ग्रामीण  बेंक  77  55  33  165

 145.  जामनगर  ग्रामीण  बेंक  91  66  2  159

 146.  बनासकंठा  मेहसाना  ग्रामीण  बैंक  129  93  78  300

 147.  पंचमहल  ग्रामीण  बेंक  93  91  5  189

 148.  युरेन्द्रगगर  भावनगर  ग्रामीण  बैंक  53  56  1  110

 149.  वलसाद  दांग्स  ग्रामीण  बेंक  61  51  2  114

 150.  सूरत  भरुच  ग्रामीण  बैंक  72  49  41  162

 151.  सावरकंठा  गांघीनगर  ग्रामीण  बैंक  50  39  34  123

 152.  जुनागढ़  अमरेली  ग्रामीण  बैंक  55  42  22  119

 153.  मराठवाड़ा  ग्रामीण  बैंक  447  409  244  1100

 154.  औरंगाबाद  जालना  ग्रामीण  बैंक  86  90  48  224
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 155.  घन्द्रपुर  गढ़बिरौली  ग्रामीण  बैंक  94  79  59.  232

 156.  अकोला  ग्रामीण  बंक  64  56  39  159

 157.  रत्नागिरि  सिंधदुगगं  ग्रामीण  बैंक  63  63  9  135

 158.  सोलापुर  ग्रामीण  बैंक  56  47  38  141

 159.  भंडारः  ग्रामीण  बेंक  79  67  49  195

 160.  यवतमाल  ग्रामीण  बैंक  38  35  3  76

 161.  बुलधाना  ग्रामीण  बैंक  32  32  2  66

 162.  थाणे  ग्रामीण  बेंक  38  30  27  95
 163.  नागार्जुन  ग्रामीण  बेक  377  197  143.  717

 164.  रायलसीमा  ग्रामीण  बंक  305  426  153  884

 165.  श्री  विशाखा  ग्रामीण  बेक  421  236  151  808
 166.  श्री  अनंथा  ग्रामीण  बैंक  142  163  41  346
 167.  श्री  वेंकटेश्वर  ग्रामीण  बंक  200  137  68  405
 168.  श्री  सरस्वती  ग्रामीण  बेंक  141  90  75.  306
 169.  संगमेश्वर  ग्रामीण  बैंक  110  37  225
 170.  मंजिरा  ग्रामीण  बेंक  154  75  68  297
 171.  पिनाकिनी  ग्रामीण  बंक  182  182  88.  452
 172.  काकाथिया  ग्रामीण  बंक  82  51  27  160
 173.  चैतन्य  ग्रामीण  बेंक  87  94  31.  212
 174.  श्री  सतवाहना  ग्रामीण  बेंक  75  62  46  183
 175.  गोलकुष्डा  ग्रामीण  बेंक  30  27  24  81

 176.  श्री  रामा  ग्रामीण  बेंक  35  35  20  90
 177.  कनकदुर्ग  ग्रामीण  बैंक  36  30  2  68
 178.  गोदावरी  ग्रामीण  बेंक  31  34  ट  69
 179.  तु  गभद्ठा  ग्रामीण  बेंक  344  553  164  1061
 180.  मालाप्रभा  प्रामीण  बैंक  590  700  199.  1489
 181.  कावेरी  ग्रामीण  बेंक  267  171  94.  532
 182.  कृष्णा  ग्रामीण  बैंक  223  164  43.  430
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 183.  चित्रदुर्गा  ग्रामीण  बेक  176  199  है  453

 184.  कल्पतरु  ग्रामीण  बेंक  136  130  49.  315

 185.  कोलार  ग्रामीण  बैंक  111  167  69  347

 186.  बीजापुर  ग्रामीण  बैंक  188  152  35  375

 18  7.  चिकमंगलूर  कोदागु  ग्रामीण  बैंक  76  62  7  145

 188.  शाहयादी  ग्रामीण  बैंक  44  54  2  100

 189.  नेत्रवतो  ग्रामीण  बैंक  48  22  2  72

 190.  वर्दा  ग्रामीण  बैंक  58  39  27  124

 19  1.  विश्वेश्वरेया  ग्रामीण  बैंक  40  39  3  82

 192.  साउथ  मालाबार  ग्रामीण  बेंक  542  905  158.  1605

 193.  नाथ  मालाबार  ग्रामीण  बैंक  350  502  131  983

 194.  पाण्डयन  ग्रामीण  बेंक  345  404  128  877

 195.  अधियामन  ग्रामीण  बेंक  43  27  27  97

 196.  वालालर  ग्रामीण  बेंक  33  28  _  61
 -  -+  oe

 उद्योग  को  वित्तीय  लागत

 3687.  डा०  सी०  सिलवेरा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  करेंगे  कि  :

 कया  वित्तीय  लागत  के  बढ़  जाने  से  उद्योग  पर  अत्यधिक  प्रभाव  पड़ा  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  ने  उद्योग  की  वित्तीय  लागत  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  अथवा
 उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  ब्याज  की  लागत  में  वद्धि
 के  रूप  में  प्रतिपादित  वित्तीय  लागत  में  वृद्धि  विशेषरूप  से  कुल  परियोजना  लागत  क्रो  अपेक्षाकृत  एक
 थोड़ा  भाग  माना  जाता  है  ।  इस  अपने  आप  में  ब्याज  दर  में  वृद्धि  स ेऔद्योगिक  उत्पादन  पर
 गंभीर  प्रभाव  पड़ने  की  आशा  नहीं  की  जाती

 ब्याज  दरों  के  वतंमान  स्तर  से  मुद्रास्फीति  की  स्थिति  परिलक्षित  होती  है  और  मुद्रास्फीति
 का  दबाव  कम  होने  के  बाद  ही  इसमें  कमी  की  जा  सकती  उच्च  उधार  दरों  द्वारा  सामान्य  वित्तीय
 अनुशासन  कायम  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  ओर  स्टाक  संरचना  को  नियंत्रित  करने  की  आशा
 की  जाती  है  ।
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 कर्नाटक  में  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  प्रामोज  विकास  बेंक  हारा  लघ  सिचाई
 योलनाओं  के  लिए  बिसोय  सहायता

 3688.  थी  जो०  मा  गोंडा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  को  ऋण  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  और

 ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  रखी  गई  शर्तों  क ेपरिणामस्वरूप  कर्नाटक  में  इन  योजनाओं  को  कार्यान्बित

 करने  की  दिशा  में  अड़चनें  पेश  आ  रही

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  लघु  सिचाई  योजनाओं  के  लिए  ऋण  मंजूर
 करने  सम्बन्धी  नियमों  को  उद्धार  बनाने  और  ऋणों  पर  वतंमान  ब्याज  दर  घटाने  का  आग्रह  किया

 और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कारंबाई  की  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलडोर  :  से  राष्ट्रीय  कृषि  और  ब्रामीण

 विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  लथु  सिचाई  परियोजनाओं  को  ऋण  सुविशा  प्रदान  करने  के

 लिए  उन्होंने  कोई  विशेष  शर्त  नहीं  रखी  है  जो  कर्नाटक  में  योजनाओं  को  लाग्ू  करने  में  बाधक  हो  ।
 सामान्य  मानदण्डों  के  अमुसार  जल  रहित  ब्लाकों  में  किसी  योजना  को  मंजूरी

 नहीं  दी  जाती  है  और  योजनाओं  की  मंजूरी  में  राज्य  सरकार  की  सिफारिश  के  उनके  द्वारा
 अन्तराल  मानदण्डों  का  अनुपालन  किया  जाता  भारतीय  रिजब्ब  बैंकों  हार  9

 1991  से  ब्याज  दर  ढांचे  में  परिवर्तत  कर  दिया  गया  है  ।  लघु  सिंचाई  कार्ग्रक्रम  अनुसूचित
 वाणिज्यक  बेंकों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  ऋणों  के  ब्याज  में  कमी  करने  के  लिए  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों
 से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  लिए  जाने  वाली  ब्याज  दरों  में  किसी  प्रकार
 का  परिवतंन  किए  जाने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 सच्चर  सभिति  को  सिर्फारिशें

 3689.  श्रो  पृथ्डीराज  डो०  अब्हाण  :  क्‍या  न्याय  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  छोटी  कम्पनियों  के  कामजी-कार्य  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  कम्पनी
 1956  के  प्रावधानों  को  सरल  बनाने  के  सम्बन्ध  में  सच्चर  समिति  की  सिफारिशें  स्कीकार

 करने  का

 (a)  क्‍या  कम्पनी  अधिवियस  के  लिए  छोटी  कम्पनियों  को  परिभाषित  करने  की  भी  भांग
 ओर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  श्य  न्‍्पाय  तथा  कम्बनो  कश्य  संजालस  से  रपूय  अंग्रो
 रंगराखन  :  से  सल्बर  सम्रिति  ने  सिफ्रास्सि  को-थी  क्रि  प्राइवेट  कम्पन्तियों

 को  छोटी  प्राइवेट  कंपनियों  में  और  वर्गीकृत  किया  जाए  जिनकी  प्रदत्त  पूंजी  5  लाख  रुपए  से  कधिक  त
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 हो  और  ऐसी  कंपनियां  अतिरिक्त  छूटों  तथा  विशेषाधिकारों  के  लिए  पात्र  होंगी  ।  इसी  प्रकार  के
 सुझाव  अन्य  पक्षों  से  भी  प्राप्त  हुए  सरकार  इस  प्रकार  के  वर्गीकरण  के  पक्ष  में  नहीं
 सरकार  सभी  श्राइवेट  कंपनियों  के  लिए  कतिपय  अतिरिक्ष्त  छूटों/विशेषाधिकारों  पर  विचार  कर  रही
 है  ।

 हनुपानगढ़  और  सुरतगढ़  के  बोच  सड़क

 ]

 3690.  श्री  सनफूस  सिंह  :  क्या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हनुमानगढ़  और  सूरतगढ़  के  बीच  ल्थित  सड़क  रिजवं  इंजीनियरिंग  फोसंਂ
 के  नियंत्रणाधीन

 क्या  यह  सड़क  राजस्थान  के  लोक  निर्माण  विभाग  को  सौंप  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  हनुमानगढ़  और  सूरतगढ़  के  बीच  भारी  सैन्य  ग्रातायात  रहता

 यदि  तो  क्या  यहे  सड़क  रिजवं  इन्जीनियरिंग  फोसंਂ  को  पुनः  सौंपने  का
 विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सका  भन्‍त्रो  शरद  :  हां  ।

 और  हां  ।  वयोंकि  यह  सेना  के  लिए  संक्रियात्मक  महत्व  का  नहीं  है  ।

 इस  सड़क  पर  सिविल  यातायात  सैनिक  यातायात  की  अपेक्षा  कही  :

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  बाराबंकी  में  श्रोर्त  को  खेतो के  लिए  लाइसेंस  जारी  जारो  करना

 (ei  क्री  राम  सागर  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  5  रेंगे

 पिछले  तीन  क्षों  के  दौसन  बाराबंकी  में  पेस्त  की  खेती  के  लिए  प्रतिवर्ष
 कितने  लाइसेंस  दिए  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  अब  तक  वहां  ऐसे  क्विवने  लाईसेंस  दिए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालव  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  गत  तोन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के
 दौरान  बाराबंकी  प्र  के  डिवीजन  एक  ओर  द्वो  में  जारी  किए  गए  पोस्त  की  स्ेती  के  लाइसेंसों
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 की  संद्या  नीचे  सारणी  में  दी  गई  है  :

 वर्ष  लाइसेंसों  की  संख्या

 1988-89  9  10512

 1989-90  8571

 1990-91  9641

 चालू  वर्ष  (9  1991  के  दोरान  बाराबंकी  के  डिवीजन  एक  और  दो  में
 जारी  किए  गए  लाइसेंसों  की  सं०  9019  है  ।

 चालू  खाता  घादा

 3692.  श्री  एस०  बो०  सिदनाल  :  कया  वित्त  अंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 1989-90  तथा  1990-9!  का  चाल्‌  खाता  घाटा  कितना

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  चालू  खाता  घाटे  में  तेजी  से  हुई  वृद्धि  के  क्या  कारण
 1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  पूंजी  खाता  राशि  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 ऋण  राशि  का  ब्यौरा  क्या  और

 1989-90  तथा  1990-91  में  शुद्ध  अदृश्य  प्राप्तियों  की  राशि  कितनी  है  ?
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  से  वर्ष  1990-91  के  दौरान

 चालू  लेखा  घाटे  में  तीघ्र  वद्धि  विपरीत  उपादानों  के  संयोग  के  परिणामस्वरूप  जिसमें  औद्योगीकृत
 देशों  में  मंदी  की  परिस्थितियों  तथा  पूर्वी  यूरोप  में  आधिक  विघटन  के  परिणामस्वरूप  निर्यात  विकास
 में  हुई  1991  में  आरम्भ  हुए  खाड़ी  संकट  के  कारण  पी०  ओ०  एल०  आयात  बिल  में
 तेज  पश्चिम  एशिया  में  निर्यात  बाजारों  में  हुई  आंशिक  हानि  और  पश्चिम  एशिया  में  प्रभावित
 क्षेत्र  से भारतीय  श्रमिकों  के  देश  प्रत्यावतंन  के  कारण  हुआ  विदेशी  मुद्रा  व्यय  तथा  1990-91  की
 अधिकतर  अवधि  के  दौरान  घरेलू  राजनीति  में  अनिश्चित  और  अशांत  जिसके  कारण  निजी

 यात्रा  और  पर्यटन  आदि  के  रूप  में  अदृश्य  प्राप्तियों  में  तेजी  से  गिरावट  शामिल  वर्ष
 1989-90  और  1990-91  के  दौरान  चालू  लेखा  निवल  अदृश्य  प्राप्तियों  पूंजी  लेखे  निवल  )

 ओऔर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  निवल  ऋण  नीचे  सारणो  में  दर्शाएं  गए  हैं  :---
 (  ह

 | ____ _ चालु लेखा अदृश्य* 2054 पूंजी लेखा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष *परकारी अन्तरण शामिल है । एएछएएछएएएएएछ
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 आयुद्ध  कारखानों  के  एककों  तथा  सेक्शनों  को  निजो  क्षेत्र  को
 किराए  पर  देना

 ]

 3693.  श्री  वी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आयुद्ध  कारखाना  बोर्ड  का  विचार  विभिन्‍न  आयुद्ध  कारखानों  के  कुछ  सेक्शनों  तथा
 एककों  को  कुछ  निजी  निर्माण  एककों  को  किराये  पर  बेच  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण

 क्‍या  इस  संबंध  में  कुछ  कार्य  प्रक्रियाएं  तैयार  की  गई  ओर

 यदि  तो  रक्षा  सप्लाई  की  लागत  पर  और  कमंचारियों  की  पदोन्नति  के  अवसरों  पर
 इन  परिवतेनों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  में  सेवा  क्षंत्र
 और  सहकारो  क्ष  त्र  को  शामिल  करने  के  लिए  क्षत्र  विस्तार

 3694,  थ  जार्ज  फर्नाण्डीक्ष  :  क्या  न्याय  ओर  कंपनों  कार्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  सेवा  क्षेत्र  और  सहकारी  क्षेत्र  को  एकाधिकार  तथा  अवरोधक
 व्यापारिक  ब्यवहार  अधिनियम  में  शामिल  करने  के  लिए  अधिनियम के  क्षेत्र  में  विस्तार  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 रंगराजन  :  और  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 1969,  अधिनियम  की  धारा  में  यथा  परिभाषित  क्षत्र  के  लिए  पहले  से  ही  लागू  होता
 अधिनियम  को  27  1991  की  अधिसूचना  सा०  का०  नि०  द्वारा  सहकारी

 समितियों  पर  लागू  किया  गया  है  जोकि  अधिनियम  की  धारा  3  के  अन्तगंत  जारी  की  गई

 आर्थिक  बपराध

 3695.  भरी  जाज॑  फर्नाण्डोज़  :  क्या  वित्त  संत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  ;

 129



 लिखित  उत्तर  13  1991

 क्‍या  सरकार  ने  कुछ  आधिक  अपराधों  को  संज्ञेय  अपराध  घोषित  किया  और

 यदि  तो  इन  अपराधों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  और  कुछ  ऐसे  अपराधों  के  लिए
 जो  आयकर  अधिनियम  के  अध्याय  XX,  घनकर  अधिनियम  के  अध्याय  XII,  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 एवं  नमक  अधिनियम  की  सीमा  शुल्क  अधिनियम  की  और  विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 अधिनियम  की  धारा  56  आदि  में  विनिदिष्ट  हैं  उनके  लिए  विधि  न्यायालय  में  अभियोजन  के  उपबन्ध

 पहले  से  ही  विद्यमान  हैं  ।

 को  निर्यात  क्षमता

 ]

 3696.  थी  जाओ  फनण्डोज  :  बया  वाणिज्य  मन्त्रो  यह“बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  बिहार  की  निर्यात  क्षमता  का  पता  लगाया

 यदि  तो  बिहार  में  निर्यात  योग्य  कौन-कौनसी  वस्तुएं  और

 उन  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  के  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वाजनि्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  :  हां  ।  व्यापार  विकास
 करण  ने  सन्‌  1988  में  एक  अध्ययन  किया  था  ।

 निर्यात  के  लिए  अभिज्नात  प्रमुख  गे र-इंजीनियरी  म्दे  निम्नलिखित  हैं  :---

 हथकरघा--रेशम  और  चमड़ा  से  बनी  वस्तुएं  और  संसाधित  फल  ।

 बिहार  सरकार  और  बिहार  चेम्बर  आफ  कामसे  इस  अध्ययन  पर  कारंवाई  कर  रहे  हैं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  शाक्ष  आकलन  अभिकरण  को  यात्रा

 36  १71.  श्री  जाजं  फर्नाण्डोज  :  क्या  विश्ष  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  अन्‍्तर्राष्ट्रीस  शाख  आकलन  अभिकरण  ने  भारत  की  आ्थिक  स्थिति  की  सुदृढ़ता
 और  कमियों  के  आकलन  के  लिए  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  किसी  भी
 अन्तर्राष्ट्रीय  ऋण  साख  अभिकरण  ने  अभी  तक  भारत  का  दौरा  नहीं  किया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 बाजार  विकास  योजना  के  अन्तगंत  आंध्र  प्रदेश  को  हथकरघा  कपड़े  के  लिए
 दी  गई  मान्यता

 3698.  श्री  जे०  चोक्का  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बाजार  विकास  योजना  के  अन्‍्तगगंत्त  आंध्र  प्रदेश  को  वर्ष  1989-90,  1990-91  और
 199  1-92  के  दौरान  अब  तक  हथकरघा  कपड़े  के  लिए  कितनी  सहायता  दी  गई  और

 इन  वर्षों  के  दौरान  उसमें  से  प्राथमिक्र  सोसायटियों  और  सर्वोच्च  सोसायटियों  के  लिए
 वार  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  अशोक  :  विपणन  विकास  योजना  के  अन्तगगंत
 केन्द्र  द्वारा  आंध्र  प्रदेश  को  वर्ष  1989-90,  1990-91  और  199  ;-92  के  दोरान  निम्नलिखित
 सहायता  दी  गई  है  :--

 वर्ष  लाख  रुपयों  में

 1989-90  280.30

 1990-91  440.50

 1991-92  242.97

 बिपणन  विकास  सहायता  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  50  :  50  आधार  पर  दी  जाती
 आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1989-90  में  को  448.66  लाख  रुपए

 और  प्राथमिक  समितियों  को  285.07  लाख  रुपए  की  राशि  जारी  की  गई  ।  1990-91  में
 को  380  लाख  रुपए  और  प्राथमिक  समितियों  को  315.43  लाख  रुपए  की  राशि  जारी  की  वर्ष
 1991-92  में  एप्को  को  208.66  लाख  रुपए  और  प्राथमिक  समितियों  को  20.54  लाख  रुपए  की

 राशि  जारी  की  जा  चुकी

 पूंजी  निर्गंमों  को जालसाजो  करके  कम  दिखाना

 3699.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  विक्त  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पूंजी  निर्गंमों  को  विशेषकर  बड़े  निगंमों
 जालसाजी  करके  कम  दिख्वाया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  कया  कारंबाई  करने  का  विचार  है  ?

 विश  सन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  रामेश्वर  :  ऐसा  कोई  मामला  सरकार  की
 जानकारी  में  नहीं  लाया  गया  है  ।  '

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 a  फहपफप़॒ऑ्ऊ्फऊ्््ट्र््र््र्र््  टपएपप//शण/-
 सार्वजनिक  क्ष  त्र  के  उपक्रमों  तथा  निजी  संस्थानों  के  कमंचारियों  के

 जे
 सर  आयकर

 3700.  थी  गोविन्दराव  निकाम  :  क्‍या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  तथा  निजी  संस्थान  आयकर  बचाने  के  अपने

 चारियों  को  वेतन  विभिन्‍न  भत्तों  में  बांटकर  देते

 क्‍या  सरकार  आयकर  लगाने  के  लिए  इन  सभी  भत्तों  को  ध्यान  में  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामश्वर  :  आयकर  1961  के

 अधीन  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  किसी  कमंचारी  द्वारा  अपने  नियोक्‍ता  से  वेतन  में  अन्य  बातों  के

 साथ  उसे  संदेय  अथवा  उसे  प्राप्त  कोई  भी  अदायगी  शामिल  कतिपय  भत्तों  के  सम्बन्ध  में
 अधिनियम  में  विनिदिष्ट  शर्तों  तथा  सीमाओं  के  अधीन  रहते  हुए  कर  से  छूट  की  व्यवस्था  की  गई

 विनिदिष्ट  सीमा  से  अधिक  होने  पर  इस  प्रकार  के  किसी  भी  भत्त  पर  कर  लगाया  जाता

 और  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  इन  भागों  का  उत्तर  देने  का  प्रश्न  ही
 नहीं  उठता  है  ॥

 राज्यों  को  धनराशि  का  हस्तांतरण

 3701.  श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  राजस्थान  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  वह  राज्यों  को
 घनराशि  के  हस्तांतरण  किए  जाने  सम्बन्धी  विद्यमान  मानदण्डों  पर  पुनविचार

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  उक्त  अनुरोध  पर  विचार  किया
 ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  का  ब्यौरा  क्या

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शांताराम  :  राजस्थान  सरकार ने  राज्यों  को
 आपदा  राहत  के  लिए  निधियां  रिलीज  किए  जाने  के  मौजूदा  आधार  की  पुनरीक्षा  करने  हेतु  अनुरोध
 किया

 और  आपदा  राहत  के  लिए  निधियां  रिलीज  किए  जाने  की  वतंमान  व्यवस्था  नवें
 वित्त  आयोग  की  उन  सिफारिशों  पर  आधारित  है  जिन्हें  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  इन
 स्थाओं  पर  पुनविचार  करने  का  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 शिक्षित  बेरोजगार  यवकों  के  स्वरोजगार  संबंधो  योजना
 का  सल्यांकन  अध्ययन

 3702.  श्री  भुवन  चस्र  खन्हरो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  9  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 2792  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उद्योग  मन्त्रालय  द्वारा  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  स्वरोजगार  सम्बन्धी  योजना  के

 मूल्यांकन  अध्ययन  हेतु  स्थानों  का  चयन  करने  के  लिए  किन-किन  मानदण्डों  को  निर्धारित  किया  गया  है
 ओऔर  इनमें  गढ़वाल  क्षेत्र  को शामिल  न  करने  के  क्या  कारण  और

 उस  मूल्यांकन  अध्ययन  के  लिए  जिला  स्तर  सलाहकार  समितियों  गौर  राज्य  स्तर  बैंक

 समित्ति  का  गठन  किस  प्रकार  किया  गया  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  दलबोर  :  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए
 स्वरोजगार  योजना  के  प्रभाव  को  आंकने  और  इसके  कार्यान्वयन  में  सुधारों  का  सुक्षाव  देने  के  उद्देश्य  से

 विकास  लघु  द्वारा  वर्ष  1986  में  निरन्तर  आधार  पर  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के

 लिए  स्वरोजगार  योजना  का  मुल्यांकन  करने  के  लिए  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को

 निर्देश  जारी  किया  था  ।  यह  मूल्यांकन  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  विकास  आयुक्त
 नई  दिल्‍ली  के  पू्वानुमोदन  से  स्वतन्त्र  संगठनों  के  माध्यम  से  कराया  जाता  है  ॥  शिक्षित

 बेरोजगार  युवकों  की  स्वरोजगार  योजना  के  लिए  मूल्यांकन  अध्ययन  करने  हेतु  स्थानों  को  चुनने  के
 वास्ते  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  और  जिलों  का  चयन  करना  राज्य  सरकारों  पर  छोड़
 दिया  गया  एक  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  के  2  से  5  जिलों  का  अध्ययन  किया  जाता  है  ।

 राज्य-स्तरीय  बैंकरों  की  समिति  में  वित्तीय  वाणिज्यिक  भारतीय  रिजवं

 राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  राज्य  स्तरीय  सरकारी  अधिकारी  ओऔर  केन्द्रीय  सरकार  के
 प्रतिनिधि  होते  हैं  ।  जिला  परामशंदात्री  समिति  में  जिले  में  कार्य  कर  रही  सभी  वित्तीय  संस्थायें
 ज्यिक  बेंक  और  जिला  स्तर  पर  राज्य  सरकारों  के  प्राधिकारी  होते  जिले  का  अग्नणी  बैंक  जिला
 परामशंदात्री  समिति  का  संयोजक  बेंक  होता  है  ।  उप-आयुक्त/जिला  जिला  दण्डाधिका री  जिला
 परामशंदात्री  समिति  का  अध्यक्ष  होता  है  ।

 करिजਂ  परमिट  धारकों  द्वारा  करिणਂ  के
 रूप  सें  वाहन  चलाना

 3703.  श्री  जीवन  शर्मा  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  संत्रो  3  1991  के  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  1251  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  !  1991  तथा  31  1991  के  बीच  कितने
 परमिट  धारकों  को  करिजਂ  के  रूप  में  बाहन  चलाते  हुए  पकड़ा  गया  तथा  उनके  विरुद्ध  क्‍या
 कारंवाई  की  और

 सरकार  का  विचार  इस  स्थिति  से  किस  प्रकार  प्रभावी  ढंग  से  निपटने  का  है  ?
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगवोश  और  1

 जनवरी  से  3]  1991  तक  परमिट  शर्तों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  242  कांट्रेक्ट  करिजों
 पर  की  कारंवाई  की  दिल्ली  प्रशासन  ऐसे  अनाचार  की  नियमित  आधार  पर  बड़े  पैमाने
 पर  चैंकिंग  करता  है  ।

 रक्षा  व्यय  में  कटोतो

 3704.  श्री  जार०  सुरेख््र  रेह्ो  :
 श्री  अन्यारासु  हरा  :

 क्या  वित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोर्ष  ने  सुझ्नाव  दिया  है  कि  1  1992  से  आरम्भ  होने  वाले
 तीन  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  रक्षा  ब्यय  में  करीब  20  प्रतिशत  की  कटौती  की  और

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पुनालुर  पेपर  भिलस  केरल  द्वारा  लिए  गए  ऋणों  का  निपटान

 3705.  श्री  कोडोकुन्नोल  सुरेश  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  17  1990  के  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या  1622  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  भौद्योगिक  ऋण  तथा  पूंजी  निवेश  भारतीय  ओऔद्योगिक  वित्त
 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  तथा  कनारा  बैंक  26  1990  को  लिए  गए  निर्णय  को  लाग  नहीं
 कर  रहे  जिसमें  पुनालुर  पेपर  मिल्स  केरल  द्वारा  लिए  गए  ऋणों  का  पूर्ण  तथा  अन्तिम
 निपटान  के  तौर  पर  उससे  मूलधन  की  अदायग्री  को  स्वीकार  किया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंबाई  की  है  अथवा  करने  का  भ्रस्ताव  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  और  दिनांक  26-6-90  को
 आयोजित  बैठक  में  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  वित्तीय  तथा  केनरा
 बैंक  द्वारा  यह  सहमति  प्रकट  की  गई  थी  कि  वे  पुनालुर  पेपर  मिल्स  पी  से  कुछ  निबन्धन  और
 शर्तों  के  एक  बारगी  समझोता  प्रस्ताव  पर  विचार  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश
 निगम  ने  बाद  में  सूचित  किया  कि  चुंकि  पी  पी  एम  कुछ  निबन्धन  तथा  शर्तों  का  पालन  करने  को  राजी

 नहीं  इसलिए  एक  बारणी  प्रस्ताव  का  कार्यान्वयन  असम्भेव  हो

 सरकार  बराबर  यह  अनुरोध  करती  रहेगी  कि  पारस्परिक  स्वीकायं  समाधान  के  लिए  पी
 पी  एम  को  वित्तीय  संस्थाओं  तथा  बैंकों  से  सम्पक  करना  चाहिए  ।
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 ६  ७  ७  ७  ७ह७७़.ऑऑः

 बाल  विवाह  अवरोध  1929  में  संशोधन

 3706.  श्री  बो०  देवराजन  :  क्‍या  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बाल  विवाह  अवरोध  1929  में  संशोधन  करने  के

 लिए  विधेयक  लाने  का  ताकि  विवाह  की  न्यूनतम  आयु  बढ़ाई  जा  सके  और  इस  अधिनियम  के
 बन्धों  को  सख्ती  से  लागू  किया  जा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  संत्रासय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  मोर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री
 रंगराजन  :  और  बहुत  पहले  वर्ष  1978  बाल  विवाह  अवरोध

 1929  का  संशोधन  करके  विवाह  की  न्यूनतम  आयु  पुरुष  के  मामले  में  बढ़ाकर  21  वर्ष
 और  स्त्रियों  के  मामले  में  बढ़ाकर  18  वर्ष  कर  दी  गई  थी  ।  इन  उपबन्धों  का  कड़ाई  से  प्रवर्तन  करने  के
 लिए  आदि  के  प्रयोजनों  के लिए  इस  अधिनियम  के  अधीन  अपराधों  को  संज्नेय  बना  दिया  गया
 है  ।  अतः  इस  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  भृव्रा  कोष  से  ऋण

 3707.  भ्री  काशोराम  राजा  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  परियोजनाओं  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से कितनी
 राशि  की  मांग  की  गई

 किन-किन  परियोजनाओं  के  लिए  यह  ऋण-राशि  मांगी  गई  और

 कितनी  ऋण-राशि  देने  का  आश्वासन  मिला  है  तथा  इसके  लिए  क्या  रद्यो  गई  हैं  ?

 विस्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्कर  :  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ऋण
 योजनाबद्ध  नहीं  होते  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  किसी  सदस्य  देश  को  अपनी  भुगतान  संतलन  विषयक
 कठिनाइयों  पर  काबू  पाने  के  लिए  ऋण  देता  है  ।

 रु

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 निर्यातोन्मुल  एककों  को  लाइसेंस  देना

 3708.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  बालिम्य  मंत्र  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  शत  प्रतिक्षत  निर्यातोन्मुख  एककों  को  1990  के  दौरान  और  आज  तक
 कितने  लाइसेंस  दिए  और

 इन  एककों  द्वारा  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  उद्योग  लगाए  गए  ?

 135



 लिखित  उत्तर  13  1991

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  और  इस  अवधि  के
 दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  29  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुश्ध  एककों  को  स्वीकृति  दी  गई  इन  इकाईयों  ने
 उत्पादन  शुरू  करने  की  सूचना  अभी  तक  नहीं  दी  है  ।

 कम्पनो  1956  के  अधोन  पंजीकृत  कम्पनियां

 3709.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :
 श्री  मृत्युंजय  नायक  :

 क्‍या  न्याय  ओर  कम्पनो  कार्थ  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कम्पनी
 1956  के  अन्तगंत  उत्तर  उड़ीसा  और  दिल्ली  में  ऐसी  कितनी  कम्पनियां  पंजीकृत  हैं  जिनका
 पूंजी  निवेश  20  करोड़  रुपए  अथवा  उससे  अधिक  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  रंगराजन  :  वर्ष  1988-89  के  लिए  कम्पनियों  द्वारा  दायर  एवं  कम्पनी
 रजिस्ट्रारों  से  प्राप्त  तुलन-पत्रों  क ेआधार  पर  कम्पनी  1956  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश
 उड़ीसा  तथा  दिल्ली  में  पंजीकृत  20  करोड़  रुपए  एवं  इससे  अधिक  के  पूंजी  निवेश  वाली  कम्पनियों  की
 संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 राज्य,किन्द्र  शासित  क्षेत्र  20  करोड़  रुपए  या  अधिक  पूंजी  निवेश
 वाली  कम्पनियों  की  संख्या

 नए
 ४
 एछएएछणए

 उत्तर  प्रदेश

 उड़ीसा  22

 दिल्ली
 ञ.्ग..क्‍क्‍

 हिमाचल  प्रदेश  तथा  राजस्थान  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 भ्री  राजबीर  सिह  :  वया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  और  हिमाचल  प्रदेश  में  वर्षा  और  बाढ़  से  क्षतिग्रस्त
 हुए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  दो
 राज्यों  में  से  प्रत्येक  राज्य  में  इनकी  मरम्मत  पर  उक्त  अवधि  के  दौरान  अब  तक

 अलग-अलग  कितनी  धनराशि  खर्चे  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  राजस्थान  में  रा०  रा०  8,  11,  12,  14  और  15  तथा  हिमाचल  प्रदेश  में  रा०
 20,  21  और  22  के  विभिन्‍न  खण्डों  पर  बारिश  तथा  बाढ़  के  कारण  प्रभाव  पड़ा  था  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  ओर  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  में  बारिश  और  बाढ़  के
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 कारण  क्षतिग्रस्त  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की मरम्मत  के  लिए  आवंटित  की  गई  राशि  इस  प्रकार  है  :--

 बाढ़  क्षतिप्रस्त  सड़कों  को  मरम्मत  हेतु  आबंटन

 ०)

 वर्ष

 ्

 राजस्थान

 ््ः

 हिमाचल  प्रदेश

 1988-89  8-89  रा  210.83  रा  327.20

 1989-90  132.92  513.84

 1990-91  203.62  361.89

 काले  धन  का  पता  लगाने  हेतु  मारे  गए  छापे

 ]

 3711.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  वया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कछ्रपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वित्तीय  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  अब  तक  कितने  छापे  मारे
 गए  हैं  और  कितने  काले  घन  का  पता  लगाया  गया

 उन  शीषे  दस  व्यक्तियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनसे  अधिकतम  काला  घन  प्राप्त  किया  गया  था
 ओर  उनमें  से  प्रत्येक  स ेकितना  काला  घन  बरामद  और

 इनमें  से  प्रत्येक  व्यक्ति  पर  कितना  जुर्माना  किया  गया  है  ?

 बिस्त  सनन्‍्त्रालय  सें  राज्य  मम्त्रो  रामेश्वर  :

 वित्त  वर्ष  तलाशियों  की  अभिगृहीत  की  गई  छिपाई  गई  आय

 संख्या  परिसंपत्तियों  का  की  जिसे

 मूल्य  तलाशियों  के
 दौरान  सुपु्द
 किया  गया

 रु०

 1  2  3  4
 a  1986-87  फखप़पख़्ज््््य्््््््््््र र  फ

 7054  36.85

 8464

 9  7505  239.35
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 ॥  2  3  4

 1989-90  3984  128.02  193.44

 1990-91  5474  227.87  328.01

 199  1-92  441  17.79  10.60
 1991

 विगत  तौन  वर्षों  में  ली  गई  तलाशियों  के  दौरान  चोटी  के  जिन  दस  व्यक्तियों  ने  छिपाई
 गई  आय  की  अधिकतम  राशि  की  घोषणा  आयकर  1961  की  धारा  132(4)  के  अन्तगंत  की

 उनके  ब्यौरे  निम्नानुसार  हैं  :--

 क्रम  व्यक्ति  का  नाम
 सं०

 nn

 (

 ५३.

 9.

 नस

 -  देव  कुमार  अग्रवाल  एवं  बम्बई

 .  भाई  शंकर  एन०  रावल  एवं  बम्बई
 श्ट

 -«  मल्होत्रा  स्टील  अहमदाबाद

 .  मैससे  प्लाजा  पानशील  प्रोपर्टीज  एवं  बम्बई

 .  मैसस  स्वदेश  मित्रन  मद्रास

 .  हरशाद  एस०  मेहता  एवं  बम्बई

 .  मैसम  वी०  बी०  देमाई  एण्ड  कं०  एवं  बम्बई

 .  मैसस  लोक  ग्रुप  एवं
 श्री  शैलेश  पी०  भट्टा  एवं  बम्बई

 मैसस  दीप  चन्द  ब्रदर्स  एवं  बम्बई

 श्री  शंकत  एन०  सरकार  एवं  बम्बई

 छिपाई  गई  आय  की  राशि
 जिसकी  तलाशियों  के  दौरान

 घोषणा  की  गई
 र०

 1133.36

 685.75

 568.00

 505.29

 475.15

 470.60

 439.78

 432.75

 402.13

 402.00
 वी

 कर-निर्धारणों  के  मुकम्मल  होने  पर  ही  दण्ड  लगाया  जाता  कर-निर्धारणों  के  मुकम्मल
 होने  तथा  दण्ड  लगाने  से

 सम्बन्छित  संगत  सूचना  समेकित  की  जा  रही

 शेयर  धारिता  अधिकारों  के  प्रयोग  हेतु  वित्तोय  संस्थाओं  का  विशा-निर्देश

 3712.  भरी  दिग्विजय  सिह  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वित्तीय  संस्थाओं  को  उनके  शेयर  धारिता  के  अधिकारों  का  उनको
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 अधिकार  में  लेने  की  चेष्टा  अथवा  निगमित  क्षेत्र  में  बिलय  करने  की  अवस्था  करने  के  लिए  कोई
 दिशा  निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  दिशा  निर्देश  जारी  करने

 का

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  अधिकार  में  लेने  और

 मित  क्षेत्र  मे ंविलय  करने  के  मामले  में  किसी  कंपनी  में  10  प्रतिशत  से  कम  मताधिकारों  और  किसी

 कम्पनी  में  10  प्रतिशत  अथवा  उससे  अधिक  मताधिकारों  के  शेयरों  का  करने  के  सम्बन्ध  में

 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जिस  मामले  में  कोई  व्यक्ति  किसी  में  औसत्‌न  कम्पनी  की  मताधिकार

 पूंजी  के  5  प्रतिशत  से  अधिक  के  शेयर  प्राप्त  करता  है  या  प्राप्त  करने  के लिए  सहमत
 होता  तो  उसे  ऐसे  अधिग्रहण  के  दो  दिन  के  अन्दर  स्टाक  एक्सचेंज  को  सूचित  करना  होता  जिस
 मामले  में  अधिग्रहण  किसी  कम्पनी  के  कुल  मताधिकारों  के  10  प्रतिशत  या  उससे  अधिक  हैं  तो  ऐसे
 अधिकार  में  लेने  के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  म  सावंजनिक  घोषणा  भी  करनी  होती  है  ।  ये  अनुबन्ध  सूची  करण
 करार  की  धारा  और  में  दिए  गए  जहां  पर  सावंजनिक  वित्तीय  संस्थान  कम्पनी  की
 चकता  पंजी  के  1  प्रतिशत  से  अधिक  को  बेचती  वहां  सम्बन्धित  वित्तीय  संस्था  को  सौदे  और  उसकी
 कीमत  के  सम्बन्ध  में  आम  जनता  को  सूचना  प्रेस  विशष्ति  द्वारा  देनी  होती  एस  ई  बी  आई  और
 सम्बन्धित  स्टाक  एक्सचेंज  को  भी  सूचना  भेजनी  पड़ती  है  ।  सावंजनिक  वित्तीय  संस्थाओं  को
 गैर-संस्थागत  खरीदारों  को  केवल  मान्यता  प्राप्त  स्टाक  एक्सचेंजों  में  पर  शेयर  बेचने  होते  हैं  और  ऐसी
 बिक्री  बाजार  मुल्य  पर  सूचीबद्ध  दलालों  के  माध्यम  से  की  जानी  होती  है  ।  ऐसी  सभी  बिक्रियां  सुपुदंगी  के
 लिए  होनी  चाहिए  जहां  पर  तिमाही  के  दोरान  ऐसी  बिक्री/खरीद  5  लाख  रुपए  से  अधिक  है  प्रत्येक
 वित्तीय  संस्था  को  किसी  कम्पत्ती  के  शेयरों  की  बिक्री  और  खरीद  के  द्वारे  में  हर  तीसरे  महीने  अपने
 निदेशक  मंडल  को  सूचित  करना  होता  है  ।

 राज्यों  को  दोघंकालिक  ऋण  सहायता

 3713.  श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नवें  वित्त  आयोग  ने  राजस्व  लेखा  के  वर्तमान  अन्तर  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार
 को  जरूरतमन्द  राज्यों  को  विशेष  दीघंकालिक  ऋण  सहायता  प्रदान  करने  की  सिफारिश  की

 कया  उक्त  सिफारिश  को  लागू  करने  का  निर्णय  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  राजस्थान  को  रानस्व  घाटे  के  अंश  को  पूरा  करने  के  लिए  दीघंकालिक  ऋण
 प्रदान  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  शान्तारास  :  नवें  वित्त  भायोग  ने  अपनी  द्वूसरी
 रिपोर्ट  के  पैरा  7.3]  में  यह  अभिमत  व्यक्त  किया  है  कि  यदि  घाटे  वाले  राज्य  निर्धारित  स्तरों  से  राजस्व
 घाटे  को  पर्थाप्त  रूप  से  कम  करने  के  लिए  कुछ  अतिरिक्त  प्रयास  करें  तो  ख्ोजना  आयोग  उनके  बाकी
 घाटे  के  एक  भाग  को  पूरा  करने  के  लिए  उन्हें  विशेष  दीघंकालिक  ऋण  द्वेने  प्र  विचार  कर  सकता
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 और  (a)  नवें  वित्त  आयोग  का  यह  अभिमत  सुझाव  के  तौर  पर  था  न  कि  सिफारिश  के

 रूप  में  और  भारत  सरकार  ने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।

 विदेशों  ऋण

 3714.  श्री  गंगाधरा  सानोपल्‍लो  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 इस  समय  देशवार  तथा  संस्थावार  कितना  विदेशी  ऋण  बकाया

 कृषि  तथा  ओद्योगिक  क्षेत्रों  पर  कितना  ऋण  अलग-अलग

 वाधिक  भुगतान  की  अनुमानित  राशि  कितनी  और

 इसमें  कृषि  तथा  ओद्योगिक  क्षेत्रों  द्वारा  भुगतान  अंश  कितना  है  ?

 करेंगे  कि  :

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  :  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 और  सरकार  के  लेखों  को सलल  ऋण  आधार  पर  रखा  जाता  है  तथा  कभी-कभी

 एक  ही  ऋण  एक  से  अधिक  क्षेत्र  की  आवश्यकता  पूर्ति  हेतु  होता  है  ।  किसी  एक  विशेष  क्षेत्र  से

 सम्बन्धित  बकाया  ऋण  राशि  तथा  उसकी  वापसी  अदायगी  के  हिस्से  को  अलग-अलग  कर  पाना  सम्भव

 नहीं  है  ।

 वर्ष  1991-92  2  के  दोरान  6588  करोड़  रुपए  की  वापसी  अदायगी  किए  जाने  का  अनुमान
 है  ।

 विवरण

 देशवार/संस्था-वार  बकाया  विदेशों  ऋण  को  दर्शाने  वाला  विवरण
 (31  1991  को  स्थिति  के

 सरकारो  लेखा

 क्रम  देश/संस्था  राशि

 )

 2 3 एशियाई विकास बेंक 420.44 2. आबू धाबी 3. आस्ट्रिया 4. बेल्जियम 5. कनाडा 6. चकोस्लोवाकिया 52.35
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 2  3

 डेनमार्क  298.44

 ई०  ई०  सी०  ए०  100.79

 जमेन  संघीय  गणराज्य  5871.28

 10.  फ्रांस  2229.51

 Il.  भाई०  एस०  ओ०  11.03

 12.  भाई०  बी०  आर०  डी०  12033.01

 13.  आई०  डी०  ए०  25457.27

 14.  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  निधि  302.94

 15.  ईरान  397.65

 16.  इटली  406.16

 17.  जापान  6440.80

 18...  कुबत  फंड  344.92

 19...  नीदरलेंड  1975.72

 20.  ओपेक  188.36

 0.02

 22.  सऊदी  निधि  153.02

 23.  स्पेन  81.75

 24...  स्वीडन  281.39

 25.  स्विटजरलैंड  20.40
 26...  यरू०  कै०  475.90

 27...  संयुक्त  राज्य  अमरीका  4839.48

 28.  सोवियत  संघ  2204.34
 29...  यू०ए०ई०  36.07

 गेर-सरकारो  लेखा

 1.  जमेन  संघीय  गणराज्य  512.96

 2...  आईग्बी०्आरन्डी०  1485.99  5.99

 3.  संयुक्त  राज्य  अमरीका  0.01
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 4.  फ्रांस  31.09

 5.  एशियाई  विकास  बेँंक  314.84

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ऋण  4389.00

 विदेशी  वाणिज्यिक  उधार  26706.00

 सो०  एस०  डो०  कंटोनों  को  शराब  को  सप्लाई

 ]

 3715.  थ्रो  जीवन  शर्मा  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रक्ष  सेना  कंटीन  भंडार  विभाग  एस०  को  मोहन  मेकिन्स  लिमिटेड  द्वारा
 वर्ष  1990-91  के  दौरान  रक्षा  सेवाओं  के  लिए  कितने  मूल्य  की  शराब  सप्लाई  की

 क्या.सरकार  को  इस  फरमं  द्वारा  की  गई  सप्लाई  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 यदि  तो  प्राप्त  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्‍या  भोर

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कया  कायंवाही  की  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  कैंटीन  स्टोर  विभाग  ने  1990-91  के  दौरान  मंससं  मोहन
 मीकिन्स  लिसिटेड  से  17.50  करोड़  रुपए  मूल्य  की  भारत  निर्मित  विदेक्षी  रम  तथा  बीयर
 खरीदी  ।

 से  यूनिटों  द्वारा  चलाई  जा  रही  कंन्टीनों  में  से  एक  कंन्टीन  से  1990  में
 ब्लैक  ब्यूटी  रम  की  बोतल  में  कोई  चीज  पाए  जाने  की  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  ।  इसका  विश्लेषणात्मक
 परीक्षण  करने  के  बाद  यह  स्पष्ट  हो  गया  कि  वह  विनिदिष्टियों  के  अनुरूप  नहीं  तदनुसार  कंम्टीन
 स्टोर  विभाग  के  सभी  डिपुओं  ने  इस  बेच  की  रम  बेचनी  बन्द  कर  इसके  लिए  समझौते  की  शर्तों
 के  शराब  कारखाने  पर  जुर्माना  लगाया  गया  अगस्त  1991  कंन्टीन  स्टोर  विभाग  के

 डिपुओं  में  स ेएक  डिपो  से  वर्ष  1990-91  में  इसी  कम्पनी  द्वारा  निभित  एक  विशेष  बंच  ब्रांड
 की  बीयर  अवसादित  होने  की  एक  और  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  ।  इस  बंच  की  बीयर  की  बिक्री  सभी

 डिपुओं  में  बन्द  कर  दी  गई  है  तथा  इसके  नमूने  परीक्षण  के  लिए  भेज  दिए  गए  हैं  ।

 न्यायालय  के  आदेशों  का  कार्पान्वयन

 ]

 3716.  श्री  सदन  लाल  खुराना  :  क्या  न्याय-ओर-कम्पतो कार्य  20  1990
 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  275  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने-की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  किया  है  कि  मन्त्रालयों/विभागों-  को  जारी  किए  गए  निदेशों
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 का को  संभंय  पर  पालन  किया  जाता  है  और  संघ  सरकार  के  किसी  विभाग  द्वारा  विधि  और  सावंजनिक
 $

 महत्व  के  मामलों  के  सिवाय  कोई  मामला  दायर  नहीं  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  न्याय  ओर  कम्पनो  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 रंगराजन  :  ओर  तारीख  30-3-1990  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  275

 का  न्यायालय  के  ऐसे  आदेशों  जो  अन्तिम  हो  गए  इस  दृष्टि  से  शीघ्र  कार्यान्वयन  किए  जाने
 के  विषय  में  था  जिंससे  कि  अनुपालन  के  कारण  अवमान  अर्जियों  से  बचा  जा  उक्त  उत्तर  विधि
 के  सारवान  प्रश्नों  या जनसाधारण  के  महत्व  के  सम्बन्ध  में  फाइल  किए  जाने  वाले  मामलों  के  प्रतिनिदेश

 नहीं  किया  गया  था  ।  सेवा  सम्बन्धी  मामलों  में  भारत  सरकार  के  सभी  मन्त्रालयों  और  विभागों
 से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  अपील  केवल  ऐसे  मामलों  में  ही  फाइल  की  जाए
 जिनमें  विधि  विषयक  या  सामान्य  महत्व  मामलों  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  प्राधिकृत  निर्णय  अपेक्षित

 व्यापारिक  पोतों  के  चालक  दल  के  सदस्यों  को  भुगतान

 3717.  श्री  हरि  किशोर  सिह  :  क्‍या  जल-भृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  व्यापारिक  पोतों  के  चालक  दल  के  सदस्यों  को  विदेशी  जल  सीमा  में  ठहरने
 की  अवधि  तक  भुगतान  विदेशी  मुद्रा  में  किया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  विदेशी  मुद्रा  में  कुल  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया
 और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन्हें  भारतीय  मुद्रा  में  भुगंतान  करने  तथा  आदान-प्रदान  करने
 का

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदोश  :  हां  ।  क्र  की
 पसंद  पर  ।

 हे

 को  विदेशों  में  विदेशी  मुद्रा  में  भुगतान  करना  पड़ता  है  ।  उनको  यह  भुगतान  जहाज
 मालिकों  तथा  यूनियनों  के  बीच  हुए  समझौते  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।

 जहाज  मालिकों  द्वारा  क्र्‌  सदस्यों  को  विदेशी  मुद्रा  अथवा  भारतीय  मुद्रा  में  किए
 गए  भुगतान  का  कोई  ब्यौरा  नहीं  रखती  ।

 उनको  केवल  भारतीय  मुद्रा  में  भुगतान  करने  अथवा  ऐसे  भुगतान  पर  कर  में  राहत  देने
 का  कोई  :  स्ताव  नहीं  है  ।

 शुल्क  में  दो  गई  छुट  का  मल्यों  पर  प्रभाव

 3718.  श्री  एम०  बो०  बो०  एस०  भूतति  :  क्‍या  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 चाल  वर्ष  के  दौरान  दी  गई  शुल्क-छूट  से  केन्द्रीय  सरकार  को  अनुमानतः  कितने  राजस्व  का
 घाटा

 क्‍या  इस  शुल्क-छुट  का  मूल्यों  पर  सरकार  की  अपेक्षा  के  अनुरूप  कोई  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामेश्वर  :  चालू  वर्ष  के  दोरान  अब  तक  सीमा

 शल्कों  तथा  उत्पाद  शुल्कों  से  अथवा  पूर्णतः  छूट  देने  के  रूप  में  अनुमानित  वाधिक  राजस्व  हानि
 की  राशि  1209.73  करोड़  रुपए  जिसमें  से  1  180.58  करोड़  रुपए  का  सम्बन्ध  1991-92  के

 बजट  प्रस्तावों  से  है  ।

 और  शुल्क  निविष्टि  लागत  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  संरक्षण  प्रदान

 निर्यातों  का  संवर्धन  करने  आदि  जंसे  भिन्‍न-भिन्‍न  प्रयोजनों  की  प्राप्ति  क ेलिए  मजूर  को  जाती  यह
 भाशा  की  जाती  है  कि  इनमें  से  कुछेक  रिआयतों  के  कारण  उपभोक्ताओं  के  लिए  कीमतों  में  कमी
 बाजार  मूल्यों  का  निर्धारण  आमतौर  पर  बहुत  से  कारकों  के  आधार  पर  किया  जाता  यद्यपि  उन
 मामलों  को  छोड़  कर  जहां  मूल्य  नियंत्रण  ऐसा  कोई  तंत्र  नहीं  है  जो  इस  बात  पर  निगरानी  रखे  कि
 उद्योग  द्वारा  रिआयतों  का  लाभ  उपभोवताओं  को  अन्तरित  किया  जा  रहा  है  या  फिर  भी
 निक  मंत्रालय  सम्बन्धित  उद्योग  के  साथ  विचार-विमर्श  करते  हैं  ताकि  उन  मामलों  में  उन्हें  मुल्यों  को  घटाने
 के  लिए  राजी  किया  जा  सके  जहां  मूल्यों  को  गिराने  के  उद्देश्य  से  शुल्क  रिआयतें  मंजर  की  जाती

 भूमिहोनों  तथा  कृषि  सजदूरों  के लिए  सामूहिक  बोसा  योजना

 3719.  श्री  एम०  बो०  बी०  एस०  मति  :  क्‍या  विक्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  में  भुमिहीन  कृषि  मजदूरों  के  लिए  सामुहिक  बीमा  योजना  आरम्भ  करने  से
 लेकर  अब  तक  इम  योजना  के  अन्तगंत  आने  वाले  लाभाथियों  की  जिलावार  संख्या  कितनी

 राज्य  में  अब  तक  इस  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष-वार  कितने  तथा  कितनी  राशि  के  दावे

 निपटाए  गए

 क्या  समाज  के  अन्य  गरीब  वर्गों  तक  इस  योजना  को  पहुंचाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (&)  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 विस  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  वलबोर  :  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  में
 हीन  खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  सामूहिक  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  लाभानुभोगियों  के  सम्बन्ध  में
 वार  आंकड़े  रखने  की  प्रथा  नहीं  उक्त  योजना  के  अन्तगंत  आंध्र  प्रदेश  में  लाभानुभोगियों  की
 कुल  संख्या  31  1991  |  को  6.75  लाख  आंकोी  गई  है  ।
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 इस  योजना  के  अन्तगंत  निपटाए  गए  दावों  की  संख्या  और  राशि  नीचे  दी  गई  है  :--

 यर्ष  वाबों  को  संख्या  राशि

 1988-89  3641  36,41,000

 1989-90  2772  27,72,000

 1990-91  3689  36,89,000

 1-4-९]  से  31-10-91  तक  2425  24,26,000

 से  जी  यह  योजना  केवल  भूमिहीन  खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  लेकिन  अन्य

 ऐसी  कई  सामूहिक  बीमा  योजनाएं  लागू  हैं  जो समाज  के  संवेदनशील  कमजोर  वर्गों  को  आकर्षक

 लाभ  प्रदान  करती  हैं  ।  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  भारत  सरकार  के  एकीकृत  विकास  कायंक्रम
 आर०  डी०  के  अन्तर्गत  ऋण  लेने  वालों  क ेलिए  एक  सामूहिक  बीमा  योजना  चलाई  जा

 रही  है  ।  इस  योजना  के  कवच  प्रदान  किए  गए  ऋणी  की  मृत्यु  हो  जाने  पर  नामांकित  व्यक्ति
 को  3000  रु०  की  बीमित  उतनी  ही  राशि  के  दोहरे  दुघंटना  लाभ  सहित  अदा  की  जाती  है  ।

 इस  योजना  के  अंतग्गत  प्रीमियम  की  लागत  केन्द्रीय  सरकार/राज्य  सरकार  द्वारा  बराबर-बराबर  वहन
 की  जाती  हैं  ।  लाभानुभोगी  को  प्रीमियम  का  कोई  भी  अंश  अदा  नहीं  करना  होता  ।

 इसके  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  की  सामाजिक  सुरक्षा  योजनाओं  के  अन्तगंत  बीड़ी
 रिक्शाचालक/आटोचालक,  हथकरघा  सफाई  तेंदु  पत्ता

 संग्रह  करने  रेशम  कीट  महिला  दर्जी  आदि  ज॑से  कतिपय  अन्य  व्यवसाय  भी  शामिल  किए
 गए  हैं  जिनके  लिए  बीमित  राशि  दोहरे  दुघंटना  लाभ  सहित  3000  रुपए  50  प्रतिशत  प्रीमियम  की
 अदायगी  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  स्थापित  सामाजिक  सुरक्षा  निधि  में  से  की  जाती  है  और
 शेष  50  प्रतिशत  लाभानुभोगियों  द्वारा  वहन  की  जाती  है  ।

 बेकिंग  प्रणालो  में  सुधार

 3720.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :
 श्री  एम०  सो०  चन्द्रशेवर  मृति  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ने  भारत  को  अपनी  बैंकिंग  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  कहा

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने आगे  ओर  सहायता  के  लिए  कुछ  शर्तें  रखी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  और  ब्योरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रासेश्वर  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 इलाहाबाद  ओर  कानपुर  में  छावनी  बोडों  को  वित्तीय  सहायता

 3721.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रंपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  इलाहाबाद  और  कानपुर  में  छावनी  बोर्डो  को  दी  गई

 वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  कया

 इसी  अवधि  के  दौरान  इन  बोर्डों  द्वारा  अजित  की  गई  राजस्व-राशि  का  ब्यौरा  बया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  स्वास्थ्य  और  स्वच्छता  की  स्थिति  के  बारे  में  लोगों  से  प्राप्त  हुई
 शिकायतों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  प्रत्येक  शिकायत  पर  कया  कार्यवाही  की  गई

 उक्त  अवधि  के  दौरान  दोनों  छावनी  बो्डों  के  लिए  स्टेशन  स्वास्थ्य  संगठन  से  प्राप्त  हुए

 सुझावों  का  ब्योरा  क्‍या

 कया  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  द्वारा  लापरवाही  बरतने  का  पता  चला  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  प्राधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  से  केन्द्रीय  सरकार  छावनी  बो्डों  को  सहायता  अनुदान
 और  सम्पत्ति  कर  के  बदले  सेवा  प्र  भार  के  माध्यम  से  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  है  ताकि  वे  अपने
 दिन-प्रतिदिन  के  खर्च  की  पूर्ति  कर  केन्द्रीय  सरकार  ने  वष॑  1989-90  और  1990-91  के
 दौरान  इलाहाबाद  और  कानपुर  के  छावनी  बोर्डों  को  निम्नलिखित  वित्तीय  सहायता  प्र  दान  की  :--

 छावनी  1989-90  1990-91

 सहायता  सेवा  प्रभार  सहायता  सेवा  प्रभार

 अनुदान  अनुदान
 रु०  रु»

 इलाहाबाद  10.50  73.62  श्न्य  23.96

 कानपुर  श्न्य  80.75  15.00  80.98

 2.  इन  बोर्डों  द्वारा  वष॑  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  विभिन्‍न  दरों  और  करों  के
 माध्यम  से  अजित  राजस्य  इस  प्रकार  था  :---

 छावनी  कर  का  स्वरूप  1969-90  1990-91
 शीर्ष  -]  दर  और  कर  लाख  रु०  में  लाख  रु०  में

 a  "फपप"/"फ्‌ः
 ]  2  3  4

 इलाहाबाद  चुंगी  10.50  3.00
 ह॒

 146



 22  1913  )  लिखित  उत्तर
 Eee

 1  2  3  4

 भूमि  एवं  इमारतों  0.85  0.58

 के  वाधिक  शूल्य  पर  कर

 जल-दर/कर  1.75  1.25

 अन्य  कर  1.75  _

 कानपुर  चुंगी  83.92  31.65

 भूमि  एवं  इमारत  के  9.58  11.42

 वाधिक  मूल्य  पर  कर

 पशुओं  एवं  वाहनों  पर  कर  1.75  1.67

 ट्रेंड  एवं  व्यवस्था  पर  कर  0.87  1.05

 जल-दर/कर  6.39  6.73

 सिनेमा  कर  0.32  0.74

 टिप्पणी  :  राज्य  सरकार  के  आदेशों  के  अनुसार  1-8-1990  से  चुंगी  लेना  बन्द  कर  दिया  गया  ।

 3.  स्वास्थ्य  एवं  सफाई  के  बारे  में  जनता  की  कोई  बड़ी  शिकायत.-नहीं  रही  है  ।  मामलों  में
 निवासियों  द्वारा  समय-समय  पर  की  गई  सामान्य  शिकायतों  पर  स्थानीय  अधिकारियों  द्वारा  कार्रवाई  की

 गई  है  ।

 4.  इलाहाबाद  छावनी  के  स्टेशन  स्वास्थ्य  संगठन  ने  सफाई  के  काम  में  आने  वाले

 कूड़ेदानों  की  व्यवस्था  दो  नए  सफाई  वाहन  सामूंहिक  पंन-टाइप  शौचा्थों को
 फ्लश-टाइप  शौचालयों  में  परिवर्तित  करने  और  जनशक्ति  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  कुछ  सुझाष  हैं  ।
 छावनी  बोर्ड  के  प्राघ्िकारियों  ने  दो  नए  सफाई  वाहनों  की  खरीद  जोकि  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण

 नहीं  की  को  छोड़कर  इन  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  पर्याप्त  कारंबाई  की  है  ।

 कानपुर  छावनी  के  ह्टेशन  स्वास्थ्य  संगठन  से  किसी  विशेष  मामले  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव  प्राप्त  नहों
 हुआ

 5.  उक्त  दोनों  छावनियों  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  द्वारा  की  गई  ऐसी  कोई  प्ंभीर  चुक  ध्यान
 में  नहीं  आयी  है  जिसके  लिए  उनके  विरुद्ध  अनुशासनात्मक  कारंवाई  करने  की  आवश्यकता  हो  ।

 बन्द  पड़  हथकरघे

 3722.  श्रो  तारा  चन्द  खड़लवाल  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कि  :

 क्‍या  गत  कुछ  महीनों  से  विभिन्‍न  राज्यों  में  हजारों  हथकरघे  बेकार  पड़े

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बीच  देश  में  की  आधथिक  स्थिति  में  सुधार  लाने

 हेतु  उनक्री  सहायता  करने  के  लिए  कोई  नये  उपाय  किए  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्रो  अशोक  :  ओर  सूत  के  गृल्यों  में  हाल
 ही  में  हुई  वृद्धि  के कारण  हथकरघा  कपड़ें  की  बिक्री  में  कमी  से  बुनकरों  में  अस्थायी  रूप  से  अल्प-रोजगार
 की  समस्या  बन  गई  है  जिसके  परिणामस्वरूप  बुनकरों  के  भत्तों  में  भी  आई  है  ।  तथापि  भारी  संख्या  में

 हथकरघों  के  बन्द  होने/बेकार  होने  की  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 हां  ।

 सूत  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  को  देखते  हुए  केन्द्र  सरकार  ने  देश  में  बड़े-बड़े  कताई  उद्योग  के
 प्रतिनिधियों  की  एक  बंठक  बुलाई  और  उनसे  सूत  के  मूल्यों  में  स्थिरता  लाने  और  उचित  मूल्य  बनाए
 रखने  की  आवश्यकता  पर  जोर  कताई  मिल  राज्य  हथकरधा  अभिकरणों  ओर  राष्ट्रीय
 करघा  विकास  निगम  को  बजट  से  पूर्व  मूल्यों  पर  हैंक  याने  की  आपूर्ति  के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ताकि

 बुनकरों  को  सूत  सप्लाई  किया  जा  सके  ।  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  स  अनुरोध  किया  गया  हैं  कि
 राज्य  क्षेत्र  की  मिलों  द्वारा  उत्पादित  सूत  की  देखरेख  करें  और  हैंक  याने  के  आपूर्ति  ओर  इसके

 मूल्यों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  वस्त्र  प्रभारी  सचिव  के  स्तर  पर  नियमित  बंठक  आयोजित  मुख्य
 मन्त्रियों  से कहा  गया  है  कि  वे  जिलाधिकारी  को  निर्देश  दें  कि  अपने-अपने  जिलों  में  सृत  वितरकों  के  स्टाक

 और  विक्रय  मूल्यों  की  नियमित  जांच  करें  ताकि  सूत  की  जमाखोरी  को  रोका  जा  सके  ।  केन्द्र  सरकार  ने

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  निर्देश  दिए  हैं  कि  40  और  उससे  कम  काऊंट  के  धागे  के  उत्पादन  में  और  वृद्धि
 करें  क्योंकि  ऐसे  सूत  के  मूल्यों  ने  हूथकरघा  बनकरों  को  अधिक  भ्रभावित  किया  भारत  सरकार  ने

 सूती  धागे  के  निर्यात  की  नीति  की  भी  समीक्षा  की  है  तथापि  भुगतान  संतुलन  के  लिए  यह  बहुत

 पूर्ण  है  ।  राष्ट्रीय  हथक  रघा  विकास  निगम  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  राज्यों  में  हृथकरघा  बुनकरों  और
 अभिकरणों  को  सूत  सप्लाई  करने  के  अपने  का्येकलापों  में  तेजी  बस्त्र  आयुक्त  को  हिंदायतें  दी

 गई  हैं  कि  जमाखोरी  से  बचने  के  लिए  सूत  वितरकों  की  जांच  करवाएं  ।

 हथकरघा  क्षेत्र  के विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  लागू  की  गई  चालू  वतंमान  योजनाओं  के
 रिक्त  हथकरघा  बुनकरों  को  सामाजिक-आश्िक  स्थिति  सुधारने  के  उद्देश्य  से  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान
 कार्यान्वयन  हेतु  अभी  हाल  ही  में  दो  नई  योजनाओं  की  घोषणा  भी  की  गई  है  :---

 (i)  निस्सहाय  बुनकरों  के  लिए  मनीਂ  नामक  योजना  जिसके  अन्तगंत  निस्सहाय
 करों  द्वारा  आयोजित  सहकारी  समितियों  को  निरंतर  पूंजी  सहयोग  दिया  जाएगा  ।  इस
 योजना  के  अन्तगंत  प्रत्येक  ऐसी  समिति  को  2000  ०  प्रति  निस्सहाय  सदस्य  की  दर  से

 1  लाख  रु०  की  अधिकतम  सीमा  तक  सहायता  दी  जाती

 (ii)  दूसरी  योजना  संगठित  हथकरघा  ग्रामों  का विकास  नामक  योजना  इस  योजना  के
 कार्यान्वयन  के  प्रथम  वर्ष  में  देश  भर  में  फंले  24  ग्रामों  के  विकास  का  कार्यक्रम  आरम्भ केया  जाएगा  ।

 पंजाब  में  राष्ट्रीयकृत  बेकों  द्वारा  ऋण  देने  में  को  गई
 तथाकथित  अनियमितताएं

 3723.  क्रो  पोयूष  तोरको  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 पंजाब  के  होशियारपुर  जिले  मुकेरियां  में  कितने  राष्ट्रीयक्ृत  बैंक

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  इन  शाज्ञाओं  द्वारा  पूरे  मुकेरियां  में  विभिन्‍न  योजनाओं
 के  अन्तगंत  स्वरोजगार  के  लिए  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  भोर  कमजोर  वर्गों  को  दिए
 गए  ऋणों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  ऋण  मंजूर  करने  में  की  गए  अनियमितताओं  के  बारे  में  कोई  शिकायतें

 मिली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  पंजाब  के  होशियारपुर  जिले  में

 रियां  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  5  शा  आएं

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  को  दिए  गए  अग्रिमों  से  सम्बन्धित  जिला-वार

 आंकड़ें  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  पास  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  पंजाब  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जनजातियों  के  हिताधिकारियों  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  क ेबकाया  अग्रिम  नीचे  दिए  गए  हूं  —

 रुपए

 1988  106.7

 1989  119.6

 1990  129.2

 से  बैंकों  के  किसी  भी  अधिकारी  द्वारा  ऋणों  की  मंजूरी  एवं  अनियमितताओं  के  संबंध
 में  भारतीय  रिजर्व

 बेंक
 अथवा  बैंकों  को  जब  कभी  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  तो  समुचित

 कारियों  द्वारा  उपचारात्मक  कारंवाई  करने  के  वास्ते  उनकी  जांच  की  जाती  है  ।

 राज्य  सड़क  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बंक  को  सहायता

 3724.  थभ्री  काशोरास  राणा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बेक  ने  कुछ  राज्य  सड़क  परियोजनाओं  के  लिए  ऋण  सहायता  उपलब्ध  कराई है

 यदि  तो  क्रियान्वित  की  जा  रही  ऐसी  परियोजनाओं  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 उन  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  जगदीश  :  से  इस  समय
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 विश्व  बैंक  सहायता  के  तहत  कार्यान्वित  की  जा  रही  राज्यीय  सड़क  परियोजनाओं  और  उनकी  संभावित

 लागत  के  ब्यौरों  का  विवरण  संलग्न

 विवरण

 राज्योय  सड़क  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बंक  सहायता

 विश्व  बेंक  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  ब्यौरे

 क्रम  सं०  परियोजना  तथा  लम्बाई  अनुमानित  लागत

 1  2  3

 बिहार  143.60  करोड़  रु०  अथवा  99  मिलियन  अमेरिकी

 1.  गंगा  पर  भागलपुर  पुल  (4  कि०  46.03

 2.  भागलपुर  पुल  को  पहुचमार्ग  (14  7.10

 3.  हाजीपुर-पुजफ्फरपुर  सड़क  (51  कि०  16.90

 4.  सोनपुर-छपरा  सड़क  (50  कि०  21.50

 महाराष्ट्र  126.50  करोड़  रु०  अथवा  87  मित्रियन  अमेरिकी

 1.  अहमदनग  र-कोप  रगांव  सड़क  (95  कि०  10.17

 2.  पुणे-अहमदनगर  सड़क  (113.6  मि०  मी०
 3.  अहमदनगर-ओऔरंगाबाद  सड़क  (105.4  कि०  मी०  23.61

 4.  ओरेंगाबाद-मंथा  सड़क  (124  कि०  16.63

 4.  अकोला-कनहरगांव  सड़क  (96  कि०  10.22

 6.  नागपुर-कामपाड  सड़क  (69  कि०  9.94

 7.  पालगर-वाडा  सड़क  (47  कि०  5.65

 8.  वाडा-अम्बाडी  सड़क  (23  कि०  2.65

 राजस्थान  148.90  करोड़  रु०  अथवा  102  मिलियन-अमेरिकी

 1.  अलवर-भिवाड़ी  सड़क  (90  कि०  11.95

 2.  अलवर-करोली  सड़क  (145  कि०  15.37

 3.  उदयपुर-दबोक  सड़क  (16  कि०  7.08

 4.  दबोक-चित्तौड़गढ़  सड़क  (97  कि०  10.60
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 5.  अजमेर-चित्तौड़गढ़  सड़क  (186  कि०  मी०  )  22.19

 6.  सिरोही-आब्‌  सड़क  (63  कि०  5.70

 7.  आबू  रोड-माउ ट  आब्‌  रोड  (23  कि०  2.43
 |  8.  फतेहपुर-चुरू  सड़क  (36  कि०  2.72

 9,  चुरू-हरियाणा  सीमा  (79  कि०  5.68

 10.  सीकर-हरियाणा  सीमा  (1:3  कि०  11.34

 उत्तर  प्रदेश  231.20  करोड़  रु०  अववा  |  60  मिल्लियन  अमेरिकी

 |.  सोनौली-गो  रखपुर  सड़क  (93  कि०  मी०  )  22.32
 !

 2.  गोरखथु  र-बलिया  सड़क  (153  कि०  37.56

 3.  फंजाबाद-इलाहाबाद  सड़क  (143  कि०  34.10

 4.  इलाहाबाद-दोहरीघाट  (208  कि०  51.90
 ा्हैह।ल्‍।पशएण।/»//पपपैप्प्च+॑+--

 उड़ोसा  में  जलसागं

 ]

 3725.  डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  क्या  लल-भूतल  परिघहन  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्‍या  उड़ीसा  में  जलमार्गों  को  राष्ट्रीय  राजभार्ग  घोषित  करने  हेतु  कोई  जल  माप  और
 प्रौद्योगिकी  आर्थिक  अध्ययन  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवदोश  :  भौर
 महानदी  और  ब्राह्मणी  नदी  प्रणाली  के  माध्यम  से  तालचेर  से  पारादीप  तक  कोयले  के  आवागमन

 के  लिए  1989  में  तकनीकी-आशथिक  अध्ययन  किया  गया  अध्ययन  से  पता  चला  कि  ब्राह्मणी  नदी
 वाला  रूट  महानदी  वाले  रूट  से  ज्यादा  लाभप्रद  अतः  1990  में  तालचेर  से  पारादीप
 और  धामरा  तक  जल  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।  इस  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  कमी  के  मौसम  के  दौरान
 पानी  की  अनुपलब्धता  के  जोकाडिया  से  तालचेर  तक  ब्राह्मणी  नदी  का  धारां-प्रतिकूल  विकास
 करना  तकनीकी  रूप  से  व्यवहायं  नहीं

 नोवहुस  कंपनियां

 3726.  डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  अन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 i  नीति को समय-समय पर उदार  न

 नीति  को  समय-समय  पर  उदार  बनाती  रही

 यदि  तो  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्र  की  उन  कम्पनियों  का  नाम  क्‍या  है  तथा

 उनका  व्यापार  किस  किस्म  का  है  और  उनके  पास  कितने  जहाज

 क्‍या  उनके  कामकाज  तथा  ऋणों  की  अदायगी  के  सम्बन्ध  में  कोई  पुनरीक्षा  की  गयी

 गौर आर

 यदि  तो  उन  रुग्ण  नौवहन  कंपनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनका  कार्य-निष्पादन  ठीक  नहीं

 हैं  और  उन्हें  किस  प्रकार  कारगर  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 खल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जगदीश  :  हां  ।

 नौवहन  कंपनियों  की  सूची  और  उनके  स्वामित्व  में  जहाजों  की  संख्या  तथा  उनके  व्यापार
 की  प्रकृति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 निजी  क्षत्र  की  सरकारी  सहायता  प्राप्त  नौवहन  कम्पनियों  के  कार्यंकरण  और  उन्हें
 संस्वीकृत  ऋण  सहायता  की  अदायगी  की  समीक्षा  इसको  मनोनीति  एजेंसी  भारतीय  नोवहन  ऋण  एवं
 निवेश  कंपनी  सी०  आई०  सी०  द्वारा  कराई  जाती  है|

 1987  में  17  रुण्ण  नोवहन  कम्पनियों  की  समीक्षा  की  गई  ऊनमें  से  10  कंपनियां
 पाई  गई  और  उनके  लिए  पुनः  स्थापना  पैकेज  अनुमोदित  किया  शेष  7  कपनियों  से  वसूली  की
 कार्रवाई  शुरू  की  गई  |  बाद  में  समीक्षा  करने  पर  व्यवहायं  कंपनियों  में  से  दो  गैर-व्यवहायं  पाई
 8  व्यवहाये  कंपनियों  का  निष्पादन  उत्साहजनक  है  और  वे  भारत  सरकार के  प्रति  अपने  दायित्वों  को
 पूरा  कर  रहे  इनमें  से  तीन  कंपनियों  ने  पुनः  स्थापना  पैकेज  से  बाहर  रहने  की  इच्छा  व्यक्त  की  ।
 कंपतियों  के  संक्षिप्त  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 ख्ल्य  व्यवहाय  पाई  गई  कम्पनियां  :

 ,  मैससे  तोलानी  नौबहन  कम्पनी  लिमिटेड  ।

 .  मैससे  इण्डिया  स्टीमशिप्स  कम्पनी  लिमिटेड  ।

 .  मैंससे  रत्नाकर  शिपिंग  लिमिटेड  ।

 .  मैससे  सुरेन्द्र  ओवरसीज  लिमिटेड  ।

 .  मैससे  साउथ  इण्डिया  शिपिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड  ।

 2

 3

 4

 5.  मैसस  चोगले  स्टीम  शिप्स  लिमिटेड  ।

 6

 71.  मँससं  हेडे  नेवीगेशन  लिमिटेड  ।

 8  .  *मससे  सिदिया  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी  लिमिटेड  ।

 सिंदिया  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी  लिमिटेड  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  की  जा  रही
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 कक

 क
 गेर-व्यवहायं  पाई  गई  कम्पनियां

 मंससे  दामोदर  बलल्‍क  करियर  लिमिटेड  । क्न्कि

 .  मैसर्स  सेवनसीज  ट्रांसपोर्टशन  लिमिटेड  ।

 मेससं  निर्वाण  शिपिंग  लिमिटेड  ।

 मंससं  डेम्पो  स्टीमशिप्स  लिमिटेड  ।

 .  मैससे  दण्डोसीनिक  शिपिंग  कम्पनी  लिमिटेड  । ७

 +#

 (४०9

 (>>

 6.  मैससे  ठाकुर  शिपिंग  लिमिटेड  ।

 7.  मंसमं  हेडे  नेवीगेशन  लिमिटेड  ।

 8.  मैससे  स्ट्रीमलाइन  शिपिंग  कम्पनी  लिमिटेड  ।

 9.  मंससे  मंगला  बलक  कैरियस  लिमिटेड  ।

 विवरण

 नोवहन  कम्पनियों  के  व्योरे  ओर  उनके  स्वामित्व  में  जहाजों  को  संख्या
 दर्शाने  वाला  विवरण

 क्रम
 नौवहन  कम्पनी  का  ना  जहाजों  की  संख्या

 स०

 2  3

 1.  सार्वजनिक  क्षेत्र  रा

 1.  भारतोय  नौवहन  निगम  लिमिटेड  127

 लिजो  क्षेत्र

 2.  मेसस  सिंदिया  सस्‍्टीम  नेवीगेशन
 कम्पनी  लिमिटेड  13

 3.  मैसर्स  ग्रेट  ईस्ट  शिपिंग  कंपनी  लिमिटेड  36

 4.  मँसस  साउथ  इण्डिया  शिपिंग  कारपोरेशन
 लिमिटेड  7

 5.  मंसस  चोगले  स्टीम  शिप  लिमिटेड  11

 6.  मेससं  इण्डिया  स्टीम  शिप  कम्पनी  लिमिटेड  15

 7.  मेससं  चोगले  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  1

 लिखित  उत्तर
 $$$

 व्यापार  की
 प्रकृति

 नोवहन

 नोवबहून



 लिखित  उत्तर  13  1991

 क्‍या  सरकार  विदेश  व्यापार  के  संचालन  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  नौवहन
 नीति  को  समय-समय  पर  उदार  बनाती  रही

 यदि  तो  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्र  की  उन  कम्पनियों  का  नाम  कया  है  तथा
 उनका  व्यापार  किस  किस्म  का  है  और  उनके  पास  कितने  जहाज

 क्या  उनके  कामकाज  तथा  ऋणों  की  अदायगी  के  सम्बन्ध  में  कोई  पुनरीक्षा  की  गयी
 ओर

 यदि  तो  उन  रुग्ण  नोवहन  कंपनियों  के  नाम  कया  हैं  जिनका  कार्य-निष्पादन  ठीक  नहीं
 हैं  और  उन्हें  किस  प्रकार  कारगर  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  हां  ।

 नौवहन  कंपनियों  की  सूची  और  उनके  स्वामित्व  में  जहाजों  की  संख्या  तथा  उनके  व्यापार
 की  प्रकृति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 निजी  क्ष त्र  की  सरकारी  सहायता  प्राप्त  नौवहन  कम्पनियों  के  कार्यकरण  और  उन्हें
 संस्वीकृत  ऋण  सहायता  की  अदायगी  की  समीक्षा  इसकी  मनोनीति  एजेंसी  भारतीय  नोवहन  ऋण  एवं
 निवेश  कंपनी  सी०  आई०  सी०  द्वारा  कराई  जाती  है  ।

 1987  में  17  रुरण  नोवहन  कम्पनियों  की  समीक्षा  की  गई  ऊनमें  से  10  कंपनियां
 पाई  गई  और  उनके  लिए  पुनः  स्थापना  पैकेज  अनुमोदित  किया  शेष  7  कपनियों  से  बसली  की
 कारंवाई  शुरू  की  गई

 |
 बाद  में  समीक्षा  करने  पर  व्यवहायं  कंपनियों  में  से  दो  गेर-व्यवहाय  पाई  गई  ।

 8  व्यवहाये  कंपनियों  का  निष्पादन  उत्साहजनक  है  और  वे  भारत  सरकार  के  प्रति  अपने  दायित्वों  को
 पूरा  कर  रहे  इनमें  से  तीन  कंपनियों  ने  पुनः  स्थापना  पैकेज  से  बाहर  रहने  की  इच्छा  व्यक्त  की  ।
 कंपनियों  के  संक्षिप्त  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 | आ  .  व्यवहाये  पाई  गई  कम्पनियां  :

 कम  ,  मेससं  तोलानी  नौवहन  कम्पनी  लिमिटेड  ।

 .  मेससं  इण्डिया  स्टीमशिप्स  कम्पनी  लिमिटेड  ।

 »  मैससे  रत्नाकर  शिपिंग  लिमिटेड  । ७४०

 NN

 मैसस  सुरेन्द्र  ओवरसीज

 मंससं  चोगले  स्टीम  शिप्स  लिमिटेड  ।

 मैसस  साउथ  इण्डिया  शिपिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड  ।

 मंससे  हेडे  नेवीगेशन  लिमिटेड  ।

 .  *मंसस  सिदिया  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी  लिमिटेड  । 6०0

 Dn 3

 ०७

 पा

 |
 सिदिया  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी  लिमिटेड  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  की  जा  रही
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 गर-व्यवहाय  पाई  गई  कम्पनियां

 .  मैससे  दामोदर  बल्क  करियर  लिमिटेड  ।

 .  मैसर्स  सेवनसीज  ट्रांसपोटेशन  लिमिटेड  ।

 .  मंसस  निर्वाण  शिपिंग  लिमिटेड  ।

 .  मेसस  डम्पो  स्टीमशिप्स  लिमिटेड  ।

 मैससे  इण्डोसीनिक  शिपिंग  कम्पनी  लिमिटेड  ।

 मंससे  ठाकुर  शिपिंग  लिमिटेड  ।

 -  मेसमं  हेडे  नेवीगेशन  लिमिटेड  ।

 ,  मेससे  स्ट्रीमलाइन  शिपिंग  कम्पनी  लिमिटेड  ।

 च्च्वि

 NW

 (४

 बुं

 ध्ठछ

 .  मैससे  मंगला  बल्क  कैरियर्स  लिमिटेड  । छ

 विवरण

 नोवहन  कम्पनियों  के  ब्योरे  और  उनके  स्वामित्व  में  जहाजों  को  संख्या
 दर्शाने  वाला  विवरण

 कऋम  नौवहन  कम्पनी  का  नाम  जहाजों  की  संख्या  व्यापार  की
 स०  प्रकृति

 1  सार्वजनिक  क्षेत्र

 भारतीय  नौवहन  निगम  लिमिटेड  3  नौबहन

 लिछो  क्षेत्र

 2.  मेससे  सिंदिया  स्टीम  नेवीगेशन
 कम्पनी  लिमिटेड

 3,  मँससं  ग्रेट  ईस्ट  शिपिंग  कंपनी  लिमिटेड  36

 4.  मससे  साउथ  इण्डिया  शिपिग  का  रपोरेशन

 लिमिटेड  7

 5.  मंससे  चोगले  स्टीम  शिप  लिमिटेड  नौवहन
 6.  मेंससे  इण्डिया  स्टीम  शिप  कम्पनी  लिमिटेड  11

 7.  मैेससं  चोगले  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड
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 8.  मंससे  रत्नाकर  शिपिंग  कम्पनी  लिमिटेड
 9.  मेसस  दामोदन  बल्क  करियर  लिमिटेड

 10.  मैसस लासंन  एण्ड
 टोग्रो  लिमिटेड

 11.  मँससे  जयाश्री  शिपिग

 मैसस  सुरेन्द्रा  ओवरसीज  लिमिटेड

 12.  मैससे  तुलानी  शिपिंग  कम्पनी  लिमिटेड

 14.  मैस  से  कन्टीनेंटल  शिपिंग  कारप  रेशन  लिमिटेड

 17.  मैसर्स  वरुन  शिपिंग  कम्पनी  लि  मि  डेड

 18.  मैससे  हैडे  नेवीगेशन  लिमिटेड
 ह

 मैससे  पम्पहार  शिपिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड

 मंसस  गरवारे  शिपिंग  लिमिटेड

 20.  मंससे  टग्समेंक  लिमिटेड

 मैससं  सेंचुरी  शिपिग  लिमिटेः

 22.  मंससे  सदन  पैट्रोकेमिकल  इण्डस्ट्रीज
 कारपोरेशन  लिमिटेड

 23.  मँसस  तुलानी  लिमिटेड

 24.  मैसस
 वो०  एस०  डेम्पो  एंड

 प्राइवेट ; लिमिटेड

 25.  मैससे  निबंन  शिपिंग  कंपनी  लिमिटेड

 26.  सैस  से  वेलारपुर  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड

 27. मैससं  स्ट्रीम  लाइन  शिपिंग  कम्पनी  लिमिटेड

 28.  मँससं  होसे  लाइन्स  प्राइवेट  लिमिटेड

 29.  मंससं
 बम्बई  मेरीन  इन्जी  नियंसं

 बरकंस  लिमिटेड

 30.  मैस्स  एलोन  हाई
 लेगो  लिमिटेड

 32.  मैसस  मगला  बल्क  कंरियर्स  लिमिटेड

 33.  मैससे  दारसा  बी०  कर्सेटीज  संस  शिपिंग
 कम्पनी  लिमिटेड

 13  2997



 2
 1913

 1913

 1

 50.

 51.
 52.

 53.

 2

 मैससं  सीटरंस  शिपिंग  लिमिटेड

 .  मैससं  हैडे  फेरोमीना  लिमिटेड

 -  मैसस  पुलारीज  शिपिंग  प्रा०  लिमिटेड

 .  मेससे  सागर  लाइन्स  प्रा०  लिमिटेड

 .  मैससे  झारिया  शिपिंग  एलीड  इण्डस्ट्रीज
 प्रा०  लिमिटेड

 .  मैेसस  एटलस  शिपिंग  कंपनी  लिमिटेड

 मैसस  जेम्स  मेकिनलोश  एंड  कंपनी
 प्रा०  लिमिटेड

 .  मैसस  अंडर  वाटर  सबविस  लिमिटेड

 ,  मंत्सं  बम्बई  आफशोर  सप्लायसं  एंड  सविसेज

 .  मैससं  अदिति  शिपिंग  कंपनी  लिमिटेड

 ,  मैससं  ट्रांसपोर्ट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया
 लिमिटेड

 .  मैसस  आकंडिया  शिपिंग  कंपनी  लिमिटेड
 ,  मैससं  साउथ  इण्डिया  का  रपोरेशन

 लिमिटेड

 .  मैससं  गोवा  डायबिंग  एंड  साल्वेज  कंपनी
 प्रा०  लिमिटेड

 .  मैससे  पेय  रलेस  ड्राइव  प्रा०  लिमिटेड

 .  मैससे  सिकल  जेबसन  शिप्स  इण्डिया  लिमिटेड

 मेसस  वी०  एन०  एस०  आफशोर  सर्विसेज  कंपनी

 मंसर्स  रिलायन्स  इण्डस्ट्रीज  प्रा०  लिमिटेड

 मंसस  जेसू  शिपिंग  प्रा०  लिमिटेड

 मेससे  सांती  शिविंग  कंपनी  लिमिटेड

 है
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 लिखित  उत्तर

 4

 नौवहन

 उपयुक्त  के  अलावा  भारत  सरकार/तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  स्वामित्व  में  61  जहाज

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  का  पूंजोगत  आधार

 3727.  भ्री  चेतन  पो०  एस०  चोहान  :

 क्या
 कुसारों  दोपिका  चिललिया  :

 बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  पूंजीगत  आधार  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  उनमें

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  इक्विटी  का  स्वामित्व  पाने  की  अनुमति  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  पूंजीगत  आधार  को  पर्याप्त  रूप  से  बढ़ाने  के  लिए
 कार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 घीन  नहीं  है  ।

 यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  के  पूंजीगत  आधार  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  सरकार  इन  बेंकों  की
 शेयर  पूंजी  में  निधियों  का  अंशदान  करती  रही  1985-86  से  1990-91  की  अवधि  के  दौरान  इस
 प्रयोजन  के  लिए  2600  करोड़  रुपए  की  राशि  जारी  की  गई

 यूरोपोय  समुदाय  के  साथ  व्यापार  तथा  आर्थिक  सहयोग

 3728.  श्री  पो०  एम०  सईव  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  व्यापार  तथा  आ्थिक  सहयोग  को  बढ़ावा  देने  की  दृष्टि  से  यूरोपीय  क्राथिक

 समुदाय  के  देशों  के  साथ  अपने  सम्बन्धों  को  मजबूत  करने  के  लिए  कुछ  प्रभावी  उपाय  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  सहयोग  किन  विशेष  क्षंत्रों  में  मांगा  गया
 ओऔर

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  :  से  यूरोपीय  आधथिक
 दाय  ई०  के  देशों  के  साथ  सम्बन्धों  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  अन्य  बातों
 के  साथ-साथ  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 कमंचारी  और  मन्त्री  स्तर  पर  नियमित  द्विपक्षीय  विचार-विमर्श  और  व्यापार  एवं  उद्योग
 प्रतिनिधिमंडलों  को  भेजना  और  आपमन्त्रित

 व्यापार  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  और  क्रेता-विक्रेता  बंठकों  में
 भाग

 इलेक्ट्रॉनिक्स  चमडं  के  रत्न  तथा  कंप्यूटर
 साफ्टवेयर  आदि  जंसे  क्षेत्रों  मे ंयूरोपीय  समुदाय  और  जमंन  संघीय  गणराज्य  आर०  जी०  ),  ब्रिटेन
 और  स्विटजरलेंड  की  सरकारों  को  वित्तीय  एवं  तकनीकी  सहायता  से  व्यापार  संवर्धन  कार्यक्रमों  का

 तथा

 यूरोपीय  समुदाय  अन्तर्राष्ट्रीय  निवेश  भागीदार  योजना  के  जरिए  संयुक्त  उच्यमों  के  रूप  में
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 a
 ५.  निजी  उद्यमियों  द्वारा  भारत  में  विदेशी  सीधे  निवेश  को  बढ़ावा  देना  जिसके  लिए  हाल  ही  में  समझौते  हुए

 हैं  ।

 काराइकल  पांडिचेरी  में  समुद्र  क ेबीच  जहाज  का  डब  जाना

 3729.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पांडिचेरी  में  काराइकल  तट  में  समुद्र  में
 बीच  में  फंसे  जहाज  के  कंप्टेन  को  उठाने  के  लिए  एक  स्पीड  बोट  आयी

 यदि  तो  इस  घटना  का  ब्यौरा  तथा  वस्तुस्थिति  क्या

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  पकड़ी  गई  छोटी  नौका  समुद्र  में  डूब  गई  और

 यदि  तो  किन  परिस्थितियों  में  यह  नोका  डूबी  है  ?

 रक्षा  मन्त्री  शरद  :  से  भारतीय  नौसेना  ने  7/18  1991  की
 रात  को  कराइकल  समुद्र  तट  से  दूर  समुद्र  में  दो  विदेशी  जलयानों  का  10.5  समुद्री  मील  तक  जोरों  से
 पीछा  करने  के  बाद  उन्हें  पकड़  लिया  |  जब  इन  दोनों  जलयानों  को  तट  की  ओर  लाया  जा  रहा  था  तो
 इसमें  एक  छोटे  जलयान  में  छेद  हो  जाने  के  जिसका  पता  पहले  नहीं  चल  पाया  समुद्र  में  डूब
 गया  ।  दूसरे  जलयान  में  श्रीलंका  में  जाफना  के  लिए  कुछ  सामान  ले  जाया  जा  रहा  था  जो  लि
 के  लिए  विस्फोटकों  के  निर्माण  के  लिए  इस  जलयान  से  पकड़े  गए  दस्तावेजों  से  यह  सकेत  मिला  कि
 लिट्टे  के साथ  उनका  निश्चित  ही  संपक

 सरकार  को  पकड़े  गए  ऐसे  किसी  जलयान  के  कंप्टेन  को  तेजगति  वाली  नौका  द्वारा  उठा  लिए
 जाने  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  आयुध  आगरा  के  लिए  राडार

 3730.  श्री  शिव  शरण  शर्मा  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  आयुध  आगरा  के  लिए  खरीदे  गए  तीन  राडार  प्रभावी  ढंग  से  कार्य  कर पु
 रहे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  सनन्‍त्री  शरद  :  से  केन्द्रीय  आयुध  आगरा  के  लिए  कोई  राडार
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 रूह  खरीदे  गए  मेपेत  भारत  इलेक्ट्रॉनिक  जोकि  रक्षा  मन्त्रालय  का  सावंजनिक

 क्षेत्र  का  उपक्रम  से  भारतीय  सेना  के  श्रयोग  के  लिए  कुछ  राडार  प्राप्त  हुए  इनके  संबंध  में  प्रयोक्‍ता

 द्वारा  अपेक्षित  कुछ  अतिरिक्त  पुर्जों  की  आपूर्ति  में  देरी  होने  के  कारण  ये  राडार  उन्हें  दिए  नहीं  जा

 अपेक्षित  अतिरिक्त  पुर्जों  को  खरीदने  की  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गई  है  जिससे  सामान  सुपुर्द गी  के  संशोधित
 कार्यक्रम  के  अनुसार  उन  राडारों  की  सप्लाई  सुनिश्चित  की  जा  सकेगी  ।

 दिल्‍ली  उच्च  नशायालय  को  जिशेध  खंडपोर्ठे  स्थापित  करना

 ]

 3731.  श्री  शरण  शर्मा  :  क्या  स्थाय  ओर  कम्पनों  कार्य  मनन्‍्त्रो  ।3  सितम्बर  1991
 के  अतरांकित  प्रश्न  संख्या  7117  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  सेवा  सम्बन्धी  पुराने  लम्बित  मामलों  के  निपटान  के  लिए
 विशेष  खंडपीठें  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्रों  रंगराजन  :  उच्च  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  द्वारा  बताई  गए  स्थिति  निम्नलिखित

 हैः

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सेवा  सम्बन्धी  मामलों  अन्य  प्रवर्ग  के मामलों  की  तुलना  में  अभिभावी  पूविकता  देने  के
 लिए  उनके  नियमों  में  कोई  विशेष  उपबंध  नहीं  तथाप्रि  कुछ  समय  पहले  प्रत्येक  मास  के  तीसरे  सप्ताह
 में  खंड  न्यायापीठ  और  एव.ल  न्यायपीठ  के  समक्ष  अनन्य  रूप  से  सबसे  पुराने  मामले  सूचीबद्ध  किए  गए  थे  ।
 केवल  सबसे  पुराने  मामलों  की  सुनवाई  के  लिए  नियमित  न्यायपीठ  के  गठन  की  बाबत  प्रश्न  पर  दिल्ली
 उच्च  न्यायालय  ध्यान  दे  रहा

 सरकारो  क्षेत्र  के उपकमों  हारा  विदेशों  देकों  के  साथ  लेन-देन

 3732.  भ्री  शिव  शरण  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  विदेशी  बैंकों  क ेसाथ  लेन-देन  किए  जाने
 सम्बन्धी  विद्यमान  नीति  की  समीक्षा

 यदि  तो  क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  लेन-देन  केवल  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों
 के  साथ  तक  ही  सीमित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  वर्तमान  नीति  की  समीक्षा  की
 जा  रही

 पशन  न्यासों  और  गोदी  अभिक  बोडों  के  अधिकारियों  के
 वेतन में  संशोधन

 3733.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :  क्या  जल-्म्तल  परिवहन  मसंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पत्तन  न्यासों  और  गोदीं  श्रमिक  बोड्डों  में  और  ।]  के  अधिकारियों

 के  वेतन में  संशोधन  करने  हेतु  गठित  समिति  की  सिफारिशों  पर  कोई  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 जल-भूतल  परियहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगबोश  :  हां  ।

 सभी  महापत्तन  न्यासों  एवं  गोदी  श्रमिक  बोड्डों  के  श्रेणी  |  और  11  के  अधिकारियों  के
 बेतन  संशोधन  के  लिए  29-10-1991  को  आदेश  जारी  कर  दिए  गए  आदेशों  की  प्रति  विवरण  के
 रूप  में  संलग्न  है  ।

 विवरण

 बं०

 भारत  सरकार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय

 नई  दिल्‍ली  दिनांक  29  1991
 सेवा

 सभी  महापत्तन

 गोदी  श्रमिक

 विषय  :  महापत्तन  न्‍्यासों  एवं  गोदी  श्रमिक  बोडों  के  श्रेणी  ॥और  1]  के  अधिकारियों  के  वेतन  और
 भत्तों  में  संशोधन  ।

 विशेष  कार्य  अधिकारी  एस०  डा०  आर०  की  सिफारिशों  के  आधार पर  इस  मंत्रालय  के  पत्र  सं०  बी०  डब्ल्यू०/पी०  ई०  दिनांक  1
 इस

 संत
 नह

 -2-84  द्वारा
 न्यासों  एवं  गोदी  श्रमिक  बोडों  के  श्रेणी  ।  एवं  तत  के  अधिकारियों  का

 शी
 बार वेतन  ढांचा  पिछली  बार
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 नी

 1-8-1982  से  5  व  की  अवधि  के  लिए  संशोधित  किया  गया  |

 11
 199|

 De
 *हैन  ४००७  -f- YI»  ७ 8-/  9४  27

 Ppp gar sa  कं

 दृए  एल्लएसपे  के  पत्र  स०  0-0५)  डड  ०  )  दिनांक  25-)2  0-58  eB aE TUF eB lal (ढ़ 6 SEU हगिति का राहत किया var था Caer  ata

 पत्तन  कह  6.  दी  एणिति  हा  राहत  किया  वया  था  विल्‍में  वम्बई

 कलकत्ता  और  पारादीप  पत्तन  न्यासों  के  आई०  पी०  ए०  के  प्रबन्ध  निदेशक  और  मन्त्रालय  के

 सहायक  वित्त  सलाहकार  तथा  संयोजक  के  रूप  में  संयुक्त  सचिव  शामिल  मन्त्रालय  ने

 पत्तन  एवं  गोदी  अधिकारियों  के  संगठनों  द्वारा  अपने  ज्ञापनों  तथा  विचार  विमर्श  के  दौरान  उठाई  गई

 मांगों  तथा  लोक  उद्यम  ब्यूरो  के  मागे  निर्देशों  को  मद्देनजर  रखते  हुए  समिति  की  सिफारिशों  पर

 पूर्वक  विचार  किया  तथा  सरकार  ने  निम्नलिखित  ब्यौरों  के  अनुसार  महापत्तन  न्यासों  एवं  गोदी  श्रमिक

 बोर्डों  के  पत्तन  और  गोदी  अधिकारियों  के  बेतनमानों  और  भत्तों  इत्यादि  में  संशोधन  करने  का  निर्णय

 लिया  बोर्डों

 ())  बेतनमानों  में  संशोधन  :

 से  अन्य  तक  की  5  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  पत्तन  न्‍्यासों  और  गोदी

 श्रमिक  बोर्डों  के  उपाध्यक्ष  तथा  अन्य  अधिकारियों  के  संशोधित  वेतनमान  इस  प्रकार  होंगे  :---

 मोजूद  वेतनमान

 (२०)

 अध्यक्ष

 लो०  3०  ब्य्‌०  को  न्खा

 बम्बई
 कलकत्ता

 लो०  3०  व्यू०  को  अनुसूची

 विजाग  एवं
 कोचीन

 लो०  उ०  ब्यू०  को  अनुसूचो

 कांडला

 मुल्गांव
 पारादीप

 न्यू  मंगलौर
 ओर  दूटीकोरिन

 संशोधित  वेतनमान

 (०  )

 8500-20.

 -9500 7500-200-8 500 जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के अध्यक्ष के मामले में मौजूद व्यवस्था जारी रहेगी ।



 1913
 अजित

 पत्तन  न्‍्यासों  के  उपध्यक्ष

 बम्बई
 कलकत्ता
 जे०  एन०  पी०  टी०

 कोचीन
 मद्रास
 विजाग

 कांडला

 मुरगांव
 न्यू  मंगलौर
 पारादीप  और

 टूटीकोरिन

 गोदी  अ्रमिक  बोर्डों  के  उपाध्यक्ष

 बम्बई
 कलकत्ता

 मद्रास
 कोचीन
 कांडला

 मुरगांव
 विजाग

 अन्य  अधिकारों

 मौजूदा  वेतनंमानों  के  विपरीत  अन्य  अधिकारियों  के  संशोधित  वेतनमान  इस  प्रकार  होंगे  :--

 क्रम  सं०  मौजूदा  वेतनमान
 (Bo की

 रो  ९-60-1700

 लिखित  उत्तर

 मोजूदा  वेततमान

 (०)

 3500-100-4000

 2550-100--3450

 2450-100-3350

 2090-75-2390-100-3

 24-100-3300

 संशोधित  वेतनमान

 (२०  )

 7500-200-8  500

 5150-175-6900

 5000-175-6750

 4350-  50-4950-175-6525  4900-175-6650  25

 43350-  50-49

 प्रस्तावित  वेतनमान

 100-3650
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 1-8-1982  2  से  5  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  संशोधित  किया  गया  1-8-1987  से  अगले  संशोधन  के

 लिए  इस  मन्त्रालय  के  पन्र  सं०  ए-29018/2/87-पी०  ई०  ॥  दिनांक  25-10-88  0-88  द्वारा  वेतन  संशोधन
 के  लिए  प्रस्ताव  त॑यार  करने  के  लिए  एक  6  सदस्यीय  समिति  का  गठन  किया  गया  था  जिसमें  बम्बई
 क्रलकत्ता  और  पारादीप  पत्तन  न्यासों  के  आई०  पी०  ए०  के  प्रबन्ध  निदेशक  और  मन्त्रालय  के

 सहायक  वित्त  सलाहकार  तथा  संयोजक  के  रूप  में  संयुक्त  सचिव  शामिल  मन्त्रालय  ने
 पत्तन  एवं  गोदी  अधिकारियों  के  संगठनों  द्वारा  अपने  ज्ञापनों  तथा  विचार  विमशं  के  दौरान  उठाई  गई
 मांगों  तथा  लोक  उद्यम  ब्यूरो  के  मार्ग  निर्देशों  को  महेनजर  रखते  हुए  समिति  की  सिफारिशों  पर

 पूर्वक  विचार  किया  तथा  सरकार  ने  निम्नलिखित  ब्यौरों  के  अनुसार  महापत्तन  न्यासों  एवं  गोदी  श्रमिक
 बोर्डों  के  पत्तन  और  गोदी  अधिकारियों  के  बेतनमानों  और  भक्तों  इत्यादि  में  संशोधन  करने  का  निर्णय
 लिया  ३--

 (i)  बेतनमानों  में  संशोधन  :

 1-1-1987  से  31-12-1991  तक  की  5  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  पत्तन  न्‍्यासों  और  गोदी
 श्रमिक  बोर्डों  के  उपाध्यक्ष  तथा  अन्य  अधिकारियों  के  संशोधित  वेतनमान  इस  प्रकार  होंगे  :---

 मोजूद  वेतनमान  संशोधित  वेतनमान
 (२० )

 अध्यक्ष

 लो०  उ०  ब्यू०  को  अनु  लो

 बम्बई  4000-125-4500  8500-20:  -9500
 कलकत्ता

 लो०  उ०  व्यू०  को  अनुसूची

 मद्रास
 विजाग  एवं  3500-100-4000  7500-200-8 500
 कोचीन

 लो०  उ०  ब्यू०  को  अनुसूची

 कांडला  6500-17:-7550
 मुल्गांव
 पारादीप

 न्यू  मंगलौर
 ओर  टूटीकोरिन

 जवाहर  लाल  नेहरू  पत्तन  न्यास  के  अध्यक्ष  के  मामले  में  मोजूद  व्यवस्था  जारी  रहेगी  ।
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 पसन  स्यासों  के  उपध्य्यक्ष

 मौजूदा  वेतनमान  संशोधित  वेतनमान

 (२०)  (२०)

 बम्बई

 कलकत्ता  3500-100-4000  7500-200-8  500
 जे०  एन०  पी०  टी०

 कोचीन

 मद्रास  2550-100--3450  5150-175-6900
 विजाग

 कांडला

 मुरगांव
 न्यू  मंगलौर  2450-100-3350  5000-175-6750
 पारादीप  और

 टूटीकोरिन

 गोदी  श्रमिक  बोर्डों  के  उपाध्यक्ष

 बम्बई  2090-75-2390-100-3190  4350-1  25
 कलकत्ता  2090-75-2390-100-2890  4350-150-4950-175-6000

 मद्रास
 कोचीन

 कांडला  मौजूदा वेतनंमानों के विपरीत अन्य अधिकारियों के  संशोधित

 मुरगांव
 विजाग

 अन्य  अधिकारी

 मौजूदा  वेतनमानों  के  विपरीत  अन्य  अधिकारियों  के  संशोधित  वेतनमान  इस  प्रकार  होंगे  :--

 क्रम  सं०  गैजूदा  वेतनमान  प्रस्तावित  वेतनमान

 )  (२०)

 2  3

 1  2100-90-2550-100-3150
 2150-100-3650

 2200-100-4100

 रो  ९-60-1700  2550-100-4150
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 रो  ०-60-  680

 रो  ०-60-2020

 ०  रो  ०-

 ०-60-2200

 0-2570
 ०-70-2600

 रो  ०-100-2870

 ०-1  00-2890  90

 सभी  अधिकारी  जिन्हें  1-1-92  के  पश्चात  उपर्युक्त
 किया  जा  सकता  उनकी  नियुक्ति  2100-90-2550-
 31-12-91  को  अथवा  तक  वेतन  रोल  पर  मौजूदाः  कमंचारियों  को  उनके  कामिकों

 13  1991

 है

 2350-160-2550-120-4230

 2950-120-4270

 3250-120-4690

 2400-100-2600-12C-5000

 3350-120-5150

 3350-120-4790-140-5350

 40-5430

 3750-150-5570

 3350-1

 3750-140-£  20

 4350-150-4950-175-6000

 3750-140-5570-175-6445

 4350-150-4950-175-6525  5

 6700-200-7700

 के  वेतनमान  में  सी
 :  50  २०  के  वेतनमान

 घे  नियुक्त
 में

 | के तौर पर



 22  1913  )  लिखित  उत्तर

 2150-100-3650  रु०  का  वेतनमान  अनुमत  2150-100-3650  २०  का  वेतनमान  ऐसे
 कमंचारी  पर  भी  लागू  होगा  जो  1-1-92  को  अथवा  इसके  पश्चात  नियुक्त/पदोन्‍नत  किए  जाएंगे  ।

 (ii)  महंगाई  भत्ता

 1-1-1987  7  के  अनुसार  ए०  आई०  सी०  पी०  आई०  685  पर  औद्योगिक  महंगाई  भत्ते  को
 संशोधित  बेतनतान  में  मिला  दिया  गया  है  और  इसलिए  उस  तारीख  को  देय  महंगाई  भत्ता

 होगा  ।  ए०  आई०  सी०  पी०  आई०  685  में  महंगाई  भत्त  के  लिए  उतार  और  चढ़ाव  को  इस  सम्बन्ध
 में  लो०  उ०  ब्यू०  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए  गए  मार्गनिर्देशों  के अनुसार  1.65  रू०  प्रति  प्वाइट
 की  दर  से  वृद्धि/कमी  करके  नियन्त्रित  किया  जाएगा  |  यदि  सरकार  ओद्योगिक  महंगाई  भत्ते  की  1.65
 रु०  प्रति  प्वाइंट  की  दर  को  संशोधित  करती  है  तो  संशोधित  दरें  भी  ऐसे  संशोधन  की  तारीख  से  लागू
 होगी

 (iii)  गतिरोघ  बेतन  वद्धियां

 लो०  उ०  ब्यू०  के  मा्गनिदेशों  को  महेनजर  रखते  हुए  उपर्युक्त  संशोधित  वेतनमानों  में
 स्थिरता  बेतन  वुद्धियां  स्वीकार्य  नहीं  होंगी  '

 (iv)  उपयक्तता  लाभ

 उन  सभी  कमंचारियों  जो  31-12-1986  को/तक  सेवा  में  के  मामले  में  1-1-87  के

 अनुसार  संशोधित  वेतनमानों  में  वेतन  निर्धारिण  के  लिए  निम्नलिखित  उपयुक्तता  राशि  अनुमत  होगी  ।

 क्रम  मौजूदा  वेतबमान  उपयुक्तता
 सं०  राशि

 1  2  3

 4.  800

 2.  550

 3.  1150--1950  650

 4.  1060--198 0  600

 5.  1360--2020  400

 6.  1515--2175  450

 7.  600

 8.  800

 9.  800

 10.  850
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 1  2  3

 11.  1760--2670  850

 12.  1560--2870  800

 13.  850

 14.  90  950

 15.  850

 16.  950

 17.  2300--3200  1050

 18.  2250--3250  1000

 19.  2400--3300  1100

 20.  2450--3450  1150

 21.  2550--3450  1150

 22.  2650--3550  1200

 23.  3000--3700 ,  1200

 24.  3500--4000  1200

 25.  4000--4500  1500

 (v)
 (0)  एक्टनेज  भत्ता

 (1)  रात्रि  कार्य  भत्ता

 (iii)  दूरी  भत्ता

 (iv)  टनेज  भत्ता

 (५)  कोल्ड  मूव  भत्ता

 (vi)  आडेस  ड्यूटी  भत्ता

 (vii)  नदी  सुधार  भत्ता

 इन  भत्तों  के आधार  की  पुनः  संरचना  के  लिए  इन  भत्तों  से  सम्बन्धित  मामले  को एक  समिति
 को  भेजने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ऐसी  जांच  तथा  उस  पर  सरकार  के  निर्णय  के  लम्बित  रहने  की
 स्थिति  में  पत्तन  न्यासों  के  मेरीन  अधिकारियों  को  इन  भत्तों  की  मौजूदा  दर  में  70%  की  तदर्थ  वृद्धि  को

 अनुमति  दी  जाएगी  ।  यदि  इन  भत्तों  का  भुगतान  वेतन  की  भश्रतिशतता  के  रूप  में  अथवा  भत्तों  की  राशि
 को  उस  वेतन  में  शामिल  किया  जा  रहा  है  तो  बह  31-12-1986  को  प्राप्त  कर  रहा  था  तो  उसे
 1-1-1987  से  70  प्रतिशत  वृद्धि  दी
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 (५)  संशोधित  वेतनमानों  में  बेतन  का  निर्धारय

 1-1-1987  के  अनुसार  संशोधित  वेतनमान  में  मूल  वेतन  का  निर्धारण  इस  प्रकार  किया
 जाएगा  :--

 (i)  1-1-1987  के  अनुसार  मौजूदा  वेतनमान  में  मूल  वेतन  ।

 जमा  1-1-1987  के  अनुसार  वास्तविक  मूल  वेतन  से  सम्बन्धित  प्रथम  तदर्थ  राहत  ।

 जमा  1-1-1987  के  अनुसार  ए०  आई०  सी०  पी०  आई०  685  पर  838.35  रु०  का
 ओद्योगिक  महंगाई  भत्ता  ।

 जमा  इस  पंरा  के  उपर्युक्त  (iv)  में  उल्लिखित  लाग्रू  उपयुक्तता  राशि  ।

 (ii)  यदि  उपयु क्त  (५)  के  अनुसार  निकाला  गया  कुल  योग  समनुवर्ती  संशोधित  वेतनमान  के
 स्तर  में  है  तो उसी  स्तर  पर  वेतन  निर्धारण  किया  जाए  ओर  यदि  ऐसा  स्तर  संशोधित  वेतनमान  में
 उपलब्ध  नहीं  है  तो  वेतन  निर्धारण  अगले  ऊंचे  स्तर  पर  किया  जाए  ।

 (४)  इस  मन्त्रालय  के  1990  के  पत्र  ए-27014/1/90-पी०  द्वारा
 1  1987  से  दी  गई  दुसरी  तदर्थ  राहत  उपयुक्तता  लाभ  में  मिल  जाएगी  ।

 (iv)  किसी  भी  प्रकार  का  व्यक्तिगत  व्यक्तिरत  विशेष  भत्ता  नियोजन
 प्रोत्साहन  को  इत्यदि  उपयुकतता  राशि  में  मिल  जाएगा  ।

 (५)  यदि  न्यूनतम  संशोधित  वेतनमान  मौजूदा  मूल  वेतन  जमा  प्रथम  तदर्थ  राहत  जमा  ए०
 आई०  सी०  पी०  आई०  685  के  बराबर  महंगाई  भत्ता  जमा  उपयुक्तता  राशि  के  कुल  योग  से  अधिक  है
 तो  ऐसे  अधिकारी  का  वेतन  निर्धारण  संशोधित  वेतनमान  के  न्यूनतम  स्तर  पर  किया

 यदि  मोजुदा  मूल  वेतन  जमा  प्रथम  तदर्थ  राहृत  जमा  ए०  आई०  सी०  पी०  आई०  685  के
 बराबर  महंगाई  भत्ता  जमा  उपयुक्तता  राशि  का  कुल  योग  संशोधित  वेतनमान  के  अधिकतम  स्तर  से
 अधिक  है  तो  ऐसे  अधिकारी  का  वेतन  निर्धारण  संशोधित  वेतनमान  के  अधिकतम  स्तर  पर  किया  जाए
 तथा  बढ़ी  हुई  राशि  को  व्यक्तिगत  वेतन  माना  जाए  ।

 ।  1987  के  बाद  किसी  ग्रेड  में  नियुक्त  किए  गए  अथवा  उच्च  ग्रेड  में  पदोन्‍नत
 किए  गए  अधिकारी  का  वेतन  निर्धारण  वेतन  निर्धारण  से  सम्बन्धित  सामान्य  नियमों  के  अनुसार  किया

 नए  वेतनमानों  में  वेतन  निर्धारण  के  फलस्वरूप  यदि  किसी  ऐस  अधिकारी  का  वेतन
 निर्धारण  जो  उसी  वेतनमान  और  पदोन्नति  क्रम  वाल  दूसरे  अधिकारो  से  वरिष्ठ  है  और  मोजदा

 वेतनमान  में  अधिक  वेतन  प्राप्त  कर  रहा  वेतन  निधोरण  के  समय  उसके  कनिष्ठ
 अधिकारी  के  वेतन  से  कम  स्तर  पर  निर्धारित  होता  है  अथवा  कनिष्ठ  अधिकारी  को  वेतन  वृद्धि  मिलने
 के  बाद  कम  हो  जाता  है  तो  वरिष्ठ  अधिकारी  का  वेतन  स्तर  कनिष्ठ  अधिकारी  के  वेतन  स्तर  से  अधिक
 किया  जाए  ।

 (४)  संशोधित  वेतनमान  में  उपयु क्‍त  तरीके  से  निर्धारण  के  पश्चात  अमली  वेतन  वृद्धि  उपयुक्त
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 में  शामिल  मामलों  को  छोड़कर  मौजूदा  वेतनमान  में  ली  गई  पिछले  वेतन  बृद्धि  के  एक  वर्ष

 पश्चात  देय  होगी  ।

 नियत  यात्रा  भत्ता

 इस  समय  विशिष्ट  अधिकारियों  को  नियत  यात्रा  भत्ते  का  भुगतान  वाहन  के  स्वामित्व  के  वर्गर
 मासिक  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  इस  भत्ते  के  भुगतान  से  सम्बन्धित  मामले  की  जांच  करने  का
 निर्णय  लिया  गया  ऐसी  जांच  तथा  उस  पर  सरकार  के  निर्णय  के  लम्बित  रहने  की  स्थिति  में  300
 रु०  प्रतिमाह  प्रति  जो  पहले  से  ही  यह  प्राप्त  कर  रहे  की  दर  से  नियत  यात्रा  भत्ते  का

 भुगतान  जारी  निम्नलिखित  के  प्रावधानों  के  अनुसार  वाहन  रखने  वाले  मेरीन  अधिकारी
 नियत  यात्रा  भत्ते  के  स्थान  पर  वाहन  भत्ता  ले  सकते  हैं  ।

 (५4)  वाहन  भत्ता

 यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  पत्तन  ओर  गोदी  श्रमिक  बोडों  के  अधिकारियों  को  उसी  दर  और
 उसी  शर्त  पर  वाहन  भत्ता  स्वीकृत  और  अनुमत  होगा  जेसाकि  एस०  के  अन्तगंत  केन्द्र  सरकार
 के  कमंचारियों  पर  लागू  एस०  के  अन्तग्ंत  शर्तों  की  पूर्ति  के  अध्यधीन  पत्तन  न्यासों  तथा
 गोदी  श्रमिक  बोर्डों  के  न्यासी  मण्डल  अधिकारियों  के  लिए  वाहन  भत्ता  स्वीकृत  करने  के  लिए  सक्षम

 दोंगे  ।

 (5)  सकान  किराया  भत्ता

 नगर  प्रतिपृति  भत्ता

 के  साप्ताहिक  दिन  अयवा  अवकाश  के  दिन

 लोक  उद्यम  ब्यूरो  ने  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  कार्यकारियों  क ेमकान  किराया  नगर
 प्रतिपूर्ति  भत्ता  इत्यादि  की  दर  की  जांच  करने  के  लिए  एक  काय॑  दल  नियुक्त  करने  का  निर्णय  लिया

 ऐसी  जांच  तथा  उस  पर  सरकार  के  निर्णय  के  लम्बित  रहने  की  स्थिति  में  पत्त  न/गोदी  श्रमिक  बो्डों
 के  अधिकारियों  को  मकान  किराया  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  तथा  साप्ताहिक  आराम  अथवा  अवकाश
 के  दिनों  में  कार्यों  के लिए  भत्ते  का  भुगतान  संशोधित  वेतनमान  की  मौजूदा  दरों  पर  किया  जाएगा  ।

 (x)  सकान  किराए  को  बसूलो

 पत्तन  न्यास  आवास  में  निवास  के  लिए  मकान  किराए  की  वसूली  निम्नलिखित  दरों  पर  को
 जाएगी  :---

 (1)  पात्रतानुसार  आवास  के  लिए  संशोधित  मूल  वेतन  का  10  प्रतिशत
 अथवा  स्टेंढडं॑  किराया  इनमें  से  जो  भी
 कम  हो  ।

 (2)  पात्रता  से  एक  स्तर  नीचे  के  संशोधित  मूल  वेतन  का  74  प्रतिशत
 आवास  के  लिए  अथवा  उस  श्रेणी  के  आवास  के  लिए

 पात्र  अधिकारों  द्वारा  देय  अधिकतम
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 जाएंगे  ।

 किराया  अथवा  स्टेंडडं  इनमें
 से  जो  भी  न्यूनतम  हो  ।

 (3)  पात्रता  के  एक  स्तर  से  अधिक  बेतन  का  5  प्रतिशत  अथवा  उस  श्रेणी
 नीचे  के  आवास  के  लिए  के  आवास  के  लिए  पात्र  अधिकारी  द्वारा

 देय  अधिकतम  किराया  स्टेंडड
 इसमें  से  जो  भी  न्यूनतम  हो  ।

 स्टेंडड  किराए  की  गणना  के  लिए  मूल  नियमों  के  अंतर्गत  निर्धारित  सिद्धांत  इस्तेमाल  किए

 (xi)  प्रेक्टिसबंदी  भत्ता

 चिकित्सा  अधिकारी  के  लिए  समान  दरों  पर  प्रैक्टिसबन्दी  भत्ता  स्वीकायं  होगा  जो  नीचे  दिए  गए
 वेतनमान  पर  निर्भर  करेगा  :--

 2150  रु०  से  2999  रु०  के  बीच  वेतन  २5600  रु०

 3000  ०  से  3699  रु०  के  बीच  वेतन  =850  रु०

 3700  रु०  से  5999  रु०  के  बीच  वेतन  950  ०

 6000  ओर  इससे  अधिक  वेतन  =  1000  शु०

 (xii)  डिजाइन  भत्ता

 डिजाइन  भत्ते  की  दरों  में  इस  प्रकार  संशोधिन  किया  जाएगा  :--

 (i)  उप  प्रमुख  अभियंता  एवं  =200  रु०  से  300  ९०  प्रतिमाह
 अधीक्षक  अभियंता

 (॥)  वरिष्ठ  कार्यकारी  = 150  छ०  से  225  २०  प्रतिमाह
 कनिष्ठ  कार्यकारी
 कार्यकारी  अभियंता

 (iii)  कनिष्ठ  कार्यकारी  अभियंता  5-80  छू०  से  125  २०  प्रतिमाह
 सहायक  अभियंता

 (xiii)  वर्दो/बोइलर  सूट  भत्ता  ओर  गंस  भत्ता

 भत्ता  वृद्धि

 वर्दी/बोइलर  सूट  भत्ता  मौजूदा  दरों  पर  80  प्रतिशत

 मेंस  भत्ता  मौजूदा  दरों  पर  75  प्रतिशत

 यदि  भत्तों  का  भुगतान  वेतन  के  प्रतिशत  के  रूप  में  किया  जा  रहा  है  अथवा  वेतन  से  सबद्ध  किया
 जा  रहा  ह  तो  भत्तों  की  राशि  में  जो  एक  अधिकारी  31-12-1986  को  प्राप्त  कर  रहा
 1-1-1987  से  70  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  जाएगी  ।
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 (5५)  यात्रा/दोरे  पर  देनिक  भत्ता

 अलग  से  आदेश  जारी  किए  जाएंगे  ।  तब  तक  मौजूदा  व्यवस्थाओं  को  जारी  रखा  जाएगा  ।

 (5५)  पत्तन  विशेष  पर  लागू  भत्त

 पत्तन  विशेष  पर  लागू  भत्तों  में  इस  प्रकार  संशोधन  किया  जाता  है  :--

 कलकत्ता

 ।.  बेस  से  दूर  रहने  का  भत्ता

 2.  हाबंर  ड्यूटी  भत्ता

 3.  अवरोधन  भत्ता

 4.  पायलट  जहाजों  पर  कार्यकारी
 अधिकारी  के  रूप  में  कायं  कर

 रहे  दूसरे  अधिकारी  का  विशेष
 बेतन

 5.  सहायक  सर्वेक्षक  जब  वह  निकर्षक
 पर  नियक्‍त  होता  सर्वेक्षक
 पार्टी  के  प्रभारी  अधिकारी  के
 रूप  में  जाना  जाता  का
 बेतन  प्रभार

 6.  कनिष्ठ  अभियंता  का  विशेष
 वेतन  जब  उससे  दूसरे
 कारी  अथवा  श्रेणीना  के  जहाज
 पर  प्रभारी  अभियंता  के  रूप
 में  कायं  करने  के  लिए  कहा
 जाता  है जाता  ह

 7.  सहायक  गोदी  मास्टर  और
 बर्थिग  मास्टर  का  जेब  भत्ता

 8.  लाइटनिंग  अधिकारियों  के

 लिए  मंसिंग  और  वाहन  भत्ता
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 बेस  से  दूर  रहने  के  प्रत्येक  दिन  के  लिए
 बेतन  का  आधघा  प्रतिशत  ।

 वर्तमान  पदधारियों  के  लिए  मौजुदा  दर  को
 उनके  पद  रिक्त  करने  तक  जारी  रखा

 24  घंटे  अथवा  पहले  48  घंटे  के  भाग  के
 अवरोधन  के  लिए  वेतन  का  2  प्रतिशत
 और  24  घंटे  अथवा  उसके  बाद  में  उसके
 भाग  के  लिए  वेतन  का  3  प्रतिशत  ।

 200  to  प्रतिमाह

 200  %०  प्रति  माह

 200  to  प्रति  माह

 50  २०  प्रतिमाह

 600  ३०  प्रतिमाह
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 अीननननननीन-गमनीनीनननी  नी  ननीनीीणन  नी  नी  ण/े/थघघ

 9.  वरिष्ठ  शिपराइट  के  लिए  200  ९०  प्रतिमाह
 विशेष  वेतन

 नव  तृतीकोरिन  एवं  पारादोप

 सम्द्री  यात्रा  भत्ता

 ड्राई-डाकिंग  सुविधाओं  के  अभाव  के  कारण  तृतीकोरिन  और  पारादीप
 पत्तनों  पर  सामान्य  वेतन  और  वेतन  भत्तों  (वाहन/नियत  यात्रा  भत्ता  जहां  भी  देय  हो  के

 रिक्त  निम्नलिखित  दरों  पर  समुद्री  यात्रा  भत्ते  का  भुगतान  किया  जाएगा  ।

 (i)  यह  पत्तन  से  रवानगी  की  तारीख  से  वापस  लौटने  की  तारीख  तक  मुल  वेतन  के  31%
 प्रतिशत  के  बराबर  आउट-स्टेशन  भत्ता  ।

 (ii)  क्राफ्ट  के  बोर्ड  पर  निशुल्क  आवास  ओर  मंपस्तिंग  सुविधा  तथा  जहां  ये  उपलब्ध  नहीं  हैं
 वहां  सामान्य  पत्तन  नियमों  के  अनुसार  देतिक  भत्ता  ।  जहां  लाजिग  अथवा  निशुल्क  मंस

 सुविधा  उपलब्ध  कराई  जाती  है  वहां  50  प्रतिशत  की  सामान्य  दर  पर  दनिक

 (17)  अन्य  पत्तन  पर  ठहरने  की  अवधि  के  लिए  200  र०  प्रति  माह  तदर्थ  अनुग्रह  राशि  का
 और

 (९)  समुद्री  यात्रा  अवधि  के  लिए  प्रत्येक  दिन  हेतु  तीन  दिन  के  वेतन  को  के
 बराबर  समुद्री  यात्रा  भत्ता  ।

 कांडला

 बाडोनार  भत्ता

 यह  भत्ता  मौजूदा  दरों  पर  जारी  रहेगा  ।

 विशाखापत्तनम  :

 विशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  में  उप  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  के  एक  पद  तथा  बरिष्ठ  चिकित्सा
 अधिकारी  के  एक  पद  के  लिए  असुसज्जित  किराया  युक्‍त  क्वार्टर  सुविधा  इस  शर्त  पर  दी  गई  है  कि  वे
 रात्रि  में  राउण्ड  आपातकालीन  ड्यूटी  देना  इत्यादि  जंसे  कार्य  करेंगे  जो  सामान्य  तौर  पर
 अस्पतालों  में  रेजीडेंट  चिकित्सा  अधिकारियों  को  सौंपे  जाते

 गेर  भरोन  अधिकारियों  के  लिए  अन्य  भत्ते

 बम्बई  पत्तन  न्यास  में  चिकित्सा  अधिकारी  ओर  प्रभारी  डिस्पेंसरी  एबं  टी०
 व्वी०  क्लिनिक  के  प्रभार  भत्ते  को  बढ़ाकर  250  २०  प्रतिमाह  कर  दिया  गया

 कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  जिन  सुरक्षा  अधिकारियों  को  वर्दी  मिलती  उन्हें  20  ०  प्रति
 माह  घुलाई  भत्ता  दिया  जाए  ।

 980-1930  Go  के  के  वेतनमान  में  बम्बई  के  पत्तन  सुरक्षा  तथा
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 अग्नि  शमन  अधिकारी  तथा  मद्रास  में  अग्नि  सुरक्षा  अधिकारी  तथा  सहायक  सुरक्षा  अधिकारियों  को
 250  २०  प्रतिमाह  विशेष  वेतन  प्रदान  किया  जाता  है  ।

 कोचीन  पत्तन  न्यास  के  अध्यक्ष  के  निजी  सचिव  को  लोक  सम्पर्क  कार्य  के  लिए  विशेष
 वेतन  को  बढ़ाकर  300  रु०  प्रतिमाह  किया  जाता  है  ।

 उपर्युक्त  में  विरिष्ट  रूप  स ेशामिल  न  किए  गए  भत्तों  को  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि
 के  अनुसार  90%  बढ़ाया  जाता

 जल्पाथधि  रिक्तियों  पर  स्थापन्न  रूप  से  नियक्ति

 इस  समय  छट्टी  रिक्ति  यदि  45  दिन  की  अवधि  से  कम  न  हो  तो  स्थानापन्‍न  नियुक्ति  को  जाती
 है  ।  पत्तनों  की  प्रचालन  अपेक्षाओं  के  विशिष्ट  स्वरूप  की  दुष्टि  से  यदि  रिक्ति  15  दिन  अथवा  अधिक
 अवधि  के  लिए  हो  तो  रिक्ति  को  भरा  जा  सकता  तथापि  यह  उन  पदों  पर  लाग्र  नहीं  होगा  जिनकी
 नियुक्ति  प्राधिकारी  केन्द्र  सरकार  है  ।

 छुट्टियों  तथा  अजित  छुट्टियों  क ेलिए  नकद  भुगतान

 अजित  छुट्टियों  क ेसंचयन  की  वर्तमान  सीमा  180  दिन  से  240  दिन  की  जाएगी  ।  इसके
 परिणामस्वरूप  इस्तीफा  देने  पर  नकद  भुगतान  का  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  90  दिन  की  अधिकतम
 सीमा  को  बढ़ाकर  120  दिन  किया  जाएगा  ।  सेवा  निवृत्ति  के समय  पर  अजित  छुट्टियों  के नकद  भुगतान
 के  लाभ  को  भी  बढ़ाकर  240  दिन  किया  जाता  है  ।

 बतंमान  नियमों  के  अन्तगंत  तथा  ।!  के  अधिकारियों  के  लिए  अजित  छुट्टियों  क ेनकद
 भुगतान  की  सीमा  किसी  अधिकारी  के  खाते  में  जमा  छुट्टियों  का  50%  है  बशर्तें  न्यूनतम  7  दिन  की
 छुट्टियां  उपयोग  कर  ली  गई  हों  ।

 अजित  छुट्टियों  के  लिए  नकद  भुगतान  करते  समय  केवल  वेतन  और  महंगाई  भत्ते  की  गणना  की
 भकान  किराए  नगर  प्रतिपूति  भत्ते  अथवा  अन्य  किसी  भत्ते  की  गणना  नहीं  की  जाएगी  ।

 यदि  सावंजनिक  उद्यम  ब्यूरो  द्वारा  कोई  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए  हों  तो  उनका  पालन  किया
 जाएगा  ।

 आवाध  निर्माण  अप्रिम

 अलग  से  आदेश  जारी  किए  जाएंगे  ।  उस  समय  तक  मौजूदा  आदेश  जारी  रहेंगे  ।

 (7४5)  बाहन  अग्रिम  तथा  अन्य  अधिम

 महापत्तन  न्यासों/गोदी  श्रमिक  बोर्डों  के  तथा  के  अधिकारियों  के  लिए  वाहन
 अग्रिम  तथा  अन्य  अग्रिम  उन्हीं  दरों  और  उन्हीं  शर्तों  के  अध्यधीन  स्वीकायं  होंगे  जो  केन्द्रीय  सरकारी
 अधिकारियों  पर  लागू

 (xxi)  सन्तान  क्षिक्षक  भत्ता  तथा  ट्यूशन  फोस  को  प्रतिपूति

 यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  महापत्तन  न्‍्यासों  और  गोदी  श्रमिक  बोडें  के  तथा
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 $$

 के  अधिकारियों  के  बच्चों  के  लिए  शिक्षण  भत्ता  तथा  ट्यूशन  फीस  की  प्रतिपूर्ति  उन्हीं  दरों  और  पैटन॑  तथा
 र  अधिकारियों  के  लिए  लागू  हैं  । उन्हीं  शर्तों  के अध्यधीन  की  जाएगी  जो  केन्द्रीय  सर

 (xxii)  पदों  का  स्तर  बढ़ाना

 का Cif

 विभिन्‍न  पत्तनों  में  18  श्रेणियों  के  पदों  का  स्तर  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  गया  है  जिसके  ब्यौरे
 निम्न  प्रकार  हैं  :--

 पद

 बस्बई

 सहायक  मुख्य  चिकित्सा
 अधिका  री

 वरिष्ठ  डेस्टल  सजंन

 बायो  कंमिस्ट

 सहायक  प्रबन्धक

 मुख्य  सुरक्षा
 अधिका री

 कलकत्ता

 उप-मुख  सतकंता
 अधिकारी

 सुरक्षा  तथा  प्रदूषण
 निवारण  अधिकारी

 सहायक  सम्पादक

 हिन्दी  अधिकारी

 पारादोप

 सचिव

 विधि  अधिका री

 मौजूदा  लागू
 वेतनमान

 बढ़ाकर  निम्नलिखित
 वेतनमान  किया

 गया

 ्

 1560-2400  रु०

 1060-1980  र०

 1060-1980  &o

 1560-2400  to

 1560-2400  रु०

 1560-2400  रु०

 1060-1980  रु०

 980-1930  Go

 9850-1930  रु०

 1760-2670  %o

 1060-1980  रु०

 2990-2890  रु०

 1560-2400  &o

 1560-2400  रु०

 1760-2600  रु०

 1760-2600  रु०

 2090-2890  ०

 1560-2400  रु०

 1060-1980  ०

 1060-1980  रु०

 2093-2890  रु०

 1560-2400  @

 बढ़ाए  गए  वेतनमान
 के  लिए  तदनुरूपी

 संशोधित  वेतनमान

 4

 4350-6000  रु०

 3350-5150  &o

 3350-5150  रु०

 3750-5430  रु०

 3750-:430  र०

 4350-6000  ₹०

 3350-5150  o

 2350-4230  रु०

 2350-4230  ₹०

 4350-6000  रु०

 3350-5150  ₹०
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 हिन्दी  अधिकारी

 यातायात  प्रबन्धक

 न्यू  भंगलोर

 सम्पदा  अधिकारी

 चिकित्सा  अधिकारी

 मैरीन  सर्वेक्षक

 विशाखापत्तनम

 प्रमुख  चिकित्सा
 अधिकारी

 वित्त  सलाहकार  और

 1760-2670  रु०

 980-1930  रु०

 980-1930  रु०

 980-1930  रु०

 1760-2670  र०

 2090-2890  र०

 1060-1980  ₹०

 2090-2890  रु०

 1060-1980  र०

 1060-1980  रु०

 1060-1980  रु०

 2060-2890  रु०

 2250-3250  र०

 2350-4230  २०

 4350-6000  &o

 23°  0-4230  %०

 2350-4230  %o

 2350-4230  रु०

 4350-6000  रु०

 4650-6575  रु०

 प्रमुख  लेखा  अधिकारी

 अपरेंटिश  बबिग  सास्टरों  को  बजीफा

 अपरेंटिश  बिग  मास्टरों  को  दिया  जाने  वाला  वजीफा  बढ़ाकर  1100  vo  प्रति  माह  कर  दिया
 जाएगा  ।

 पदों  का  वर्गोकरण

 पदों  का  वर्गीकरण  इस  प्रकार  किया  गया  है  ;--

 वेतनमान  :  और  श्रेणी  11  पद

 वेतनमान  :  से  श्रेणी  |  पद

 (77९)  बकाया  राशि  का  भुगतान

 बेतनमान  संशोधन  के  कारण  बकाया  राशि  का  अधिवरियों  को  इस  सम्बन्ध  मे  दिए
 गए  अग्रिम  भुगतान  के  समायोजन  के  बाद  नकद  भुगतान  किया

 लागू  होने  को  तारोख

 (i)  वेतनमान  में  महंगाई  भत्ता  जारी  प्रैक्टिस  बन्दी  भत्ता  और  डिजाईन
 भत्ता  सम्बन्धी  जादेश  वेतन  संशोधन  की  तारीख  से  लागू  होगे  ।

 (ii)  मकान  किराया  सी०  सी०  ए०  और  मकान  किराए  की  वसूली  सम्बन्धी  आदेश
 1-4-1987  987  से  लागू  होंगे  ।
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 (9)  यात्रा  भत्त  वर्दी  भत्त  मंश  यात्रा/टूर  पर  दैनिक  भत्ते  सम्बन्धी  आदेश  1-7-1990
 से  लागू  होंगे  ।

 (iv)  शेष  निर्णय  इन  आदेशों  के  जारी  करने  की  तारीख  से  लागू

 यह  वित्त  मन्त्रालय  की  सहमति  से  डायरी  सं०  40  ०  एफ०  दिनांक
 25-10-1991  के  तहत  जारी  किया  गया  है  ।

 go/-

 जोशी )

 संयुक्त  सचिव  भारत  सरकार

 प्रतिलिपि  प्रेषित  :--

 1.  वित्त  लोक  उद्यम  ब्यूरो  ब्लाक  नं०  12,  सी०  जी०  ओ०  लोधी
 औद्योगिक  नई  दिल्‍ली  ।

 2.  वित्त  सलाहकार

 3,  प्रबन्ध  निदेशक  पी०  प्रत्येक  2  प्रतियां

 4.  उप  सचिव

 5.  श्री  आर०  वी०  अध्यक्ष  अखिल  भारतीय  पत्तन  न्यास  और  डाक  लेबर  बोर्ड

 कारी  माफंत  :  मुरगांव  मुरगांव  हाबंर

 संयुक्त  भारत  सरकार

 अल्कालॉयड  नोमच

 3734.  डा०  लक्ष्मी  मारायण  पाण्डेय  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे

 क्‍या  अल्कालॉयड  मध्य  प्रदेश  का  विस्तार  करने  अथवा  इसको  दो  पारियों
 में  चलाने  की  लगातार  मांग  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विस  सन्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  रामेश्यर  :  और  सरकारी  अफोम  तथा
 अल्कालायड  बक्स  के  कमंचारी  संघ  ने  सरकार  से  अल्कालायड  संयंत्र  को  दो  परियों
 में  चलाने  का  अनुरोध  किया  नीमच  स्थित  अल्कालायड  संयंत्र  के  इन्जीनियरी  मेसस

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  लि०  ने  अभिमत  प्रकट  किया  है  कि  यह  उचित  होगा  यदि  संयत्र
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 गधिकारियों  द्वारा  सीधे  ही  द्वितीय  पारी  शुरू  करने  से  पूर्व  पात्र-दर-पात्र  सामग्री  शेष  के  ब्यौरे  तैयार  कर

 लिए  ताकि  यह  पुष्टि  की  जा  सके  कि  काय॑-प्रक्रम  की  किसी  अवस्था  में  कोई  रुकावट  नहीं  है  ।

 मेससे  राष्ट्रीय  ओद्योगिक  विकास  निगम  लि०  की  .  कनीकी  सलाह  के  अनुत्तार  कारंवाई  हुरू  कर  दी

 गई  है  ।

 सुरक्षा  नासिक  में  डाक  टिकटों  को  छपाई

 ]
 3735.  क्री  राम  नाईक  :  क्या  विक्त  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सुरक्षा  नासिक  में  छापी  गई  राजस्व  डाक  टिकरों  तथा  कोर्ट  फीस  टिकटों  पर
 अच्छी  तरह  गोंद  नहीं  लगाया  जाता

 यदि  तो  इसके  फलस्वरूप  स्टाकਂ  में  पड़ी  टिकटों  का  मूल्य  क्या

 छपाई  के  दोरान  अनुश य  छीजन  कितने  प्रतिशत  है  तथा  1990-91  के  दोरान  वास्तविक
 छीजन  कितनी  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  काय्यंवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  डाक  विभाग  से  टिकटों  पर  पर्याप्त
 गोंद  न  लगे  होने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें  मिली

 टिकटों  का  कोई  बेकार  भ्ण्डार  नहीं  ट्ै  । टिकटों  पर  सही  ग्रोंद  लगाने  का  सुनिश्वयन  करने
 के  लिए  सख्त  निर्देश  जारी  किए  गए

 छपाई  के  अनुज्ञ  य  छीजन  का  प्रतिशत  2.5  वर्ष  1990-91  के  दौरान  गोंद
 लगाने  का  काम  मैससे  श्री  विध्या  पेपर  मिल  तथा  मैंससं  गांधी  इंडस्ट्रियल  कारपोरेशन  को  सौंपा  गया
 था  ।  मैससं  गांधी  इण्डस्ट्रियल  कारपोरेशन  द्वारा  गोंद  लगाए  गए  तथा  पूति  किए  गए  कागजों  के  छीजन
 का  प्रतिशत  2.38  मंससं  श्री  विध्या  पेपर  मिल  द्वारा  पूर्ति  की  गई  1202  रीलों  में  से  अभी  तक
 1107  रीलों  का  उपयोग  किया  गया  है  तथा  शेष  95  रीलों  का  अभी  उपयोग  किया  जाना  उपयोग
 किए  गए  भाग  के  छीजन  का  प्रतिशत  5.7  प्रतिशत

 भारत  प्रतिपूर्ति  नासिक  रोड  द्वारा  मामले  को  मंससं  श्री  विध्या  पेपर  मिल  के
 साथ  उठाया  गया  है  ।  पार्टी  द्वारा  की  गई  पूति  की  उपयुकतता  रिपोर्ट  कागज  के  हिसाब-किताब  को
 अन्तिम  रूप  देने  के  बाद  ही  जारी  की  पार्टी  को  भुगतान  कागज  के  हिसाब-किताब  को  अन्तिम
 रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही  किया  जाएगा  ।

 बेंकों  और  विशोय  संस्थाओं  के  कार्यकरण  का  निरोक्षण

 3736.  श्री  एम०  वो०  चन्द्रशेलर  मूर्ति  :
 श्री  बी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 क्या  वित्त  भन्‍त्रो  यह  बताने  को  क्रंपा  करेंगे  कि  :

 174



 ।

 22  1913  लिखित  उत्तर

 क्या  बेकों  ओर  वित्तीय  संस्थाओं  के  संचालन  के  समेकित  निरीक्षण  के  लिए  पर्याप्त  सांविधिक |
 शक्तियों  से  युक्त  एक  नियंत्रक  निकाय  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  दलथोर  :  से  वित्तीय  प्रणाली  के  -

 कार्यों  और  प्रक्रियाओं  से  सम्बन्धित  सभी  पहलुओं  की  जांच  करने  के  लिए  सरकार  ने  श्री  एम०
 नरसिहम  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  था|  समिति  ने  दिनांक  20

 1991  को  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी  भारतीय  रिजवं  बेंक  और  दूसरी
 सम्बद्ध  एजेंसियों  क ेसाथ  समिति  की  सिफारिशों  की  विस्तृत  जांच  करके  उसकी  रिपोर्ट  पर  कारंबाई  की
 जाएगी  ।

 रूई  का  उत्पादन  ओर  निर्यात

 3737.  श्री  राम  शरण  यादव  :  क्या  यस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दोरान  अब  तक  देश  में  रूई  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ

 इस  वर्ष  सूती  कपड़े  का  निर्माण  करने  के  लिए  रूई  की  कितनी  गाँठों  का  उपयोग  किया

 नई  औद्योगिक  नीति  में  मानव  निर्भित  कपड़े  ओर  कृत्रिम  तंतुओं  पर  उत्पादन-शुल्क  में
 कटौती  का  रूई  उत्पादकों  पर  क्या  प्रभाव

 क्या  सरकार  का  रूई  का  एक  बफर  स्टाक  बनाने  अथवा  इमका  निर्यात  बढ़ाने  का  विचार
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  अशोक  :  कपास  सलाहकार  बोड  ने  29
 1991  को  हुई  अपनी  बंठक  में  वर्ष  199  1-92  के  मौसम  के  दौरान  कपास  का  उत्पादन  त्पादन  130

 लाख  गांठ  होने  का  अनुमान  लगाया  है  ।  तथापि  देश  के  कुछ  भागों  में  बारिश  न  होने  के  का  रण
 शित  उत्पादन  पूर्वानुमान  से  कम  होने  की  संभावना

 1991  के  दौरान  मिल/विद्युतकरघा/हथकरा  क्षेत्रों  द्वारा  सूती  कपड़े
 के  निर्माण  के  लिए  अनुमानत  कपास  की  लगभग  लाख  गांठें  प्रयुक्त  की  बष  1990-91  के कपास  मौसम  के  दौरान

 इन
 क्षेत्रों  द्वारा  सूती  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिए  कपास  की  लगभग  83  लाख

 गांठें  प्रयुक्त  की  गयीं  ।
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 सरकार  ने  वर्ष  1985  की  वस्त्र  नीति  की  समीक्षा  करने  के  मामले  पर  कोई  अन्तिम

 निर्णय  नहीं  लिया

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 तस्करों  को  रिहा  करना

 3738.  थ्री  रास  शरण  यादव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  कितने  तस्करों  को  रिहा  किया  गया  और

 सलाहकार  बोड  द्वारा  उपरोक्त  अवधि  में  कितने  तस्करों  को  नजरबन्दी  से  रिहा  किया

 गया  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  (१)  ओर  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और
 तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  अन्तगंत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हर  वर्ष  सलाहकार  बोडों  द्वारा  रिहा
 किए  गए  तस्करों  कुल  रिहा  किए  गए  तस्करों  की  संख्या  नीचे  की  गई  है  :

 सलाहकार  बोडं  द्वारा  कुल  रिहा
 रिहा  किए  गए  किए  गए

 1989  227  731

 1990  322  948

 19391  146  623  ‘

 91  तक  अनन्तिम )
 _ ऊऊऊऋऊऋऑऊऑऋऊऋऊऋऑऋऔऑऔऋऋऑऑझऑऑझऑझ््र््न््््क्चजपि [|

 स्वापक  औषधि  एवं  मन:प्र  भावी  पदार्थ  अवेध  व्यापार  निवारण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय

 सलाहकार  बोडं  द्वारा  उक्त  अवधि  के  दौरान  रिहा  किए  गए  तस्करों  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :--

 1989  13

 1990  6

 1991  5

 91  तक  है

 स्वापक  औषधि  एवं  मन:प्रभावी  पदार्थ  अवध  व्यापार  निवारण  अधिनियम  से  सम्बन्धित  शेष

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथाशक्य  शीघ्र  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 कता  रेशम  निर्माताओं  को  सहायता

 3739,  श्री  राम  शरण  यादव  :

 क्री  वेवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :

 क्या  बस्च्र  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेशम  धागे  की  कमी  के  कारण  कता  रेशम  निर्माताओं  को  संकट  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  तथा  अग्रिम  लाइसेंस  एवं  पुनः  पूति  लाइसेंस  योजनाओं  के  कारण  रेशा  उद्योग  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 यर्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  में  रेशम-फोट  पालन  का  विकास

 3740.  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्या  बस्त्र  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान  सरकार  को  राज्य  में  रेशम-कीट  पालन  का  विकास

 करने  के  लिए  1990  के  दौरान  कोई  सहायता  प्रदान  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 राज्य  में  अब  तक  तत्सम्बन्धी  कितने  कार्यक्रम  लागू  किए  गए  और  उनके  क्‍या  परिणाम

 निकले

 क्या  राज्य  में  रेशम-कीट  पालन  के  विकास  हेतु  स्थापित  किए  गए  कुछ  केन्द्रों  को  बन्द

 कर  दिया  गया

 यदि  तो  उनके  क्‍या  कारण  और

 राज्य  में  रेशम-कीट  पालन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  क्‍या
 कारंवाई  करने  का  है  ?

 थस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  हां  ।

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  राजस्थान  सरकार  को  राज्य  में  रेशम

 उत्पादन  का  विकास  करने  के  लिए  निम्नलिखित  सहायता  प्रदान  की  है  :--

 1.  इमदादी  लागत  पर  20  टन  शहतूती  कलमों  की  सप्लाई  ।

 2.  91731  रोन  मुक्त  चकक्‍तों  की  सप्लाई

 3.  399  किसानों  तथा  23  रीलरों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  करना  |  इसके

 पा



 लिखित  उत्तर  1991

 रिक्त  केन्द्रीय  रेशम  बोड्ड  द्वारा  स्थापित  किए  गए  तकनीकी  सेवा  चाकी  कीट-पालन

 प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण  केन्द्रों  तथा  रेशम  उत्पादन  प्रशिक्षण  विद्यालय  के  माध्यम  से  राज्य
 में  रेशम  उत्पादन  का  विकास  करने  में  आवश्यक  सहायता  प्रदान  की  गई  ।

 राज्य  में  उसके  चल  रहे  सामान्य  योजना  कार्यक्रम  के  अतिरिक्त  केन्द्रीय  रेशम  बोडं
 राजस्थान  के  बांसवाड़ा  और  उदयपुर  जिलों  में  विकास  बैंक  विकास  निगम  की  सहायता  से  राष्ट्रीय
 रेशम  उत्पादन  परियोजना  भी  क्रियान्वित  कर  रहा  है  जिस  पर  वर्ष  1989-90  से  शुरू  होने  बाली  5
 वर्ष  की  अवधि  के  लिए  348.57  लाख  रुपए  को  कुल  लागत  आएगी  ।  परियोजना  में  5  वर्ष  की
 योजना  अवधि  की  समाप्ति  पर  €0  टन  कच्चे  रेशम  का  उत्पादन  करने  के  लिए  शहतूती  कृषि  के  अंतगंत
 2000  एकड़  भूमि  का  विकास  करने  को  व्यवस्था  इस  परियोजना  के  अन्तगंत  1991  तक

 शहतूत  की  क्रषि  के  अन्तगंत  356  एकड़  क्षेत्र  को  शामिल  किया  गया  है  तथा  परियोजना  के  अन्तग्ंंत  की
 गई  व्यवस्था  के  अनुसार  अधिकांश  इन्फ्रास्ट्रक्चर  सम्बन्धी  एकक  हाल  ही  में  बनाए  गए  थे  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जँसाकि  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  पहले  बताया  जा  चुका  है  यह  प्रस्ताव  है  कि  राज्य  में
 1993-94  तक  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  के  क्रियान्वयन  को  जारी  रखा  जाए  ।

 भारतोय  सड़क  निर्माण  निगम  की  हुआ  घाटा

 3741.  श्री  भुवन  चन्द  खंड्रो  :  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम
 के  बारे  में  30  1991  |  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  640  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  में  कितना  घाटा

 इस  घाटे  के  क्‍या  कारण  ओर

 निगम  को  अथंक्षम  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाने
 विचार  है  ?  का

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍त्री  जगदीश  :  पिछले  प्रत्येक  तीन
 वर्षों  के दौरान  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  को  हुई  हानि  इस  प्रकार  है  :

 वर्ष  हानि
 छा

 (  करोड़  रु०  )
 फऊ__्जघचिजञर्केेकन-_.हफहझ&ः

 1989-90  36.47
 1990-91  36.47

 35.39
 जपयययप  पि/7पए ray
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 इन  हानियों  के  मुख्य  कारण  हैं--लिबियन  और  इराकी  ग्राहकों  द्वारा  उन  देशों  में  किए  गए
 कार्यो  के  लिए  देरी  से/गंर  भुगतान  और  उसके  परिणामस्वरूप  निगम  द्वारा  अपने  ठेकों  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  त्रिदेशी  बाजार  में  लिए  गए  यूरो-डालर  ऋण  पर  भारी  ब्याज  का  बोझ  |

 निगम  को  जीवनक्षम  बनाने  हेतु  सरकार  द्वारा  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  प्रयासों  को  अभी
 अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 कपड़ों  के  मूल्य  निर्धारित  करना

 3742.  श्री  कड़िया  मुंडा  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  सभी  प्रकार  के  कपड़ों  के  मूल्य  निर्धारित  करने  का  विचार
 और

 यदि  तो कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  अशोक  :

 सरकार  के  लिए  यह  संभव  नहीं  है  कि  वह  सभीो  प्रकार  की  क्वालिटी  के  वस्त्रों  का  लागत
 मूल्य  निर्धारित  कर  सके  क्योंकि  वस्त्रों  सहित  किसी  भी  मद  का  लागत  मूल्य  एक  निश्चित  समय  पर
 विभिन्‍न  अन्तरनिविष्टियों  पर  निर्भर  करता  है  जेसे  कच्चा  श्रमिक  परिवहन  आदि
 तथा  सामान्यतः  किसी  स्टेंडड्ड  उत्पाद  का  लागत  मूल्य  तभी  निर्धारित  किया  जाता  है  जबकि  ऐसे  उत्पाद  की
 कीमत  नियंत्रित  करना  आवश्यक  समझा

 सरकारो  क्षत्र  के  बंकों  का  इक्विटो  आधार

 3743.  डा०  रमेश  चन्द्र  तोमर  :

 कूमारो  दोपिका  चिललिया  :

 क्या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  फा  विचार  जनता  की  भागीदारी  के  माध्यम  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के
 इक्विटी  आधार  को  बढ़ाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इससे  क्‍या  लाभ  होने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बलबोर  :  इस  समय  ऐसा  कोई  ध्रस्ताव
 घीन  नहीं

 और  ये  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होते  ।

 सब्जियों  ओर  संशोधित  खाद्य  पदार्थों  का  निर्यात

 3744,  श्री  विजय  नवल  पाटोल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :



 ६लछित  उत्तर  13  1991

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  रुपए  मूल्य  के  सब्जियों  और

 संशोधित  खाद्य  पदार्थों  का  निर्यात  किया

 विश्व  निर्यात  बाजार  में  मारत  का  भाग  कितने  प्रतिशत  ओर

 निर्यात  को  बड़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 याणिज्य  मम्त्रालय  में  उप  सम्त्रो  सलमान  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान

 निर्यात  किए  गए  सब्जियों  और  साधित  खाद्य  के  निर्यात  की  मात्रा  एवं  मूल्य  नीचे  दिए  गए

 हैं  :--

 मात्रा  :  मी०  टन  में

 मूल्य  :  लाख  रुपए  में

 1988-89  8-8  9  1989-90  1990-91

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 ताजा  उत्पाद  295967  12177  445032  16208  339633  17991

 साधित  उत्पाद  35914  6401  42951  7721  32516  6806

 मांस/मास-उत्पाद
 68133  10690  70471  13244  72576  15466

 अन्य  साधित  उत्पाद  48991  12913  70031  11120  55822  10952

 (a)  आशिक  सर्वेक्षण  1990-91  के  आधार  पर  वर्ष  1986-87  के  दौरान  विश्व  निर्यात
 बाजार  में  भारत  का  हिस्सा  निम्नलिखित  है  :

 1986  1987

 _---  कर  a  एएछछ

 मांस  एवं  मांस  से  बनी  वस्तुएं  0.3%  0.2%

 अनाज  तथा  अनाज  से  बनी  वस्तुएं  0.2%  0.2%

 निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  सरकार  ने  कई  उपाय  किए  जंसे  :  निर्यात  नीति  को  उदार
 विनिमय  दर  एविजिम  स्क्रिप्स  शुरू  बाजार  उत्पादन  क्वालिटी  उन्नयन
 पैकेजिंग  में  कीमत  प्रतियोगिता  आदि  ।

 180
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 अन्तर्राज्योय  अथवा  आर्थिक  महत्व  को  सड़कों  के लिए  ऋण

 सहायता  योजना  के  अन्तगंत  बनाई  गई  सड़क

 3745,  श्री  अर्जुन  सिह  यादव  :

 श्री  श्रोकांत  जेना  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  अन्तर्राज्यीय  अथवा  आथिक  महत्व  की  सड़कों  के

 लिए  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  निर्मित  सड़कों  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 वर्ष  199  1-92  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  कार्यों
 राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  अन्त्री  जगदोश  :  अन्तराज्यीय  या
 आधिक  महत्व  की  सड़कों  क ेलिए  पिछले  तीन  वर्षों  1988-89,  89-90  और  90-91)  के
 दौरान  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  41  सड़क  निर्माण  काये  पूरे  हुए  ।  ब्यौरे  संलग्न
 विवरण  में  दिए  गए  है  ।

 इस  कायंक्रम  के  अन्तगंत  प्रस्तावों  को  5  वर्षीय  योजनावार  अनुमोदित  किया  जाता  हैन
 कि  वर्षवार  |  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अंतिम  रूप  न  दिए  जाने  के कारण  199  1-92  की  अवधि  से
 किसी  नई  स्कीम  को  अनुमोदित  करना  सम्भव  नहीं

 विवरण

 1-4-1988  से  31-3-1991  तक  को  अवधि  के  दौरान  पूरे  हुए
 ई०  एण्ड  आई०  सड़क  निर्माण  कार्यों  को  सूचो

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  पूरे  हुए  निर्माण  कार्य

 1  2  3
 7

 आंध्न  प्रदेश
 एण

 1.  नारायण  खेड  से  संतपुर  तक  सड़क  का  सुधार(कार्य  संख्या  आई०
 एस०-ए०  पी०  86/827)  27)  ।

 2.  नारायण  खेड  से  डिगुलवाडी  रोड  छपता  बसार  कांगली
 का  सुधार  संख्या  ई०  एंड  आई०/ए०

 3.  भेनसा  से  कुबीर  तक  सड़क  का  सुधार
 पार्दी  पालसी  और

 सिरपल्‍ली  सं०  आई०  एस०/ए०  ।
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 1  2  3

 4.  (24  कि०  मी०  पुल  के  निर्माण  सहित  अदिलाबाद  से

 गुडा  तक  सड़क  का  सुधार  सं०  ई०  एंड  आई०/ए०
 592)  ।

 5.  विजयवाडा  बाई  पास  (8  कि०  मी०  सं०  ई०
 ए०  28)

 बिहार

 1.  कटिहा  र-हरिश्चन्द्रपुरु  रोड  के  खण्ड  प्रानपुर-लावा-दिल्ली
 दीवानगंज  रोढ  का  साथ  में  महानन्दा  नदी  पर  एक
 एच०  एल०  पुल  का  निर्माण  (10  कि०  मी०  के  ख्ड  कार्य
 संख्या  आई०  एस०  बी०  ।

 2.  चारा-चन्दन-किया री  रघुनाथपुर  रोड  को  चोड़ा  करना  और

 मजबूत  बनाना  संख्या  ई०  एंड  आई०/बी०
 789)  |

 जम्मू  एवं  कश्मोर

 1.  जम्मू  एवं  कश्मीर  में  चम्बा-भदरवाह  रोड  का  निर्माण  ।  कार्य
 संख्या  ई०  एंड  भाई०/जे०  भोर  583)  ।

 हिमाचल  प्रदेश

 1.  चम्बा-केटी-सुन्दला-लंगी  रा-मरहल-भाद  रवाहू  रोड  पी०
 का  सुधार  संख्या  ई०  एंड  आई०/एच०

 570)  1

 2.  लालधनक-पौंटा-राजबन-रेहरू-सुन्ग री-न  रकंडा  से
 133/167  और  17  /0  से  200/0  कि०  में  मौजूदा
 7/7  एम  से  7.48/8,  36  एम  को  चोड़ा  करना  सं०
 आई०  एस०  एच०  ।

 केरल

 1.  त्रिवेन्द्रम  कोवलम  रोड  का  सुधार  एंड  आई०/के०
 680)  |

 2.  केरल  में  कोचीन  मदुरे  रोड  में  सुधार
 सं०  आई०  एस०  के०  6-829)  ।
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 हु  के>०  |

 कर्नाटक

 होस्पेट-मंगलूर  रोड  वाया  हरिहर-हेनचली-अगम्बा-बंतबाल  रोड हैं
 के  चुनिंदा  खंढों  का  सुधार  सं०  ई०  एंड  आई०  के०  एन०

 ।

 कादूर-मंगलूर  रोड  के  चिकमंगल्‌र  चारमुरी  रोड  खंड  का हि
 विकास  (292  से  304.4  कि०  मी०  सं०  ई०
 सी०-के०  एन०  44  )  I

 3  कारवाड़-हुबली  रोड  (48  से  57  कि०  में  सुधार
 ः

 संख्या  ई०  एंड  आई०/के०  एन०  ।

 महाराष्ट्र

 पुणे  को  दीघी  बन्दरगाह  से  जोड़ने  के  लिए  तम्हानीघाट  रोड  के
 है

 खण्ड-५  बोी०  (48.00  से  51/500)  का  निर्माण  सं०
 ई०  सी०-एम०  |

 2  नादेड  जिला  में  भोकर-भंनसा  रोड  का  सुधार  संख्या
 |

 भाई०  एस०-एम०  ।

 3.  पुणे  को  दीघी  बन्दरगाह  से
 जोड़ने

 के  लिए  तम्हानीषाट  रोड  के खण्ड  ५ए  का  निर्माण  सं०  ई०  सो०-एम०  आर  0-8  6- 910)  ।

 4.  दीघी  जेटी  को
 जाने  बाली  मनगांव-महसाला  रोड  का  सुधार (29  कि०  मी०  सं०  ई०  सी०-एम०

 812)  ।

 5.
 नादेड  जिला

 में  खटगांव-शाहपुर-नारंगल  रोड  को  निर्माण सं०  आई०  एस०-एम०  6-8  |  ,
 9.  नादेड़  जिला  में

 मुखेर-खारका-मुकरानाबाद  रोड  का  सुधार संख्या  आई  एस०-एम०  आर  ०-8  6-8  ।

 सादेड  जिला  में  भोकर-भारवडी  रोड  वाया  रेनापुर  में  सुधार संख्या  आई०  एस  ०-एम०  ar  9)।
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 मध्य  प्रदेश

 1.  अरांग-नावापाड़ा  रोड  पर  जोंक  नदी  तक  पहुंचमार्ग  का  निर्माण
 सं०  ई०  एण्ड  आई०-एम०  ।

 उदयगढ़-कनीजी रा  रोड  का  निर्माण  सं०  ई०  एण्ड
 एम०  )  |

 2

 मचान-ऊंचा-माधवगढ़  रोड़  का  निर्माण  सं०  ई०  एंड
 आई०/एम०  ।

 4.  उणारी  कानवाड़-चूरीला  रोड  का  निर्माण  स०  ई०  एण्ड
 आई०/एम०  ।

 5,  लिमडी-थंडला  रोड  का  निर्माण  सं०  ई०  एण्ड
 एम०  ।

 6.  ग्वालियर-भिड-इटावा  रोड  (94.50  कि०  मी०  को  चौड़ा
 करना  सं०  ई०  एण्ड  आई०/एम०

 1.  कटंग  के  समीप  तमेई  से  बारक  रोड  का  सुधार  (23  कि०  मी ०
 सं०  ई०  एंड  आई०/एम०

 1.  नतेयांग-नंगपा  रोड  का  सुधार  (0-5  कि०  शिलांग
 उत्तरी  डिवीजन  के  अन्तग्रत  सं०  ई०  सी०  एम०
 89-857)

 2.  नतंयांग  नगंपा  रोड  का  सुधार  (7-10  कि०  की  वाई
 एन०  ई०  सी०  डिवीजन  के  अन्तगंत  जैनतिया  खण्ड  सं०
 ई०  सी०-एम०  59  )  ।

 5.  जी०  वाई  उत्तरी  डिवीजन  के  अंतगंत  नतंयांग  नंगप्पा  रोड  का

 सुधार  (0-6  कि०  मी०  कार्य  सं०  ई०  सी०-एम०  जी  ०-
 89-858)  |

 1.  यंगली-येहेमी-कितसा कीता  रोड  का  निर्माण
 सं०  ई०  एंड  आई०-एन०  जी  ०-752)  ।
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 राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 करोली-मचलीपुर-जगनेर  तमतपुर  सड़क  का  निर्माण
 सं०  ई०  एंड  आई०-आर०  ।

 रायबरेली  के  चारों  ओर  रिंग  रोड  का  निर्माण  सं०  ई०

 सी०-यू०  से  850)  |

 बरेली  जिला  में  पानीपत  खातिमा  से  वरूर  तक  सड़क  का
 निर्माण  सं०  ई०  एंड  आई०-यू०  ।

 खड़गपुर-बलसौर  रोड  को  चौड़ा  करना  ओर  उसमें  सुधार
 करना  सं०  ई०  एंड  आई०-डब्ल्यू०  ।

 मिदनापुर  जिला  में  गोपी  वल्लभपुर-हाटीबाड़ी  रोड  का  सुधार
 सं०  ई०  एण्ड  आई०-डब्ल्यू०  ।

 कुरूलिया  जिला  में  वाराथुम-बन्दाओं  रोड  का  निर्माण
 सं०  ई०  एण्ड  आई०-इन्त्यू०

 घुबराजपुर-ख्यारासोल-बरहारा  बिहार  बाडर  तक  सड़क  का
 निर्माण  कि०  सं०  ई०  एण्ड  आाई०
 डब्ल्यू०  |

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  जगाराशियां

 3746.  श्री  सुरेन्द्र  पाल  पाठक  :  वया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  राष्ट्रीयक्रृत  बेंकों  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  लिए  क्‍या  ताकिक
 मानदण्ड  निर्धारित  किए

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  निर्धारित  किए  गए
 दण्डों  के  अनुसार  काये  कर  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  अन्तगंत  कार्यरत  शाखाओं  में  जिला-बार  1990-91  के  अन्त  तक

 जमाराशियों  तथा  सकल  लाभ  का  ल्यौरा  कया  है  ?
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 विस  भन्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍त्रो  दलबोर  :  राष्ट्रीयकृत  कारोबार  की
 कमान  क्षेत्र  में  शाखा  लागत  लाभ  ग्राहकों  की  प्रशासनिक

 ताओं  इत्यादि  को  ध्यान  में  रखकर  अपने  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलते  बतंमान  दिशा-निर्देशों  के
 अधिक  दूरियों  वाले  स्थानों  को  छोड़कर  किसी  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  अन्तरगगंत  कम  से  कम  40  शाखाएं
 आनी

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वर्तंम्रान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  प्रत्येक  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  अन्तगंत  काये  कर  रही
 शाखाओं  की  निवल  लाभों/हानियों  की  जिलावार  विस्तृत  जानकारी  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।  जग्श  राशियों
 सम्बन्धित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बेंकों  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  क ेलवोमपुर  खोरो  तथा  हरदोई  में  दिए  गए  ऋण

 3747.  श्री  सुरेन्द्र  पाल  पाठक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  के

 लखीमपुर  खीरी  तथा  हरदोई  में  उन  बेरोजगार  युवकों  तथा  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों
 की  संख्या  कितनी  जिन्हें  बैंकों  द्वारा  |  जनवरी  से  31  1991  तक  ऋण  प्रदान  किए
 गए  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  वाणिज्यिक  बेंक  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों
 को  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  तथा  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  समन्वित
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  ऋण  मन्जूर  करते  उत्तर  प्रदेश  में  लखीमपुर  खीरी  तथा  हरदोई
 जिलों  के  »ग्रणी  बैंकों  इलाहाबाद  बेंक  तथा  बेंक  आफ  इण्डिया  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंकों  ने

 -1-91  से  31-1  -9  तक  उक्त  दो  जिलों  में  निम्नानुसार  ऋण  मन्‍्जूर  किए  हैं  :--

 लखीमपुर  खीरो  हरदोई

 खातों  की  राशि  खातों  की  राशि
 संख्या  संख्या

 1.  शिक्षित  बेरोजगार  139  35.96  185  40.23

 युवक

 2.  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  7242  418.83  12260  784.36
 रहने  वाले  व्यक्ति

 जी  जज जिन

 विदेशों  में  संवृकत  उच्चम  कम्पनो  को  स्थापना

 3748.  श्री  सुधोर  सावन्त  :  क्या  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  सरकार  को  भारतीय  जहाज  नी  निगम  के  सहयोग  से  विदेशों  में  संयुक्त  उद्यम

 पित  करने  के  लिए  विदेशी  कम्पनियों  का  कोई  प्रस्ताव  मिला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  जगदोश  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोदाल  धार  सड़फ  के  निर्माण

 3749.  श्री  सुधोर  सावंत  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  बेलगांव  को  गोवा  से  जोड़ने  वाली  कोदाल  धार  सड़क  के

 निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  सहायता  लेन  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लगदोश  :  से  संभवतः

 माननीय  सदस्य  का  आशय  भाठवीं  योजना  अवधि  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 कर्नाटक  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  75  लाख  रु०  की  अनुमानत  लागत  से

 चोर्ला-गोवा  सड़क  सुधार  के  प्रस्ताव  से  इस  प्रस्ताव  पर  स्वीकृति  के  लिए  कारंवॉाई  नहीं  की
 जा  सकी  क्योंकि  संसद  द्वारा  13-5-1988  को  पारित  संशोधित  संकल्प  के  अनुसार  केन्द्रीय  सड़क  निधि
 में  वास्तविक  वृद्धि  अभी  होनी  है  ।

 विदेशी  चित्तोय  संस्थानों  से  ऋण

 3750.  क्रो  मोहन  सिंह  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  विश्व  बैंक  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  अतिरिक्त  विभिन्‍न
 विदेशी  वित्तीय  संस्थानों  से  ली  गई  अल्पकालिक  एवं  दीघंकालिक  ऋण  राशि  तथा  इन  क्रणों  पर  ब्याज
 की  दर  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 अब  तक  पुनः  भुगतान  किए  गए  अल्पावधि  ऋण  की  राशि  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  पंत्रो  रासेश्वर  :  सरकार  विदेशी  वित्तीय  संस्थाओं  से
 अन्य  अवधि  के  ऋण  नहीं  विश्व  बैंक  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  सरकार  द्वार  अल्प
 विदेशी  वित्तीय  संस्थाओं  से  लिए  गए  दीर्घावधिक  ऋणों  की  राशि  तथा  ब्याज  की  दर  निम्नलिखित
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 संस्था  राशि  ब्याज  को  दर

 1988-89  1989-90  1990-91

 1.  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  29.33  17.92  8.48  सेवा  प्रभार

 विकास  निधि  1  प्रतिशत

 2.  एशियाई  विकास  बंक  20.28  36.23  325.17  6.5  प्रतिशत

 3.  पेट्रोलियम  निर्यात  देशों  28.97  6.92  9.84.  सेवा  प्रभार

 संगठन  0.5  प्रतिशत  से

 )  0.75  प्रतिशत  के
 बीच

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बड़े  उद्योगों  द्वारा  उत्पाद  शुल्क  को  चोरो

 3751.  थ्रो  सोहन  सिंह  :  क्‍या  वित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उपभोक्ता  वस्तुएं  बनाने  वाले  कुछ
 बड़े  उद्योगों  ने  लघु  क्षेत्र  के लिए  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  रियायती  दरों  पर  बिमित  वस्तुओं  की

 सप्लाई  प्राप्त  करने  हेतु  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  भी एकक  स्थापित  कर  दिए  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  अवध  ढंग  से  उत्पाद  शुल्क  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  दिनांक  1-3-1986  की  मधिसुचना
 संख्या  175/86  जिसके  द्वारा  लघु  उद्योगों  को  शुल्क  रिआयतें  प्रदान  की  गई  के  उपबंधों
 के  अनुसार  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  उत्पाद  शुल्कय  माल  का  निर्माण  करने  ओर  उसे  विपणन  करने  वाली
 बड़ी  कम्पनियों  को  सप्लाई  करने  की  अनुमति  है  ।  यह  रिआयत  तब  तक  मिलती  रहेगी  जब  तक  लघ
 उद्योग  क्षेत्र  उद्योग  ओर  बड़  उछोगों  के  बीच  संव्यवहार  मालिकाना  आधार  पर  होते  रहेंगे  ।  लघ  उद्योग
 विनिर्माता  द्वारा  जिस  मामले  में  माल  का  निर्माण  उजरती  कार्य  के  आधार  पर  किया  जाता  है  उसमें
 रिआयत  उस  स्थिति  में  मिलती  है  यदि  कच्ची  सामग्री  के  आपूरक  ओर  उजरती  कामगार  के  बीच  संबंध
 मालिकाना  आधार  पर  यदि  मामले  के  तथ्यों  ओर  कच्ची  सामग्री  के  आपूरक  तथा  उजरती
 कामगार  के  बीच  हुए  करार  की  शर्तों  से  यह  प्रमाणित  हो  सकता  है  कि  उजरती  कामग्रार  एक  डम्मी
 यूनिट  है  अथवा  कच्ची  सामग्री  के  आपूरक  का  मात्र  किराए  का  श्रमिक  तो  उस  दशा  में  कच्ची
 सामग्री  का  आपूरक  मूल  विनिर्माता  होगा  और  उजरती  कामगार  को  लघु  उद्योग  छूट  रिआयत  का  लाभ
 नहीं  मिलेगा  ।
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 जहां  कहीं  लघु  उद्योग  को  प्रदान  की  गई  रिआयत  के  दुरुपयोग  का  कोई  मामला  ध्यान  में

 आता  शुल्क  की  वसूली  और  बर्थ-दण्ड  लगाने  के  लिए  समुचित  उपचारात्मक  कारंबाई  की  जाती  है  ।

 अपवंचन-रोधी  तंत्र  लघु  उद्योगों  को  प्राप्त  रिआयतों  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  साथ-साथ  शुल्क  की

 चोरी  को  रोकने  के  लिए  भी  प्रयास  तेज  करने  हेतु  कहा  गया  है  ।

 निर्यात  असन्तुलन

 3752.  श्री  मोहन  सिंह  :  क्‍या  बाशणिड्य  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 रुपए  के  अवमृूल्यन  के  रुपए  और  डालर  दोनों  में  बर्ष  1991  के

 सितम्बर  और  अबतूबर  के  महीनों  में  वर्ष  1990  की  उक्त  अवधि  की  तुलना  निर्यात  में  कितनी  बुद्धि

 हुई  और

 सरकार  ने  इस  निर्यात-असन्तुलन  को  समाप्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त  पी०  :  (+)  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिए
 विदेश  व्यापार  के  अनन्तिम  आंकड़े  1991  तक  उपलब्ध  पिछले  वर्ष  की  तत्सम्बन्धी
 अवधियों  की  तुलना  में  अगस्त  तथा  1991  के  दौरान  निर्यात-वुद्धि  के  महीना-वार
 ब्यौरे  रुपए  और  डालर  दोनों  में  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 :  करोड़  रुपए

 शपए  में

 महीना  1990-91  1991-92  प्रतिशत  वृद्धि

 जुलाई  2506  3313  +32.2

 अगस्त  2429  3441  +41.7

 सितम्बर  2567  3656  +42.4

 :  मिलियन  अमरीकी

 डालर  में

 महद्दीना  1990-91  199  1-92  प्रतिशत  वद्धि

 1  2  3  4

 जुलाई

 ः

 सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  1139  1200  -+5.4

 रुपया  भुगतान  क्षेत्र  303  101  --66.7
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 व  2  3  4

 अगस्त

 सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  1192  1257  +-5.5

 रुपया  भुगतान  क्षेत्र  254  86

 सितम्बर

 सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  1160  1280  +

 रुपया  भुगतान  क्षेत्र  279  132  --52.7

 ल्लोत  :  वाणिज्यिक  जानकारी  एवं  सांख्यिकी  कलकत्ता  ।

 सरकार  ने  ब्यापार  नीति  में  अनेक  सुधार  शुरू  किए  हैं  जिनका  उद्देश्य  है  निर्यात  प्रोत्साहन

 मजबूत  आयात  लाइसेंसिंग  को  काफी  हृद  तक  कम  करना  और  आयात
 को

 दइष्टम  सीमा  तक

 बम  करना  ।  आर०  ई०  पी०  ला।इसेंसों  के  स्थान  पर  एक्जिम  स्क्रिप  नाम  का  एक  नया  दस्ताबेज  शुरू
 किया  गया  है  ।  यह  दस्तावेज  कच्चे  कल  पुर्जों  और  अतिरिक्त  कल  पुर्जों  क ेआयात  की  कुछ  श्रेणियों

 की  सुविधा  पाने  का  साधन  निर्यात  संवर्धन  के  साधन  के  रूप  में  अग्रिम  लाइसेसिंग  की  प्रणाली

 को  भी  मजबूत  किया  गया  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  सुस्थापित  निर्यातक  अनुमोदित  बैंकों

 में  विदेशी  मुद्रा  खाते  खोल  सकते  हैं  ।  सरकार  ने  निर्यातकों  को  यह  अनुमति  दी  है  कि  वे  विदेशों  में  ऋण
 खाते  शुरू  कर  सकते  हैं  ओर  निर्यात  से  सम्बन्धित  आयातों  का  भुगतान  ऐसे  खातों  से  कर  सकते  हैं  भौर

 फिर  निर्यात  से  मिलने  वाली  राशि  इन  खातों  में  जमा  कर  सकते  सरकार  ने  कुछ  अन्य  कदम  भी

 उठाए  हैं  जिनमें  यह  बातें  शामिल  हैं  :  लाइसेंसिंग  से  होने  वाले  नियन्त्रण  कम  निर्यात  की  क्रिया
 विधियों  को  सरल  बोर्ड  ऑफ  ट्रेड  को  फिर  सक्तिय  चुनिंदा  देशों  के  साथ  द्विपक्षी
 व्यापार  और  उद्योग  के  राष्ट्रीय  संगठनों  के  साथ  आपसी  आदि  ।

 बित्तोय  संस्थाएं

 3753.  श्री  मोहन  सिंह  :  क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निजी  और  सावंजनिक  क्षेत्र  में  मान्यता  प्राप्त  वित्तीय  संस्थाओं  की  संख्या  क्‍या

 इक्विटी  पंजी  बढ़ाने  हेतु  इन  वित्तीय  संस्थाओं  को  अनुमति  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  रखे

 गए  मानदण्ड  क्‍या

 क्‍या  ये  वित्तीय  संस्थाएं  अपना  वाधिक  लेखा  भारतीय  रिजवं  बैंक  या  किसी  अन्य  प्राधिकारी
 को  प्रस्तुत  करती  और

 यदि  तो  इन  वित्तीय  संस्थानों  में  लोगों  द्वारा  निवेश  की  गई  पूंजी  तथा  जिन  क्षंत्रों  में
 इस  पे  से  का  उपयोग  किया  गया  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलथोर  कंपनी  1956  की  धारा
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 में  दी  गई  परिभाषा  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  की  18  वित्तीय  संस्थायें  इनमें  से  10  संस्थाओं
 को  कम्पनी  1956  के  अन्तगंत  रजिस्टर  किया  गया  है  और  इनमें  से  5  संस्थायें  अधिनियम
 की  धारा  617  के  अन्तगंत  गेर-सरकारी  कम्पनियां  हैं  तथा  8  को  सांविधिक  निकायों  के  रूप  में  स्थापित
 किया  गया

 इन  संस्थाओं  द्वारा  उन  पर  लागू  अपने  ज्ञापन  और  संघ  के  अंतनियम के  प्रावधानों
 के  अनुक्रम  में  इव्विटी  पूंजी  जुटाई  जाती  है  ।  प्रत्येक  संस्थान  द्वारा  जुटाई  जाने  वाली  इक्बिटी  पूंजी  की
 मात्रा  एक  खास  ऋण  इक्विटी  अनुपात  को  बनाए  रखने  की  आवश्यकता  से  निर्देशित  होती  है  ।

 प्रत्येक  संस्थान  से  भारत  भारतीय  रिजर्व  कम्पनी  रजिस्ट्रार  इत्यादि  जैसे
 एक  या  अधिक  प्राधिकारियों  के  पास  अपने  वार्षिक  लेखे  भेजने  की  आशा  की  जादी  है  ।

 18  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  की  सावंजनिक  शेयरघारिता  आई०  सी०  आई०  सी०
 आई०  चुकता-पूंजी  का  32.32%  ),  एस०  सी०  आई०  सी०  आई०  चुकता  पूंजी  का
 26.61°%)  और  टी०  डी०  आई०  सी०  आई०  चुकता-पूंजी  का  0005%)  तक  ही  सीमित
 है  ।  प्रत्येक  संस्थान  अपने  उह्ूं  श्यों  को  बढ़ाने  के  लिए  अपने  संसाधनों  का  उपयोग  करता  है  ।

 उड़ोसा  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  द्वारा  प्रामोण  विकास

 3754.  श्री  मत्यंजय  नायक  :  क्‍या  विक्त  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  जिले-वार  कितनी  शाखायें  और

 इन  बेंकों  ने  राज्य  के  ग्रामीण  विकास  में  क्या  भूमिका  निभाई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबदोर  1991  को  समाप्त  वर्ष  की
 स्थिति  के  अनुसार  उड़ीसा  में  9  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  819  शाखाएं  कार्य  कर  रही  उनेका
 जिले-वार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 जिले  का  नाम  शाखाओं  की  संख्या
 ़्॒॒॒_॒_ईह
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 बालासोर  63

 बोलनगीर  66

 कटक

 घेनकनाल  48

 गंजम  75
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 कुल  :  819

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  ने  ग्रामीण  लोगों  में  बेकिंग  की  आदत  डालने  और  समाज  के  कमजोर
 वर्गों  को  संस्थागत  ऋण  तक  पहुंचने  में  भी  सहायता  की  है  जिसकी  बहुत  अधिक  आवश्यकता  राज्य
 के  दूरदराज  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इन  बैंकों  की  कई  शाखाएं  मां  1991  को  समाप्त  स्थिति  के

 अनुसा र  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  ने  उड़ीसा  में  179.17  करोड़  रुपए  की  जमाराशियां  जुटाई  और  कमजोर
 वर्गों  के  9.60  लाख  हिताधिकारियों  को  192.16  करोड़  रुपए  का  बकाया  ऋण  प्रदान  कर  उनकी

 सहायता  की  ।
 हु

 अधिकतम  वेतनमान  पर  रुके  हुए  कर्मचारियों  को  पदोन्नति

 3755.  श्री  मृत्युंजय  नायक  :  कया  वित्त  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  से  अपने  वेतनमान  के  अधिकतम  पर  रुके  हुए
 कर्मचारियों  को  एक  पदोन्‍नति  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  प्रस्ताव  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  :  सें  अपने  वेतनमान  के
 कतम  पर  रुके  हुए  कमंचारियों  को  एक  पदोन्नति  देने  सम्बन्धी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास
 बिचाराधीन  नहीं  है  ।  समुह  और  में  सीधी  भर्ती  वाले  उन  कर्मचारियों  को  जो  कम
 से  कम  एक  वर्ष  की  अवधि  से  अपने  वेतनमान  के  अधिकतम  पर  रुके  हुए  कुछ  शर्तों  को  पूरा  करने  के
 अधीन  एक  बार  स्वस्थाने  पदोन्नति  दिए  जाने  के  आदेश  पहले  ही  जारी  किए  जा  चुके  हैं  ।

 उपभोक्ता  संरक्षण  कोष

 3756.  थ्रो  धो०  शोभनाद्रोश्वर  राव  वाडडे  :  वया  दिश्  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 |  क्या  देश  की  सभी  स्टॉक  एक्सचेंजों  में  उपभोक्ता  संरक्षण  कोष  स्थापित  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  उन  स्टॉक  एक्सचेंजों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  अब  तक  ये  कोष  स्थापित  नहीं

 किए  गए  और

 वहां  ये  कोष  शीघ्र  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का

 विचार  है  ?

 वि्त  मन्त्रालय  में  राज्य  भम्त्रो  रामेश्वर  :  और  नहीं  ।  अहमदाबाद
 कानपुर  और  बड़ौदरा  स्थित  स्टॉक

 एक्सचेंजों  में  उपभोक्ता  संरक्षण  कोष  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 जिन  स्टॉक  एक्सचेंजों  में  प्रतिभुतियों  का  कारोबार  हो  रहा  उनमें  से  निम्नलिखित
 स्थानों  पर  स्थित  स्टॉक  एक्सचेंजों  न ेअभी  तक  उपभोक्ता  संरक्षण  कोष  स्थापित  नहीं  किया  :--

 बंगलौर  भुवनेश्वर

 कोचीन  जयपुर

 भंगलोर  इन्दौर

 पटना  पुणे
 राजकोट

 सम्बन्धित  स्टॉक  एक्सचेंजों  से यथाशी प्र उपभोक्‍ता  संरक्षण  कोष  स्थापित  करने  के  लिए
 कहा  जा  रहा  है  ।

 सिगरेट  बनाने  वालो  कम्पनियों  से  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  को  बसुलो

 37571.  श्री  बो०  शोभनाद्रोश्वर  राब  बाड़डे  :  क्‍या  विश  मंत्रो  6  1987  के  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  1686  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उक्त  प्रश्न  में  उल्लिखित
 प्रत्येक  सिगरेट  निर्माता  कम्पनी  से  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  वसूली  के  बारे  में  नवीनतम  स्थिति  क्‍या

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  रामेश्वर  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 बेकों  में  गर-सरकारों  निदेशकों  को  नामजदगी

 4758.  श्री  संबद  शहाब॒द्वीन  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  1991  को  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  के  बैंकवार  निदेशकों  सरकारी

 निदेशकों  को  के  नाम  क्या

 ।  1991  को  बोर्डों  में  बेकवार  रिक्तियों  की  संख्या  क्या  थी  ओर  उन्हें  कब  तक

 भरे  जाने  की  सम्भावना  और

 गैर-सरकारी  निदेशकों  की  नामजदगी  के  लिए  सरकार  द्वारा  बनाए  गए  दिशानिदेशों  का

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलओर  :  ओर  भारतीय  स्टेट  बैंक  और  20

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  केन्द्रीय  बोर्ड  में  |  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  कार्यरत  गैर-सरकारी
 निदेशकों  के  नाम  और  रिवितयों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  सरकार  ने  रिक्तियों  को  भरने
 के  लिए  आवश्यक  कारंवाई  पहले  ही  शुरू  कर  दी  है  ।

 भारतीय  स्टेट  बैंक  और  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  के  केन्द्रीय  बोर्ड  में  गेर-सरकारी  निदेशकों  की
 नियुक्ति  क्रमशः  भारतीय  स्टेट  बेंक  1955  ओर  राष्ट्रीयक्वत  बैंक  एवं  प्रकीर्ण
 स्कीम  1970  एवं  1980  में  निर्धारित  मानकों  के  अनुसार  की  जाती  है  ।

 विवरण

 बैंक  का  नाम  गेर-सरकारी  निदेशकों  के  नाम  गर-सरकारी  निदेशकों
 की  रिक्तियों  की  सं०

 1  2  3
 ग

 इंडिया
 ध  ““  १-५  «न

 स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया  (i)  डा०  वाई०  बी०  अन्या  सायुल्‌  6*
 केन्द्रीय  बोर्ड  (ii)  श्री  एल०  आर०  नाइक

 सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  (1)  श्री  राम  लाल  ठाकुर  5
 (ii)  डा०  बी०  सी०  जैन

 (iii)  श्री  टी०  टी०  वसु

 (iv)  श्री  अजीज  गुलाम  हुसेन  लालानी

 बैंक  आफ  इंडिए  (i)  श्री  बाली  राम  राय  |

 (४)  श्री  शमशेर  सिंह  ड॒ल्ले

 (70)  श्री  एस  ०  एल०  पासी
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 पंजाब  नेशनल  बेंक

 बैंक  आफ  बड़ोदा

 केनरा  बेंक

 यूनाइटेड  बेंक  आफ  इंडिया

 2

 (iv)  श्री  एस०  एस०  कोठारी

 (९)  श्री  जी०  आर०  शास्त्री

 श्रीमती  मोनिका  दास

 (i)  श्री  सलामत  उल्लाह

 (ii)  श्री  इरसाद  हुसेन

 (iii)  श्री  बंसी  लाल  डोगरा

 (iv)  डा०  सुरेन्द्र  पी०  एस०»  प्रूथी

 (९)  श्रीमती  क्रृष्णा  कौल

 (i)  श्रीमती  इंदिरा  मायाराम

 (४)  श्री  रवीन्द्र  प्रसाद  जोशी

 (iii)  अश्फाक  अहमद  वजीरी

 (५)  श्री  बहुरा  इकका

 (५)  श्री  रवी  शंकर

 श्री  श्रीनाथ  चतुववेदी

 (1)  श्री  मनोज  जोशी

 (ii)  श्रीमती  तारा  गृप्ता

 (iii)  श्री  सुभाष  दत्ता

 (iv)  श्री  मोहनजीत  सिंह

 (५)  श्री  आर०  टी०  रिमबाई

 (६)  श्री  विक्रम  वालजीभाई  देसाई

 (1)  श्री  ओ०  पी०  कनागली

 (ii)  श्री  उमेश  चन्द्र

 (iii)  श्री  विपन  मल्लिक

 (iv)  श्रीमती  शगुफ्ता  खान

 (९)  श्रीमती  सरयू  दफ्तरी

 (1)  श्री  चन्द्र  प्रकाश  मेहरा

 (ii)  श्री  जगन्नाथ  सिन्हा
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 देना  बैंक  (i)  श्री  दिपांकर  चटर्जी  5

 (ii)  श्री  के०  एन०  पटेल

 (iii)  श्री  बी०  जी०  कलांत्री

 (iv)  डा०  धर्मेन्द्र  भष्डारी

 सिडिकेट  बैंक  (1)  सुश्री  जया  अरूणाचलम  5

 (४)  श्री  पीरजादा  वजी-उर-रहमान  सफवी  )

 (iii)  श्री  पी०  के०  प्रधान

 (iv)  श्री  दिनेश  मेहता

 यूनियन  बेंक  आफ  ()  श्री  श्रीपाल  सिंघी  3

 (1)  श्री  श्रीमती  मलल्‍लाजमा

 (iii)  श्री  एम०  कल्याणसुन्दरम

 (९)  श्री  विवेक  मेहता

 (२)  श्री  शलाभ  शर्मा

 (iv)  श्री  डी०  जी०  पाटिल

 इलाहाबाद  बैंक  (1)  श्रीमती  सुमन  लता

 (7)  श्री  ए०  एन०  जग्गी

 (iii)  श्रीमती  रेहाना  बेगम

 (iv)  श्री  पी०  के०  शर्मा

 (९)  श्री  पी०  एन०  शाह

 प्रो०  मोहम्मद  शबीर  खान

 इंडियन  बैंक  (1)  श्री  शुभक रण  लुहारूका

 (४)  श्री  पी०  एल०  सुब्बेया

 (iii)  श्री  करुणा  कान्‍्त  दत्त

 iv)  श्री  संजीव  कपूर

 बेंक  आफ  महाराष्ट्र  (i)  श्रीमती  विनीता  गोस्वामी

 (1)  श्रीमती  मुकुल  झा

 (iii)  श्री  आर०  एन०  घृत
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 इंडियन  ओवरसीज  बेंक

 आन्ध्रा  बेंक

 कारपोरेशन  बैंक

 न्यू  बेंक  आफ  इंडिया

 ओरियंटल  बैंक  आफ  कामस

 9

 (५)  श्री  निर्मल  घोष

 (५)  श्री  मदन  वर्मा

 ()  श्री  बदूर  ए०  वेनुगोपाल

 श्री  बी०  सीताराम  अचारी

 (ii)  डा०  एस०  विजय  लक्ष्मी

 (९)  श्री  सी०  बी०  मौली

 (५)  डा०  इफ्तवार  महमद  खान

 (iv)  श्रीमती  पुष्पा  विजय  राव  बोन्‍्दे

 (7)  श्री  पी०  राजगोपाल  नायड्‌

 (i)  प्रो०  राम  लाल  कौशिक

 (९५)  श्री  राजकुमार  नागरथ

 (२)  श्री  प्रीति  पाल  सिंह

 (ii)  श्री  आर०  डी०  तुलसीराम

 (11)  श्री  एस  ०  टी०  पद्मनाभ

 (iv)  श्री  वेंकटरमन  शेट्टी

 (९)  श्री  युगराज  भदौरिया

 (५४)  श्री  पी०  डी०  दलाल

 कनंन  बरतेन्द्र  धिह

 (iii)  श्री  जगपत  दु

 (iv)  श्री  भुपिन्द्र  सिह  हुडा
 श्री  पी०  एन०  झा

 (९)  श्री  बी०  एम०  सरीन

 (५)  कुमारी  सेलजा  कुमारी

 ()  श्री  रत्तन  लाल  दिवान

 (iv)  श्री  हवीबुर  रेहमान  नोमानी

 (५)  बलबंत  राय  कपूर

 (i)  श्री  अशोक  विज

 13  1991
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 (९)  प्रो०  मधु  गागंव

 श्री  गजानंद  दिरोलिया

 पंजाब  एण्ड  सिंध  बेंक  (i)  श्रीमती  संतोष  चौधरी  6

 (1)  श्री  सी०  ए०  थोबड़े

 (11)  श्री  आचाये  भगवान  देव

 बिजया  बेंक  (i)  श्रीमती  चन्द्रप्रभा  असे  5

 (ii)  श्री  एम०  जी०  शशिधरन

 (0)  श्री  बी०  के०  राव

 (९)  श्री  जे०  एस०  कोचर

 "ea
 इन  में  उन  गैर-सरकारी  निदेशकों  की  रिक्तियां  भी  शामिल  जिनकी  काये  अवधि  समाप्त

 हो  चुकी  है  तथा  जिनको  बदला  जाना  पुनः  नियुक्ति  की  जानी  है  ।

 रुपए  के  अवभूल्यन  के  पश्चात्‌  नियति  में  बढ्ि

 37:9.  भरी  सेयद  शहाब॒हीन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रुपए  का  अबमूल्यन  करने  के  पश्चात्‌  निर्यात  में  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  कितनी  वृद्धि
 हुई

 वर्ष  1990  की  तुलना  में  ।  जुलाई  तथा  !  1991  को  निर्यात  की  अन्तः  वाबिक

 वृद्धि  दर  कितनी

 निर्यात  के  ऐसे  कौन से  क्षेत्र  हैं  जिनमें  उक्त  से  वृद्धि  दर  अधिक  रिकाडे  की  गई

 आयात  करने  वाले  ऐसे  कौन  से  देश  हैं  जहां  से  निर्यात  में  उक्त  से  अधिक  वृद्धि  दर
 रिकार्ड  हुई  और

 1  जुलाई  तथा  ।  1991  को  व्यापार  संतुलन  की  स्थिति  क्या  थी  ?

 बाजिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  :  हां  ।  भारत  के  निर्यात  का
 मासिक  स्तर  1991  के  1225  मिलियन  अमरोकी  डालर  से  बढ़कर  1991  में  1301
 मिलियन  अमरीकी  डालर  एवं  1991  में  1343  मिलियन  अमरीकी  डालर  तथा  फिर
 1991  में  बढ़कर  1412  मिलियन  अमरीकी  डालर  हो  गया  ।

 वाधिक  वृद्धि  दर  का  संकलम  संचयी  मासिक  आधार  पर  किया  जाता  है  ओरयह
 1991  तक  का  उपलब्ध  है  ।  अनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  भारत  के  निर्यात  में  अप्रैल-जून  1991  और
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 1991  के  दौरान  पिछले  वर्ष  की  इन्हीं  अवधियों  की  तुलना  रुपए  के  रूप  में

 10.1%  तथा  23.9%  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 1991  की  अवधि  के  दौरान  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  उन

 वस्तु  क्षेत्रों  ने जिनमें  उपर्युक्त  की  तुलना  में  उच्चतर  वृद्धि  उनमें  खाद्यान्न  (57.7

 तम्बाकू  (77.4  मसाले  (42.71  काजूथिरी  (45.5  संसाधित  खाद्य

 (45.9  मांस  और  मांस  उत्पाद  (65.5  समुद्री  उत्पाद  (54.8  अयस्क
 और  खनिज  (47.8  रत्न  और  आभूषण  (28.5  रसायन  तथा  सम्बद्ध  उत्पाद

 (29.8  वस्त्र  (33.2  कालीन  (58.5  इत्यादि  शामिल  हैं  ।

 वे  मुख्य  जिनको  किए  गए  निर्यातों  में  अप्रैल-सितम्बर  1991  पिछले  वर्ष  की  इसी
 अवधि  की  तुलना  में  उपयुक्त  की  तुलना  में  ज्यादा  वृद्धि  उनमें  बेल्जियम  (33.4
 नीदरलैण्ड  (58.6  स्वीटजरलंण्ड  (24.1  आस्ट्रेलिया  (34.8  ईरान

 (75.6  जापान  (40.8  कोरिया  गणराज्य  (112  मलेशिया  (101.9

 सिंगापुर  (30.8  हांगकांग  (59.6  थाईलैंड  (35.7  सऊदी
 अरब  (57.4  यू०  ए०  ई०  (83.6  कनाडा  (46.6  यू०  एस०  ए०
 (३4.9  इत्यादि  शामिल  हैं  ।

 व्यापार  घाटे  के  आंकड़े  संचयी  मासिक  आधार  पर  संकलित  किए  जाते  अप्रैल-जून
 1991  की  अवधि  के  दौरान  1502  करोड़  रु०  का  व्यापार  घाटा  हुआ  जो  अप्रैल-जून  1990  के  दौरान

 हुए  11876  करोड़  २०  के  व्यापार  घाटे  की  तुलना  में  20  प्रतिशत  कम  है  ।  इसी  अप्रेल-सितंबर
 1991  की  अवधि  के  दोरान  2356  करोड़  रु०  का  ब्यापार  घाटा  हुआ  जो  1990  के

 दौरान  हुए  4234  करोड़  Go  के  घाटे  की  तुलना  में  44.4  प्रतिशत  कम  है  ।

 महिला  उद्यप्रियों  को  सहायता

 3760.  श्री  बासवा  राजश्वरो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  महिला  उद्यमियों  को  उच्च  प्रौद्योगिकी  ग्रुणवत्ता  उत्पादों  के
 निर्माण  तथा  विदेशी  मुद्रा  कमाने  के  लिए  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु  आक्रामक  विपणन  रणनीति
 अपनाने  के  लिए  सहायता  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  विचाराधीन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  :  से  विकास  लघु
 उद्योग  का  कार्यालय  देश  भर  में  स्थित  अपने  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थाओं  आई०  एस०  के
 नेटवर्क  के  जरिए  महिला  उद्यमियों  के  विकास  हेतु  नियमित  रूप  से  प्रथक  कार्यक्रमों  का  संचालन  करता

 संचालित  किए  जाने  वाले  पाठ्यक्रम  हैं  :  (i)  सामान्य  तथा  (1)  उत्पाद  तथा  प्रक्रिय  +-उन्मुख  उद्यमी
 विकास  क

 गयंक्रम
 ।  विदेशी  बाजारों  की  निर्यात  क्रियाविधियों  निर्यात  प्रलेखन  इत्यादि  से  संबंधित

 विभिन्‍न  निर्यात  विपणन  पाठ्यक्रमों  में  भी  महिला  उद्यमियों  को  प्रवेश  दिया  जाता  है  ।  इसके
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 जत
 किए  जाने  वाले  विभिन्‍न

 वित्तोय  संस्थाओं  द्वारा  निजी-कम्पनियों  के  शेयरों  को  बिक्ो

 2761.  श्रोमतो  आसवा  राणेश्वरो  :  कया  बिल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍्य  ग्रारतीय  प्रतिभति  और  विनियम  बोर्ड  ने  सलाह  दी  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तीय

 (a)  क्या  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनियम  बोर्ड  ने  इस  बारे  में  प्रारूप  संहिता  तंयार  कर

 (a)
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 )  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  ले  लिए  जाने  को  सम्भावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रासश्वर  :  और  भार  तीय  प्रतिभूति  तथा

 कं

 ब्रोर्ड  ने  सूचीबद्ध  कम्पनियों  में  पर्याप्त  अर्जेन  के  लिए  प्रारूप  विनियमन  पर

 दात्री-पत्र  त॑यार  किया

 सरकारी  वित्तीय  संस्थाएं  तथा  पारस्परिक  निधियां  किसी  कम्पनी  को  चुकता  पूंजी  के  एक
 हो  अधिक  के  किन्‍्हीं  शेयरों  को  बातचीत  के  जरिए  चाहे  बह  एकल  लेन-देन  हो  अ  थवा  अन्यथा

 धयक्ति  को  अथवा  सामूहिक  तोर  पर  कार्यरत  व्यक्तियों  को  तब  तक  नहीं  जब
 कब

 वे

 शेयरों  के  ब्लाक  को  बेचने  का  बेचे  जाने  वाले  शेयरों  को  संख्या  एवं  कोमत  की  साव

 घोपणा न
 कर  दें  और  जब  तक  वे  अन्य  बोली-कर्ताओं  को  अवसर  न  दें  अथवा  घोषणा

 हे एक  माह की  अवधि  के  भीतर  अन्य  ऑफरों  पर  विचार  करके  उच्चतम  बोली  को  स्वीकार  न  कर

 उपरो  क्त  और  में  उल्लिखित  प्रारूप  विनियमन  पर  परामशंदात्री-पत्रों  को
 अन्तिम  रूप  दिए  जाने  का  उत्तरदायित्व  भारतीय  प्रतिभूति  तथा  एक्सचेंज  बोर्ड  का  है  ।

 कोचोन  स्टॉक  एक्सचेंज  के  विदद्ध  शिकायतें

 3762.  प्रो०  के०  बो०  थासस  :  क्या  विक्त  मंत्री
 य
 यह  बताने  की  क्ृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को  कोचीन  स्टाक  एक्सचेंज  के का्यकरण  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त

 हुई

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  उन  पर  क्या  कायंवाही  की
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 वित्त  सम्प्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्री  रामेश्वर  :  ओर  कोचीन
 स्‍्टाक  एक्सचेंज  आधोराइज्ड  असिस्‍्टेंट्स  एसोसिएशन  से  एक्सचेंज  के  अध्यक्ष  को  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया

 है  और  उसकी  एक  प्रति  इस  मन्त्रालय  को  पृष्ठांकित  की  ज्ञापन  में  शामिल  मुख्य  बातों  में
 राइज्ड  असिस्‍्टेंट्स  द्वारा  प्रदान  की  गई  सीमान्त  बचतों/शेथरों  की  शेयरों  का  समय  पर  प्रेषण  और

 अनुसूची  के  अनुसार  शेयरों  की  बिक्री  से  प्राप्त  भुगतानों  का  सुनिश्वय  करना  एक्सचेंज  के  सदस्यों

 द्वारा  शेयर  प्रमाण-पत्रों  को  न  भेजने  और  एक्सचेज  के  सदस्यों  द्वारा  ग्राहकों  के  लिए  खरीदे  गए  शेयरों  में

 हेरफेर  करने  की  भी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 प्रतिभूतियों  में  ब्यापार  करने  के  सम्बन्ध  में  एक्सचेंज  के  उप-नियम  और  विनियमों  में
 प्रवतंन  ओर  एक्सचेंज  के  सुप्रबन्ध  की  मुख्य  जिम्मेदारी  स्टाक  एक्सचेंज  के  प्राधिकारियों  में  निहित  है  ।
 कोचोन  स्टाक  एक्सचेंज  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  प्राप्त  शिकायतें  भावश्यक  कारंवाई  और  निपटान  के  लिए
 एक्सचेंज  को  भेज  दी  भई  हैं  ।

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  में  लमाराशियां

 3763.  प्रो०  के०  थो०  कासस  :  क्या  जित्त  संत्रो  वह  बत्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों
 में  |  1991  को  स्थिति  के  अनुसार  जमाराशियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंघी  वलबोर  :  भारतीय  रिज्य  बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के

 अनुसार  पहली  1991  को  स्थिति  के  अनुसार  सरकारो  क्षेत्र  के  289  बेंकों  को  कुल-जमारांशियां
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 ॥।॒

 विवरण

 को  स्थिति  के  अनुसार  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  बेंक
 जमाराशियों  को  कुल  जमाराशियां

 क्रम  बेंक  का  नाम
 सं०

 2  3

 qo  भारतीय  स्टेट  बैंक  3

 2.  सेंट्रल  वेंक  आफ  इंडिया  498

 3.  पंजाब  नेशनल  बेंक  11198.7

 4.  बैंक  आफ  इण्डिया  13250.4

 5.  बैंक  आफ  बड़ौदा  1207
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 6.  केनरा  बैंक  11796.1

 7.  स्िडिकेट  बैंक  6115.1

 8.  यूनाइटेड  कामशियल  बैंक  5752.5

 9.  यूनियन  बेंक  आफ  इण्डिया  7078.6

 10.  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया  4788.1

 11.  इण्डियन  ओवरसीज  बेंक  5788.2

 12.  इण्डियन  बैंक  6789.8

 13.  देना  बैंक  3074.2

 14.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  3122.7

 15.  इलाहाबाद  बेंक  5920.0

 16.  आन्ध्रा  बैंक *  1765.6

 17.  पंजाब  एण्ड  सिंध  बेंक  2580.5

 18.  न्यू  बेंक
 आफ  इण्डिया  1991.2

 19.  विजया  बेंक  2430.0

 20,  ओरियन्टल  बैंक  आफ  इण्डिया  3070.6

 21.  कारपोरेशन  बैंक  1778.4

 22.  स्टेट  बेक  आफ  हैदराबाद '*  1640.6

 23.  स्टेट  बेंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  2245.0
 24.  स्टेट  बेंक  आफ  ज्राषणकोर  2319.5

 25.  स्टेट  बेंक  आफ  पटियाला  2434.6

 26.  स्टेट  बेंक  आफ  मैस्‌र  1563.5
 27.  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र  1157.9

 28.  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  1139.0

 /ह09प"7़्स३य़़््३्9-्प्<३़्ञ़
 *मे  आंकड़े  4  से  सम्बन्धित है  ।
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 लिखित  उंर्त्तरं  13  1991

 पुराना  मांडवो  पुल

 3764.  भ्री  हरोश  नारायन  प्रभु  झांटये  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 क्या  गोवा  में  पुराने  मांडवी  पुल  पर  निर्माण  कायं  की  गति  बहुत  धीमी

 यदि  तो  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाएगी
 कि  इस  पुल  का  निर्माण  काय  1992  तक  निश्चित  रूप  से  पूरा  हो  और

 आज  तक  ठेकेदार  को  कुल  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  गया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  और  पुराने
 ढांचे  को  गिराने  के  कठिन  कायं  और  जांच  तथा  नींब  को  सुदृढ़  करने  के  अतिरिक्त  कार्य  के  कारण  गत
 समय  में  कार्य  की  प्रगति  धीमी  रही  ।  कार्य  की  प्रगति  में  अब  सुधार  आया  राज्य  लोक  निर्माण
 विभाग  तथा  ठेकेदार  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  पुल  का  निर्माण  कायं  शीघष्रतम
 पूरा

 1991  तक  ठेकेदार  को  कुल  494.97  लाख  रु०  की  राशि  का  भुगतान  किया
 गया  है  ।

 जुट  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण

 3765,  थ्री  सनत  कुसार  मंडल  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  कच्चे  जूट  की  प्रचूर  मात्रा  में  सप्लाई  के  बावजूद  राज्य  में  जूट
 उद्योग  का  पर्याप्त  विस्तार  और  आधुनिकीकरण  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  जूढ  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  जोर  दे  रही

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 धसत्र  समत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  और  पटसन  आधुनिकीकरण
 निधि  में  से  15-11-91  तक  13  पटसन  मिलों  को  21.91  करोड़  रुपए  की  राशि  वितरित  की  गई  ।

 और  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  रूरणता  की  समस्या  का  निवारण
 राष्ट्रीयकरण  में  निहित  नहीं  है  और  सरकार  नियम  के  तौर  पर  ऐसे  मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं  करेगी  ।  सरकार
 ने  रूरण  मिलों  के  पुनरुद्वार  के लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  जैसे  पटसन  उद्योग  की  आधुनिकीकरण
 ताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पटसन  आधुनिकीकरण  निधि  का  पटसन  अर्थव्यवस्था  के  निर्माण
 के  लिए  विशेष  पटसन  निधि  की  सीमेंट  तथा  यूरिया  के  लिए  जट  पैकेजिंग  के
 अनिवायं  प्रयोग  का  कानून  अनुसन्धान  तथा  विकास  क्रियाकलापों  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान
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 तथा  उत्पाद  विविधिकरण  लागत  जमा  आधार  पर  बी०  ट्रिवल  बोरों  की नियमित
 उत्पाद  शुल्क  की  रियायती  आयात  वितरण  सद्दायता  सुविधाएं  प्रदान  करके

 करण  को  प्रोत्साहन  देना  सरकार  ने  रूग्ण  ओद्योगिक  कम्पनियों  के  पुनरुद्वार  के  लिए
 निषेधात्मक  तथा  सुधारात्मक  कदमों  को  सुनिश्चित  करने  तथा  उन्हें  लागू  करने  के  लिए

 औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  की  स्थापना  भी  की

 भारत-यूरोपोय  मारथिक  समुदाय  व्यापार

 3766.  श्री  सनत  कूमार  मंडल  :  क्‍या  वाणिज्य  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत-यूरोपीय  आधिक  समुदाय  संयुक्त  आयोग  की  पिछले  महीने  नई  दिल्ली  में  हुई  बंठक
 में  भारत-यूरोपीय  आधिक  समुदाय  व्यापार  से  सम्बन्धित  किन-किन  मसलों  पर  चर्चा  हुई  और

 यह  बंठक  जनरलाइज्ड  सिस्टम  आफ  प्रोफरेन्स  एस०  मल्टीफाइबर  एग्रीमेंट
 एफ०  और  एन्‍्टी  डम्पिग  ट्रेड  प्रोमोशन  प्रोग्राम्स  में  शामिल  भारतीय  उत्पादों  की  बाजार

 तक  पहुंच  और  औद्योगिक  सहयोग  सहित  सहयोग  में  नए  आयामों  के  मुद्दों  को  उठाने  में  कितनी  सफल

 रही  ?

 थाणिज्य  भम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  पो०  :  ओर  भारत  यूरोपीय

 समुदाय  संयुक्त  आयोग  की  नई  दिल्‍ली  में  दिनांक  13  तथा  14  1991  को  आयोजित  बंठक  में

 औद्योगिक  मशीनी  चिकित्सा  एवं  शल्य  चिकित्सा  के  आदि के  क्षेत्रों  में

 व्यापार  सहयोग  के  चल  रहे  क्रियाकलापों  की  जांच  करने  के  अलावा  व्यापार  सबधंन  मानकों

 गुणवत्ता  परीक्षण  एवं  प्रमाणन  के  सम्बन्ध  में  आथिक  सहयोग  तकनालाजी  सूचता  केन्द्र  और  संयुक्त
 व्यापार  मंच  स्थापित  करने  के  क्षेत्रों  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  की  गई  |

 विज्ञान  एवं  तकनालाजी  तथा  डेरी  विकास  के  क्षोत्रों  में  निष्पादित  भारत-यूरोपीय

 समुदाय  सहयोग  की  भी  समीक्षा  की  गई  और  मत्स्यकी  एवं  पर्यावरण  को  भावी  सहयोग  हेतु
 संभाव्य  क्षेत्रों  के  रूप  में  अभिज्ञात  बिया  गया  |  संयुकबत  आयोग  ने  भारत  में  सीधे  ही  पंजीनिवेश  को

 बढ़ाने  के  बारे  यें  भारतीय  वित्तीय  संस्थाओं  को  ई०  सी०  इन्टरनेशनल  इन्वेस्टमेंट  पार्टनर  स्वीम  की

 सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  यूरोपीय  आयोग  तथा  तीन  विकास  बैंकों  द्वारा  हस्ताक्षरित  करार  की
 ताओं  पर  भी  विचार-विमर्श  किया  ।

 संयु-.त  आयोग  की  बातचीत  के  दौरान  भारत  सरकार  ने  बाजार  प्रवेश  के  बारे  में  अपनी  चिन्ता

 दोहराई  ओर  आर  रिक्त  उत्पाद  कवर  करने  तथा  ई०  सी०  जी०  एस०  पी०  स्क्रीम  में  सुधार  का  मुद्दा
 उठाया  ।  भारतीय  पक्ष  ने  भारतीय  निर्यात  पर  प्रभाव  डालने  वाले  उदगम-नियमों  के  प्रश्न
 और  पाटनरोधी  कारंबाई  से  छोटे  सप्लायरों  को  बाहर  रखने  की  आवश्यकता  और  पाटनरोधी  कारंवाई
 आरम्भ  करते  से  १हले  ही  कोई  कारगर  परामर्शी  तन्त्र  गठित  करने  के  मुद्दों  पर  प्रकाश  डाला  |  इसके

 भागे  बढ़ाए  गए  बहुरेशा  करार  के  अधीन  वस्त्र  उत्पादों  के  निर्यात  हेतु  वर्ष  1992  के  लिए
 द्विपक्षीय  कोटे  में  वृद्धि  करने  पर  भी  बल  दिया  यूरोपीय  समुदाय  ने  भारत  की  बिन्ता  को  नोट
 किया  ।
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 राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  के  निकट  पुल  का  निर्माण

 ]
 3767.  थ्री  बारे  लाल  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  13  1991  के

 कित  प्रश्न  संख्या  7044  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मुरना  जिले  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  घोंढा  के  निकट  नदी  पर  नए  पुल  के

 निर्माण  के  बारे  में  तकनीकी  बारीकियों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उक्त  निर्माण  काये  कब  तक  आरम्भ  होने  की
 सम्भाषना  और

 यदि  तो  इसकी  तकनीकी  बारीकियों  को  अन्तिम  रूप  देने  में  हो  रहे  विलम्ब  के  क्या

 हैं  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  लन्‍्त्रो  लगदोश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठती  ।

 तकनीकी  ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  सम्पूर्ण  सूचना/आंकड़े  अभी
 प्रतीक्षित  हैं  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  लिए  सरकारों  नियबेश  पर  अतिदेय  तथा  छास

 ]

 3768.  करो  राण  नाईक  :  कया  जिस  भ्ंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  1988-89,  9,  1989-90  9-90
 और  1990-91  के  दोरान  सभी  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  के  लिए  सरकारी  निवेश  पर  अतिवेय  तथा  हछास  की

 कुल  राक्षि  कितनी  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  भत्रो  दलथोर  :  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के

 अभुसतार  1989,  1990  तथा  1990  की  स्थिति  के  अनुसार
 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  कुल  अतिदेव  की  रक॑म  और  कुल  बकाया  के  भ्रतिशत  के  रूप  में  अतिदेय  की  राशि

 इस  प्रकार  हैं  :--

 89  90  90

 कुल  बकाया  52896.69  63970.99  63646.48

 कुल  अतिदेय  9067.69  10961.45  11612.06

 बकाया  के  प्रतिशत  के  17.1  प्रतिशत  17.1  प्रतिशत  18.2  प्रतिशत
 रूप  में  अतिदेय
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 हू  हि  हे  हि

 आय
 अत्र

 के  बैंको जहां  तक  सरकार  के  निवेशों  पर  मूल्यह्ृ/सों  की  राशियों  का  सम्बन्ध  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक

 को  नियंत्रित  करने  बाले  कानूनों  और  बेंकों  में  प्रचलित  रीति-रिबाजों  और  प्रथाओं  के  अनुसार  ऐसी

 सूचना  को  प्रकट  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 व्यापार  मेले

 3769.  थी  अर्जुन  चरण  सेठी  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  तथा  विदेशों  में  कितने  व्यापार  मेले  आयोजित  किए  गए
 और  किन-किन  स्थानों  पर  इन्हें  आयोजित  किया

 उन  मेलों  में  प्रचार  हेतु  कौन-कौन  सी  प्रदर्शित  प्रमुख  मर्दे  रखी  गई (

 इन  मेलों  को  आयोजित  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  क्या

 इस  अवधि  में  इन  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  तथा  इन  मेलों  से  कितना  लाभ

 क्‍या  इन  व्यापारिक  मेलों  के  काय॑  क्षेत्र  में  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बाजिज्य  संत्रालय  में  उप  संत्री  सलसान  :

 भारत  में  विदेश  में

 1989  6  1988-89  न  40

 1990  बन  6  1989-90  न  44

 1991  का  9  1990-91  च्न-+  38

 आयोजित  किए  गए  मेलों  के  नाम  और  स्थानों  का  विस्तृत  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  |  से
 में  और  विवरण  में  में  दिया  गया  हैं  ।

 भारत

 इन  मेलों  में  प्रदर्शित  की  गई  मदों  का  क्षेत्र  काफी  व्यापक  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार
 मेले  में  कच्चे  माल  सहित  उपभोक्ता  वस्तुओं  से  लेकर  पूंजीगत  माल  मशीनें  और  सभी  प्रकार
 के  मशीनों  और  तकनीकों  का  प्रदर्शन  किया  जाता  है  ।  आहार  मेले  सभी  खाद्य  खाद्य
 संशोधन  मशीनें  और  होटल  और  रेस्टोरेन्ट  उपकरण  और  खाद्य  सामग्रियों  का  प्रदर्शन  किया
 जाता  पैकਂ  में  सभी  प्रकार  की  मुद्रण  एवं  पैकेजिंग  मशीन  तथा  उपकरण  और  इनसे
 सम्बन्धित  सामग्री  का  प्रदर्शन  किया  जाता  चर्म  मेले  मशीनों  और  तकनीक  सहित  चर्म  से
 न्धित  सभी  मदों  का  प्रदर्शन  किया  जाता  एलेक्ट्रानिक्स  प्रदर्शनी  के  अन्तगंत  साफ्टवेयर  और

 दूर-संचार  तथा  संचार  एलेक्ट्रानिक्स  इत्यादि  रहते  सुरक्षा  प्रदर्शनी  के  अन्तर्गत  सुरक्षा
 उपकरण  ओर  तकनीक  का  प्रदर्शन  होता  है  ।  टेक्स  सजावट  और  कंज्यूमेंक्स  उपभोक्ता  सामानों
 की  प्रदर्शनियां  होती  हैं  ।
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 फेशेश्वत  उत्तर  1991

 विदेश

 वर्ष  1988-89,  8-89,  1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  भारतीय  श्यापार  मेला  प्राध्चिकरण

 एफ०  ए०  द्वारा  आयोजित  किए  गए  मेलों  के  ब्यौरे/जगह,  तिथि  ओर  प्रदर्शन  हेतु
 को  दश्शाने  वाला  विवरण  अनुबन्ध  ।  से  11]  में  संलग्न  है  ।

 भारत

 इन  प्रदरशनियों  के  मुख्य  उद्देश्य  हैं  :--

 ()  ब्यापार  में  वृद्धि  करना  (ii)  प्रदर्शित  किए  जा  रहे  उत्पादों  का  प्रचार  करना  (111)  तथा
 व्यापार  और  उद्योग  में  किए  जा  रहे  विकास  के  बारे  में  साधारण  जनता  को  शिक्षित  करना  ।  उपभोक्ता
 सामान  प्रदर्शंनियों  का  उद्देश्य  काउन्टर  बिक्नी  को  प्रोत्साहन  देना  होता

 विदेश

 विदेशों  में  प्रदर्शनियां  आयोजित  करने  के  पीछे  मुख्य  उद्देश्य  होता  है--भारत  की  औद्योगिक
 और  वाणिज्यिक  क्षमताओं  को  दिखाना  और  कारोबार  सम्भावनाओं  तथा  व्यापार  संवर्धन  के  लिए
 पारस्परिक  सहयोग  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाना  ।

 भारत

 इन  प्रदर्शनियों  पर  प्रतिवर्ष  औसतन  8.80  करोड़  र०  का  खर्च  ह्वोता  आ  रहा  व्यापार  बढ़ाने
 तथा  प्रदर्शित  किए  गए  उत्पादों  का  प्रचार  करने  में  इन  प्रदर्शनियों  को  काफी  हृद  तक  सफलता  मिली
 काफी  संख्या  में  लोग  इन  प्रदर्शनियों  को  देखते  हैं  ।

 विदेश

 वर्ष  1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  मे  34.00  करोड़  रु०  का  खड़े  हुआ  तथा  इन
 मेलों  के  उस  जगह  पर  बिक्री  सहित  बुक  किया  गया  कारोबार  1355.45  करोड़  रु०  का  हुआ  ।

 और  टी०  एफ०  ए०  आई०  का  वर्ष  1993  में  दो  प्रद्शनियों  अर्थात्‌  (1)  जनवरी
 1993  में  बंगलौर  में  अन्तर्राष्ट्रीय  रेशम  मेला  (ii)  अप्रैल  “93  में  प्रगति  नई  दिल्ली  में  वाटर
 इण्डियाਂ  93  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 1988-89  का  सेलों/प्रद्शनियों  का  टी०  एफ०  ए०  आई०  का  कार्यक्रम

 क्रम  मेले  का  नाम  तिथि  प्रदर्शित  उत्पाद
 सं०

 2  3  4

 सामान्य  अन्तरराष्ट्रोय  भेसे  :

 1.  मिलान  अ्रन्तरराष्ट्रीय  14-21  |  1988  रत्न  और
 मिलान  उपहार  एवं  सजाबटी
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 2.  अन्त  रराष्ट्रीय  उपभोक्ता  वस्तु
 ब्रनो

 3.  ओसाका  अन्‍्तरराष्ट्रीय  मेला
 भोसाका

 4.  जिम्बाब्वे  अन्तरराष्ट्रीय
 ब्यापार  बुलवायो

 )

 5.  पोजनाॉन  अंन्तरराष्ट्रीय
 पोजनान

 6,  बुधारेस्ट  अन्तरराष्ट्रीय
 बुखारिस्ट

 7.  विदेशी  आयात

 हेतु  साक्षीदारਂ  बलिन
 संघीय

 16-21  1988

 23-30  1988

 23-30  1988

 12-19  1988

 12-22  1988

 7-11  1988

 लिंबित  उतर

 4

 सिले-सिलाए
 चमड़ा  एवं  चमड़े  से  निर्मित

 वस्तुएं  ।

 सभी  प्रकार  का  उपभोक्ता
 सामान  जेंसे  घरेलू  साज-सज्जा
 का  सूती
 सिलाए  रसोई  के

 कार्यालय

 चमड़े  से  निर्मित  खाद्य

 खेल-कूद  का
 काफी  और  समुद्री  उत्पाद

 इत्यादि  ।

 प्रसंस्कृत  खाद्य

 चमड़ें  स ेनिभित

 समुद्री  उत्पाद  इत्यांदि  ।

 भारी  एवं  हल्के  इन्जीनियरो

 भोक्‍ता  सामग्री  ।

 मोपेड  ओर  हल्के
 नियरी  रसोई

 करण  थमंस
 प्रसंस्कृत  खाद्य  चाय
 ओर  काफी  इत्यादि  ।

 दूरसंचार  हेतु  मशीनें  और

 विद्युतीय
 पावर  धातु
 लुगदी  और  पाबर  उद्योग  और

 हल्के  उद्योग  हेतु  कृषि
 उत्पाद  और  खाद्य  पदार्थ  ।

 सभी  प्रकार  का  उपभोक्ता

 सजावटी  सामान  और

 उपहार  की  वस्तुएं  ।
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 13  1591 लिखित  उत्तर

 हप  है  3  4

 6.  नंरोबी  अन्तरराष्ट्रीय  कृषि  एवं  27  भारी  और  हल्की
 औद्योगिक  प्रदर्शनी

 9.  बगदाद  अन्तरराष्ट्रीय
 बगदाद

 10,  आस्ट्रेलिया  द्विशतवाषिकी

 अन्त  रराष्ट्रीय  व्यापार
 मेलबोन

 11.  बुडापेस्ट  अन्तरराष्ट्रीय  शरद

 बुडापेस्ट

 12.  पिद्रा-अन्तरराष्ट्रीय  व्यापार
 सिओल

 312

 1  1988

 1-15  1988

 23-31  1988

 23
 2  1988

 10
 1  1988

 मशीनों  के  दस्ती
 रसायन  एवं

 चमड़े  से  निर्मित

 लघु  उद्योग  एकक  और  क्ृषि
 उत्पाद  इत्यादि  ।

 सभी  प्रकार  का  भारी  और

 हल्का  इन्जीनियरी  सामान  यथा

 कृषि  रोलिंग
 भारी  एवं  हल्के

 वस्त्र  और  सिले  सिलाए
 जूट  और  जूट  उत्पाद

 इत्यादि  ।

 रत्न  एवं

 उपहार  एवं  साज-सज्जा

 सिले-सिलाए  कालीन
 और  चमड़े  से  निर्मित

 सशीनी  औजार  और
 प्रसंस्कृत  खाद्य  पदार्थ  ।

 विद्युत  प्राकृतिक
 लौह  औद्योगिक

 कच्ची
 बारी  मशीनी
 रसायन  और  भवन  निर्माण
 उद्योगों  हेतु  अर्थमूविग

 मोटर  कार  ओर
 भौद्योगिक  उपभोक्ता

 सिले-सिलाए  फलों
 का  काफो  और  चाय  ।

 दस्ती  बस्त्र
 साज-सज्जा  का

 कूद  का  सामान  और  चमड़े  से
 निभित  प्रसंस्कृत  खाद्य



 22  1913  लिखित  उत्तर

 4

 24  नवम्बर --
 4  1988

 13.  डकार  अन्तरराष्ट्रीय
 डकार

 14,  बसंत  हा्ड-वेयर  और  हाउस  22-26  1989
 वेयर  बरमिघम
 किंगडम  )

 15.  अन्तरराष्ट्रीय  बसंत
 बमिधम

 5-9  1989

 16.  लिप्जिग  बसंत
 लिप्जिंग  संघीय

 12-18  1989

 17.  सेविट  ”89  हेनोवर
 जनवादी

 21-28  1989

 उपहार  वस्तुएं  और
 अन्य  उपभोक्ता  सामान

 इलस्‍्यादि  ।

 हल्का  इन्जीनियरी
 आटो  मशीनें  और

 पूंजीगत  खाद्य
 बिजली  का

 फैन्सी

 जूट  एवं  नारियल  रेशा  से
 निर्मित  खेल-कूद  का

 चमड़े  से
 निर्भित  रसायन  और
 भेषजीय  उत्पाद  और  वस्त्र

 इत्यादि  ।

 दस्ती  और  पावर  घरेलू
 साज-सज्जा  का  ताले
 और  ताले  की  सुरक्षा

 रसोई  खाना
 पकाने  के  स्नानगृह  के

 गार्डन  फर्नीचर  और
 इससे  सम्बन्धित  सामान  ।

 ब्रास  घरेलू  साज-सज्जा

 हस्तशिल्प  और

 उपहार  वस्तुएं  ।

 दस्ती
 भवन  निर्माण

 खेल  और  चमड़े  से
 निभित
 यल

 तम्बाकू  और  समुद्री  उत्पाद  ।

 कार्यालय  और  दूरसंचार
 करण  ।
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 लिखित  उत्तर

 1  *..  2  3

 18.  अन्तरराष्ट्रीय  वसंत  27

 दुबई  अरब  10  1989

 विशेषोकृत  वस्तु  भेले  :

 «  इन्टरस्टफ  अन्तरराष्ट्रीय
 बंस्त्र  व्यापार  फ्रेंकफर्ट

 संघीय

 10-12  1988

 N  «  अन्तरराष्ट्रीय  चमड़ा
 हांग  कांग

 3-6  1988

 च्  .  अन्तरराष्ट्रीय  चमड़ा  सामान

 न्यूयाक  एस०

 9-11  1988

 4.  स्टार  मेला  मिलान

 )

 19-23  1988

 ,  आस्ट्रेलिया  अन्त  राष्ट्रीय  1988

 इन्जीनियरी  प्रदशंनी

 मेलबोने

 .  अमेरिका  राष्ट्रीय  जता

 न्यूपाक  एस०

 .  राष्ट्रीय  हा्ड-वेयर  शो

 शिकागो  एस०

 ०  6-9  1988

 च्च  14-17  1988

 .  अस्त  राष्ट्रीय  मशीन  टूल्स  शो

 शिकागो  एस०

 7-15  1988

 छठ  .  सीमेन  डु-कुअर
 पेरिस

 3-6  1988

 श+

 4

 भारी  और  हल्का  इन्जीनियरी
 भौद्योगिक

 हाडं-वेयर  और  दस्ती

 विद्युत  उपकरण  एवं  सहायक
 सिले-सिलाए

 भारी  और  हल्के  उबंरक
 और  सभी  प्रकार  का  उपभोक्ता
 सामान  इत्यादि  ।

 वस्त्र  एवं  परिधान  ।

 कपड़ा  निर्मित  वस्तुएं  ।

 चमड़ा  निर्मित  वस्तुएं  ।

 साज-सज्जा  के  पढें
 अपहोल्स्ट्री

 बाल  कर्वारिंग  ओर  घरेलू  लिनेन
 इत्यादि  ।

 इन्जीनियरी  सामान  ।

 फुटवियर  ।

 सभी  प्रकार  का  हाडं-वेयर
 सामान  ।

 मशीनी  औजार  और  सहायक
 सामान  ।

 चमड़ा  एवं  चमड़ा  निर्मित
 सामान  ।

 13  1991
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 10.  प्रेट-ए-पोर्टर  18-22  1988  महिलाओं  के  लिए  सिले-सिलाए

 पेरिस  रिधान  एवं  सम्बन्धित
 सामान  ।

 11.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 ह्राई०  एफ०  एम०

 अन्तर  राष्ट्रीय बाइसिकल  और
 मोटर  साइकिल
 क्लोन  आर०

 .  इन्टरस्टफ  अन्तरराष्ट्रीय  वस्त्र
 व्यापार  फ्रं  कफर्ट

 संघीय

 ,  स्ियाल  खाद्य  उत्पाद

 पेरिस

 हिमटेक्सटिल  फ्रेंकफ़र्ट
 संघीय

 प्रेट-ए-पोर्टर  डु  केमिनिन
 फेरिस

 अन्तरराष्ट्रीय  खाद्य  एवं  पेय
 पदार्थ  लन्‍्दन

 अन्तरराष्ट्रीय  हार्डे-वेयर  शो

 क्लोन  संघीय

 होटसं  एवं  फूडेक्स
 टोक्यो

 डोमोटेक्स  हेनोवर
 संघीय  गण  राज्य )

 भारतोय  प्रदर्शनियां  :

 भारतीय  इन्जीनियरिंग  प्रदर्शनी
 मास्को

 21-25  1988

 25-27  1988

 20-2  :  1988

 11-14  1989

 0-14  1989

 1-4  1989

 5-8  1989

 1989

 9-12  1989

 1-8  1988

 बाइसिकल  और  बाइसिकल  के
 मोटर

 स्कूटर  और  मोपेड  इत्यादि  ।

 वस्त्र  परिधान  ।

 खाद्य  उत्पाद  और  प्रसंस्कृत
 खाद्य  पदार्थ  ।

 घरेलू  साज-सज्जा  के
 बाल  कवरिंग

 ओर  सभी  प्रकार  का  घरेलू
 साज-सज्जा  का  सामान  ।

 महिलाओं  के  लिए  सिले-सिलाए
 परिघान  और  सम्बन्धित
 सामान  ।

 खाद्य  पदार्थ  एवं  पेय  पदार्थ  ।

 ताले  एवं
 इनकी  भवन  निर्माण
 सामग्री  और  डी-आईन-वाई
 सप्लाइज  ।

 होटल  उपकरण  ओर  खाद्य
 उत्पाद  !

 हाथ  से  बुने  कालीन  ।

 भारी  एवं  हल्का  इन्जीनियरी
 वस्त्र  एवं  घरेलू
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 लिखित  उत्तर

 ।
 द
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 2.  भारतीय
 मारिशस

 3.  भारतीय
 थाइलेण्ड

 27-04

 13  1991

 ज्जा  का  चमड़ा  और
 चमड़े  से  निर्मित  जूतों
 के  ऊपरी  मोटर  गाड़ी  के

 दस्ती
 साफ्टवेयर  और

 सभी  प्रकार  की  उपभोक्ता

 वस्तुएं  ।

 सभी  प्रकार  का  इन्जीनियरी
 1988  मशीनी  दस्ती

 भारी  एवं  हल्के
 विद्युत  एवं  इलेक्ट्रानिक

 कृषि  मशीनें  और  सभी
 प्रकार  का  उपभोक्ता
 साफ्टवेयर  और
 सभी  प्रकार  के  परिघान
 और  साड़ियां  इत्यादि  ।

 10-19  1989  हल्का  और  भारी  इन्जीनियरी
 परियोजना  और

 मर्शी  काष्ठ  और  कागज
 मिल  चावल  वस्त्र
 ओर  उपहार  वस्तुएं
 और  हस्तशिल्प  एबं  सभी  प्रकार
 का  उपभोक्ता  सामान  ।

 बर्थ  1989-90  में  विदेशों  में  आयोजित  मेलों/प्रदर्शनियों  का
 टो०  एफ०  ए०  आई०  कार्यक्रम

 न्‍  मा  नमन
 क्रम  सं  ०

 1  2

 मेले  का  नाम  तिथि  प्रदर्शित  उत्पाद

 3  4

 सामान्य  अन्तरराष्ट्रीय  मेले  :

 1.  पोजनान  जूनਂ  89
 पोजनान
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 (11--18  )
 मोपेड  ओर  हल्का  व  भारी
 नियरी  का  रसोई  के
 थमंस  चमड़े  का  प्रसंस्कृत
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 2.  वीजिंग  जुलाईਂ  89
 अन्तरराष्ट्रीय  (14--23)
 वीजिंग

 3.  दमिश्क  अगस्त/सितम्बर”  89
 अन्तरराष्ट्रीय  )
 दस्ििश्क

 खाद्य  सूती  चाय  व  काफी

 इत्यादि  ।

 वस्त्र  इलेक्ट्रानिक  उपभोक्ता
 उर्वरक  पेट्रो

 मानव  निर्मित  फाइबर  खाद्य  पदार्थ

 प्रसंस्करण  और  पंकेजिग  कम्प्यूटर
 पावर  जेनरेशन  कृषि

 उपकरण  व  वातानुकूलनन  और

 रेफ्रिजरेशन  खोजबीन  करने

 वाले  संश्लिष्ट

 इलेक्ट्रानिक  परीक्षण  व  मापन

 वायर  मोटर

 मोटर  गाड़ियों  के  हिस्से
 भेषज  सी  दवाइयां  और

 इन्टरमीडिएट  लाइनर  अल्कारल
 प्रसंस्कृत

 इलेक्ट्रानिक  पुर्जे  ।

 लोहे  और  इस्पात  पाइप  और
 बिजली  के  घरेलू

 दस्ती  औजार  और  टूल
 पेट्रोल  बिजली  की  मोटर

 ट्रैक्टर  और  एक्सकेट
 लेवलिंग  और  बोरिंग  धातु
 काटने  वाली  मशीनी

 कटाई  व  सोल्डरिंग  मशीनें
 औद्योगिक  रेफ्रिजरेशन

 चूल्हों  के  सेन्ट्रीफ्यूज
 माल  उठाने  व  लादने  की
 कॉक  और  ट्रांसमिशन
 पुलिज  और  सेनिटरी
 और  प्लम्बरिंग  मशीनरी  और

 परिवहन  फल  और
 दबाइयां  और  भेषज  सूती
 फंब्रिक्स  और  मेड  टायर  और

 रासायनिक

 _2t7

 आए
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 '4.  तैंहान

 तेहरान

 5.  बुढापेस्ट
 अन्तरराष्ट्रीय  शरद

 बुडापेस्ट
 )

 6.  नेरोबी  अन्तरराष्ट्रीय
 औद्योगिक  प्रदर्शनी
 नेरोबी

 7.  बिदेशी  आयात

 के
 साझोदांरਂ  बंलिन

 8.  बगदाद

 अम्तरराष्ट्रीय
 बगदाद

 9.  अन्तरराष्ट्रीय
 बेयर  व  हाउसवेयर
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 सितम्बर-अक्तूबरਂ  89

 सितम्बरਂ  89

 (26--30)

 सितम्बरਂ  89

 (27--30)

 नवम्बरਂ  89

 5)

 जनवरीਂ  90

 13  1991

 4
 a

 रंगाई  बमंशोधन  व  रंगाई  का
 कन्वेपर  बेल्ट  ।

 सीमेंट  के  छोटे  पावर  जेनरैटिंग
 भारी  और  हल्के

 कृषि  चमड़े  की
 श्रौद्योगिकी

 सभी  प्रकार  का  उपभोक्ता  सामान  व
 उपहार  वस्तुएं  ।

 विद्युत  प्राकृतिक  लोह
 औद्योगिक  कच्चा  इमारती
 अखबारी  मशीनी

 रसायन  उद्योग  और  भवन  निर्माण  उद्योग
 की  मशीनरी  अर्थ  मृविग  मोटर
 कार  और  सिलाई  टेप

 प्रसाधन  चमड़े  का
 सिले-सिलाये  फलों  का

 काफी  व  चाय  आदि  उपभोक्ता
 सामान  ।

 कृषि  भारी  और  हल्की
 दस्ती  रसायन  और  उवं
 चमड़ें  का  लघु  औद्योगिक

 इकाइयां  और  कृषि  उत्पाद  आदि  ।

 सभी  प्रकार  का  उपभोक्ता
 हस्तशिल्प

 सजावटी  व  उपहार  वस्तुएं  आदि  ।

 कृषि  रोलिंग  हल्के  व
 भारी  वाहन  भादि  सभी  श्रकार  की  भारी व  हल्की  इंजीनियरी  का

 प्रसंस्कृत  खाद्य
 कपड़ा  व  तैयार

 पटसन  व  पटसन  की  वस्तुएं  ।

 दस्ती  व  विद्युत  चालित
 घरेलू साज-सज्जा  की  ताले  व  तालों
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 वरमिघम  की  सुरक्षा  रसोई  के

 खाना  पकाने  के

 स्‍्नानगृह  के  गाड़न  फर्नीचर  व

 असेसरी  आदि  ।

 10.  अन्तरराष्ट्रीय  बसन्त  फरवरीਂ  90  घरेलू  साज-सज्जा  की
 बमिघम  (05--09)  हस्तशिल्प  व  उपहार  की

 के  ०)

 अन्तरराष्ट्रीय  बसन्‍्त  फरवरी/मार्च”  90  हल्की  व  भारी  इंजीनियरी  का

 दुबई  (27--10)  ओद्योगिक  हार्डवेयर  व  दस्ती
 अरब  अमी  बिजली  के  उपकरण  व

 सिले-सिलाए  हल्के  व  भारी
 उवंरक  व  सभी  प्रकार  का

 भोकता  सामान  आदि  ।

 12.  लिप्जिग  बसन्‍्त  90  दस्ती
 लिप्जिंग  (11--17)  खेल  व  चमड़े  का

 )  नारियल  रेश्ले  के

 तम्बाकू  व  समुद्री  उत्पाद  ।

 13.  काहिरा  मार्चਂ  90  ट्रक  इस्पात  ब्रिजली  का

 काहिरा  (10--23)  कृषि  छोटे  व  दस्ती
 भौजार  आदि  भारी  व  हल्का  इंजीनियरी

 दवाइयां  व  भेषज  रंग  रोगन  और
 पटसन  निर्मित  वस्तुएं  आदि  ।

 14.  वेलेंसिया  माचंਂ  90  दस्ती  ट्यूब  आदि  मोटर
 वेलेंसिया  )  गाड़ियों  के  हिस्से  उपभोक्‍ता

 )  मशीनी  चमड़े  की

 सिलाए  उपहार  की  वस्तुएं  ।

 विशेषोकृत  वस्तु  मेले  :

 1.  इन्टरस्टफ  अप्रैलਂ  89  बस्त्र  ।
 बस्त्र  व्यापार  (11--1  3)
 फ्रकफर्ट  सघीय
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 2.  अन्तरराष्ट्रीय  अप्रल्डਂ  89  चमड़ा  व  चमड़े  से  बनी  वस्तुएं  ।

 चमड़ा  (24--27)

 हांग  कांग

 3.  आस्ट्रेलिया  अप्रैल/मई”  89  मोटर  गाड़ियों  के  हिस्से  पुर्जे  ।

 आटो  मेकेनिक  (29--02)
 सिडनी

 4.  स्टार  मईਂ  89  साज-सज्जा  का
 मिलान  अप्होल्स्ट्री  वाल  कवरिंग  व  घरेलू

 लिनेन  आदि  ।

 5.  आस्ट्रेलिया  जुलाई/अगस्त”  89  इंजीनियरी  सामान  ।

 अन्तरराष्ट्रीय  (31--04)
 इंजीनियरी
 मेलबोन

 6.  अमेरिकी  राष्ट्रीय  अगस्तਂ  89  फुटवियर  ।

 जूता  न्यूयाक
 )  एस०  ए०  )

 १.  राष्ट्रीय  हाडंवेयर  अगस्तਂ  89  सभी  प्रकार  की  हार्डवेयर  वस्तुएं  ।
 शिकागो  8.
 एस०

 8.  प्रेट  ए  पोर्ट  र  सितम्बरਂ  89  महिलाओं  के  तैयार  सिले-सिलाए  परिधान
 फेमिनिन  (02--05)  व  सम्बन्धित  सामान  ।
 पेरिस  .

 9.  आठवां  ई०  एम०  ओ०  सितम्बरਂ  89  मशीनी  औजार  ।

 हेनोबर  (12--20)
 )

 10.  सीमेन-डु-कुअर  सितम्बरਂ  89  चमड़ा  व  चमड़े  न  ।
 पेरिस  सितम्बरਂ  )

 मशीन  एशियाਂ  89  सितम्बरਂ  89  ट्रांसमिशन  लाइन
 आठवीं  एशियाई  (26--29)  बिजली  के  भेषज
 अन्तरराष्ट्रीय  चीनी  व  सीमेंट  के  प्लान्ट  व
 सिंगापुर  पाबर  जनरेशन  उपकरण--ए०
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 12.  इन्टरकामा
 मेला  डस्सेलडा्फ

 13.  अनुगा-विश्व  खाद
 पदार्थ
 क्लोन

 14.  सिस्टम्सਂ  89  मेला

 म्यूनिख

 15.  इन्ट
 अन्तरराष्ट्रीय
 वस्त्र  व्यापार

 संघीय  गणराज्य  )

 अक्तूबरਂ  89

 (09--  4  )

 अक्तूबरਂ  89

 89  )

 अक्तूबरਂ  89

 अक्सूबर/नवम्बर”  89

 लिखित  उत्तर

 4

 सी०  व  डी०  सी०
 फार्मर  कन्द्रोल  स्विच

 रिएक्टर  आदि  ।  करघे  व  बुनाई  मशीनें
 आदि  कपड़ा  उपकरण-मेडिकल
 प्रोसेस  कन्ट्रोल  वैज्ञानिक  व  प्रयोगशाला

 परिवहन  एल०  सी०
 मोटर  गाड़ियों  के

 घातु  कार्य  के  कटाई  के
 वेल्डिग  व  सोल्डरिंग  उपकरण

 आदि  ।  साइकिल  व  उनके  मशीनी
 अर्थ  मृविंग  एअर

 फोक
 पाइप  व  ट्यूब  और  रेलवे  वंगनों
 के  प्लास्टिक  व  रबड़  प्रसंस्करण

 सोल्वेन्ट  एक्सट्र  क्शन
 इलेक्ट्रानिक  पुर्जे-एनालिटिकल  व
 निक  परीक्षण  डाट
 मेट्रिो  उपभोक्ता

 दूरसंचार  के  केबल  ।

 मापन
 षण  व  परीक्षण  स्वतंत्र
 कम्प्यूटरों  व  असेसरी  का  प्रोसेस
 आटोमेशन  ओर  मेन्यूफंक्चरिंग  आटोमेशन
 के  उपकरण  व  प्रणालियां  ।

 खाद्य  पदार्थ  व  प्रसंस्कृत  खाद्य  पदार्थ  ।

 साफ्टवेयर  और
 संचार  उपकरण  ।

 वस्त्र  ।
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 १6.  केਂ  89  भेला  नवम्बरਂ  89  प्लास्टिक  व  रबड़  की
 डस्सेलडाफ  (02--09 )

 इल्टरस्टाफ  नवम्बरਂ  89  कपड़ा  और  परिधान  ।
 अन्तरराष्ट्रीय  परिधान  (15--17)
 निर्माण  व्यापार

 हांगकांप

 18.  विश्व  फैशन  नवम्बरਂ  89  महिलाओं  व  बच्चों  के  उत्तम  फेशन
 ब्यापार  मेला  (22--26)  के  परिधान
 ओसाका

 19.  जनबव्ररीਂ  90  घरेलू  साजसज्जा  का  वाल
 अन्तरराष्ट्रीय  घर  कवरिग  व  सभी  प्रकार  का  घरेलू  सजावट
 घरेलू  वस्त्र  व्यापार  का  सामान  ।

 फ्रेंकफर्ट
 संघीय

 20.  डोमोटेक्स  मेला  जनवरीਂ  90  हाथ  से  बुने  कालीन  !
 हेनोवर  (8--  )

 हिमटेक्सटिल --  फरवरीਂ  90  घरेलू  उपयोग  का  घरेलू  कपड़ा  व
 एशिया  अन्त  रराष्ट्रीय  फर्शी  बिछावन  ।
 व्यापार
 टोकोो

 22.  नेशनल  वैराइटी  फरवरीਂ  90  चमड़े  का  आकर्षक  कृत्रिम
 मरचेन्डाइज  प्रदर्शनी  सिले  सिलाए  उपहार
 स्यूयार्क  एस»  वुछ्छुएं  और  उपभोग्र

 23,  प्रेट-ए-पोर्टर  फरवरीਂ  90  महिलाओं  के  तैयार  उत्कृष्ट  फैशन  और
 फेमिनिल  (3--6)  असेसरी  ।
 पेरिस

 24.  अन्तरराष्ट्रीय  मार्चਂ  90  ताले  और
 हाडंवेयर  मेला  (5--8  )  आई-वाई  सप्लाइयां  ।
 क्लोन  संघीय

 25.  सेबिट  मेला  मार्चਂ  90  कार्यालय  उपकरण  व  दूरसंचार  उपकरण  ।
 हनोवर  )
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 _  ७  झ  रट  पाणभशख।/जभपप/पखख/ए/7े

 ।.  2  3  हा

 —  नि य>नणयणयनईडईएआचऋ/_आ््ऱ
 े  6"  कंईक्स  मेला  मार्चਂ  90  खाद्य  पदार्थ

 केबरेंक्स  अप्रैलਂ
 90

 लगन  (3-5)

 आरंतोय  प्रदर्शनियां  :

 भारतोय  प्रदर्शनी  सितम्बरਂ  89

 जोडडंन

 2.  भारतीय  प्रदर्शनी

 जकार्ता  (26--02)

 )

 जनवरी-फरवरीਂ  90

 पुरुषों  व  बच्चों  के
 खेल-कूद  के  परिधान  ऊन  और  मिश्रित

 सूत  और  मिश्रत  संश्लिष्ट
 लेस  और  टेबल  व  बाथ  लिनेन

 फाइल
 साजसज्जा  का  कपड़ा  ।

 ओद्योगिक

 कूलन  व  प्रशीतन  उपकरण  व  प्लान्ट  भारी
 व  हल्की  औद्योगिक  वस्त्र

 साइकिलों  के  टायर  बनाने  की
 निर्माण  व  अर्थ  मूविग  के

 सभी  प्रकार  के  इलेक्ट्रानिक  व  विद्युत
 मशीनी  कृषि  भेषज

 हंडेवेयर  व  दंस्ती
 सभी  प्रकार  का  उपभोक्ता
 वेयर  और  आटो  असेसरी  आदि  ।

 वस्त्र  मशीवरी  व  उसके  रंगाई
 फिनिशिंग  कताई  बड़े

 जूते  बनाने  की  सौर  ऊर्जा
 चमं  शोधन  कृषि

 व  दस्ताने  बनाने  की
 '  टायर  रिद्रीडिंग  भेषज
 पदार्थ  व  दवाइयां  बनाने  की  तेल
 निकालने  के  कोल्हू  व  प्लांट  व
 फसल  कटाई  की  मरोल  प्रसंस्करण

 पत्थर  काटने  व  पाखिश  करने
 की  आभूषण  बनाने  की
 300  टन  से  लेकर  1000  टन  क्षमता
 वाली  चीनो  मिल  मशीनरी  व  चाय
 प्रसंस्क रण  शैक्षिक  एवं  वैज्ञानिक
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 परीक्षण  व  मापन  डीजल
 2  हास  पावर  से  2000  हासे  पावर  तक
 के  पम्प  व  जनरेटिंग  मशीनी
 दस्ती  साइकिलों  के  बिल्ड्स

 हाडंवेयर  एवं  अन्य  फिश  मील

 विद्युत  मशीनरी  व
 खाद्य  पदार्थ  प्रसंस्करण

 परिवहन  उपकरण  व  उनके  सड़क

 सिविल  विद्युत  विकास

 लघु  नारियल  रेशा

 कम्प्यूटर  तथा
 घारित  उद्योगों  के  लिए  परामश  व
 गिकी  सेवाएं  ।

 3.  भारतीय  माचंਂ  90  भारी  व  हल्का  इंजीनियरी  आटो
 नियरी  (15--22)  दस्ती  इलेक्ट्रानिक  वस्तुएं
 मास्को  और  साफ्टवेयर  आदि  ।

 ट्रेड  फेयर  अथारिटो  आफ  इष्डिया

 1990-91  का  विदेशों  सेलों/प्रदर्शनियों  का  टो०  एफ०  ए०  आई०  का  कार्यक्रम

 ee  क्रम Go मेले का नाम,व स्थान fafa प्रदर्शित उत्पाद
 क्रम  सं०  मेले  का  नाम,व  स्थान  तिथि  प्रदर्शित  उत्पाद
 >-+

 2  3  4

 सामान्य  अन्तरराष्ट्रीय  मेले  :

 ब्रनो  उपभोक्ता  सामान  अप्रेलਂ  90  सभी  प्रकार  का  उपभोवता  सामान  जेसे ब्रनो
 घरेलू  सूती  सिले-सिलाए

 बाकिया  रसोई  का  कार्यालय
 चमड़े  का  खाद्य

 खेलकूद  का

 काफी नि समुद्री उत्पाद इत्यादि । 224
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 2.  मिलान  अन्तरराष्ट्रीय
 इटली

 3.  हेनोवर  उद्योग
 जमंन  संघीय

 गणराज्य

 4.  पोजनान  अन्तरराष्ट्रीय
 पोलैंड

 5.  इजमीर  अन्‍न्तरराष्ट्रीय
 इजमी  टर्की

 3

 अप्रैलਂ  90

 (2--9)

 मईਂ  90

 (2--9)

 जन
 68  9  0

 अगस्त--सितम्बर
 (20--03,  1990)

 थीं 4

 रत्न  एवं  उपहार  एवं
 सजावटी  सिले-सिलाए

 चमड़ा  एवं  चमड़े  के  उत्पाद  ।

 फाउण्ड्री  उत्पाद-कास्टिंग  एवं  फोमिग
 कास्टिंग  मेटल

 सिटर्ड  उपकरण  फिनिड  नान  कम  मेटल

 पार्ट्स  अमेम्बलीज  एवं  धातु
 थिन  गेज  शीट  मेटल

 कब्टेनर्स

 मेटल  फिटिंग  एवं  अन्य  सिंगल  उपकरण
 प्लास्टिक

 पार्ट्स  एवं  प्लास्टिक

 रबड़  पा्टंस  इलास्टोमस  तथा

 रबड़  ग्लास  औद्योगिक  सिरेमिक
 उत्पादत  एवं  अन्य  परामश्श  एवं
 प्रकाशन  ।

 मोपेड  एवं  हल्की  एवं  भारी
 नियरी  का  रसोई  का
 थमंस  चमड़े  का
 संसाधित  खाद्य  सूती  चाय
 एवं  काफी  आदि  ।

 इलेक्ट्रिकल  पावर  अर्थ  मूविंग
 निर्माण  सी०  एन०

 सी  ०मशीनी  वस्त्र  मिल
 डीजल  पम्प  वाटर

 साइंटिफिक  एपेरेटस  एवं
 शाला  कम्प्यूटर
 पेरोफेरल  एवं  भारी  और
 हलके  रेलवे  रोलिग  भारी
 एवं  हल्की  इन्जीनियरी  छत  के
 परंखे  एवं  जूट  एवं  जूट  खाद्य

 सूखे  चाय  समुद्री
 उत्पाद  सिले-सिलाए  औषधीय

 जड़ी-बूटियां  ।
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 1  2

 6.  विद्वेष्नी  आग्राव
 के  तिए  प्नाझ्ीदार

 बक्षित

 सितम्बर

 1990)

 7.  बुडाप्रेस्ट  अन्तरराष्ट्रीय  मेला  छ्ितस्वरਂ  90

 हूंगरी

 8,  नैरोबी  कृषि  एवं  उद्योग
 नरोबी

 9.  सिट्रा-सियोल  अस्तरराष्ट्रीय
 ब्यापड़
 दक्षिण  कोडिया

 10.  डकार  अन्तरराष्ट्रीय
 सेनेगल

 अक्तूबरਂ  90

 (2--6)

 अक्तूबर--नवम्बर
 (39--05,  1990)

 नवम्बर--दिसम्बर

 (29--10,  1990)

 1:  ,  कन्ज़्यूमेक्सपो  अन्तरराष्ट्रीय  जववरीਂ  91

 उपभोक्ता  सामान  प्रदर्शनी
 मास्को  रूस  )
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 सभी  प्रकार  का  उपभोकक्‍ता
 धान  सजाबटी  एवं
 उपहार  का  सामान  ।

 विद्युत  प्राकृतिक  लौह
 औद्योगिक  कच्चा

 अखबारी  मशीनी  रसायन
 एवं  निर्माण  उद्योग  के  लिए
 अर्थभूविग  मोटर  कार  एवं
 ओऔद्योगिक  उपभोक्ता

 सिलाए  फलों  का  काफी
 एवं  चाय  ।

 कृषि  भारी  एवं  हल्की  मशीनरी
 दस्ती  रसायन  एवं
 चमड़े  का  लघु  उद्योग  की

 कृषि  उत्पाद  इत्यादि  ।

 इन्जीनियरी  दस्ती  वस्त्र
 घरेलू  कालीन
 कूद  एवं  चमड़े  का  संसाधित
 खाद्य  उपहार  का

 रसायन  एवं
 साफ्टवेयर  एवं

 कल  सहित  इलेक्ट्रानिक  सामान  ।

 इलेक्ट्रिकल  सहित  इलेक्ट्रानिक
 हल्का  इन्जीनियरी  मोटर
 मशीनरी  एवं  पूंजीगत  खाद्य
 उत्पाद  बिजली  का
 फेंसी  जूट  एवं

 खेलकूद  का
 चमड़े  का  रसायन  एवं  भेषज

 बस्त्र  इत्यादि  ।

 फर  एवं  चमड़े  का
 आटोमोबाइल  इन्जीनियरी  एवं

 परिवहन  घरेलू  कार्यालय
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 प्लास्टिक  का  बागवांनी
 उपकरण  एवं  दीवार

 संगीत
 आंतरिक  सजावट  एबं  श्र॒गार

 प्रसाधन  सामग्री  इत्यादि  ।

 12.  लिप्जिग  बसनन्‍्त  माचਂ  91  दस्ती
 जमंन  प्रजातांजिक  (16--22)  एवं  चमड़े  का

 गणराज्य  तम्बाकू  एवं  समुद्री
 कयर  उत्पाद  ।

 विशेषीक्ृत  वस्तु  मेरे  :

 1.  फंवरेक्स  अप्रैलਂ  90  पुरुषों  और  बच्चों  के
 लन्दन  (03--05)  खेलने  के  ऊन  एवं  ऊनी

 सूती  लेंस  एवं
 टेबल  एवं  बाथ  लिनेन  रेशम

 अपहालेस्ट्री  फनि्शिंग  ।

 2.  फूड  एवं  होटल  अप्रैलਂ  90  खाद्य  उपभोक्ता

 सिंगापुर  (03--06)  एवं  खाद्य  एवं  पेय  संसाधन
 तथा  सेवा  चेकं*इन  एवं  स्टाक
 कंट्रोल  संचार  एवं  सुरक्षा

 सफाई  एवं  रंख-रंखाव
 हाठस  कीपिंग  फर्नीचर  एवं
 फर्निशिंग  शाप  शेल्बिग
 तथा  स्टोरेज  सिस्टम  ।

 3.  इन्टर  अप्रलਂ  90  वस्त्र  ।
 व्यापार  मेला  फ्रेंकफर्ट  (24--26)
 जमंन  संघीय  गणराज्य

 4.  अन्तरराष्ट्रीय  चमड़ा  अप्रैलਂ  90  चकड़े  का  सामान  ।
 हांगकांग  (25--28  )

 5.  ए०  आई०  ई०  मईਂ  90  इन्जीनियरी  सामान  ।
 सिडनी  आस्ट्रेलिया

 6.  स्टार  थिलान  मईਂ  90  फंनिशिग
 अपहोलंस्ट्री )  (24--27  )  वाल  कंबेरिंग  ऐवं  घरेंल  लिनेन

 इत्यादि  ।
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 न  ननननननन+क  कान  कम  मकान  कक  कनमननक  न  क  मनन  नीनननभनक  नी  नीनननतत  आधा  55  >>  पिन
 7.  आस्ट्रेलियाई  आटोमेकेनिक  मईਂ  90  आटो  पार्ट्स  एवं  सहायक  सामान  ।

 सिडनी  (02--05)
 आस्ट्रेलिया

 8.  राष्ट्रीय  अमेरिकी  जूता  अगस्तਂ  90  फुटवियर  ।
 मेला  न्यूयार्क  9.

 रा०

 9.  राष्ट्रीय  हाईवेयर  शो  अगस्तਂ  99  सभी  प्रकार  का  हाडेवेयर  का  सामान  ।

 शिकागो  (12--1  5)
 रा०

 10.  पेट  ए०  पो्टेर  डू  फमिनीन  सितम्बरਂ  90  महिलाओं  के  सिले-सिलाए  परिधान  एवं
 पेरिस  सहायक  सामान  ।

 11.  आई०  एम०  टीो०  एस०  सितम्बरਂ  90  मशीनी  औजार  एवं  सहायक  सामान  ।
 अन्तरराष्ट्रीय  मशीनी  (05--13)
 ओजार  प्रदर्शनी
 शिकागो  रा०

 12.  सीमेन-डु-कुअर  मेला  सितम्बरਂ  90  चमड़ा  एवं  चमड़े  का  सामान  ।
 पेरिस

 13.  आई०  एफ०  एम०  ए०  सितम्बरਂ  90  बाइसिकिल  एवं  इसके
 अन्तरराष्ट्रीय  बाइसिकिल  (19---23)  स्कूटर  एवं  मोपेड  ।
 एवं  मोटरसाइकिल

 जमंन
 संघीय  गणराज्य

 14.  अक्तूबरਂ  90  खाद्य  उत्पाद  एवं  संसाधित  खाद्य  पदार्थ  ।
 खाद्य  पदार्थ  प्रदर्शनी  (22--26)
 पेरिस

 15.  इंटरस्टाफ-अन्त  राष्ट्रीय  अक्तूबरਂ  90  क्लाथिंग  टेक्सटाइल  ।
 व्यापार  (23--25)

 संघीय

 16.  एनेक्स-एशिया  नवम्बरਂ  90  इलेक्ट्रानिक  डिवाइसेस हे  »  ,  सेमी
 इलेक्ट्रानिक्स  (07--10)  आई०  सी०  सी  एवं  पी०  सी ०
 सिंगापुर  -  बी०  उत्पादन  हेतु
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 17.  इन्टरस्टाफ  एशिया
 अन्तरराष्ट्रीय  व्यापार

 हांगकांग

 18.  डोमोटेक्स

 हेनोवर  संघीय

 नवम्बरਂ  90

 (12--14)

 जनवरीਂ  91

 19.  ,  हिमटेक्सटाइल-अंतरराष्ट्रीय  जनवरीਂ  91
 व्यापार  फ्र  कफर्ट

 संघीय  गण

 20.  अन्त  रराष्ट्रीय  हार्डवेयर
 एवं  हाऊस  वेबर  शो
 बमिधम

 21.  हिमटेक्सटिल  एशिया

 अम्तरराष्ट्रीय  व्यापार
 टोकियो

 22.  अन्तरराष्ट्रीय  हार्डवेयर
 क्‍्लोन  सं०

 23.  सेबिट

 टोकियो

 जनवरीਂ  91

 (20--23)

 फरवरीਂ  91

 <3)
 माच  91

 (04--07)

 मार्चਂ  91

 ९  3) मार्च  91

 लिखित  उत्तर
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 माइक्रो  आप्टो

 इलेक्ट्रिक
 पावर  स्विचगीयर

 इन्स्ट्र  परीक्षण  एवं
 मापन  विद्युत

 प्रकाश  व्यवस्था  एवं  सहायक
 सामान  ।

 घागे  वस्त्र  एवं  परिधान  ।

 हस्तनिर्मित  कालीन  ।

 घरेलू  वाल  कवरिग  एवं
 सभी  प्रकार  का  घरेलू  सजावटी  सामान  ।

 दस्ती  एवं  विद्युत  घरेलू
 सज्जा  का  ताले  एवं  उसकी

 सुरक्षा  रसोई  के
 खाना  पकाने  के

 स्तानगृह  गान  फर्नीचर  एवं
 सहायक  सामान  इत्यादि  ।

 ह

 हाउसहोल्ड  होम  टेक्सटाइल
 एवं  फर्शी

 दूल  लाक  एवं  निर्माण
 एवं  डी  +-  वाई  आपूर्ति  ।

 कार्य  उपकरण  एवं  ट्रसंचार  ।

 खाद्य  उत्पाद  ॥
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 __

 भारतीय  प्रवर्शनियाँ

 भारतीय  ध्यापार  प्रदर्शनी  अगस्तਂ  90  सभी  इंजीनियरी  मशीनी
 मोका-मारीशस  )  दस्ती  भारी  एवं  हल्के

 इलेक्ट्रिकल  एवं  इलेक्ट्रानिक  कृषि
 मशीनें  एवं  सभी  प्रकार  का  उपभोक्ता

 साफ्टवेयर  एवं  हाडंवेयर  सभी
 प्रकार  के  लोडर  परिधान  एवं  साड़ियां
 इत्यादि  ।

 2.  भारतीय  व्यापार  प्रदर्शनी  जनवरी-फरवरीਂ  91.  ओद्योगिक  मशीनरी/उपकरण,
 मनीला  29--05  नुंकूलन  एव  रेफ्रिजरेशन  उपकरण  एवं

 भारी  एवं  हल्के  वस्त्र
 चीनी  मिल  बाइसिकिल

 टायर  बनाने  की  निर्माण  एवं
 अथंमूविग  सभी  प्रकार  की
 विद्युत  एवं  इलेक्ट्रानिक  मशीनी

 क्रषि  भेषज  एवं
 हाइंवेयर  एवं  दस्ती  ओऔजार  तथा  सभी
 प्रकार  का  उपभोक्‍ता  साफ्टवेयर
 एवं  हार्डवेयर  इत्पादि  ।

 विवरण-५

 वर्ष  1989,  1990  और  1991  का  भारत  सें  मेलों  एवं  प्रदर्शनियों  का
 टो०  एफ०  ए०  आई०  का  कार्यक्रम

 1989

 1.  प्रगंति  नई  1989  9

 2.  इण्डिया  प्रगति  नई  1989

 3.  अन्तरराष्ट्रीय  चमड़ा  1989

 4.  अन्तरराष्ट्रीय  सुरक्षा  प्रगति  नई  1989

 5.  भारतीय  अन्तरराष्ट्रीय  ब्यापार  प्रगति  नई  दिल्ली  *  1989
 6.  टेक्स  प्रगति  नई  1989
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 1990

 1.  प्रगति  नई  1990

 2.  इण्डिया  प्रगति  नई  1990

 3.  अन्तरराष्ट्रीय  चमड़ा  1990

 4.  इलेक्ट्रानिक्स  प्रगति  नई  1990

 5.  भारतीय  अन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  प्रगति  नई  1990

 6.  टेक्स  प्रगति  नई  1990

 1991

 1.  प्रगति  नई  1991

 2.  इण्डिया  प्रगति  नई  1991

 3.  अन्तरराष्ट्रीय  चमड़ा  1991

 4.  प्रगति  नई  1991

 5.  प्रगति  नई  1991

 6.  अन्तरराष्ट्रीय  सुरक्षा  प्रगति  नई  |

 7.  अन्तरराष्ट्रीय  |,  प्रगति  नई  नई

 8.  भारतीय  अन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  प्रगति  नई  |

 9.  टेक्स  प्रगति  नई  बताने  |

 केन्द्रीय  आयुद्ध  आगरा  में  श्रेश्ों  का  चयन

 3770.  श्रो  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने
 केन्द्रीय  आयुद्ध  भंडार  आगरा  श्रेणी  के  चयन  के  बारे  में  केन्द्रीय

 प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  और  आदेशों  को  कार्यान्वयन  कर  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  से  केन्द्रीय  प्रद्मासनिक  अधिकरण  की  इलाहाबाद  बेंच
 के  मामला  सं०  612/88  के  अन्तगंत  दिनांक  21-12-90  को  दिए  गए  आदेश  के  आवेदकों
 की  परीक्षा  लिए  जाने  पर  यदि  उन्हें  चुन  लिया  जाता  है  तो  पहले  से  मौजूद  रिक्त  पढ़ों  पर  उन्हें  नियुक्ति
 का  प्रस्ताव  दिया  जाना  है  |  तदनुसार  केन्द्रीय  आयुद्ध  आगरा  ने  सीधी  भर्ती  पर  लगी  वर्तमान
 रोक  में  छूट  देते  हुए  रिक्त  पद  भरने  की  अनुमति  देने  का  एक  प्रस्ताव  भेजा  अब  सेना  मुख्यालय  ने

 331.
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 इन  रिक्त  पदों  को  भरने  की  अनुमति  दे  दी  है  तथा  उक्त  आदेश  को  लागू  करने  की  कारंवाई  शुरू  कर  दी

 गई  है  ।

 विकास  परियोजनाओं  में  भारतोय  यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा  पूंजी  निवेश

 3771.  थी  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88,  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  भारतीय  यूनिट

 ट्रस्ट  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तगंत  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितनी  धनराशि  जमा  की

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  मे ंविभिन्‍न  योजनाओं  में  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा  निवेश

 की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  भारतीय

 यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा  जमा  की  गई  धनराशि  ओर  निवेश  की  गई  धनराशि  के  बीच  सन्तुलन  बनाए  रखने  के

 लिए  कोई  मार्गेनिर्देश  निर्धारित  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  पूंजी  निवेश  के  मामले  में  इन  मार्ग-निर्देशों  का पालन
 किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा  अपनी

 विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तगंत  यूनिटों  की  बिक्री  के  जरिए  जुटाई  गई  जमाराशियां  संलग्न

 दी  गई  हैं  ।

 1990-91  के  दोरान  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा  विभिन्‍न  परियोजनाओं  में  राज्यवार
 किया  गया  निवेश  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  पंदा  ही  नहीं  होता  ।
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 1987-88  से  1990-91  तक  के  दोरान  भारतोय  यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा  विभिन्‍न  योजनाओं
 के  अन्तगंत  यूनिटों  को  बिक्रो  के जरिए  जुटाई  गई  कुल  जमाराशियां

 जोन  राज्य/संघ  शासित  1987-88  1988-89  1989-90  1990-91
 क्षेत्र

 1  2  3  4  5  6

 पश्चिमी  महाराष्ट्र

 गुजरात

 मध्य  प्रदेश  1,020.30  1,790.49  2,480.60  1,567.79
 गोआ
 दमन  और  दिऊ
 दादरा  नागर  हवेली

 पूर्वी  बिहार
 पश्चिम  बंगाल

 उड़ोसा
 असम
 मेघालय

 अदरुणा चल  प्रदेश  346.60  526.09  8607.61  787.74

 नागालैंड

 सणिपुर
 मिजोरम

 जिपुरा
 सिक्किम

 अंडमान  और  निकोबार

 दक्षिणी  आंध्र  प्रदेश
 कर्नाटक

 केरल  170.28  435.53  766.90  557.88

 तमिलनाडु
 पांडिचेरी
 लक्षदीप
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 उत्तरी  पंजाब

 चंडीगढ़
 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  406.57  837.00  1,220.99  878.10

 जम्मू  और  कश्मीर
 राजस्थान
 उत्तर  प्रदेश
 दिल्ली

 —
 जोड़  :  1,943.75  3,589.11  5,336.10  3,791.51

 1990-91  के  दोरान  भारतोय  यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा  विभिन्‍न  परियोजनाओं
 में  राज्यवार  निवेश

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  राशि

 ।  2

 राज्य

 आंध्र  प्रदेश  35.05

 असम  0.50

 बिहार  1.32

 गुजरात  172.95

 हरियाणा  19.77

 हिमाचल  प्रदेण  0.66

 जम्मू  और  कश्मीर  0.00

 कर्नाटक  34.73

 केरल  1.06

 मध्य  प्रदेश  24.04

 महाराष्ट्र  1,047.09

 नागालैंड  2.50

 उड़ीसा  9.62

 234



 22  1913

 1

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलनादु
 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 गोआ

 मणिपुर

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अंडमान  निकोबार

 दिल्ली

 दमन  ओर  दिऊ

 पांडिचेरी

 दादरा  ओर  नागर  हवेली

 जोड़  :

 मलेशिया  को  चावल  का  निर्यात

 |

 0.00

 167.06

 0.00

 0.6:

 0.00

 1,804.59

 सिखछित  उत्तर

 3772.  श्रो  गोपोनायथ  गजपति  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मलेशिया  ने  भारत  से  चावल  का  आयात  करने  के  लिए  कोई  आर  दिया

 यदि  तो  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  चावल  का  निर्यात  किया

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  अन्य  किन  देशों  को  चावल  का  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव
 और

 इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  होगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  सलमान  :  ओर  मलेशिया  के  नेशनल
 राइस  एण्ड  पंडी  अथारिटी  ने  भारत  से  70,000  मी०  टन  गँर-बासमती  चावल  के  आयात  आड्डर  दिए
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 _  रच  ७0  रल  री

 बुकिना
 सीर्रा

 सऊदी  संयुक्त  संयुक्त  राज्य

 चैकोस्लोवा  बंगला  आस्ट्रेलिया
 भादि  ।

 400  करोड़  रुपए  ।

 बिहार  भें  हथकरघा  क्षेत्र  को धनराशि  का  आबंटन

 3773.  भो  सेयद  शहाब॒द्दोन  :  क्या  वस्त्र  मंत्रो  22  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  |  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  राज्यवार  दी  गयी  धनराशि  का

 ब्यौरा  कया

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  योजनावार  बिहार  को  कुल  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गयी
 और

 वर्ष  के  के  दौरान  बिहार  को  कुल  कितनी  धनराशि  दी  गयी  है  ?

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 राज्यों  के  दौरान  बिहार  राज्य  को  542.45  लाख  रुपए  की  राशि  जारी  की  गई  ।

 निर्यात  उत्पादन  परियोजना/हथक रघा  विकास  परियोजनाएं  दर्शाता  है  ।

 प्राथमिक  समितियों  को  अंश  पूंजी  सहायता  दर्शाता  है  ।

 वरघों  के  आधुनिकीकरण  और  नवीनीकरण  के  लिए  सहायता  ।

 प्रोसेसिंग  प्लांट  की  स्थापना  के  लिए  सहायता  दर्शाता

 कार्यशाला  और  कार्यशाला-सह-आवास  के  निर्माण  के  लिए  सहायता  ।

 धिफ्ट  फंड  योजना  के  लिए  सहायता  दर्शाता  है  !

 राज्यों  में  प्रवतेन  मशीनरी  की  स्थापना  हेतु  सहायता  दर्शाता

 है । क्षेत्र के आधार पर परियोजनाओं के लिए सहायता दर्शाता है । कुल योजना सहायता दर्शाता है । विपणन विकास और हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट के लिए सहायता । जनता कपड़े पर सब्सिडी के लिए सहायता । गेर-योजना सहायता दर्शाता है । कुल प्लान ओर गेर-प्लान सहायता दर्शाता 236
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 भारतीय  वायुसेना  के  विमानों  को  दुघंटनाएं

 3774.  श्री  सेयद  शहाब॒दोन  :  क्‍या  रक्षा  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  भारतीय  वायुसेना  की
 कितनी  विमान  दुषघेटनाएं

 क्‍या  किस्म  विशेष  और  डिजाइन  वाले  कुछ  विमानों  की  अन्य  विमानों  की  अपेक्षा  अधिक

 दुघंटनाएं  होती  और

 यदि  तो  इनके  डिजाइन  में  सुधार  करने  अथवा  ऐसे  विमानों  को  खरीद  बंद  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मन्‍त्रो  शरद  :  पिछले  तीन  वर्षों  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  भारतीय

 वायूसेना  के  वायुयानों  की  दुर्घटनाओं  की  वर्षवार  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  दुर्घटनाओं  की  संख्या

 1988-89  31

 1989-90  31

 1990-91  22

 1991-92  25

 (9  91

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  जिलों  में  सड़कों  तथा  पुलों  का  निर्माण

 3775.  और  जीवन  शर्मा  :  कया  जल-भृतल  परिवहन  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अंतर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  की  वित्तीय  सहायता  से  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  में
 में  सड़कों  तथा  पुलों  का  निर्माण  किया  जाना  प्रस्तावित  उनका  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  परियोजनाएं  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  मंजूर  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  वित्तीय  संस्थाओं  ने  नाम  क्‍या  हैं  और  उनके  द्वारा  कितनी  सहायता  राशि  दिए
 जाने  का  प्रस्ताव

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  उत्तर  प्रदेश  के
 पव॑तीय  जिलों  में  सड़क  और  पुल  परियोजनाओं  के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  वित्तीय
 सहायता  के  लिए  इस  समय  कोई  बनुमोदित  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बेक  ओर  विक्तोय  संस्थाओं  को  फंड  स्को्में

 3776.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फंडोंਂ  के  माध्यम  से  धन  एकत्रित  करने  के  लिए  कितने  ब्रैंकों  और  कितनी
 वित्तीय  संस्थाओं  को  अनुमति  प्रदान  की  गई

 उन  वित्तीय  संस्थाओं  के  नाम  कया  हैं  जिनकी  फंडਂ  स्मीमें  और  ब्याज  दरें
 अथवा  बोनस  देने  सम्बन्धी  प्रक्रियाएं  समान

 क्‍या  प्रशासन  ने  निवेशकों  को  गारंटीਂ  दी

 क्या  फंडोंਂ  की  लाभांश  दरें  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  सावधि  जमा  राशि  पर  दी  जाने
 वाली  ब्याज  दरों  से  अधिक

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  फंडोंਂ  के  माध्यम  से  जून  1991  तक  कुल  कितनी  घनराशि  एकत्रित  की
 गई  ओर

 इन  धनराशि  का  निवेश  किस  प्रकार  किया  गया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  इस  समय  पांच  बैंकों  और  भारतीय

 यूनिट  ट्रस्ट  सहित  तीन  वित्तीय  संस्थाओं  ने  पारस्परिक  निधियां  स्थापित  की  हैं  ।

 सामाभ्यतः  पारस्परिक  निधियों  की  एक  ही  प्रकार  की  योजनाओों  के  लिए  एक  सी  ही
 कार्यविधियां  हैं  ।

 नियमित  आय  वाली  योजनाओं  के  मामले  पारस्परिक  निधियां  अपने  पेशकश-पत्रों  में  कुछ
 न्यूनतम  आय  के  बारे  में  बताती  है  जिसकी  निवेशक  ऐसी  योजनाओं  में  निवेश  करके  उम्मीद  कर  सकते
 हैं  ।

 और  (&)  पारस्परिक  निधियों  की  विभिन्‍न  योजनाओं  में  निवेशों  पर  होने  बाली  भाय
 12-17  प्रतिशत  वाधिक  तक  की  कोटि  में  हैं  जो  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  सावधि  जमाराशियों  पर  ब्याज  की
 दरों  से  कुल  मिलाकर  अधिक  है  ।

 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  सहित  पारस्परिक  निधियों  ने  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  जन
 1991  तक  21,700  करोड़  रुपए  की  राशि  हकट्ठी  की  थी  ।

 ण््

 (8)  योजना  उद्देश्यों  के आधार  पर  पारम्परिक  निष्चियां  प्रमुखतः  प्रतिभूतियों  निवेश  करता
 है  ।
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 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  मे ंसावधि  जमाराशियों  में  कमी

 3777.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  चालू  वर्ष  के  लिए  बजट  प्रस्तुत  किए  जाने  से  लेकर  15  1991  तक  विभिन्‍न

 राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  मे ंसावधि  जमा  राशियों  में  कमी  आई

 यदि  तो  प्रत्येक  राष्ट्रीकृत  बेंक  में  सावधि  जमाराशियों  में  कितनी  कमी  आई  है  और
 इसके  क्या  कारण

 सरकार  ने  बेंकों  में  सावधि  जमाराशियों  में  हो  रही  निरन्तर  कमी  को  रोकने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए

 ऋण  देने  की  प्रक्रिया  पर  इस  कमी  का  क्‍या  प्रभाव  पड़ा  और

 (=)  प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  बेंक  ने  इस  अवधि  के  दोरान  कितना  ऋण  दिया  है  ?

 विश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  दलबोर  से  (=)  1991  के  अच्तिमः

 शुक्रवार  को  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  जो  जमाराशियां  201822  करोड़  रुपए  थीं  वे  15
 1991  को  बढ़कर  215503  करोड़  रुपए  हो  गईं  ।  सावधि  जो  उपर्युक्त  का  एक  भाग

 उक्त  अवधि  के  दौरान  166150  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  174415  करोड़  रुपए  हो  यह  देखा
 जा  सकता  है  कि  कुल  मिलाकर  जमाराशियों  में  कमी  नहीं  हुई  है  ।  इस  अवधि  के  दौरान  बैंकों  के  बकाया
 ऋण  ऋण  को  117415  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  119149  करोड़"एपए  हो
 गया  ।

 बे  किंग  सेवा  भर्तो  बोड़

 3778.  श्री  जोवन  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ८

 क्‍या  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोडाँ  को  समाप्त  करने  और  कर्मचारियों  की  भर्ती  करने  के  लिए
 सम्बन्धित  बेक  को  प्राधिकृत  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  दलबोर  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 फेरल  में  हथकरघा  फे  विकास  के  लिए  सहाबत्म

 3779.  थभ्री  टो०  जे०  अंजलोज  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1990-91  और  1991-92  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  में  हथकरघा  क्षेत्र  के
 विकास  हेतु  कितना  आबंटन  किया
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 वया  सरकार  को  आबंटन  में  वृद्धि  करने  हेतु  कोई  प्रतिवेदन  मिला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कारंवाही  की  है  ?

 थस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  अशोक  :  से  हथकरघा  क्षोत्र  में  राशि

 का  आबंटन  राज्यवार  नहीं  अपितु  योजनावार  किया  जाता  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त

 योजनाओं  के  आधार  पर  राशि  जारी  की  जाती  1990-91  के  दौरान  केरल  राज्य  को  205.63

 लाख  रुपए  की  राशि  जारी  की  गई  ।  चालू  वर्ष  के  दौरान  अभी  तक  कोई  राशि  जारी  नहीं  की  गई

 केरल  में  ओद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनरनिर्माण  बोड  आई०  एफ०
 द्वारा  रुग्ण  इकाइयों  के  मामलों  को  अपने  हाथ  में  लिया  जाना

 3780.  थी  टो०  जें०  अंजलोज  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  आई०  एफ०  ने  जनवरी

 से  अक्तूबर  1991  के  मध्य  जिन  रुणण  औद्योगिक  इकाइयों  के  मामले  अपने  हाथ  में  लिए  हैं  उनके  नाम

 क्या  हैं  तथा  वे  किन-किन  स्थानों  पर  और

 इनमे  से  प्रत्येक  मामले  में  बोर्ड  द्वारा  लिए  गए  निर्णयों  तथा  जारी  किए  गए  निदेशों  का

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  अन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  दलबीर  :  और  ओद्योगिक  एवं  वित्तीय

 पुननिर्माण  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  केरल  को  चार  ओऔद्योगिक  कम्पनियों  के  बारे  जिनके  संदर्भ
 जनवरी  से  1991  के  बीच  बोर्ड  के  पास  रुण्ण  औद्योगिक  कम्पनी  अधिनियम
 1985  की  घारा  ।5  के  अधीन  दर्ज  किए  गए  निम्नलिखित  निर्णय  लिए  गए  थे  या  हिदायतें  दी  गई
 थी  :--
 _  ७ रह

 कम्पनी  का  नाम  लिया  गया  निर्णय  दी
 गई  दिदायत

 1.  वेनोस  एण्ड  लेमीनेशंस  रुग्ण  घोषित  तथा  प्रचालन  अभिकरण  की
 डा०  नियुक्ति  की  गयी  ।

 2.  प्रीमियर  केबिल्स  कम्पनी

 एम०  जी०  एरनाकुलम

 3.  तोशिबा  आनन्द  बेटरीज

 एम०  जी०  एरनाकुलम

 4.  टी०  के०  कंमीकल्स  त्रिवेन्द्रम  11-1  2-91  के  लिए  सुनवाई  निश्चित  की
 फिर  उसे  28-1-92  के  लिए  स्थगित

 कर  दिया
 ee.
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 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  बिहार  में  कटपोसों  को  बिक

 3781.  भरी  भोगेन्द्र  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  25  अप्रैल  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 6444  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  स्थित  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  बिक्ती  डिपुओं  के  माध्यम  से  सिले-सिलाये
 वस्त्रों  के  लघु  निर्माताओं  को  पर्याप्त  मात्रा  में  कटपीसों  की  सप्लाई  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 घस्त्र  भन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  अशोक  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 निर्धारित  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एन०  टी०  सो०  द्वारा  डिपों  क ेजरिए  कटपीसों
 की  बिक्री  नहीं  की  जाती  ।  सिले-सिलाए  परिधानों  के  छपे  क्निर्माता  एन०  टी०  सी०  मिलों  से

 संपर्क  कर  सकते  हैं  जो  ऐसे  प्रत्येक  घपले  पर  गुणावगरुण  तथा  सम्बन्ध  में  निर्धारित  नीति  परक  मागंदर्शी

 सिद्धांतों  क ेअनुसार  विचार  करने  के  इच्छुक  होंगी  ।

 उड़ोसा  के  मल्यवान  पत्थरों  के लिए  विपणन  सहायता

 3३782.  श्री  शरत  चन्द्र  पटनापरक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उड़ीसा  के  बोलनथीर  और  कालाहांडी  जिलों  में  बहुतायत  से  पाए  जाने
 वाले  मूल्यवान  पत्थरों  के  लिए  विपणन  सहायता  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  :  से  सरकार  सीधे  विपणन
 सहायता  नहीं  देती  फिर  रत्न  और  आशूषण  निर्यात  संवर्धन  परिषद  वाणिज्य  मन्त्रालय  के
 विपणन  विकास  सहायता  कोष  से  वित्तीय  सहायता  सगोष्ठियों  तथा
 बिक्रेता  सम्मेलनों  के आयोजन  के  जरिए  सहायता  करती

 सौराष्ट्र  कज्छ  स्टाक  एक्सचेंज

 3788.  भी  चन्द्रेश  पटेल  :  क्‍या  थिश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सोराष्ट्र  कच्छ  स्टाक  राजकोट  एक  पंजीकृत  एवं  मान्यता  प्राप्त
 निकाय

 यदि  तो  इसे  कब  पंजीकृत  किया  गया  तथा  इसे  कब  मान्यता  प्रदान  की  गई

 इसके  सदस्यों  के  नाम  क्या

 क्या  सरकार  को  इस  स्टाक  एक्सचेंज  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 (४)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  सरकार  ने  इन  शिकायतों  पर  क्या  कार्यवाही  की

 क्‍या  उपरोक्त  स्टाक  एक्सचेंज  ने  अपनी  व्यापारिक  गतिविधियां  आरम्भ  कर  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामेश्वर  :  हां  ।

 एक्सचेंज  को  कम्पनी  1956  के  अधीन  28  1989  को  निगमित
 किया  गया  इस  मन्त्रालय  ने  इसे  )0  1989  को  मान्यता  प्रदान  की

 यह  मन्त्रालय  स्टाक  एक्सचेंजों  के  सदस्यों  के  नहीं  स्टाक  एक्सचेंजों  के

 सदस्यों  की  सूची  स्टाक  एक्सचेंजों  में  उपलब्ध  होती  हैं  और  सामान्यतः  सम्बन्धित  स्टाक  एक्सबेंजों  द्वारा

 प्रकाशित  की  जाती

 से  सौराष्ट्र  कच्छ  स्टाक  एक्सचेंज  के  विरुद्ध  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  मोटे  तौर

 ये  शिकायतें  स्टाक  एक्सचेंज  की  संरचना  सदस्यों  के  चयन  में  अनाचा  के  आरोपों  के  बारे  में

 हैं  ।  अहमदाबाद  में  गुजरात  उच्च  न्यायालय  ने  हाल  ही  में  एक  आदेश  पारित  किया  है  कि  स्टाक

 एक्सचेंज  सदस्यों  के  रूप  में  उन  व्यक्तियोाँ  सहित  काये  करना  शुरू  करेगा  जिन्होंने  संवीक्षा  समिति  द्वारा
 निर्धारित  मानकों  के  तीन  विषयों  अर्थति  वित्तीय  स्थिति  तथा  अनुभव  के  अन्तगंत  50
 या  50  से  अधिक  अंक  प्राप्त  किए  थे  |  इसके  न्यायालय  द्वारा  आगे  आदेश  पारित  किए  जाने
 तक  एक्सचेंज  अन्य  व्यक्तियों  को  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  की  अनुमति  नहीं  देगा  ।  न्यायालय  के
 आदेशों  के  अनुसरण  एक्सचेंज  ने  29  1991  से  प्रतिभूतियों  में  व्यापार  करना  शुरू  कर
 दिया  एक्सचेंज  ने  सूचित  किया  है  कि  इसकी  संरचना  ओर  सदस्यता  सम्बन्धी  मामले  न्यायाधीन

 महाराष्ट्र  में  समृद्रो  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  हारा
 शुरू  को  गई  परियोजनाएं

 3784.  श्री  सुधोर  सावन्त  :  क्या  वाजिल्य  बंचो  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  शुरू  की  गई  परियोजनाओं
 का  जिले-वार  ब्यौरा  क्‍या
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  जिले  में  मात्स्यिकी  विकास  हेतु  व्यक्तियों  और  सहकारी
 समितियों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  राज्य  में  मात्स्यिकी  प्रशिक्षण  संस्थान  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  सम्त्रालय  में  उप  मनन्‍्त्रो  श्री  सलसान  :  मत्स्य  पालन  संवधंन  के  लिए
 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  चलाई  जा  रही  परियोजनाओं  का  जिले-वार
 ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मत्स्य  पालन  विकास  के  लिए  प्रत्येक  जिले  में  सहकारी
 और  व्यक्तियों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  विवरण  संलग्न  में  दिया  गया

 तथा  नहीं  ।  राज्य  में  मत्स्य  पालन  प्रशिक्षण  कंन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  एम्पीडा
 के  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ॥
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 लिखित  उत्तर  13  1991

 बड़  उद्योगों  के  विरुद्ध  बकाया  उत्पाद  शुल्क

 3785.  भरी  राम  नारायण  बेरवा  :  क्या  थित्त  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिन  बड़  उद्योगों  के  विरुद्ध  एक  करोड़  रुपए  या  इससे  अधिक  का  उत्पाद  शुल्क  बकाया  है
 उनकी  संख्या  कितनी  और

 इसकी  वसूली  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्रालेय  में  राज्य  मंत्रो  राभेश्वर  :  जिन  औद्योगिक  इकाइयों  के  विरुद्ध
 एक  करोड़  रुपए  या  इससे  अधिक  का  उत्पाद  शुल्क  बकाया  है  उनकी  संख्या  161  है  ।

 अधिकांश  बकाया  राशियों  का  सम्बन्ध  अदालती  मामलों  और  सीमा  उत्पाद  शुल्क
 तथा  स्वर्ण  नियन्त्रण  अपीलीय  न्‍्यायाधिकरण  और  अन्य  न्यायिक  कल्प  श्राधिकारियों  के  पास  पड़े  मामलों
 से  है  और  इन  मामलों  में  वसूलियों  को  स्थगित  कर  दिया  गया  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 वसूल  की  गई  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  बकाया  राशियों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 रुपए

 1.  1988-89 9  लगभग  137.28

 2.  1989-90  लगभग  122.35

 3.  1990-91  लगभग  141.98

 सोसाशुल्क  को  बसूलो  के  लिए  महानगरों  में  मारे  गए  छापे

 3786,  श्री  राम  नारायण  बेरवा  :  क्या  वित्त  मंत्री  य  ह  बताने  की  कृपा  कि  करेंगे  कि  :

 सीमाशूल्क  की  चोरी  के  मामलों  का  पता  लगाने  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  महानगरों
 में  कितने  छापे  मारे

 उनका  निष्कर्ष  क्या  ओर

 सीमाशुल्क  की  कितनी  धनराशि  वसूली  की  गयी  है  और  इस  सम्बन्ध  में  कितने  लोगों  पर
 मुकदमे  चलाए  गए  हैं  ?

 वि्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामेश्वर  :  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही
 है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दोर्घावध्चि  कपास  नोति

 3787.  भी  रामेंशबर  पाटीदार  :  क्या  वस्त्र  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विचार  दीर्घावधि  कपास  नीति  तैयार  करने  का  और
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 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  और  सरकार  का  प्रयास  है  कि
 कपास  उपजकर्त्ताओं  को  लाभप्रद  कोमतें  प्रदान  की  जाएं  तथा  घरेलू  वस्त्र  उद्योग  को  पर्याप्त  मात्रा  में
 तथा  उचित  कीमतों  पर  कपास  उपलब्ध  कराई  चुंकि  कपास  का  उत्पादन  जलवायु  की  अनिश्चिह
 दशाओं  पर  निर्भेर  करता  है  इसलिए  इन  मुद्दों  पर  दीघंकालिक  पूर्वानुमान  लगा  पाना  सम्भव  नहीं
 है  ।

 भारत-अमरोका  व्यापार  सम्बन्ध

 ]

 3788.  भरी  और  सुरेंन्र  रेंडंडी  :  क्या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमेरिका  ने  भारत  के  साथ  सभी  क्षेत्रों  में  व्यापार  बढ़ाने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है
 जिसमें  भारत  से  अमेरिका  को  होने  वाला  25  प्रतिशत  बस्त्रों  का  निर्यात  भी  शामिल

 (a)  यदि  तो  क्या  भारत  के  प्रति  अमैरिका  के  दृष्टिकोण  में  सुधार  हुआ  ओर

 दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  सम्बन्धों  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  :  से  बाजार  भ्रवेश  सम्बन्धी
 वार्ताएं  जिसमें  वस्त्रों  का मामला  भी  शामिल  है  उरुग्वे  दौर  में  चल  रहो  है  ।  इन  वार्ताओं  में  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  भी  भाग  ले  रहा  इन  वार्ताओं  के  बाद  आवश्यकतानुसार  द्विपक्षीय  विचार  विमशं  और
 वार्ताएं  की  जाती  हैं  ।

 वर्ण  1992  के  लिए  भारतीय  बस्त्रों  और  पहनावा  उत्पादों  के  प्रवेश  स्तर  के  सम्बन्ध  में  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  और  भारत  के  बीच  बहुरेशा  करार  एफ०  के  अधीन  दिनांक  2  2
 1991  को  एक  नया  द्विपक्षीय  करार  सम्पन्न  हुआ  है  ।  इसके  कुछ  विशेष  उत्पादों  के  कोटे  में

 वृद्धि  होगी  ।  कुछ  उत्पादों  के  सम्बन्ध  मे  कुछ  ऐसी  खास  अतिरिक्त  लोचशीलता  दी  जाएगी  जिससे
 निर्यात  के  अधिक  अवसर  बनेंगे  ।  इन  संशोधनों  के  फलस्वरूप  ऐसी  है  कि  वर्ष  |  992  के  दोराव
 अमरीकी  बाजार  में  प्रवेश  मिलने  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  होगी  ।

 दोनों  सरकारों  के  बीच  राजनैतिक  एवं  अधिकारी  स्तरों  पर  द्विपक्षीय  तथा  बहुपक्षीय  दोनों  तरह
 से  विचार-विमर्श  किए  जाते  हैं  जिससे  कि  वे  व्यापार  तथा  सम्बद्ध  आधिक  नीतियों  के  बारे  में  अपनी
 अपनी  चिन्ताए  एक  दूसरे  को  व्यक्त  कर  सके  ओर  वे  व्यापार  तथा  पूंजी  निवेश  की  गति  में  आने  वाली
 बाघाओं  को  कम  करने  और  समाप्त  करने  पर  विचार  कर  दोनों  देशों  के  उद्योग  प्रतिनिधि  भी
 संयुक्त  व्यापार  परिषद  के  माध्यम  से  समय  समय  पर  अपने-अपने  विचारों  का  आदांन  प्रदान  करे
 हैं  ।

 यूनियन  बंक  आफ  स्विटजरलेंड  से  सोने  को  खरोद

 3789.  श्री  आर०  सुरेन्र  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 धरकार  ने  यूनियत  बैंक  आफ  स्विट्जरलैंड  से  पुनः  खरीद  के  विकल्प  युक्त  सोने  की  बिक्री

 करने  सम्बन्धी  ।8  1991  के  समझौते  के  अन्तगंत  कितनी  राशि  ली  और

 सरकार  द्वारा  अपना  सम्पूर्ण  सोना  कब  तक  पुनः  खरीद  लिए  जाने  का  बिचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  सरकार  द्वारा  यूनियन  बैंक  आफ

 स्विटजरलैंड  से  कोई  धनराशि  नहीं  ली  गई  भारतीय  स्टेट  बैंक  यूनियन  बैंक  आफ

 स्विटजरलंड  के  साथ  दिनांक  18  1991  के  अपने  समझोते  के  अनुसार  2004  लाख  अमरीकी
 डालर  के  विदेशी  मुद्रा  संसाधन  जुटाने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  लीज  पर  दिए  गए  लगभग  20

 मीट्रिक  टन  सोने  का  उपयोग  किया
 ह

 भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  इस  सोने  को  पहले  ही  पुनः  खरीद  लिया  सरकार  का  इस  सोने

 को  भारतीय  रिजवं  बेक  को  स्थानान्तरित  करने  का  इरादा  है  जिससे  हमारे  सरकारी  सोने  के  भण्डार  में

 वृद्धि  होगी  ।

 यात्री  बसों  के  लिए  राष्ट्रीय  परमिट  नोति

 3791.  श्री  रासेश्ठर  पाटोदार  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  माल  यातायात  के  लिए  राष्ट्रीय  परमिट  नीति  की  तरह  ही  यात्री

 बसों  के  लिए  भी  राष्ट्रीय  परमिट  नीति  बनाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भ्तल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदोश  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मोटर  वाहन  1°88  की  धारा  88,  उपधारा  9  के  अनुसार  राज्य  परिवहन
 प्राधिकरण  को  पर्यटन  बाहनों  के  सम्बन्ध  में  पूरे  भारत  में  वेध  अथवा  उस  राज्य  जिसमें  परमिट  जारी
 किया  जाता  सहित  कम  से  कम  तीन  राज्यों  में  बंध  परमिट  देने  की  शक्ति  दी  गई  है  ।  हालांकि  ऐसे
 वाहनों  को  प्रत्येक  राज्य  जहां  इसका  प्रचालन  होता  सम्बन्धित  करों  का  पूरा  भुगतान  करना
 अपेक्षित  परिवहन  विकास  परिषद  की  अगलो  बैठक  में  विचार-विमर्श  किए  जाने  वाली  मदों  में  से
 एक  माल  वाहनों  के  लिए  राष्ट्रीय  परिमिटों  की  पद्धति  पर  पर्यटन  वाहनों  से  सम्बन्धित एक  स्कीम
 है  ।
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 दिल्‍ली  में  वकोलों  द्वारा  हड़ताल

 3792.  थ्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  न्याय  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  के  न्यायालयों  के  वकील  पिछले  कई  महीनों  से  हड़ताल  पर  रहे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ने  इस  संकट  के  समाधान  के  लिए  क्या  प्रभावी  कदम  उठाए  हैं  ?

 संसदोय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  न्याय  ओर  कम्पनी  कार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो
 रंगराजन  :  और  हां  |  तीस  हजारी  न्यायालय  के  वकील  मुख्य  रूप  से

 यह  मांग  करते  हुए  हड़ताल  पर  थे  कि  जिला  न्यायालय  की  धघनीय  अधिकारिता  बढ़ाई  जानी  चाहिए
 और  जिला  न्यायालय  का  द्विभाजन  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 सरकार  का  यह  विचार  है  कि  परिवर्तन  लाने  के  लिए  मुख्य  मानदण्ड  दिल्ली  को  मुकदमा
 लड़ने  वाली  जनता  के  हित  को  ध्यान  में  रखना  होगा  और  यह  कि  दोनों  प्रस्तावों  को साथ-साथ  कार्यान्वित
 किए  जाने  की  आवश्यकता  जिला  न्यायालय  की  धनीय  अधिकारिता  को  बढ़ाने  के  लिए  दिल्ली  उच्च
 न्यायालय  1991,  3  1991  को  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  कर  दिया  गया
 है  और  इस  पर  इस  समय  लोक  सभा  में  कारंवाई  की  जा  रही  जहां  तक  जिला  न्यायालय  के
 विकेन्द्रीयकरण  विषय  का  सम्बन्ध  यह  दिल्ली  प्रशासन  और  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  साथ  परामशं
 करने  के  पश्चात्‌  विचार-विमर्श  के  लगभग  अन्तिम  प्रक्रम  पर

 बिहार  सें  उक्त  माल  को  थघिक्रो  हेतु  सोमाशुल्क  विभाग
 को  खुबरा  दुकानें

 3793.  श्री  रास  टहल  चोधरी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  जब्त  माल  की  बिक्री  करने  के  लिए  सीमाशुल्क  विभाग  द्वारा  प्राधिकृत  कितनी

 खुदरा  दुकानें
 ॥

 क्‍या  तस्करी  के  माल  की  बिक्री  अनधिक्ृत  दुकानों  में  भी  हो  रही  और

 यदि  तो  सीमाशुल्क  अधिकारियों  द्वारा  इन  दुकानों  से  व  1990  में  और  1991  के
 दौरान  अब  तक  कितने  मूल्य  का  माल  बरामद  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  प्राप्त  रिपोर्टों  से  यह  पता  चलता  है
 कि  बिहार  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  ऐसी  ?9  ढुकानें  स्थित  हैं  जिन्हें  खुदरा  आधार  पर  जब्तशुदा  माल
 बेचने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  है  ।  ह

 और  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विदेशी  मूल  के  तस्करी  के  माल  को
 अवैध  रूप  से  बेचा  जा  रहा  है  |  अकेले  बिहार  वर्ष  1990  में  95,000  रुपए  के  मूल्य  का
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 माल  पकड़ा  गया  था  और  वर्ष  1991  में  स्रीमाशुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  मारे  गए
 ली  गई  तलाशियों  में  ।.0।  लाख  रुपए  का  माल  पकड़ा  गया  था

 ऋण  देने  वाली  कम्पनियों  द्वारा  इक्विटो  पूंजी  की  वसूलो

 ]
 3794.  श्री  राम  टहल  चोघरो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऋण  देने  वाली  अनेक  कम्पनियां  जनता  से  धन  और  इक्विटी  पूंजी  वसूली  कर  रही

 यदि  तो  क्या  भारतीय  रिजव  बैंक  ने  इन  कम्पनियों  को  इस  प्रकूर  की  अनुमति
 दी

 क्‍या  ऋण  देने  वाली  ये  कम्पनियां  जनता  से  धन  की  वसूली  के  सम्बन्ध  में  गर  बेकिंग
 कम्पनियों  के  लिए  लागू  विनियमो  के  अन्तग्ंत  जाती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और

 यदि  तो  सरकार  का  उसके  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  दलबोर  ओर  पट्टा  कंपनियां
 जनता  से  इक्विटी  पूंजी  और  जमाराशियां  एकत्र  करती  हैं  |  इक्विटी  पूंजी  एकत्र  करने  के

 लिए  पूंजी  निगम  नियन्वण  की  सहमति  अपेक्षित  पट्टा  कंपनियों  की  जमाराशियां  स्वीकार  करने  की
 गतिविधियां  भारतीय  रिजवं  बेंक  1934  के  अन्तगंत  भारतीय  रिज॒व॑  बैंक  द्वारा  जारी  निर्देशों
 द्वारा  नियन्त्रित  होती  हैं  जिन्हें  गंर  बेंककारी  वित्तीय  कंपनियां  1977  के  नाम  से
 जाना  जाता  है  ।

 से  रिजवं  बेंक  निदेशों  की  मुख्य  शर्ते  ये  हैं  :---

 (3)  जनता  से  एकन्न  की  जा  सकते  बाली  अध्तिकृतम  कूंपनी  की  अपनी  निवल  निधियों
 जमाराशि  और  वित्तीय  संस्थाओं  से  का  10  गुना
 उधार

 (0  दी  सकने  वाली  अधिकतम  ब्याज  इर  तोमाही  के  आधार  पर  लाग्र  15
 प्रतिग़त  वाधिक

 (॥)  जम्नाराह्ियों  की  न्यूनतम  और  अश्विकृतग्न  बृबधि  ब्र्ण  स ेअधिक
 तम्र  5  वर्ण

 "

 (५)  दी  जा  सकने  वाली  अधिकतम  दलाली  जमाराशि  का  2  प्रतिशत

 (५)  जम्माराशिय़ों  के  माध्यम  से  अनुसुचित  बेंक  के  इस  समय  जमा  देयताओं  का  11
 पास  नकद  परिसंपत्तियां  और  अनुमोदित  प्रतिशत  ।  यह  पहली
 प्रतिभृतियां  ।  1992  से  1  प्रतिशत  बढ़कर

 पहली  1992  तक  ।5
 प्रतिशत  तक  जाएगा  ।
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 रिकार्डों  क ेरखरखाव  और  रिजवं  बैंक  की  प्रस्तुत  की  जाने  वाली  विवरणियों  आदि

 के  सम्बन्ध  में  दूसरी  शर्तें  भी  इन  निदेशों  का  उद्दं श्य  जमाकर्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  करना  है  ।

 जयपुर-जबलपुर  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 ]
 3795.  श्री  वाऊ  दयाल  जोशी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  ॥

 जयपुर-जबलपुर  राजमार्ग  किस  तारीख  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  ।2  घोषित  किया

 गया

 इस  राजमार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  की  तारीख  से  1991  तक

 उसके  राजस्थान  तथा  मध्य  प्रदेश  में  पड़ने  वाले  पंदल-पथों  तथा  पुलों  की  मरम्मत  पर  कुल  कितनी

 राशि  खर्च

 यह  कार्य  कब  तक  हो  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  क ेलिए  बहुत  कम  धनराशि  आवंटित

 की  गई  और

 (७)  यदि  तो  क्या  उसके  लिए  सरकार  का  विचार  अगले  वित्त  वर्ण  के  दौरान  और  अधिक
 घनराशि  आवंटित  करने  का  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  जबलपुर  से  बियौरा
 सड़क  4-5-1960  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  ।2  घोषित  किया  गया  था  ।  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को
 17-12-1981  को  बियौरा  से  जयपुर  तक  बढ़ा  दिया  गया  था  ।

 और  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  प॑ंदल  पथ  यदि  अपेक्षित  हों  तो  बे  केवल  शहरी  क्षेत्र  से

 गुजरने  वाले  खण्ड  पर  ही  बनाए  जाते  हैं  ।  कसे  शहरी  को  के  रख-रखाब  की  जिम्मेदारी  संबंधित  राज्य
 सरका  रों/स्थानीय  निकायों  की  केन्द्र  सरकार  शट्टरी  लिकों  के  रख-रखाव  के  लिए  प्रति  कि०
 मी०  आधार  पर  एक  निश्चित  राशि  सुलभ  कराता  हैं  ।  पुलों  का रख-रखाव  और  मरम्मत  कार्य  राज्यों  को
 जारी  सामान्य  रख-रखाव  और  मरम्मत  अनुदानों  से  किया  जाता  है  ।

 इस  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  घोषित  किए  जाने  के  बाद  से  पुलों  की  तत्काल
 मरम्मत  के  लिए  47.15  लाख  रुपए  की  राशि  के  2  कार्यों  को  मन्जूरी  दी  जा  चुकी  है  ।  ये  सी  काय॑  पूरे
 हो  गए  हैं  ।

 और  निधियों  का  आबंटन  कई  बातों  जेंदे  यातायात  की  अखिल  भारतीय
 आधार  पर  पारस्परिक  प्राथमिकता  और  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  इस  राष्ट्रीय
 राजमा्गं  को  निधियों  के  समग्र  वितरण  के  अन्दर  यातायात  योग्य  स्थिति  में  रखा  जाता  है  ।

 मिग  विमान  का  दुघंटनाप्रस्त  होना

 ]
 3796.  भरी  गुरुदास  कामत  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  20  :991  को  भारतीय  वायुसेना  का  एक  मिग्र  विमान  दुर्घटनाग्रस्त  हो
 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 इस  दुघंटना  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गए  थे  ?

 रक्षा  सनन्‍्त्रोी  शरद  :

 एक  मिग  29  प्रशिक्षक  वायुयात  कम  ऊचाई  १२  प्रशिक्षण  उड़ान  भरने  के  दौरान  क्षतिग्रस्त

 हो  गया  ।

 दुघंटना  में  दो  व्यक्ति  वायुयान  मारे  गए  ।

 सिक्‍योरिटोज  एण्ड  एक्सचेंज  बोढ  आफ  इंडिया  को  वंधानिक  शक्तियां

 3797.  भरी  गुरूदास  कामत  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सिक्योरिटीज  एण्ड  एक्सचेंज  बोर्ड  आफ  इण्डिया  की  स्टाक
 एक्सचेंज  के  कार्यकरण  को  प्रभावी  ढंग  से  नियन्त्रित  करने  प्रोत्साहन  देने  तथा  इसपर  निगरानी  रखने  के

 लिए  पूर्ण  वेधानिक  शक्यियां  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  कानून  बनाने  की  सम्भावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  से  भारतीय  प्रतिभ्रूति  तथा
 एक्सचेंज  बोर्ड  को  सांविधिक  शक्तियां  देने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 बहत  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बेंक  से  सहायता

 ३798.  श्री  गुरूवास  कामत  :  क्‍या  विक्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बेक  ने  भारत  में  वृहत  परियोजनाओं  जंसे  बड़े  बांधों  और  बड़  बिजली  संयंत्रों
 को  कोई  सहायता  न  देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  के  भविष्य  पर  इस  निर्णय  का  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 बिक्त  सन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  रामेश्वर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  तथा  जम्मू  ओर  कश्मोर  में  सरकारो  क्षेत्र  के  बंकों  में  डकंतियां

 3799.  अशोक  आजनन्दराव  देशमुकझ्न  :  क्या  विश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  महीनों  के  दोरान  पंजाब  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  में  सरकारी  क्षेत्र के  बैंकों  में
 डरकतियों  की  कितनी  घटनाएं  और
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 इन  राज्यों  में  बैंक  कमंचारियों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम
 उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  उपलब्ध  सूचना  के

 अक्तूबर  तथा  1991  के  महीनों  में  पंजाब  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  लूटपाट/डकंती
 की  3  घटनाएं  घटी  इसी  अवधि  के  दौरान  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  लूटपाट/डकेती  की  किसी  घटना
 की  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 भारत  सरकार  ने  स्थिति  की  समीक्षा  की  है  तथा  राज्य  सरकारों  ने  बंकों  के  लिए  सुरक्षा
 प्रबन्धों  को  बढ़ा  दिया

 बिदेशों  में  स्थित  संयक्त  उद्यम  एकक

 3801.  श्री  राम  टहल  चोधरो  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  संयुक्त  उद्यम  एककों  की  कुंल  संख्या  कितनी

 क्या  इनमें  से  कुछ  एकक  काय॑  नहीं  कर  रहे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  ऐसे  एकक  कहां-कहां  स्थित  और

 इन  संयुक्त  उद्यम  एककों  को  चालू  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं
 अथवा  उठाए  जाने  का  विचार

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  :  दिनांक  30  1991
 की  स्थिति  के  अनुसार  विदेशों  में  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  232  संयुक्त  उद्यम  इकाईयां  थीं  ।

 हां  ।

 यद्यपि  कुछ  इकाईयों  को  चालू  करने  की  प्रक्रिया  चल  रही  है  लेकिन  कुछ  संयुक्त  उद्यमों  के
 चालू  नहीं  होने  के  कारणों  में  अन्य  बातों  के  अलावा  वित्तीय  और  प्रबन्धकोय  मेजबान  देश  में
 बदली  हुई  आधथिक  संवधेकों  द्वारा  निवेश-पूर्व  अपर्याप्त  परियोजना  मुल्यांकन  तथा
 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  नई  भ्रवृत्तियां  हो  सकते  हैं|  वे  कुछ  देश  जहां  सयुक्त  उद्यम  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं
 अथवा  चालू  होने  की  अ्रत्रिया  में  हैं  वे  हैं  :

 हांगकांग
 पतंबाल

 सऊदी  यू०  ए०  यू०  थू०  एस०  यू०  एद«
 एस०  पश्चिम  वियतनाम  और  हंगरी  ।

 सरकार  ऐसे  परिवर्तनों  पर  जिनकी  क्रियान्वयन/प्रचालन  की  प्रक्रिया  के  दौरान  जरूरत
 हमेशा  विचार  करती  है  और  उपयुक्त  निर्णय  लेती गे
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 तोधियत  संघ  को  निर्यात

 3802.  थी  प्रकाश  वो०  पाटोल  :  कया  वाणिज्य  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोवियत  संघ  को  रुपए  के  भुगतान  के  अन्तगंत  निर्यात  किए  जाने  वाले  तम्बाकू
 इत्यादि  जँसे  कुछ  मदों  का  भारत  के  परम्परागत  पश्चिम  उपभोक्ताओं  को  निर्यात  किया  जाता
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  और  सोवियत  संघ  के  साथ
 ब्यापार  करार  में  स्पष्टतः  यह  प्रावधान  है  कि  भारत  गणराज्य  से  सोवियत  संघ  को  और  सोवियत  संघ
 से  भारत  गणराज्य  को  निर्यात  की  गई  वस्तुएं  क्मशः  सोवियत  संघ  और  भारत  में  प्रयोग  के  लिए  हैं  और

 इन्हें  किसी  अन्य  देश  को  पुन  निर्यात  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  कि  दोनों  पक्षों  के  सक्षम  प्राधिकारियों
 के  बीच  विशेषरूप  से  सहमति  नहो  जाए  सरकार  को  ऐसी  जानकारी  मिली  जिनमें  यह  आरोप
 लगाया  गया  है  कि  भारत  से  निर्यात  की  गई  कुछ  कृषि  मर्दे  आयातक  संगठनों  द्वारा  दूसरे  देशों  को  भेजी
 जा  रही

 विभिन्‍न  कृषि  मदों  के  निर्यात  के  मामले  में  कुछ  सुरक्षात्मक  पूवव-क्रय  उपाय  किए  गए  जिनमें
 शामिल  हैं  :

 (1)  निर्यात  लाभ  तभी  दिए  जाने  थे  जब  आयातक  देश  के  मान्य  ५धिकारी  द्वारा  निर्यातक
 को  यह  प्रमाणपत्र  मिल  जाए  कि  वस्तुएं  वास्तव  में  पहुंच  गई  हैं  ।

 (11)  व्यापार  योजना  में  निर्धारित  प्रावधान  नहीं  बढ़ाए  जाने  चाहे  वे  मात्रा  में  हो  या  मूल्य
 और

 (111)  रुपया  भुगतान  क्षेत्रों  के  देशों  को  निर्यात  यथासम्भब  या  तो  भारतीय  जहाजों  में  या
 भायातक  देश  के  जहाजों  में  किए  जाने  चाहिए  और  मध्यवर्ती  तीसरे  देश  के  जहाजों  के
 प्रयोग  स ेबचना  चाहिए  ।

 यदि  इस  करार  के  उल्लंघन  का  कोई  विशेष  उदाहरण  सरकार  की  जानकारी  में  भाता  है  तो
 मामले  की  जांच  की

 मुख्य  आयात  ओर  निर्यात  नियंत्रक  को  शक्तितयों  का  प्रत्यायोजन

 3803.  sro  लसोनारायण  पांडेय  :  कया  वालिज्य  मंत्री  22  फरवरी  और  12  1991
 के  अतारांकित  ब्र०  सं०  132  और  ।3  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मुख्य  आयात  और  निर्यात  नियंत्रक  की  अब  तक  शक्तियों  का  विधिवता  प्रत्यायोजन
 कर  दिया  धया
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  लेकर  प्रत्वायोजन  आदेशों  को  कब  तक  सभा  पटल
 पर  रख  दिया  जाएगा  ?

 है  धाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  :  से  लाइसेंस  नि्गंत  करने  के
 सम्बन्ध  में  आयात  आदेश  1955,  यथा  संशोधित  के  मुख्य  आबात  और
 निर्यात  को  प्रत्यायोजित  की  गई  शक्तियां  बंध  हैं  और  शक्तियों  के  नए  पिरे  से  प्रत्यायोजन  की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।

 भरतपुर  शहर  के  चारों  तरफ  आगरा-मथ  रा-जमपुर  राजमार्ग  पर  बाईपास

 3804.  श्रीमती  कृष्णन्द्र  कौर  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  भरतपुर  शहर  के  चारों  तरफ  आगरा-मथुरा-जयपुर  राजमार्ग  पर  बाईपास  का
 निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  शुरू  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अगदोश  हां  ।  पुरानी
 एजेंसी  सड़क  के  संरेखण  के  बाद  राष्ट्रीय  राजमार्ग  11  पर  भरतपुर  के
 चारों  भोर  एक  छोटे  बाईपास  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 राज्य  के  लोक-निर्माण  विभाग  द्वारा  भूमि  अधिग्रहण  किए  जाने  के  बाद  पुनः  संरेखण  शुरू
 किया  जाएगा  ।  भूमि  अधिग्रहण  सम्बन्धी  कार्य  चल  रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नासिक  में  राष्ट्रीय  राजसाग  संख्या  3  पर  पुल  का  निर्माण

 ]

 3805.  डा०  बसम्त  पवार  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नासिक  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संध्या  3  पर  एक  और  पुल  का
 निर्माण  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया
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 क्या  पुराना  मन्‍नमवार  पुल  यातायात  के  योग्य  नहीं  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  उसे  मजबूत  बनाने  के  लिए  कया  कारंबाई  की

 गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  ओर  जी

 हां  ।  मौजूदा  पुल  के  पास  दो  लेन  का  एक  और  पुल  बनाने  हेतु  148.74  लाख  रु०  की  राशि  की

 संस्वीकृति  दी  गई  है  ।

 और  पुराने  पुल  की  मरम्मत  करके  उसे  बजबूत  बनाया  जा  चुका  है  तथा  अब  यह
 यातायात  योग्य  स्थिति  में

 समान  बविक्रो-कर

 ]

 3806.  क्री  गिरधारो  लाल  भागंव  :  क्या  वित्त  मंत्रो  4  1989  के  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या  2618  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 1989  में  आयोजित  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  जिन  29  मदों  की  बिक्री-कर
 की  दरों  में  अन्तर  समाप्त  करने  का  निश्चय  किया  गया  उनके  नाम  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 फरवरी  1989,  को  हुए  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसरण  में
 राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  से  यह  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  पता  लगाई  गई
 29  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  उन  न्यूनतम  दरों  को  जिनको  बिक्री-कर  आयुक्‍तों  की  समिति  के

 द्वारा  सिफारिश  की  गई  बिक्री-कर  का  विषय  संघ  सरकार  राज्य  बिक्नी-कर  की  दरों  को
 मानीटर  नहीं  करती  जोकि  परिवर्तित  हो  सकती  हैं  ।

 विवरण

 क्रम  क्स्तु  सुझाई गई  कर  की
 सं०  न्यूनतम  दर

 1  2  3

 1.  मरे  र  वाहन  जिनसें  ये  सब-शामिल  हैं  मोटर  एक  रुपए  पर  10  वंसे
 मोटर  टंक्‍्सी  मोटर  मोटर

 मोटर  मोटर
 मोटर  भिनी  मोटर
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 मोटर  लारियां  और  मोटर  वाहनों  के
 मोटर  वाहनों  के  मौटर  टायर  और

 सभी  मोटर  वाहनों
 के  और  मोटरों  की  बाडियां  ।

 -  उनके  पुर्जे  और  उपांग  !

 .  वातानुकूलन  एवं  अन्य  कूलिग
 उपकरण  ओर  यन्त्र  जिनमें  रूम  कूलर  और
 वाटर  कूलर  और  अवयव
 रिक्त  हिस्से-पुर्जे  और  उनके  उपांग  शामिल

 हैं  ।

 .  वायरल॑स  रिसेप्शन  यन्त्र  और
 रेडियो  और  रेडियो  टेलिविजन

 एम्पलीफायर  लाऊड
 स्पीकर  और  ट्रांजिस्टर  और  अतिरिक्त  हिस्से

 अवयव  हिस्से-पुर्जे  और  उनके  उपांग
 जिनमें  बेटरियां  और  इलेक्ट्रिकल  वाल्व  और
 सेमिकडक्टर  डायोड  शामिल  हैं  ।

 ,  सिनेमोटोग्राफिक  इनमें  कंमरे
 और  साउण्द  रिकार्डिय  और  उनके

 साथ  उपयोग  के  लिए  रिप्रोड्यूसिग  उपकरण
 और  अतिरिक्त  अवयव  हिस्से-पुर्जे
 और  उपांग  और  लेन्स  और  सिनेमा  कार्बन

 और  फिल्म  स्ट्रिपें  शामिल  हैं  ।

 .  फोटीग्राफिक  और  अन्य  कमरे  ओर
 पेपर  और  प्लेट  और

 अन्य  अतिरिक्‍त

 पुरे  और  फोटोग्राफिक  रसायन  और  फोटोग्राफ

 सहित  उनके  साथ  अपेक्षित  उपांग  ।

 ,  दीवार  की  सभी  टाईम
 क्लेरिकल  टाईम  घड़ियां  और  प्रेकतिकल

 टाईमर  ओर  अवयव  उनके
 रिक्त  हिस्से-पुर्जे  तथा  उपांग  ।

 «»  लोहे  और  स्टील
 के

 सेफ  और  अल्मारियां  |

 लिखित  उत्तर

 एक  रुपए  पर  चार  पंसे

 एक  रुपए  पर  10  पंसे

 एक  रुपए  पर  10  पैसे

 एक  रुपए  पर  10  पंसे

 एक  रुपए  पर  10  वंसे

 एक्र  रुपए  पर  10  पंसे

 एक  रुपए  पर  10  पैसे
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 2  पहबों  सििल्वरों  और  प्िल्टलों  चहित  एक  रुपए  पर  10  पंसे

 सभी  शस्त्र  और  उनके  लिए  गोला  बारूद

 और  अतिरिक्त
 और  उपांग  ।

 10.  सिगरेट  केस  और  लाईटस  ।  एक  रुपए  पर  10  पैसे

 11.  साउण्ड  रिकार्डिग  के  लिए  डिक्टाफोन  टेप  एक  रुपए  पर  10  पैसे

 रिकार्डस  और  ऐसे  अन्य  उपकरण  और  उनके

 फालतू  पुर्जे  और  उपांग  ।

 12.  कार्यालय  मशीनें  और  उपकरण  जिनमें  ये  एक  रुपए  पर  10  पंसे
 शामिल  हैं  टेबूलेविग  मशौनें

 कलकूलेटिंग  केश  रजिस्ट्ररिंग
 चैक  राईटिंग  एकारंटिंग
 स्टैटिस्टिकल  इन्डेक्सिग  कार्ड

 पंचिंग  पैकिंग  टेबुलेटिंग  मशीनें

 कम्प्यूटर  प्रीसेसिग  यूनिट  और
 पेरिफेरल  डिवाईसिस  सहित  )  टेलिप्रिन्टर  और
 अगजिलरी  इन्टरकाम
 ऐसी  कार्यालय  मशीनों  और  उपकरणों  के
 अवयव  और  उपांग  ।

 13.  बायनाकूल  टेलिस्कोप  और  ओपेरा  ग्लासिस  एक  रुपए  पर  10  पैसे
 और  उनके  अवयव  ओर  उनके

 हिस्से  और  उपांग  ।

 14.  रिकार्ड  चेंजर  चाहे  एक  रुपए  पर  10  पँसे
 मशीनों  से  अथवा  चाहे  बिजली  से  बनते
 अथवा  चाहे  उनके  अन्दर  साऊंड  रिप्रोडकशन
 अथवा  एम्पलीफिकेशन  सिस्टम

 इलेक्ट्रिक  अथवा  हों  या  न  हों
 और  उनके  फालतू
 पुर्जे  और  उपांग  और  ग्रामोफोन  रिकार्ड  और

 सुदयां  ।

 15.  चटाइयां  और  फोम
 |  एक  रुपए  पर  ।0  पंसे

 प्लास्टिक  फोम  अन्य  सिथेटिक  फोम
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 अथवा  रबर  वाली  कापर  से  निर्मित  अन्य

 वस्तुएं  ।

 .  भोजन  अथवा  अन्य  पदार्थों  को  गर्म  अथवा

 ठंडा  रखने  वाली  थमिक  जगों  आईस
 बकेट  अथवा  बकक्‍सों  बतेनों  सहित  सभी

 प्रकार  की  वेक्यूम  फ्लास्कें  और  उनके
 रिफिल  ।

 .  परफ्यूमरी  और  प्रसाधन  सामग्री
 अर्थात  त्वचा  की  रक्षा  के  लिए  निभितियां
 जिनमें  ये  शामिल  हें  ब्यूटी  वेनिशिंग

 कोल्ड  मेकअप  फेस  पाऊडर

 टाइलेट  बेबी  टेल्कम  पाऊडर
 और  बालों  की  रक्षा  के  लिए

 शेविंग  जिनमें  डिटरजेन्ट

 शामिल  हों  या  न  हो  ।

 .  बिना  खोल  फर्नोचर  तथा

 फर्नीचर  जोकि  आंशिक  रूप  से  अथवा  पूर्ण
 रूप  से  लोहे  और  स्टील  अथवा  एल्यूमिनियम
 का  बना  हो  ।

 ,  खाल  से  बने  व्यक्तिगत  अथवा  घरेलू

 इस्तेमाल  के  लिए  खालें  अथवा  वस्तुएं  ।

 .  बच्चों  के लिए  पुश  कुसियां  सहित  बच्चा

 गाड़ियां  और  उनके

 फालतू  हिस्से-पुर्जे  और  उपांग  ।

 ,  ध्षभी  प्रकार  की  गलेज्ड  और  बिटरस

 मोजियक
 आदि  जैसी  लेमिनेडिट  शीर्टे  और

 लियम  ।

 ,  सभी  प्रकार  की  फर्श  वाले  गलीचे

 चाहे  सृत  से  अथवा  ऊन  से  बने

 उनको  वे  जिन  पर  अतिरिक्त

 उत्पादन  शुल्क  महत्व  का

 लिखित  उत्तर

 एक  रुपए  पर  10  पंसे

 एक  रुपए  पर  10  पंसे

 एक  रुपए  10  पैसे

 एक  रुपए  पर  10  पंसे

 एक  रुपए  पर  10  पैसे

 एक  रुपए  पर  10  पंसे

 एक  रुपए  पर  ।0  पैसे
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 काका नमक  ७५आ५५भाभ  कम

 23.

 25.

 26.

 27.

 2

 के  अन्तगंत  अतिरिक्त

 उत्पादन  शुल्क  उदग्रहीत  हो  ।

 हाथी  दांत  से  बनी  वस्तुएं  अथवा  वे  वस्तुएं
 जिनमें  हाथी  दांत  लगाया  गया  हो  ।

 .  सभी  प्रकार  की  क्राकरी  सहित  चीनी  मिट्टी
 के  बतंन  और  पोरसिलियेन  बतंन  ।

 विदेशी  शराब  और  भारत  में  बनी  विदेशी

 शराब  ।

 कीमती  पत्थर  चाहे  तराशे  हुए  अथवा  बिना
 तराशे  हुए  वास्तविक  अथवा

 हवाई  जहाज  और  उनके  अवयव

 फालतू  उपांग  जिनमें  ऐसे  हवाई  जहाजों
 के  लिए  अपेक्षित  टायर-ट्यूबें  शामिल  हैं  ।

 «  इलेक्ट्रोप्लेटिड  वस्तुएं  और  बतेन  ।

 9.  लिपटें  चाहे  बिजली  से  चाहे  हाईड्रो-इलेक्ट्रिक
 पावर  से  चलती  हों  और  उनके  अवयव

 पुर्जे  और  उपांग  ।
 ह

 3
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 एक  रुपए  पर  10  पैसे

 एक  रुपए  बर  10  पंसे

 एक  रुपए पर  10  पैसे

 एक  रुपए  पर  10  पैसे

 एक  रुपए  पर  10  पैसे

 एक  रुपए  पर  10  पंसे

 एक  रुपए  पर  पंसे

 .

 व्यापार  बिकास  सिशनों  को  स्थापना

 3807.  डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :  क्या  वाणिज्य  भनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  निर्यात  को  बढ़ावा  देते  हेतु  भारतीय  दूतावासों  में  व्यापार  विकास  मिशनों
 की  स्थापना  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  विदेशों  में  स्थित  अधिकां
 महत्कूणं  भारतीय  मिशनों  में  वाणिज्यिक  कार्यालय  कार्य  कर  रहे  जब  कभी

 भी जरूरत होगी अपने मिशनों में वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करने के उपाय किए जाएंगे । और प्रश्न नहीं उठता । 266
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 3808.  श्री  वो०  कृष्ण  राव  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाद्यान्नों  का  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किया  जाता  और

 उन  देशों  को  चालू  वित्त  वर्ष  के दौरान  अब  तफ  कितना  तथा  कितने  मृल्य  के  खाद्यान्नों
 का  निर्यात  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  सें  उप  सन्त्री  सलसान  :  और  अप्रेल-अकतूब  1991
 के  दौरान  सऊदी  संयुक्त  अरब  संयुक्त  राज्य

 सोवियत
 डी०  पी०  आर०  कुछ  अफ्रीकी  देशों  आंदि  को  10.53  करोड़

 मूल्य  का  4,58,503  मी०  टन  186.92  करोड़  रुषए  का  1,19,183  मी०  टन  बॉसमती
 85.95  करोड़  रुपए  का  1,41,175  मी०  टन  गेर  बासमती  चावल  और  0.71  करोड़  रुपए

 मूल्य  के  1431  मी०  टन  गल्‍ले  का  निर्यात  किया  गया

 स्टाक  एक्सचेंजों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  गुप्ता  समिति  की  सिफारिशें

 3809.  श्री  गिरधारो  लाल  भागंव  :  क्‍या  विश्ष  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  देश  में  स्टाक  एक्सचेंजों  के  का्यंकरण  के  बारे  में  गुप्ता  समिति  की
 सिफा  रिशें  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  स्वीकृत  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रासेश्वर  :  और  स्टाक  एक्सचेंजों  में
 शेयरों  के  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  डा०  एल०  सी०  गुप्ता  द्वारा  किए  गए  विशेषज्ञ  अध्ययन  में  अन्य  बातों
 के  साथ-साथ  शेयरों  में  समरूप  सप्ताह  निपटान  प्रणाली  सभी  स्टाक  एक्सचजों  में  प्रबन्ध  सूचना  प्रणाली
 को  प्रारम्भ  करने  और  व्यापार  की  प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  सुझाव  दिया  गया  है  ।

 सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 स्टाक  एक्सचेंजों  का  सूचकांक

 3810.  थ्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विभिन्‍न  स्टाक  एक्सचेंजों  के  सूचकांक  में  दिन-प्रति-दिन  तेजी  से  वृद्धि  होती  जा
 रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  स्टप्क  एक्सचेंज-वार  तुलनात्मक  सूचकांक दर  क्या
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 (er)  कया  स्टाक  एक्सचेंजों  में  शेयर  व्यवसाय  की  वतंमान  दरें  कम्पनियों  की  अपेक्षा  बहुत  अधिक

 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा

 उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  नहीं  ।

 उपरोक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  उत्पन्त  नहीं

 बम्बई  स्टाक  जो  कि  देश  का  सबसे  बड़ा  स्टाक  एक्सचेंज  के  बारे  में  सूचना
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 स्टाक  एक्सचेंजों  में  प्रतिभतियों  की  पूति  तथा  मांग  के  कम्पनियों  के

 वित्तीय  देश  में  स्थल  आथिक  निवेशकों  की  आकांक्षाओं  आदि  जंसे  विविध

 कारकों  से  निर्धारित  होती  हैं  ।

 (e)  उपरोक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 विवरण

 पिछले  3  यर्षों  के  लिए  बम्बई  स्टाक  एक्सचेंज  को  इक्विटो  कोमतों  में
 संवेदनशील  सूचकांक  (1978-89 -:100)  का  माहवार  ओसत

 जन  एप  पपयपभपभ।खणणण
 1988-89 9  198  -90  1990-91

 अप्रैल
 |

 427.32  749.86  780.18
 रा

 मई  785.57

 जून 595.08 739.63 802.45 जुलाई 757.80 938.00 अगस्त सितम्बर - 628.36 727.09 अक्तूबर 680.78 733.02 नवम्बर 700.83 : दिसम्बर 677.42 अनवरी 648.87 746.99 996.45 फरवरी 662.69 678.82 मार्च 676.59 जपपिययपयययपप््यया--+ै+-+-+]कौ)क़्ज 268



 ७

 22  1913  लिखित  उत्तरं

 राजस्थान  में  किसानों  द्वारा  लिए  गए  ऋणों  को  माफ  करना

 3811.  श्री  गिरधारो  लाल  भार्गव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  के  किसानों  ने  भूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  पधिंचाई
 योजनाओं  में  खोल  बनाने  के  लिए  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं  से  ऋण  लिए

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वित्तीय  संस्थाओं  के  प्रति  उनकी  कुल  देयतायें  कितनी

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  में  इसके  पूर्व  ऐसे  ऋणों  को  माफ  कर  दिया  गया

 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुआ  और

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  और  यदि  तो  इसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलवोीर  :  और  विभिन्‍न  सिंचाई
 नाओं  के  अन्तगंत  राजस्थान  में  खोल  के  निर्माण  में  भूमि  विकास  संघटक  का  कार्य
 राजस्थान  भूमि  विकास  निगम  द्वारा  बैंकों  ओर  ऋणदात्री  संस्थाओं  द्वारा  उपलब्ध  करायी  गई  वित्तीय
 सहायता  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  गया  अलग-अलग  किसानों  के  खेतों  में  आवश्यक  कार्य  को
 पूरा  करने  में  निगम  द्वारा  किए  गए  खर्च  को  उनसे  वसूल  किए  जाने  वाले  ऋण  के  रूप  में  माना  ग्रया
 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  राजस्थान  सरकार  से  मिली  सूचना  के
 अनुसार  राजस्थान  भूमि  विकास  निगम  द्वारा  किए  गए  काये  से  सम्बन्धित  वित्तीय  संस्थाओं  के  प्रति  कुल
 देनदारी  14-12-1989  की  स्थिति  के  अनुसार  123.05  करोड़  रुपए  थी  ।

 ह

 से  (&)  कृषि  और  ग्रामीण  ऋण  राहत  1990  के  अन्तगंत  सरकारी  क्षेत्र  के
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  और  सहकारी  बंकों  द्वारा  भूमिहीन  कारीगरों  और  बुनकरों  को

 ,  अलग-अलग  प्रत्यक्ष  रूप  से  दिए  गए  ऋण  को  प्रत्येक  मामले  में  10,000  रुपए  तक  की  रकम  को  बट्टे
 खाते  डाल  दिया  गया  राजस्थान  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  राजस्थान  भूमि  विकास  निगम  द्वारा
 किसानों  को  दिए  गए  ऋणों  की  राशि  को  कृषि  और  ग्रामीण  ऋण  राहत  योजना के  प्राबधानों  के  तहत
 बट्टे  खाते  डालने  हेतु  शामिल  करने  का  अनुरोध  किया  है  |  इसे  माना  नहीं  जा  सका  क्योंकि  ऐसे
 अप्रत्यक्ष  ऋण  योजना  की  सीमा  में  नहीं  आते  ।

 भारतोय  वित्त  शिष्टमण्डल  को  वाशिगटन  को  यात्रा

 ]

 38  भ्रोमतोी  दिल  कुमारों  भण्डारो  :  क्या  थित्त  मन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्तीय  क्षेत्र  का  पुनगंठन  करने  के  लिए  विश्व  बेंक  से  ऋण  प्राप्त  करने  के  उह्द  श्य  से
 एक  भारतीय  वित्त  शिष्टमण्डल  ने  हाल  ही  में  वाशिगटन  की  यात्रा  की
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 यदि  तो  ऐसे  वित्तीय  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनका  पुनगंठन  किया  जाता

 क्‍या  शिष्टमण्डल  ने  अपना  उद्ं  श्य  प्राप्त  कर  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उत्तके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  राभेश्वर  :  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  गवनंर
 ने  न्यूयाकं  और  लन्‍्दन  को  शामिल  करते  हुए  विदेश  दोरे  के  भाग  के  रूप  में  घीशिगटन  की
 यात्रा  की  इस  यात्रा  के  दौरान  अधिकारियों  ने  विश्व  बैंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  इन
 संस्थानों  क ेसाथ  चल  रहे  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में  अनौपचारिक  विचार  विनिमय  किया  ।  इस  यात्रा  के
 दौरान  ऋण  सम्बन्धी  कोई  बातचीत  नहीं  की  गई  और  न  ही  कोई  ऋण  प्राप्त  किया

 से  (&)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वार्ता  का  उरूग्वे  दोर

 3813.  भरी  हरिलिह  चावड़ा  :  क्‍या  वाणिक्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बैंया  सरकार  का  विचार  गेट  वार्ता  के  उरूग्वे  दोर  की  स्थिति  पर  एंक  श्वेत  पत्र  संभा  पटल
 पर  रखेनें  का  और

 यदि  तो  फब  और  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  :  ओर  उरूश्वे  दौर  को
 वार्ताओं  में  भारत  सहित  108  देश  भाग  ले  रहे  यह  बार्ता  चल  रही  है  ओर  विभिन्‍न  विचाराधीन
 प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  इंन  परिस्थितियों  में  वांताओं  की  स्थिति  से

 :
 सम्बन्धित  कोई  निश्चित  विवरण-पत्र  तंयार  करना  सम्भव  नहीं

 राष्ट्रीय  राजमागों  पर  ले  बाई  का  निर्माण

 38  14.  भरी  हरिकेवल  प्रसाद  :

 श्री  श्रोकांत  जेना  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  $

 देश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  लम्बी  दूरी  के  मार्गों  पर  ड्राइवरों  के  आराम  तथा  उन्हें  मार्ग
 में  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  राज्य-वार  किन-किन  स्थानों  पर  ट्रकों  को  खड़ा  करने  के  लिए
 ले  बाईਂ  बनाए  गए  और

 गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  इसके  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  क्या  था  और  अब  त्तक  कितनी  प्रगति
 हुई  है  ?
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  और  राष्ट्रीय
 राजमार्यों  पर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जिन  स्थानों  पर  ट्रक  ले  बाई  का  निर्माण  किया  गया  है  अथवा
 जहां  अभी  इनका  निर्माण  चल  रहा  उनकी  सूची  तथा  काम  पुरा  होने  की  लक्षित  तारीख  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई

 विधरण

 राज्य  ले  बाई  का  स्थान

 [4  ख ,
 2  हैं

 आन्ध्र  प्रदेश  एन  पर  20/4  कि०  मी०  में  पेडा  अम्बेरपेड  में  ट्रक  ले  बाई
 पूरा  हो  गया

 (2)  एन  पर  80/0  कि०  मी०  में  जदचे  रला  में  ट्रक  ले  बाई
 तक  2  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  ह

 (3)  एन  पर  कि०  मी०  में  पालमानेरू  होने
 तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 असम  एन  लक्षित  पर  कि०  मी०  में  ट्रक  ले  बाई  पूरा  होने  की
 लक्षित  तरीख  9

 (2)  एन  पर  5-86  कि०  भी०  में  ट्रक  ले  बाई  दिसम्बर
 एन  तक  पूरा  होने  का  अनुमान

 पूरा  ह

 (3)  एन  पर  304-305  कि०  मी०  में  ट्रक  ले  बाई  पूरा
 लक्षित  तारीख

 के  धरा  होने  की

 बिहार  (1)  एन  एच  2  पर  मी०  में  ठोफ्चंची  के  समीष  ट्रक  ले  बाई
 पूरा  हो  गया

 गुजरात  (1)  एन  एच  80  पर  33/2-34/2  पर  बाओसा  में  ट्रक  ले  बाई
 बंगलौर  1991  में  पूरा  हो

 (2)  एन  पर  398/050  कि०  मी०  में  अजमेर  अहमदाबाद  खंड  में शामलाजी  में  ट्रक  ले  बाई  होने  की  लक्षित  तारीख  1992
 (१)  एन  एच  8  पर  अजमेर  अहमदाबाद  में  446/950-44  7/600  कि०  मी०

 में  मोतीपुरा  में  ट्रक  ले  बाई  पूरा  होने  की  लक्षित  तारीख  झा
 1992

 हरियाणा  (1)  एन  एच  ।  पर  घुलको  में
 अम्बाला-कालका  रोड  पर  ट्रक  ले  बाई

 होने  की  लक्षित  तारीख  1992  पूरा
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 मेघालय  (1)  एन  एच  40  पर  71  कि०  मी०  पर  ट्रक  ले  बाई  पूरा  होने  की
 लक्षित  तारीख  1992

 (2)  एन  एच  44  पर  6  और  7  मील  पर  दूक  ले  बाई  पुरा  होने  की
 लक्षित  त्तारीख  1992

 राजस्थान  (1)  एन  एच  8  पर  दिल्‍ली  जयपुर  खंड  के  21(-202  कि०  मी०  पर  शाहपुरा
 में  टुक  ले  बाई  पूरा  होने  की  लक्षित  तारीख  1992

 (2)  एन  एच  8  के  दिल्ली  अजमेर  खंड  पर  351  कि०  मी०  में  बंडारी  में  टुक
 ले  बाई  पुरा  होने  की  लक्षित  तारीख  1992

 उत्तर  प्रदेश  (1)  एन  एच  28  पर  मोरखपुर-कासिया  के  348/349  कि०  मी०  में  टुक  ले
 बाई  का  निर्माण  पूरा  हो  गया

 (2)  एन  एच  28  पर  बिहार  बाडंर  पर  गोरखपुर-कासिया  के  312  कि०  मी०
 में  टुक  ले  बाई  पूरा  होने  की  लक्षित  तारीख  1992

 (3)  एन  एच  28  पर  बिहार  बाडंर  में  गोरखपुर-कासिया  के  297  कि०  मी०
 में  टुक  ले  बाई  पूरा  होने  की  लक्षित  तारीख  1992

 (5)  एन  एच  25  पर  शिवपुरी  भोगरीपुर  के  87  कि०  मी०  में  टूक  ले  बाई
 पूरा  होने  की  लक्षित  तारीख  1992

 राष्ट्रीय  राजमा्गों  पर  सूचना  सम्बन्धो  संकेत

 3815,  थी  हरिकेवल  प्रसाद  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  सरकार ने  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  अतिरिक्त  सूचना  सम्बन्धी  संकेत  लगाने  का
 बद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 प्रत्येक  राज्य  में  आज  तक  कितने  प्रतिशत  कार्य  हुआ  और

 यह  सम्पूर्ण  कार्य  संभवतः  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  समंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  से
 हां  ।  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्रणाली  के  साथ-साथ  अन्तरों  पर  स्थान  सूचना  संकेत  लगाने  का  एक
 कार्यक्रम  शुरू  किया  था  और  यह  कार्य  अरुणाचल  नागालैंड  राज्यों
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 और  चण्डीगढ़  तथा  दिव्ली  संघ  शासित  राज्यों  में  पहले  ही  पूरा  कर  लिया  गया  इसके  अतिरिक्त

 आंध्र  जम्पू  और  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम

 बंगाल  राज्यों  में  यह  काये  विभिन्‍न  चरणों  में  है  तथा  यह  कार्य  लक्षित  तारीख  1992  तक  पूरा

 होने  की  संभावना  है  ।
 ा  हा

 हिमाचल  राजस्थान  और  तमिलनाडु  राज्यों  में  संकेतों

 संस्थापना  के  अनुमानों  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ।  लेकिन  कायन्वियन  निर्धारित  समय  से  पीछे  है  ।

 बिहार  राज्य  के  प्राककलन  की  मंजूरी  को  रह  कर  दिया  गया  है  क्योंकि  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या
 के  कारण  राज्य  सरकार ने  काये  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  अपनीं  असमथंता  व्यक्त  की  है  ।

 दिल्‍लो  के  न्यायालयों  में  लंबित  विवाह  सम्बन्धी  मामले  _

 ]

 श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  स्थाय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  वकीलों  की  अनिश्चितकालीन  हड़ताल  के  कारण  दिल्ली  के  निचले  न्यायालयों  में

 विवाह/गोद  लेने  सम्बन्धी  अनेक  मामले  तथा  अन्य  मामले  लम्बित  पड़े

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 न्यायालयों  में  चार  वर्षों  से अधिक  समय  से  लम्बित  विवाह  सम्बन्धी  मामलों  की  संख्या
 कितनी  ओर  का

 इस  बारे  में  सरकार  का  विचार  क्या  कायंवाही  करने  का  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  झंत्री  तथा  न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 रंगराजन  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही.है  और  सदन  के  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी  ।

 एक्सपोर्ट  प्रोसेसिंग  जोन

 3817.  भ्री  भुवन  चन्द्र  सन्हरोी  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कार्यरत  एक्सपोर्ट  प्रोसेसिग  जोनों  के  काये  क्षेत्रों  का जोन-वार  पृथक-पृथक  ब्यौरा
 क्या

 गत  तीन  वर्षों  में  इन  जोनों  के  कार्य  निष्पादन  का  पृथक-पुथक  ब्यौरा  क्या

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  जिलों  के  निर्यातोन्मुख  उत्पादों  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु
 निकट  भविष्य  में  राज्य  में  ऐसे  किन्हीं  जोनों  की  स्थापना  करने  का  विचार  और

 नोएडा  एक्सपोर्ट  प्रोसेसिग  जोन  बापित  किए  गए  एककों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इस
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 जोन  को  अधिक  कारगर  एवं  अन्तर्राष्ट्रीय  मानदण्डों  की  दृष्टि  से  अधिक  प्रतिस्पर्धात्मक  बनाने  हेतु  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  पो०  :  इस  समय  देश  में  छः  निर्यात

 संसाधन  जोन  काय॑  कर  रहे  वे  नौएडा  और  फाल्टा  ।

 विशाखापटनम  में  एक  सातवां  जोन  कार्यान्वयन  के  अधीन  सांताक्रुज  इलेक्ट्रानिक्स  प्रोसेस्तिग  जोन

 बम्बई  केबल  इलेक्ट्रानिक्स  और  आभुषण  मदों  के  निर्यात  के  लिए  जबकि  अन्य  सभी  बहु  उत्पाद  जोन

 हैं  ।

 निर्यात  संसाधन  जोनों  का  पिछले  तीन  वर्ष  का  निर्यात  निष्पादन  निम्नलिखित  है  :--

 €ू
 वर्ष  निर्यात  रुपयों

 1988-89  8-89  516.52

 1989-90  732.08

 1990-91  982.62

 इस  राज्य  में  अन्य  जोन  स्थापित  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 नौएडा  निर्यात  संसाधन  जोन  में  इस  समय  60  यूनिटें  चल  रही  हैं  और  39  यूनिटें
 न्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  ।

 जोन  को  और  अधिक  अथंक्षम  तथा  प्रतिस्पर्धात्मक  बनाने  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने
 के  उद्देश्य  स ेसरकार  ने  नई  व्यापार  नीति  के  एक  मांग  के  रूप  में  अभी  हाल  ही  में  100  प्रतिशत
 न्मुख  इकाइयों  तथा  ई०पी०जेड०  में  स्थित  इकाइयों  के  लिए  एक  पैकेज  की  घोषणा  की  है  ।  इसमें  शामिल
 हैं  दोनों  योजनाओं  के  अन्तगंत  आवेदन  करने  तथा  प्रस्तावों  की  जांच  करने  की  संशोधित  प्रक्रिया  100
 प्रतिशत  निर्यान्तोमुख  इकाइयों  और  ई०  पी०  जेड०  यूनिटों  क ेलिए  अनुमोदन  बोडं/प्रशासनिक  मंत्रालयों
 की  कुछ  विशिष्ट  शक्तियों  का  निर्यात  संसाधन  जोनों  के  विकास  आयुक्‍तों  को  हस्तान्तरण  और  कुछ  कार्य
 विधियों  का  सरलीकरण  इसके  इन  इकाइयों  को  एक्सिमस्क्रिप  तथा  लोहा  और  इस्पात  की
 आपूर्ति  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  प्रतिपूतति  योजना  की  सुविधा  भी  दी  गई  है  ।

 जनरल  ऐं्रोमेंट  ऑन  टेरिफ  एण्ड  ट्रेड  वार्ता  के  दोरान  भारत  का  दृष्टिकोण

 38  श्री  भूवत  चन्द्र  खंड्री  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  अमेरिका  ने  भारत  के  विरुद्ध  30।”  उपबन्धों  को  समाप्त  करने  की  तिथि
 बढ़ा  दी  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 हाल  ही  में  जिनेवा  में  आयोजित  जनरल  ऐश्रीमेंट  आन  टैरिफं  एण्ड  ट्रेड  वार्ता  के  दौरान भारत  का  क्या  दृष्टिकोण  रहा  और  इसका  भारत-अमेरिका  व्यापार  सम्बन्धों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा
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 क्या  अमेरिका  ने  उक्त  शिखर  सम्मेलन  में  भारत  के  दृष्टिकोण  पर  कोई  प्रतिक्रिया  व्यक्त
 की  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  हाल  द्वी  में  व्यापार  सम्बन्धी  निवेश  के  सम्बन्ध  में  किए  गए  उपायों  का
 ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ः  अमरीकी  व्यापार  प्रतिनिधि  ने
 दिनांक  26  1991  को  इस  निर्णय  की  घोषणा  की  कि  अमरीका  के  ९पेशल  301  उपबन्धों  के
 अन्तगंत  भारत  के  विरुद्ध  जांच  कराए  जाने  की  अन्तिम  तिथि  तीन  मह्ठीने  आगे  बढ़ाकर  26

 1992  कर  दी  गई  इसे  उपबन्धों  में  निहित  मुद्दों  की  पेचीदगी  के  कारण  ऐसा  किया  गया  है  ।
 सरकार  ने  उक्त  निर्णय  नोट  कर  लिया  है  अमरीकी  कानून  के  अधीन  की  गई  एक  प्रशासकोय
 कारंवाई  के  बारे  में  कोई  टिप्पणी  करना  आवश्यक  नहीं  समझती  है  ।

 और  उरूग्वे  दोर  की  वार्ताएं  जेनेवा  में  चल  रही  वार्ता  के  मुद्दों  के  विभिन्‍न
 प्रस्तावों  पर  अब  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  और  उन्हें  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  भा
 अमरीकी  व्यापार  संबंधों  पर  तत्काल  कोई  प्रभाव  परिलक्षित  नहीं  होता  है  ।

 नई  ओद्योगिक  नीति  की  घोषिणा  दिनांक  24  को  की  गई  थी  ।  नीति  में
 प्रत्यक्ष  विदेशी  पूंजी  निविश  को  आकर्षित  करने  सम्बन्धी  बिभिन्‍न  उपायों  की  रूप  रेखा  दी  गई  सरकार
 ने  नई  परियोजनाओं  के  बारे  में  चरणबद्ध  विनिर्माण  कार्यक्रमों  की  प्रणाली  भी  समाप्त  करने  का  निर्णय
 लिया  बाद  में  यह  निर्णय  मौजूदा  परियोजनाओं  पर  भी  लाग्रु  किया  साथ  यह  निर्णय
 लिया  गया  कि  रिजवं  बेंक  आफ  इण्डिया  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विदेशी  पूंजी  निवेशकर्ताओं
 के  लाभांशों  के  भुगतान  को  मानीटर  करेगा  कि  लाभांशों  की  अदायगियों  के  रूप  मे  जो  राशि  विदेशों
 में  जाती  हैं  उसे  किसी  निर्धारित  अवधि  में  निर्यात  आय  के  रूप  में  संतुलित  किया  जाए  ।

 बोरा  शोर्ष  आयकर  वाता

 38  भ्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बीस  शीर्ष  भायकर  दाताओं  के  नाम  क्या

 इसी  अवधि  के  दौरान  5  लाख  से  अधिक  आय  घोषित  करने  वाले  आयकर  दाताओं  की
 संख्या  कितनी

 क्‍या  भारी  आयकर  राशि  का  भुगतान  करने  वाले  कुछ  व्यक्तियों  को  हाल  में  सम्मानित
 किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा

 इनमें  से  कितने  ब्यक्तियों  से  विरुद्ध  आय  को  कथित  रूप  से  छिपाने  के  कारण  हात  में
 पड़ताल  की  गई

 ह

 आयकर से  संबंधित  प्रमुख  चुककर्ता  ब्यक्तियों  के  नाम  क्‍या  हैं  ओर  उनके  बिरुद्ध  क्या
 का्यंबाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  और
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 करदाताओं  की  अघोषित  आय  का  पता  लगाने  तथा  आय  छिपाने  और  कर  अपवंचन  से

 संबंधित  सभी  खामियों  को  दूर  करने  हेतु  विभाग  और  इसके  नियमों  को  दुरूस्त  करने  के  लिए  उठाए  गए
 कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विश  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  संत्री  रामेश्वर  :  कर-निर्धारण  वर्ष  1988-89
 सम्बन्धित  सूचना  संकलित  नहीं  की  गई  है  ।

 ..__,  वर्ष  1989-90  के  लिए  20  ऐसे  शीषं  आयकर  कर-निर्धारितियों  के  नाम  नीचे

 दिए  गए  जिन्हें  उनकी  विवरणी  में  दर्ज  आय  के  अनुसार  क्रम  दिया  गया  है  :--

 कर-निर्धारिती  का  नाम

 .  भारतीय  जीवन  बीमा  बम्बई  |

 .  तेल  एवं  प्राकृतिक  गंस  देहरादून  ।

 ,  भारतीय  तेल  निगम  बम्बई  ।

 .  महानगर  टेलीफोन  निगम  दिल्ली  ।  मद

 ,  जायल  इण्डिया  कलकत्ता  ।

 ,  विदेश  संचार  बम्बई  ।

 .  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिक्लस  नई  दिल्‍ली  ।

 .  भारतीय  अन्तरराष्ट्रीय  विमानपत्तन  नई  दिल्‍ली  ।

 .  बैंक  आफ  बम्बई  |

 ८2
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 .  मैं०  मिनरलल्‍्स  एंड  मेटल्स  ट्रेडिंग  कंपनी  नई

 ,  झुक  बांड  कलकत्ता  ।

 ,  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  बम्बई  ।

 ,  कोलगेट  पालमोलिव  बम्बई  ।

 व

 ज्

 कं

 ९३

 ७»

 .  हिन्दुस्तान  लीवर  बम्बई  ।

 .  साधारण  बीमा  बम्बई  । कनन  हर

 ,  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  ।

 कल

 बन

 3

 कक

 .  मैसस  आई०  टी०  सी०  कलकसा  ;।

 18.  मंसस  प्रिडलेज  कलकत्ता  ।

 19.  भारत  पंद्रोलियम  बम्बई  ।

 :0.  इण्डियन  नई

 कर-निर्धारण  वर्ष  1990-91  से  संबंधित  सूचना  संकलित  की  जा  रही  है  ।
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 दिनांक  3।  1989  को  तथा  दिनांक  31  1990  को  समाप्त  हुए  वर्षो  के

 लिए  जिन  व्यष्टि  आयकर  कर-निर्धारितियों  ने  5  लाख  रुपए  से  अधिक  की  आय  की  घोषणा  की
 उनको  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 को  समाप्त  वर्ष  क्र-निर्धारितियों  की  संख्या

 1.  31  1989  4009

 2.  3  1990  5421

 दिनांक  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  आंकड़े  संकलित  किए  जा  रहे  है  ।

 नहीं  ।  सरकार  ने  हाल  ही  में  ऐसे  ब्यष्टियों  में  से  किसी  को  सम्मानित  नहीं  किया  है  ।

 और  ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  इनके  प्रश्न  ही  नहीं  उठते

 दिनांक  30  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  जिन  कर-निर्धारितियों  की  तरफ  प्रत्येक
 मामले  में  10  करोड़  रुपए  से  अधिक  की  आयकर  र-मांग  बकाया  उनकी  सची
 संलग्न  है  ।

 बकाया-कर  की  बतूली  लिए  आयकर  कानून  के  अध्यधीन  अनुमत्य  कार्यवाही  किए  जाने  के
 अलावा  बकाया  कर  की  बसूली  के  निमित्त  निरन्तर  समुचित  प्रशासनिक  उपाय  किए  जाते  विधायी
 कार्यवाहियों  में  ये  शामिल  हैं  मामलों  में  अदायगी  नहीं  करने  पर  दण्ड  बेंक-खातों
 ऋणों  आदि  को  कुक  करने  के  लिए  गानिशी  आदेश  जारी  कर-वसूली  अधिकारियों  द्वारा
 वसली  विवरण-पत्र  तंयार  करना  ताकि  वे  परिसम्पत्तियों  की  कुक्को/बिक्री  के  माध्यम  से  वसली  कर  सके
 चुककर्त्ता  की  सम्पत्ति  की  प्रबन्ध-व्यवस्था  के  लिए  प्रापक  नियुक्त  चककर्त्ताओं  को  गिरफ्तार

 आदि  ।  प्रशासनिक  तौर  बकाया  मांगों  में  कमी  लाने  के  लिए  कार्य-योजना  लक्ष्य  निर्धारित
 किए  गए  तथा  वसूली  को  प्रगति  पर  विविध  स्तरों  पर  निगरानी  रखी  जाती  है  ।  कर-नि  धरिण
 अधिकारियों  द्वारा  इन  मामलों  में  डोजियर  रिपोर्ट  भेजनी  भी  अपेक्षित  होती  जिनमें  करों  की  बसली
 में  हुई  प्रगति  का  उल्लेख  करना  होता  है  ।  इन  रिपोर्टों  की  समीक्षा  आयकर  भायुकत  तथा  उससे  उच्च
 स्‍तर  पर  की  जाती  चूंकि  मांग  का  एक  बड़ा  भाग  अपालों  आदि  में  विवादग्रस्त  इसलिए  अपीलों
 का  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए  भी  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 आयकर  विभाग  कर-अपवंचन  का  पता  लगाने  और  छिपाई  गई  आय  को  बाहर  निकालने
 के  लिए  विविध  उपाय  करता  है  ।  इस  प्रयोजनाथ  किए  गए  प्रशासनिक  उपायों  में  से  कुछ  उपाय  इस
 प्रकार  हैं  :--

 (i)  सर्वेक्षण

 (ii)  वित्तीय  लेन-देनों  से  सम्बन्धित  सूचना  का

 (iii)  तलाशी  लेने  तथा  अभिग्रहण  की  और
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 (iv)  छान-बीन  के  लिए  चुने  गए  मामलों  में  गहन  जांच-पड़ताल  करना  ।

 छिपायी  गई  आय  की  उत्पत्ति  की  रोकथाम  के  निमित्त  समय-समय  पर  विधायी  उपाय  किए
 जाते  जो  ऐसा  करने  की  आवश्यकता  पर  निभंर  करते  वित्त  2)  1991  में
 कर-अपवंचन  के  खिलाफ  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  थे  :--

 घुड़दोड़ों  में  जीत  से  प्राप्त  रकम  पर  कराघयता  से  सम्बन्धित  उपबंधों  को  कड़ा  बनाया
 गया  और

 स्नोत  पर  कर  की  कटोती  के  अधिकार-क्षेत्र  को  निम्नलिखित  मामलों  में  लागू  किया  गया
 था  ४--

 (i)  बैंक  के  आवधिक-निक्षेपों  से  प्राप्त

 (॥)  राष्ट्रीय  बचत  योजना  के  अधीन

 (iii)  लाटरी-एजेन्टों  को  और

 (९)  दलाली  आदि  के  स्वरूप  में  भुगतान  ।

 विवरण

 ऐसे  कर-निर्धारितियों  को  जिनको  तरफ  विनांक  30  1991
 को  स्थिति  के  अनुसार  प्रत्यक  मामले  में  10  करोड़  रुपए  से

 अधिक  को  आयकर  कर  को  मांग
 बकाया  पड़ी  हुई  थो

 ऋम  सं  ०  कर-निर्धारिती  का  नाम
 2...  मा  प्मभापपपभ:पप््ापप)हप:/प:प:प:प:ि:पक्‍पफप॑  0 तन्‍तफत/पत/-_न्‍नन्‍न______.-.-"--....तननननतहन#हन0त

 ]  2

 भारतीय  स्टेट  बैंक

 जी०  टी०  सी०  इन्हस्ट्रीज  लि०

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग

 एन०  टी०  पी०  सी०  लि०

 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  लि  ०

 डनलप  इंडिया  लि०

 नेशनल  आगगेनिक  केमिकल  इन्डस्ट्रीज  लि०

 कन्+

 बी०  एच०  ई०  एल  ०

 मोदी  रबड़  लि० फू

 ००.
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 जे०  के०  सिथेटिक्स

 कॉन्टीनेन्टल  कंस्ट्रक्शन  लि०

 युनाइटेड  बेंक  आऊ  इण्डिया

 एस्कोट्स  लि०

 मोदी  पोन  लि०

 यू०  पी०  सड़क  परिवहन  निगम  लि०

 म०  अमेरिकन  एक्सप्रेस  बेंक

 श्री  विनोद  कुमार  डिडवानिया

 श्री  सुकर  नारायण  बखिया

 आई०  सी०  आई०  सीं०  आई०  लि०

 डी०  एस०  कंस्ट्रक्शन  लि०

 टाटा  पावर  कंपनी  लि०

 टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी

 यूनियन  बेंक  आफ  इण्डिया

 में०  आई०  सी०  आई०  लि०

 आदित्य  फाइनेंस  एंड  इन्वेस्टमेंट  इण्डिया  लि०

 टेल्को

 मे  ०  संचयिता  इन्वेस्टमेंट

 मे०  बालाजी  डिस्टिलरिज  लि०

 माहकोस्पेरी  एस०  पी०  ए०

 केरल  स्टेट  सिविल  सप्लाइज  लि०

 इण्डियन  एक्सप्रेस  न्यूज  पंपस  लि०

 स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लि०

 उड़ीसा  माइनिंग  कारपोरेशन  लि०

 आंध्र  वेली  टावर

 निहोन  इलेक्ट्रोनिक्स  लि०

 उड़ीसा  सीमेंट  लि०

 ए०  पी०  स्टेट  सिविल  सप्लाइज  कारपोरेशन
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 38...  एस्कोर्टस  ट्रेक्टर्स  लि०

 39.  श्री  एन०  आई०  पटेल  तथा  अन्य

 40.  मोदी  इन्डस्ट्रीज  लि०

 41.  ब्रक  बांड  इण्डिया  लि०

 42.  पारिख  ब्रदर्स

 43...  रोजर  एण्टरप्राइजेज  लि०

 44...  केसल  रॉक  सी  फूड्स  लि०

 45.  मे०  लिडे  ए०  जी०

 46...  डालमिया  सीमेंट  लि०

 47...  में०  एस्सार  गुजरात  लि०

 48.  यू  ०  पी०  स्टेट  ब्रिज  कारपोरेशन  लि०

 49.  टाटा  सन्‍्स  लि०

 50.  शेटकारी  एस०  एस०  के०  लि०

 51.  श्री  हरिदास  मूदड़ा

 52.  टाटा  हाइड़ो  इलेक्ट्रिक  पावर  सप्लाई  कम्पनी

 53...  ई०सी०  ई०  इन्हस्ट्रीज

 54.  पीसो  इलैक्ट्रोनिक्स  एण्ड  इलैक्ट्रिकल्स  लि०

 55.  डा०  जे०  धर्म  तेजा

 56.  मैससं  सिस्टम्स  कम्यूनिकेशन्स

 57.  ज्योत्सना  होल्डिग  लि०

 58.  महाराष्ट्र  इलेक्ट्रोनिक्स  कारपोरेशन  ।

 कोचोन  बन्दरगाह  के  नोवहन  जलसागं  को  गहरा  करमा

 3820.  श्री  रमेश  चेन्नितला  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कोचीन  बन्दरगाह  के  नोवहन  जलमार्ग  को  गहरा  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 ॥

 यह  काय  कब  से  शुरू  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  भन्‍त्री  जगदोश  :  से  सरकार
 को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 कोचोन  में  सम्द्री  इन्जोनियरिंग  प्रशिक्षण  संस्थान

 3821.  थ्री  रमेश  चेन्नितला  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  $

 क्या  कोचीन  में  समुद्री  इन्जीनियरिग  प्रशिक्षण  संस्थान  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदीश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  नो  सेना  में  युद्धपोत

 3822.  श्री  शंकर  सिह  बाघेला  :
 श्री  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :

 क्या  रक्षा  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  नौ  सेना  में  पिछली  बार  एक  बड़ा  युद्धपोत  किस  वर्ष  शामिल  किया  गया  था  और
 उसका  नाम  क्या

 नौ  सेना  के  लिए  अगला  बड़ा  पोत  किस  वर्ष  तक  तंयार  हो  जाने  की  आशा

 इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  विद्यमान  युद्धपोतों  में  से  कितने  पोतों  को  सक्रिय  सेवा  से निकाल
 लिए  जाने  की  सम्भावना

 जिन  युद्ध  पोतों  को  देश  में  स्थित  पोत  कारखानों  से  नए  युद्धपोत  लेकर  बदलने  का  प्रस्ताव
 है  उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  लिए  क्या  समय  अवधि  निर्धारित  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  युद्धपोतों  की  कमी  दूर  करने  के  लिए  विदेशी  पोत  कारखानों
 से  युद्धपोतों  की  खरीद  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  लिए  अन्य  क्‍या  बेकल्पिक  उपाय  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  फ्रिगेट--भारतीय  नौसेना  पोत  1988

 1995-96  अन्य  बातें  समान  रहने  पर  ।

 से  भारतीय  नौसेना  के  बल  स्तर  दीर्घधालिक  योजनाओं  तथा  पंचवर्षीय
 त्ौसेना  योजनाओं  के  अनुसार  विकास  किया  जा  रहा  इसमें  इस  क्षेत्र  के  भू-राजन॑तिक  परिवेश  तथा
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 उसमें  भारतीय  नौसेना  की  भूमिका  और  साथ  ही  धन  की  उपलब्ध  व्यवस्था  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।
 भारतीय  भौसेना के  बल-हंतर  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  विदेशों  स ेखरीद  करके  स्वदेशी  निर्माण  से  की
 जाती  है  ।

 बनकरों  के  कल्याण  के  लिए  योजनाएं

 3823.  थ्री  मुमताज  अंसारी  :  कया  वस्त्र  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विशेष  रूप  से  बिहार  में  बुनकरों  के  कल्याण  के  लिए  कोई  नई  योजना  शुरू
 की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  ह ैऔर  इससे  कितने  बुनकरों  को  लाभ  होगा  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  और  बुनकरों  के  कल्याण  के

 लिए  चालू  वर्ष  के  दौरान  दो  नई  योजनाएं  अधिसूचित  की  गई  हैं--अर्थात्‌  संघठित  हथकरघा  ग्रामीण

 विकास  योजना  और  निस्सहाय  बुनकरों  के  लिए  माजिन  मनी  योजना  ।  इन  दो  योजनाओं  के  अन्तगंत

 बिहार  राज्य  सरकार  सहित  राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजे  गए  प्रस्तावों  के आधार  पर  सहायता  दी  जाती

 बिहार  के  बुनकरों  के  कल्याण  के  लिए  कोई  राज्य  विशेष  योजना  अधिसूचित  नहीं  की  गई  है  ।  संगठित

 हथकरघा  ग्रामीण  विकास  योजना  के  अन्तगंत  प्रत्येक  वर्ष  100  घरेलू  बुनकर  परिवार  वाले  24  ग्रामों

 में  यह  योजनो  लागू  की  ये  ग्राम  पूरे  देश  में  फैले  हुए  होंगे  जिसमें  मानव  जातीय
 और  कभी-कभी  दुर्वल  बुनाई  शिल्प  को  भी  शामिल  किया  इस  परियोजना  में  कच्चे  माल  की

 बुनकरों  के  लिए  विषणन  उपकरण  की  प्रौद्योगिकी  में

 समुदाय  विकास  और  प्रबन्धकीय  निपुणता  उन्‍नत  करने  जंसे--कई  क्षेत्रों  की  ओर  ध्यान  दिया  जाएगा  ।

 के  लिए  मारजिन  मनी  नामक  योजना  का  उद्देश्य  निम्नलिडित  है  :--

 गरीब  बुनकरों  के  लिए  पंजी  सहयोग  संगठन  के  माध्यम  से  पंजी  सहयोग
 कम  आय  वाले  व  कम  निपुण  स्तर  के  बुनकरों  को  निपुण  बनाने  के  लिए  ।  इस  योजना

 में  यह  भी  बल  दिया  गया है  निस्सहाय  बुनकर  स्वयं  एक  सहकारिता  बनाएं  जिसके  लिए  प्रत्येक
 शझहकारी  समित्ति  को  2000/-  रुपए  प्रति  निस्सहाय  बुनकर  की  दर  से  माजिन  मनी  दीजाएगी  और
 इसकी  अधिकतम  लाड  रुपए  प्रति  समिति  होगी  ।

 केरल  में  कोल्लम  में  बाई-पास

 382  ..  थ्री"कोडौकुन्नील  सुरेश  :  क्या  जल-मृतल  परिवहन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 सरकार का  विचार  केरल  में  कोल्लम  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  47  पर  कोई  बाई  पास
 का  निर्माण  करने  का
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  हे  तथा  उसके  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की
 गयी  और  |

 पर  कब  तक  काय॑  शुरू  होने  की  सम्भावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  अन्त्री  जगदोश  :  से

 हां  ।  22.00  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत  से  13.141  कि०  मी०  लम्बे-कोलम.बाई  पास  का  चार
 चरणों  में  निर्माण  किए  जाने  का  प्रस्ताव  चरण  1  और  11  के  लिए  139.04  लाख  रु०  और
 95.57  लाख  ₹०  की  लागत  से  भूमि  अधिग्रहण  को  1986  और  1989  में  मंजुरी  दी
 गई  थी  ।  चरण  111  और  19  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  को.मंजूरी  के  लिए  वािकः  कार्यक्रम  1991-92
 में  शामिल  किया  गया  है  |  चरण  ।  के  निर्माण  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  का  काम  पूरा  हो  चुका  करण  -

 1  के  निर्माण  के  लिए  वाधिक  योजना  1991-92  में  200.00  लाख  रु०  का  प्रावधान  रखा  गया  है  ।
 चरण  1  के  परियोजना  भ्राककलन  पर  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  से  कुछ  स्पष्टीकरण  मांगे  गए  हैं  ।
 प्राककलन  को  मंजूरी  दिए  जाने  ओर  काम  का  ठेका  दिए  जाने  के  बाद  निर्माण  कार्य  शुरू  किया  सकता

 है  ।  चरण  1]  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  का  काय॑  प्रगति  के  विभिन्‍न  चरणों  में  है  ।

 अफीम  का  निर्यात

 3825.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कौन-कौन  से  देश  भारत  से  अफीम  का  आयात  करते

 क्‍या  भारतीय  अफीम  के  कुछ  प्रमुख  आयातकों  ने  इस  बात  पर  चिन्ता  प्रकट  की  है  कि  भारत
 के  कुछ  राज्यों  में  अनाधिकृत  खेती  के  रूप  में  अफीम  की  चोरी  होती  है  और  अफीम  को  गेर  कानूनी  रूप
 से  हेरोइन  में  बदला  जाता  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  अफीम  निर्याक्त  पर  इसका  जमा
 पड़ने  की  सम्भावना  है  ?

 वित  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  रामेश्वर  :  से  भारत  से  अफीम

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  एस०  ब्रिटेन  फ्रांस  और  सोवियत  ०एस०
 एस०  को  निर्यात  की  जाती

 भारतीय  अफीम  के  किसी  भी  आयातक  मे  कतिपय  भारतीय  राज्यों  में  अनधिकृत  खेती  के  रूप
 में  अफीम  की  चोरी  और  अवंध  रूप  से  उसे  हेरोइन  में  बदलने  के  बारे  में  कोई  चिन्ता  प्रकट  नहीं  की  है  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  भारतीय  अफीम  के  एक  मुख्य  आयातक  ने  1991  में  अपने
 अधिकारियों  की  एक  टीम  भारत  भेजी  जिसने  फसल  काटने  के  अफीम  उसने  के  क्षेत्रों  का
 दौरा  किया  और  भारत  में  अफीम  की  वेध  खेती  पर  रखे  गए  निवारक  नियत्रण  के  बारे  में  बहुत  ही
 प्रशंधात्मक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  |  अमरीकी  प्रशासन  भारत  में  अफीम  के  बंध  उत्पादन  से  अफीम
 की  चोरी  होने  और  उसे  हेरोइन  में  बदलने  के  छुट-पुट  प्रयासों  के  बारे  में-आशंकाएं  व्यक्त  कश्ताਂ  रहाਂ

 उपलब्ध  रिपोर्टों  स ेकम-से-कम  चोरी  का  पता  चलता  अफीम  की  चोरी  पर  नियंत्रण
 रखने  के  बाराबंकी  और  कोटा  में  निवारक  एककों
 को  स्थापना  करने/उनको  सुदृढ़  बनाने  से  निवारक  तंत्र  को  भी  सुदृढ़  बनाया  गया  है  ।
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 भारत  से  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  अफीम  का  आयात  नियम  80-20  द्वारा  विनियमित  किया
 जाता  है  जिसके  तहत  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  स्वापक  कच्ची  सामग्री  के  आयात  का  80%  भाग
 भारत  ओर  तुर्की  से  किया  जाना  अपेक्षित  होता  है  |  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  कतिपय  लॉबियों  द्वारा

 संयुबत  राज्य  अमरीका  को  किए  जाने  वाले  भारतीय  निर्यात  के  भाग  को  कम  करने  के  लिए  भश्रयास  किए
 गए  किन्तु  उन्हें  सफलता  नहीं  मिली  है  ।

 पंजाब  और  हरियाणा  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाघीशों  को
 आवासीय  सुधिघा

 3826.  भो  पवन  फुमार  बंसल  :  क्या  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पंजाब  और  हरियाणा  उच्च  चडीगढ़  के  कुछ  न्यायाधीशों  को  अभी  तक

 आबासीय  सुविधा  प्रदान  नहीं  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उन  अन्य  न्यायिक  अधिकारियों  का  ब्यौरा  कया  है  जिन्हें  चंडीगढ़  में  सरकारी  आवास  प्रदान

 नहीं  किया  गया  और

 इन  व्यक्तियों  को  आवासीय  सुविधा  कब  तक  प्रदान  कर  दी  जाएगी  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 संत्री  रंगराजन  :  और  उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  )
 1954  की  धारा  22  के  अनुसार  उच्च  न्यायालय  के  प्रत्येक  न्यायाधीश  किराए  का  संदाय  किए
 सरकारी  आवास  का  उपयोग  करने  के  हकदार  हैं  और  जहां  न्यायाधीश  किसी  आवास  का  उपयोग  नहीं
 करते  वहां  उन्हें  दो हजार  पांच  सौ  रुपए  प्रतिमास  भत्ते  का  संदाय  किया  जाता  जो  आयकर  से  मुक्त

 गृह  चंडीगढ़  प्रशासन  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  इस  समय  पंजाब  और  हरियाणा
 उच्च  न्यायालय  के  सभी  न्यायाधीशों  को  सरकारी  वास-सुविधा  आबंटित  कर  दी  गई  है  ।

 और  न्यायिक  अधिकारियों  के  बारे  में  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के
 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कर्नाटक  में  जोबन  बोमा  निगम  द्वारा  पालिसो  घारक  आवासोय  योजना
 के  अन्तगंत  मकानों  का  निर्माण

 3827.  श्रीमतो  चन्द्र  प्रभा  असे  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  ने  पालिसी  धारियों  की  आवास  योजना  के  अन्तगंत  बंगलौर  तथा
 कर्नाटक  में  अन्य  स्थानों  पर  मकान  बनवाए

 यदि  तो  मेसूर  तथा  कर्नाटक  के  अन्य  शहरों  में  बनवाए  गए  तथा  आबंटित
 किए  गए  मकानों  की  संख्या  कया
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 क्‍या  1991-92  के  दौरान  मैसूर  शहर  में  पालिसी  धारियों  क ेलिए  और  मकान  बनाने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  बनवाए  जाने  वाले  मकानों  की  संख्या  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  जीवन  बीमा  निगम  ने  पालिसी  घारियों

 के  लिए  केवल  बंगलौर  में  मकान  बनवाए  हैं  ।

 बंगलौर  में  बनाए  गए  मकानों  की  कुल  संख्या  1592

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हिन्वुस्तान  ऐरोनॉटिक्स  लिमिटेड  द्वारा  विभानों  का  निर्माण

 3828.  श्री  बी०  कृष्ण  राव  :  क्‍या  रक्षा  मनत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिन्दुस्तान  ऐरोनॉटिक्स  लिमिटेड  में  घरेलू  प्रयोग  हेतु  कुछ  नए  विमानों  का  निर्माण
 किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  संत्री  शरद  :  नहीं  ।

 ५  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 12.00  भध्याद्ल

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  हमने  एक  प्रिवलेज  मोशन  दिया  है  ।

 ]

 श्री  विग्विजय  सिह  :  कल  मध्य  प्रदेश  विधान  सभा  में  भारतीय  जनता  दल  के
 एक  विधायक  द्वारा  एक  हरिजन-आदिवासी  और  कांग्रेस  दल  की  एक  महिला  विधाबक के  प्रति  बहुत  ही
 गेर  संसदीय  टिप्पणी  की  गई  थी  ।  यह  शमंनाक  बात  है  ।  एक  जो  एकता  यात्रा  पर  जा  रहा  वह
 हरिजन  आदिवासी  और  कांग्रेस  दल  की  महिला  विधायक  के  विरुद्ध  अपमानजनक  टिप्पणियां  कर  रहा
 है  ।  उन्होंने  सभा  की  मरिमा  को  बहुत  नीचे  गिरा  दिया  इसकी  अत्यन्त  क्ठोर  शब्दों  में  निन्‍्दा  की
 जानी  चाहिए  |  यह  शर्मनाक  बात  है  ।  भारतीय  जनता  पार्टी  उस  विधायक  के  विरुद्ध  कार्यवाही
 नहीं  कर  रही  ।  इसके  विपरीत  भारतीय  जनता  दल  ने  कांग्रेस  विधायकों  के  विरुद्ध  नोटिस  दिए  हैं
 ***

 यह  अत्यन्त  क्षोभजनक  बात  है  और  इसकी  निन्दा  की  जानी  चाहिए  ।  अब  बह  उन  कांग्रेस
 विधायकों  के  विरुद्ध  कायंवाही  कर  रहे  हैं  जिन्होंने  कुछ  नहीं  किया  तथा  उन्होंने  भारतीय  जनता  दल  के
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 उस  विधायक  के  विरुद्ध  कोई  कायंवाही  नहीं  जिसने  महिला  विधायक  के  विरुद्ध  ऐसी  अपमानजनक

 टिप्पणी  की  जोकि  अत्यन्त  आपत्तिजनक

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  यहां  इस  पर  चर्चा  कंसे  कर  सकते  हैं  |  अब  श्री  पी०  एम०  सईद  ।

 ]

 श्री  मदन  लाल  ख्राना  :  इनके  लोगों  ने  वहां  राष्ट्रीय  ध्वज  स्पीकर  की

 बेइज्जती  की'''(व्यवधान  )

 शी  दिग्विजय  सिह  :  बिलकुल  नहीं  महिला  एल०  एल०  ए०  के  खिलाफ  इन्होंने  ऐसा
 भटद्दा  व्यवहार  किया  है  और  भारतीय  संस्कृति  की-ये  बात्त  भारतीय  संस्कृति  महिलाओं  को
 आधार  मानकर  चलती  लेकिन  इन्होंने  भारतीय  संस्कृति  को  विक्रुत  किया  है  ।  आडवाणी  जी  को  इस
 बारे  में  कुछ  इजहार  करना  ऐसी  भारतीय  संस्कृति  चलायेंगे  ये  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  मामले  को  बार-बार  क्यों  उठा  रहे  हैं  ?  किश्ती  मुद्दे  पर  भा

 चुका  हूं  ।

 आप  बैठ  प्लीज  ।

 क्रो  पो०  एम०  सईद  आदरणीय  अध्यक्ष  मुझे  कल  यहां  एक  महत्कपूण-विषयः
 पर  घरना  देने  के  लिए  कम्पैल  होना

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  पैनल  चेयरमन  को  धरना  नहीं  देना  चाहिए  ।

 थ्रो  पो०  एम०  सईद  :  उसके  बाद  सरकार  पार्लियामेण्टरी  अफेयर्स  मिनिस्टर  ने  कहा  कि
 इसके  बारे  में  यहां  होम  मिनिस्ट्री  से  लक्षद्वीप  एडप्रिनिस्ट्रेशन  को  इत्तला  दे  दी  जाएगी  और  साथ-साथ
 उसके  बारे  में  यहां  उसकी  इन्फोर्मेशन  भी  दे  देंगे  ।  उसके  बारे  में  मैं  जानना  चाहता  यह  कमिटमेण्ट
 इन्होंने  कल  किया  हुआ

 ]

 कार्य  मंत्राष्त्य  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  फम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 संत्री  रंगरा़नःकुमार  :  अध्यक्ष  मुझे  माननीय  सदस्यों  को  यह  बताने  में  प्रसन्‍नत
 हो  रही  है  कि  उन्होंने  उठाए  वे  गृह-मन्त्रालब  द्वारा  नोट  कर  लिए  गए  हैं  और  गह  मन्त्रालय

 ||

 ने  अनुदेश  भेजे हैं  कि
 जो  भर्ती  :6  तारीख-को-की  जानी  तय  उस्ते  रोक  दिया  जाए  और  सम्पूर्ण

 ग
 मामले

 की  पुनरीक्षा  की.जाए  |  गृह  मन्त्री  स्व  मामल्रे  को  पुनशीक्षा  कर  रहे  उन्होंने  मुझे  यह  बताया
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 श्री  रास  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  कॉलਂ  एण्ड  शकधर  को  जो  रूल्स  एण्ड  प्रैक्टिस  आफ
 प्रोसीजर  आफ  पालियाम्मन्ट  है

 *'

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  किस  पर  बोल  रहे  हैं  ?

 थ्री  राम  विलास  पासवान  :  मैं  प्रिवलेज  मोशन  पर  बोल  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसे  देखने  के  आपको  कंसेण्ट  देने  के  बाद  आप  उसे  रेज

 ऋआओो  शाम  विलास  पासवान  :  हमने  कल  १0  बजे  से  पहले  दिया  है  ।

 (7  [  अनुवाद ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इसकी  जांच  करनी  मुझे  मन्‍्त्री  महोदय  से  भी  जानकारी  प्राप्त
 करनी  है  ।

 क्री  राम  विलास  पातवान  :  आपने  तथ्यों  की  मांग  की

 हमने  दूरदर्शन  का  जो  बुलेटिन  आता  वह  भी  दिया  और  जो  प्रोसीडिग  वह  भी  दिया
 है  इसलिए  मिनिस्टर  का  कोई  पेसोपेश  नहीं  दोनों  फंक्ट्स  हैं  ।

 अध्यक्ष  भहीदय  :  वह  उनको  पूछना  मुझे  एक्स्प्लेशन  पृछना  चाहिए  ।
 ऐसी  बात  कोई  कहे  तो  किसी  को  सजਂ  नहीं  देनी  चाहिए  ।

 श्री  शाम  विलास  पासवान  :  ऐसा  हम  नहीं  कह  रहे  हैं  ।  आपको  पूछना

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  पूछना  है  ।

 श्री  राम  नाईक  :  माननीय  अध्यक्ष  गये  शनिवार  और  रविवार  को  मैं
 नागपुर  गया  नागपुर  में  हमारी  महाराष्ट्र  विधान  सभा  का  सत्र  जारी  है  ।  वहां  प्रादे
 मण्डल  को  लेकर  बड़ा  संघर्ष  शुरू  हुआ  है  ।  आप  जानते  मराठवाड़ा  और  विदर्भ  को
 प्रादेशिक  विकास  मण्डल  इस  प्रकार  की  बात  हुई  1984  में  महाराष्ट्र  की
 मत  से  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  मन्जूर  किया  बाद  में  माननीय  राजीव  विश्वनाथ  प्रताप अभी  के  अभी  के  गृह  इन  सबको  महाराष्ट्र  का  शिष्टमंडल  मुख्य  प्त के  नेतृत्व  में  समय  समय  पर  मिला  है  लेकिन  अभी  भी  इसके  बारे  में  कोई  ठोस  निर्णय  नहीं हुआ  है  ।

 भध्यक्ष  गए  सप्ताह  नागपुर  में  विदर्भ  विकास  परिषद  की  बैठक  हुई  ।  उस
 परिषद्‌  में  यह  प्रस्ताव  आया  जो  मैं  आपके  ज्याल  में  और  गृह  भन्‍्त्री  जी  के  सुयाल

 शिक  विकास
 अलग  संवधानिक

 विधान  सभा  ने  एक

 उस  विद्भ॑  विकास
 मेंलाना  चाहता
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 यदि  यह  सैशन  समाप्त  होने  के  पहले  इसके  बारे  में  सरकार  यह  फैसला  घोषित  नहीं  किया  तो  फिर  वहां
 अलग  विदर्भ  की  मांग  करेंगे  ।  मन्त्री  जी  का  एक  निवेदन  हितवाद  और  तरुण  लोकमत  में  आया

 वह  यह

 चब्हाण  जी  का  आश्वासन--बोड्ड  से  सम्बन्धित  विश्लेयक  20  दिसम्वर  को  पेश  किया

 ]

 इस  प्रकार  का  आश्वासन  उन्होंने  बाहर  दिया  है  ।  इस  प्रकार  की  बात  आई  लेकिन  हमारे
 पास  जो  ब्रिफ  उसमें  इसका  उल्लेख  नहीं  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  जानना  चाहता  क्या

 सरकार  इसके  बारे  में  बिल  ला  रही  है  या  नहीं  ला  रही  मेरा  प्रधानमन्त्री  जी  से  निवेदन  है  कि  कोई
 भी  हालात  में  20  दिसम्बर  के  पहले  इस  प्रकार  का  विधेयक  इस  सदन  में  प्रस्तुत  करना  जिससे

 मराठवाड़ा  और  विद्भ  को  न्याय  इस  सम्बन्ध  में  प्रधानमन्त्री  जी  वक्‍तव्य  यही  मेरा  भाग्रह
 से  निवेदन

 श्री  दक्ता  सेघे  :  अध्यक्ष  यह  जो  बोर्ड  की  बात  यह  सभी  पार्टियों  की
 कांग्रेस  पार्टी  न ेपिछले  वक्‍त  भी  यह  सवाल  खड़ा  किया  था  और  गृह  मन्त्री  जी  से  मिले  उन्होंने  कहा
 था--इस  संशन  के  अन्दर  हम  यह  नया  बिल  लाने  वाले  यह  एक  पार्टी  का  सवाल  नहीं  सारी
 पार्टियां  इसके  साथ  में  पूरी  पार्टियों  ने  यह  सवाल  पास  किया  हम  आपके  माध्यम  से  जानना

 चाहते  क्या  विदर्भ  बोडं  और  मराठवाड़ा  कोई  वहां  जल्दी  दिया  जाएगा  ?  वहां  अभी  अलग  विदर्भ
 की  मांग  होने  जा  रही  वहां  लॉ  एण्ड  आ्डर  का  सिचुएशन  वह  भी  खराब  होने  जा  रहा  है  ।

 हमारा  आपसे  निवेदन  है  कि  विकास  बोर्ड  का  जो  बहुत  दिनों  से  पड़ा  हुआ  तय  किया  जाए  ।
 पिछले  वक्‍त  हम  प्राइम  मिनिस्टर  महोदय  से  मिले  उन्होंने  कहा  था  कि  यह  मामला  जल्दी  से  जल्दी
 हल  कर  यह  कोई  एक  पार्टी  की  बात  नहीं  सभी  पार्टियों  की  मांग  विकास  बोर्ड  की  मांग  है
 और  इसको  जल्‍दी  से  जल्दी  पूरा  किया  जाए  ।

 क्री  राम  विलास  पासवान  :  हम  लोग  भी  इसको  सपोर्ट  करते

 श्री  के०  के०  रधाया  :  पिछड़े  वर्गों  तथा  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  समुदायों  से  सम्बन्धित  विद्याथियों  के  मन  में  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  गलत  इरादों  के  बारे
 में  गम्भीर  आशंकाएं  हैं  ।  इसलिए  वे  सभी  जिलों  तथा  राजधानी  के  मुख्यालयों  के  बाहर  हड़ताल
 कर  रहे  हैं  ।

 पिछड़े  वर्गों  से  सम्वन्धित  विद्यार्थी  होस्टलों  में  दयनीय  स्थिति  में  रह  रहे  हैं  जहां  न  तो  सफाई
 की  ठीक  व्यवस्था  ह ैऔर  न  नाममात्र  को  दवायें  ही  हैं  ।  उन्हें  घटिया  खाना  दिया  जाता  है  निसमें  पोषक
 तत्व  नहीं  होते  और  उन्हें  कपड़े  भी  नहीं  दिए  जाते  ।  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की  तुलना  में  मेंस
 शुल्क  नहीं  बढ़ाया  गया  ।  पाठ्य  पुस्तकें  जो  कैलेण्डर  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  दी  जानी  वे  शैक्षिक  वर्ष
 के  अन्त  में  दी  जाती  पिछले  !;  वर्ष  से  उन्हें  छात्रवृतियां  नहीं  दी  जा  अनुसूचित
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 अनुसूचित  जनजातियों  तथा  पिछड़े  वर्गों  से  सम्बन्धित  बकीलों  को  पिछले  दो  वर्ष  से  वजीफे  देने  बन्द  कर

 दिए  गए  सरकार  द्वारा  की  गई  इस  कार्यवाही  के  परिणामस्वरूप  युवा  विद्याथियों  को  नक्सलवादियों
 द्वारा  ऐसे  संगठनों  में  शामिल  होने  के  लिए  बहकाया  जा  सकता  है  ।  इसलिए  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं
 कि  कमजोर  वर्ग  के  इन  विद्यारथियों  की  रक्षा  के  लिए  शीघ्र  आंध्र  प्रदेश  सरकार  पर  दबाव  डाला

 ]

 श्री  शरव  यादव  :  अध्यक्ष  मुझे  कुछ  ज्यादा  निवेदन  नहीं  करना  कल  सरकार

 की  तरफ  से  यह  आश्वासन  दिया  गया  नवभारत  टाइम्स  की  बाबत  जो  हमने  सवाल  उठाया  उस

 पर  इन्फार्मेशन  ब्राडकास्टिंग  मिनिस्टर  को  जवाब  देना  बयान  देना  था  ।  मैं  आपसे  इतना  ही  जानना

 चाहता  सरकार  इस  पर  जल्दी  से  जल्दी  कब  बयान  देने  वाली  है  ?  जो  उनका  एश्योरेंस  वह  कब

 पूरा  होगा  ?

 थी  सदन  लाल  छुराना  :  अध्यक्ष  कहा  गया  था  कि  इस  पर  बयान
 दिया  जाएगा  ।  अगर  वे  दिल्ली  में  तो  आज  ही  वरना  कल  देंगे**  *

 श्री  रंगराजन  कुमा  रमंगलम  :  मैं  मानतीय  सदस्यों  को  यह  सूचित  करना  चाहुंगा  कि  नवभारत
 टाइम्स  को  तथाकथित  रूप  से  बन्द  किए  जाने  के  बारे  में  सूचना  और  प्रसारण  मन्सत्री  श्रम  मन्‍त्री  से  संपर्क

 बनाए  हए  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  वक्‍तव्य  या  तो  आज  अथवा  हर  हालत  में  सोमवार  तक  दे  दिया
 जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल  कुछ  सदस्य  कावेरी  जल  के  मामले  पर  सभा  में  चर्चा  करना  चाहते  थे  ।

 हमने  उसे  आज  की  कारयंसूची  में  शामिल  किया  है  ।  आज  गैर-सरकारी  सदस्यों  के कामकाज  का  दिन  है  ।
 3.30  बजे  हमें  गेर-सरकारी  सदस्यों  के कामकाज  को  शुरू  इससे  पहले  कानून  और  व्यवस्था  पर
 वाद-विवाद  पर  उत्तर  देना  और  अन्य  दूसरे  काये  पूरे  करना  आवश्यक  होगा  ।  इस  बात  को  देखते  हुए
 यदि  सभी  सदस्य  सहमत  तो  हम  आज  की  कार्य॑सूची  में  सम्मिलित  कार्यों  पर  चर्चा  शुरू  कर  दें  और
 अन्य  मुद्दे  जिन  पर  आप  सोमवार  अथवा  अन्य  किसी  दिन  चर्चा  करना  चाहते  छोड़  सकते  हैं  ।

 अब  पत्र  सभा  पटल  पर  रखे  श्री  शरद  पवार***

 )

 श्री  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  :  मैंने  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 मामले  पर  सूचना  दी  हैਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  बाद  में

 )

 श्री  मनोरन्‍्जन  भक्त  :  यह  बहुत  ही  महुत्वपुर्ण  मामला  )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सत्ता  पक्ष  के  विपक्षी  सदस्य  सहयोग  दे  रहे  हैं  और  आप  कोई  सहयोग
 नहीं  दे  रहे  हैं

 )

 12.12  मभ०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 नौसेना  1957  के  अन्तगंत  जारो  की  गई  अधिसु  सजगांव  डाक  लि०
 ४:  *  '

 1990-91  गोवा  शिपयार्ड  गोवा  के  वर्ष
 1990-91  के  याधिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्थकरण

 को  आवि

 संसदोय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  न्याय  ओर  कम्पनो  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य
 झस्त्रो  रंगराजन  :  मैं  श्री  शरद  पवार  की  ओर  से  निम्नलिखित  पक्ष  सभा
 पटल  पर  रखता

 (1)  नौसेना  1957  की  धारा  9  के  अन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  का०  नि०  आ०
 230  जो  26  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  जिसके  द्वारा
 यह  विनिदिष्ट  किया  गया  है  कि  महिलायें  भी  भारतीय  नोसेना  की  कतिपय
 समवर्गों  में  अधिकारियों  के  रूप  में  नियुक्त  किए  जाने  के  लिए  पात्र  की  एक  प्रॉति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  देखिए  एल०  टी०  सं०  945/91]]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित
 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  :---

 मजगांव  डाक  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की
 संरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखा  देखिए  एल०  टो०  सं०  946/91]

 मजगांव  डाक  मुम्बई  का  वर्ष  1990-91  का  वाधिक  प्रतिवेदन
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेबापरीक्षक  की
 टिप्पणियां  ।

 गोवा  शिपया्ड  गोवा  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  कीं
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 गोवा  शिपयाड  गोवा  के  वर्ष  1990-91  का  वाधिक
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 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्र>-महालेखापरीक्षक  की
 टिप्पणियां  ।

 में  रखा  देखिए  एल०  टो०

 गार्डन  रीच  शिपबिल्ड्स  एण्ड  इन्जीनियर्स  कलकत्ता  के  वर्ष
 19  ५0-91  0-9  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 गार्डन  रीच  शिपबिल्डर्स  एण्ड  इन्जीनिण्सं  कलकत्ता  का  वर्ष
 1990-91  का  वाषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उनपर  नियंत्रक
 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखा  देखिए  एल०  टी०  स०  948/9  |

 भारत  अर्थ  मुवर्स  बंगलौर  के  वष  1990-91  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारत  अथं  मृवर्स  बंगलोर  का  वर्ष  1990-91
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उनपर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखा  देखिए  एल०  टी०  सं०  949/91]

 मिश्र  धातु  निगम  हैदराबाद  के  वर्ष  1990-91  के  का्यंकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 मिश्र  धातु  हैदराबाद  का  वर्ष  1990-91  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उनपर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखा  वेखिए  एल०  टो०  सं०  950/91]

 भारत  डायनामिक्स  हैदराबाद  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारत  डायनामिक्स  हैदराबाद  के  वर्ष  1990-91  का  वाषिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उनपर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखा  देखिए  एल०  टो०  सं०  951/9:]

 हिन्दुस्तान  एग्ररोचाटिवस  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।
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 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91  का  वार्षिक  प्रतिवेदन
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उनपर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखा  देलिए  एल०  टी०  सं०  952/91]

 (3)  हिमालयन  पर्वतारोहण  दार्जिलिंग  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक
 प्रतिविदन  की  एक  प्रति  अंग्रेजी  ।

 हिमालयन  पव॑तारोहण  दाजिलिग  के  वर्ष  1920-91  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 ~
 हिमालयन  पर्ृतारोहण  दाजिलिग  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उनपर  लेखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  देखिए  एल०  टी०  सं०  953/91]

 इष्डियन  डायमण्ड  सरत  का  वर्ष  1990-91  का  वाधिक
 प्रतिवेदन  ओर  कार्यकरण  को  समीक्षा

 बाजिल्य  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  सलमान  :  मैं  श्री  पी०  चिदम्बरम  की  ओर  से
 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  इण्डियन  डायमण्ड  सूरत  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (2)  इण्डियन  डायमण्ड  सूरत  के  वर्ष  1990-91  के  कायंकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रक्षा  देखिए  एल०  टो०  सं०  954/91]

 मेनसेड  टेक्सटाइल्स  रिसर्च  एसोसिएशन  और  सिल्क  एण्ड  आटट  सिल्क
 सिलस  रिसर्ण  मुम्बई  के  बर्थ  1990-91  के  वाधिक

 प्रतिथिंदन  ओर  कार्यकरण  को  समीक्षा

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  मेनमेड  टेक्सटाइल्स  रिसर्च  सूरत  के  वर्ष  1990-91  के  वाषिक
 प्रतिविदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 मेनमेड  टेक्सटाइल्स  रिसचे  सूरत  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  देखिए  एल०  टो०  सं०  955/91]
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 (2)  सिल्क  एण्ड  आर्ट  सिल्क  मिल्स  रिसर्च  मुम्बई  के  वर्ष  1990-9.  .  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 सिल्क  एण्ड  आर्ट  सिल्क  मिल्स  रिसर्च  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  के

 कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 ।

 में  रखा  देखिए  एल०  टो०  सं०  956/91]

 महापत्तन  न्यास  1963  और  वाणिज्य  पोत  परिवहन  1956
 आबि  के  अन्तगगंत  अधिसूचनायें

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  महापत्तन  न्यास  1963  की  धारा  124  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 सा०  का०  नि०  609  जो  ।  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मारमुगांव  पत्तन  विनियम  में  संशोधन  का
 अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 सा०  का०  नि०  जो  13  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  शुल्क  डाक  उप-विधि  में  संशोधन  का  अनुमोदन
 किया  गया

 सें  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टी०  957/91]

 (2)  वाणिज्य  पोत  परिवहन  1958  की  धारा  458  की  उपधारा  (3)  के
 अन्तगंत  राष्ट्रीय  पोत  परिवहन  बोडे  1991,  जो  24  1991
 के  भारत  के  राजपन्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टी०  958/91]

 (3)  महापत्तन  न्यास  1963  की  धारा  122  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत
 महापत्तन  न्यास  की  बंठकों  में  संशोधन  1991,  /  तो  14
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित

 हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गयीं  |  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  959/9  |
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 सीमा  शुल्क  1962  और  केन्द्रीय  उत्प  शुल्क  और  नमक
 1944  आदि  के  अन्तर्गत  अधिसूचनायें

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  रासेश्वर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पठल  पर

 रखता  हूं  :

 (1)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसू  चनाओं
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सा०,का०  नि०  जो  13  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  रूक्षकाष्ठ  और  वह  काष्ठ  जो  लगभग

 वर्गाकार  तथा  अद्धंवर्गाकार  किया  गया  हो  किन्तु  और  विनिर्मित्‌  नहीं  किया  गया

 हो  को  उपसंगी  सीमा  शुल्क  से  छूट  देना  है  जो  मुल्यानुसार  5  प्रतिशत  से  अधिक

 है  तथा  एक  ब्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  585  जो  13  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  14  1991  की  अधिसूचना
 संख्या  शु०  में  संशोधन  करना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  !

 सा०  का०  नि०  जो  ।  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  सीमाशुल्क  टेरिफ  1975  की  पहली
 भनृसूची  के  अध्याय  26  के  अन्तगंत  आने  वाले  सभी  साथ  को  उद्ग्रहणीय
 समस्त  अतिरिक्त  सीमा  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  ।  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  20  1990  की  अधिसुचना  संख्या

 शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्यास्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  7  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1979  की  अधिसूचना  संख्या

 शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  68  जो  15  1991  के  भारत  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  17  1987  की  अधिसूचना
 संख्या  ०  शु०  में  कत्तियय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन
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 वतन  लीन  न  ाषाझ  +स  £  सडफफफसककफसफस

 (

 सा०  का०  नि०  जो  11  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1  1979  की  अधिसूचना  सख्या

 शुं०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  11  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिंनके  द्वारा  17  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  वि०  जो  11  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  28  1996  कै  की  अधिसूचना  संख्या

 ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तया  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  11  1991  के  भारत  के  राजपन्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  अधिसूचना  के  साथ  संलग्न  विवरण  में  उल्लिखित
 कतिपय  अधिसूचनाओं  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  11  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1  1988  की  अधिसूचना  संख्या

 शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  578  जो  16  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  20  1990  की  अध्सूचना  संख्या

 ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक
 ज्ञापन  ।

 व्याख्यात्मक

 सा०  का०  नि०  590  जो  17  1991  के  शारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  वर्ष  1988-91  की  आयात-निर्यात  नी  न  के
 अन्तगंत  जारी  की  गई  अनुज्ञप्तियों  क ेलिए  वर्तमान  रियायती  सीमा  शल्क  का
 विस्तार  करना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 हु

 सा०  का०  नि०  और  601  जो  24  1991  के  भारत
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  उर्वरक  संयंत्रों  को  सप्लाई  किए  जाने
 वाले  पूंजीगत  माल  के  विनिर्माण  के  लिए  आयातित  कच्ची  सामग्री  और  अवयवों
 के  लिए  उस  पर  उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण  अतिरिक्त  और  उपसंगी  सीमाशुल्क  से
 छुट  दी  गई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।
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 .  सा०  का०  नि०  जो  26  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  9  1984  की  अधिसूचना  संख्या

 ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सीमा  शूल्क  मूल्यांकन  माल  के  मुल्य  का  संशोधन
 1991,  जो  1  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 का०  आ०  जो  3  1991  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित

 हुकुक्षया  तथा  जो  एक  रूसी  रूबल  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा  को
 रूसी  रूबल  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  परिवततेन  की  संशोधित  दर  के  बारे  में  है
 तथा  एक  ब्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०  आ०  जो  10  1991  के  भारत  के  राजतत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  एक  रूसी  रूबल  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्दा  को
 रूसी  रूबल  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  परिवतंन  की  संशोधित  दर  के  बारे  में  है
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०  आ०  443  जो  2  19?1  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्दा  में  और  भारतीय
 मुद्रा  को  विदेशी  मुद्रा  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  परिवर्तन  की  दरों  के  बारे  में  है
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०  आ०  जो  3  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  अथवा  भारतीय
 भुद्रा  को  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  में  बदलने  की  पुनरीक्षित  विनिमय  दरों  के  बारे
 में  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०  आ०  जो  29  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  अथवा  भारतीय

 मुद्रा  को  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  में  बदलने  की  पुनरीक्षित  विनिमय  दरों  के  बारे
 में  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०  आ०  जो  28  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  अथवा  भारतीय
 मुद्रा  को कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  में  बदलने  की  पुनरीक्षित  विनिमय  दरों  के  बारे  में

 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०  आ०  जो  27  199]  के  भारत  के  राजपन्र  में
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 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  अथवा

 भारतीय  मुद्रा  को  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  में  बदलने  की  पुनरीक्षित  विनिमय  दरों

 के  बारे  में  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०  आ०  जो  28  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  बिदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  अथवा  भारतीय

 मुद्रा  को  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  में  बदलने  की  पुनरीक्षित  विनिमय  दरों  के  बारे
 में  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  से  सा०  का०  नि०  जो  8  1991
 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  सोने  की  उस  समय

 निःशुल्क  निकासी  करने  के  लिए  अनुमति  देने  के  बारे  में  है  जब  इसका  आयात
 विशेष  निर्यातान्मृखी  काम्पलेक्स  में  निर्यात  प्रसंस्करण  जोनों/मुबत  व्यापार  जोनों
 तथा  शतप्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  यूनिटों  को  सप्लाई  करने  के  लिए  भारतीय
 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  लि०  द्वारा  किया  जाता  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखें  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  960/9  |

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  नमक  1944  की  धारा  38  की  उपधारा  (2)
 के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  क्षंग्रेजी

 :---

 सा०  का०  जो  30  1991  के  भारत  के  राजपन्न  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनत्रा  आशय  नाइलोन  फिलामैंट  याने
 फिलामैंट  यान  के  विनिर्माण  में  प्रयुक्त  पोलीमाइड  चिप्स  को  सम्पूर्ण
 उत्पाद  शुल्क  से  छूट  देना  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  :  जो  1991  के  भारत  के  राजपत्र  मे
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  टरिफ  1985
 की  अनुसूची  के  उपशीर्ष  संख्या  2104.10  के  अन्तगंत  आने  वाले  सभी  माल  को
 उन  पर  उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  के  बारे  में  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  वा०  नि०  जो  31  !  99.  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  फलों  तथा  सब्जियों  के  चूं  को  उन  पर  उद्ग्रहणीय
 सम्पूर्ण  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  11  1991  के  भारत  के  राजपन्न  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  फलों  के  गूंदे  पर  आधारित  पेयो  को  उन  पर  उद्ग्रहणीय
 संपूर्ण  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  तथा  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।
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 सा»  नि०  जो  Ul  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  प्लास्टर  आफ  जिप्सम  प्लास्टर  आफ  पैरिस
 भी  शामिल  को  उस  पर  उदग्रहणीय  संपूर्ण  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे
 में  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 सा०  का०  नि०  जो  11  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  25  की  अधिसूचना  संख्या

 में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  ]।  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1987  की  अधिसूचना  संख्या

 उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  11  1991  के  भारत  के  राजपत्न  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  ।  1988  की  अधिसूचना  संरूया

 उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  ।।  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  27  1989  की  अधिसचना  संख्या

 उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  11  1991  के  भारत  के  राजपत्न  में
 प्रकाशितਂ  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1989  की  अधिसचना  संख्या

 ०  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  नि०  जो  ।।  1991  के  भारत  में  राजपत्र  में ह  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  29  1986  की  अधिसचना  संख्या
 उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  LL  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1989  की  अधिसचना  संख्या

 ०
 उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०का  ०  55  8  जो  16  199  |  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
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 हुए  थे  तथा  जो  रक्षा  मन्त्रालय  के  लिए  सप्लाई  हेतु  डीजल  के  जैनरेटिंग सेट  लगे
 मोटर  वाहनों  को  उतने  उत्पाद  शुल्क  से  छट  देने  के  बारे  में  है  जितनी  उक्त  मोटर

 वाहनों  पर  लगे  डीजल  के  जेंनरेटिंग  सेट  पर  अदा  करने  से  अधिक हो  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  !6  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित हुए  थे  तथा  जो  रक्षा  मन्त्रालय  के  लिए  सप्लाई  हेतु  डीजल  के  जेनरेटिंग
 सेट  लगे  ट्रेलरों  को  उतने  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  जितने  उक्त

 ट्रेलरो ंपर  लगे  डीजल  के  जेनरेटिंग  सटों  पर  अदा  करने  से  अधिक  हो  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  |  1991  के:भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1987  की  अधिसचना  संख्या

 उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  ब्याख्यात्मक

 सा०  का०  नि०  जो  7  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  ये  तथा  जिनका  आशय  यह  व्यवस्था  करना  है  कि  शतप्रतिशत
 निर्यातोन्‍्मुखी  एककों/मुक्त  व्यापार  क्षेत्रों  स  निकासित  माल  भारत  के  बाहर
 उत्पादित

 अथवा  बिनिर्मित  समान  प्रकार  के  माल  पर  उद्‌ग्रहणीय  सीमाशुल्क  के
 50  प्रतिशत  के  रिआयती  उत्पाद  शुल्क  उस  स्थिति  में

 उद्‌  प्रह्दीत  किया
 यदि  उनकਂ  आयात  भारत  में  किया  जाता  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  618  जो  9  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  ।  1989  की  अधिसूचना  संख्या
 10/89-%o  ०  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्यास्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  22  1991  के  भारत  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  यह  व्यवस्था  की  गई  हैं  कि  संगत  समय  पर
 प्रचलित  सामान्य  प्रथा  के  अनुसार  रस्सियों  के  विनिर्माण  में  बद्ध  रूप  रे  प्रयुक्त
 एकन्तुक  के  सम्बन्ध  में  अदा  न  किए  गए  उत्पाद  शुल्क  को

 ।  1987  से  31  1989  तक  संदत्त  किया  जान  पेक्षित  नहीं
 तथा  एक  ब्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०
 नि०  जो  ।  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  17  1986  की  अधिसूचना  संख्या
 ०  उ०  शु०  में  कतिपव  संशोधन  किए  गए  हैं  ठथा  एक  व्याध्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 2090...



 हा  एटल  (९  रहे  पट  एव  13  1991

 सा०  का०  नि०  जो  1  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  10  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 ०  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  687\a),  जो  15  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 ०  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  688  जो  15  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1  1788  की  अधिसूचना  सख्या

 उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  जो  27  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिसका  आशय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  या  किसी  राज्य
 सरकार  द्वारा  समुचित  रूप  से  अनुमोदित  किसी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  समाज  के
 आश्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  को  नि:शुल्क  वितरित  करने  के  लिए  अभिप्रेत  खाद्य
 सामग्रियों  पर  |  1986  से  30  1988  तक  की  अवधि  के  लिए
 शुल्क  की  देयता  समाप्त  करना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखें  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  911/91]

 (3)  भारत-नेपाल  सीमा  पर  तस्करी  के  बारे  में  श्री  राम  संसद  सदस्य  द्वारा  पूछे  गए
 तारांकित  प्रश्न  सं०  237  के  6  1991  को  दिये  *ये  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला
 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देलिए  संख्या  एल०  टी०  962/91

 बेंककारोी  कम्पनी  का  अर्जन  और  1970/1980,
 सरकारो  बचत  बेंक  1973  आदि  के  अन्तगंत  अधिसूचनाएं

 विस  सन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबीर  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (।)  बेंकक्ारी  कम्पनी  का  अर्जंन  और  1970/1980  की
 धारा  19  की  उपघारा  (4)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  :---

 बेंक  आफ  बड़ौदा  सेवा  1979,  जो  16  1990  के
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 (2)

 (3)

 (4)

 (5  जा

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एचओःएसटीएफ:ए-0/।5-792  में
 प्रकाशित  हुए  में  संशोधन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 इण्डियन  बेंक  अधिकारी  सेवा  1:91,  जो  18  1991

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एस०

 -  आस्था  बेंक  सेवा  संशोधन  1991,  जो  2।  1991
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  में  प्रकाशित  हुए

 ग्रिंधालय  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  ]

 उपर्युक्त  मद  संख्या  (1)  की  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए
 बिलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०

 सरकारी  बचत  बेंक  1973  की  धारा  15  की  उपधारा  (3)  के  बन्तगंत
 डाक  घर  सावधि  जमा  1991,  जो  6  1991  के
 भारत  के  राजपत्र  में  भधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 !

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 सरकारी  बचत  पत्र  1959  की  धारा  12  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत
 किसान  विकास  पत्र  1991,  जो  6  1991  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  726  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  68/91]

 राष्ट्रीय  आवास  बेंक  1987  की  धारा  55  की  उपधघारा  (5)  के  अन्तगंत
 राष्ट्रीय  आवास  बेंक  1991,  जो  27  199;  क्के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एन

 ०  एच  बी०  वीडीएस०  1/91  में  प्रकाशित  हुए
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रन्थालय  में  रखो  गई  ।
 वेलिए

 संख्या  एल०  टी  ०-969/91]

 (6)  निम्नलिखित  वार्षिक  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--
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 -  रायलसीमा  ग्रामीण  कुड्डपा  के  वर्ष  1990-91  का  लेखे  तथा
 उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो  ०-9०70/91|

 फतेहपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  फतेहपुर  के  1990-91  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  वेखिए  सं०  एल०  टी०  971/91]

 पव॑तीय  ग्रामीण  चम्बा  के  वर्ष  1990-91!  का  लेखे  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०  टी०  972/91)

 मालवा  ग्रामीण  संगरूर  के  वर्ष  1990-91  का  लेखे  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  देखिए  सं०  एल०  ढी०  973/91]

 संथाल  परगना  ग्रामीण  दुमका  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक
 का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  देखिए  सं०  एल०  टो०  974/91)  ]

 पुरी  ग्राम्य  पिपली  के  वर्ष  1990-91  का  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०  टो०  975/91]

 चिकमंगलूर  कोडागू  ग्रामीण  चिकमंगलूर  के  वर्ष  1990-91  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  देखिए  सं०  एल०  टो०  97८/91]

 नादिया  ग्रामीण  कृष्णनगर  के  वर्ष  1990-91  का  लेखे  तथा  उन
 पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  देखिए  सं०  एल०  टो०  977/91]

 फरीदकोट-भटिडा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  भटिडा  के  वर्ष  1990-91  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०  टो०  978/9  ]

 अधिंयामान  ग्राम्य  धर्मपुरी  के  वर्ष  1990-9  |  का  लेखे  तथा  उन
 पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखता  देखिए  सं०  एल०  टो०  979/91]
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 वेंकटेश्वर  ग्रामीण  चित्तूर  के  वर्ष  1990-91  का  लेखे  तथा  उन
 पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  देखिए  सं०  एल०  टो०  980/91]

 चित्रदुर्ग  ग्रामीण  चित्रदुर्गं  के  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन
 पर  लेख़ापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०  टी०  981/91  ]

 आयात  और  निययति  1947  और  निर्यात
 नियंत्रण  ओर  1963  के  अम्तगंत  अधिसूचनाएं

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :--

 (1)  आयात  और  निर्यात  1947  की  धारा  :  के  अन्तगंत  जारी  की
 गई  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 का०  आ०  जो  6  1991  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  30  1990  के  आयात  व्यापार  नियन्त्रण  आदेश
 संख्या  |  5/90-93  में  कतिपय  सशोधन  किए  गए

 का०आ०  ,  जो  10  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  30  1990  के  आयात  व्यापार  नियन्त्रण  आदेश
 संख्या  15/90-83  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए

 का०  आ०  जो  3!  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  4  1991  के  आयात  दय'पार  नियत्रण  भादेश
 संख्या  61/90-93  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 का०  आ०  जो  31  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  :0  1990  के  आयात  व्यापार  नियंत्रण  आदेश
 संख्या  /५0-93  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 का०  आ०  जो  3  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  30  1990  के  आयात  नियन्त्रण  आदेश  संख्या
 2/90-93  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टो०  982/91]

 (2)  निर्यात  नियन्त्रण  और  1963  की  धारा  17  की
 उपधारा  (१)  के  अन्तगेत  निम्नलिखित  अधिसुचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा
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 अंग्रेजी  :---

 निर्यात  निरीक्षण  परिषद्‌  1991,  12  1991  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  577  में  प्रकाशित  हुए

 बेलटिग्स  निर्यात  नियन्त्रण  और  1991,  जो  19

 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  2609
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  983/91]

 12.14  स०  प०

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 सहासलिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  सन्देशों  की  सूचना  सभा  को  देनी

 है  --

 राज्य  सभा  की  प्रक्रिया  तथा  कार्यसंचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उपनियम  (6)  के

 बन्धों  के  अनुसार  मुझे  जल  प्रदूषण  निवारण  तथा  उपकर  विधेयक  1991  को  जिसे

 लोक  सभा  द्वारा  अपनी  28  1991  की  बेठक  में  पारित  किया  गया  था  और  राज्य  सभा

 उसकी  पघिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने  और  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिशें  नहीं  करनी  है  ।

 12.144  म०  प०

 विधेयक  पर  राष्ट्रपति  को  अनुमति

 भारतीय  उत्तराधिकार  विशेयक

 ४  22  199]  को  सभा  को  सूचित  किए  जाने  के  पश्चात्‌  वतंमान  सत्र  के

 दौरान  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पारित  तथा  राष्ट्रपति  द्वारा  स्वीकृत  प्राप्त  भारतीय  उत्तराधिकार
 !991  को  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 12.15  स॒०  प०

 प्रावककलन  समिति

 प्रथम  प्रतिवेदन  और  कार्यवाही  सारांश

 श्री  सनोरंजन  भक्त  और  निकोबारद्वीप  :  मैं  लोक  शिकायत  और



 ॥  22  1913  सभा  का  काये

 पेंशन  मन्त्रालय--शिकायत  निवारण  प्रणाली-सम्बन्धी  प्राककलन  समिति  के  पहले  प्रतिवेदन  तथा

 अंग्रेजी  तथा  इससे  सम्बन्धित  समिति  की  बंठकों  के  कार्यवाही-सारांधथ  को  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  ।

 12.153  स०  प०

 लोक  लेखा  समिति

 तोसरा  प्रतिवेदन

 श्री  अटल  बिहारो  बाजपेयो  :  स्टाफ  ववाटस  के  निर्माण  की  योजना  को
 कार्यान्वित  न  किए  जाने  सम्बन्धी  लोक  लेखा  समिति  का  तीसरा  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 प्रस्तुत  करेंगे  ।

 12.16  स०  प०

 सभा  का  कार्य

 संसदोय  काये  मंत्रालय  में  राज्ण  मंत्री  तथा  विधि  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  संत्रालय  में  राज्य
 मंत्रो  रंगराजन  कुमार  :  आपकी  अनुमति  से  मैं  श्री  गुलाम  नबी  आजाद  की  ओर
 से  यह  सचित  करता  हूं  कि  1(  1991  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सदन  में
 निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :--

 1.  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांग  199  [-92  पर  चर्चा  और  मतदान  ।

 आज  की  कायंसची  के  बकाया  सरकारी  का  की  किसी  दर  पर  विचार  ।

 सीमा  शुल्क  1991  पर  विचार  और  पारित  करना  ।

 मे

 ७9

 निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  और  पारित  करना  ३---

 (1)  संविधान  1991

 (2)  संविधान  1991

 (3)  संविधान  1991

 5.  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1991  का
 मोदन  चाहने  वाले  संकल्प  पर  चर्चा  और  अध्यादेश  के  प्रति८थापक  विधेयक  पर  विचार
 भर  पारित  करना  ।
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 6.  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 /29/  १र  विचार  और  पारित  करता  ।

 ८.  के  कतबंत  टिस्त/7ब्वित  पर  चर्चा  :--

 हाल  के  महीनों  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  भारी  घाटे  का
 विदेशी  मुद्रा  संकट  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  लगाई  जाने  बाली  शर्तों
 के  संदर्भ  में  देश  में  वतमान  आ्थिक  स्थिति  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  ।

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  कार्यंकरण  तथा  घाटा  दिखाने  वाले  सावंजनिक
 उपक्रमों  को  पुनेंजीवित  करने/बन्द  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  ।

 8.  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  से  तक  के  प्रतिवेदनों  पर  चर्चा  ।

 थ्रो  लाल  कृष्ण  आडबाणी  :  अध्यक्ष  के  सितम्बर  से  जो  सत्र  भारम्भ  होगा  वह
 सत्र  का  अन्तिम  सप्ताह  होगा  अर्थात्‌  उस  सप्ताह  में  इस  सन्न  के  पांच  दिन  शेष  होंगे  ।  अभी-अभी  जो

 सूची  बताई  सदन  संसदीय  कार्य  मंत्री  उसमें  देख  करके  मुझे  इस  बात  का  खेद  है  कि  इस
 सदन  में  तीन  बार  आश्वासन  देने  के  बाद  भी  जो  विधेयक  चुनाव  सुधार  के  सम्बन्ध  में  पेंडिग  उनका
 इसमें  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  निर्णय  हुआ  था  कि  इस  सेशन  में  हम  जरूर  खासतोर  से  पंजाब  के

 चुनाव  से  पहले  हम  इस  बात  की  व्यवस्था  करेंगे
 कि

 अगर  कोई  निर्देलीय  उम्मीदवार  है  और  उसकी  मृत्यु
 हो  जाती  है  तो  चुनाव  काउन्टरमेंड  नहीं  होगा  और  चूंकि  वह  रिप्रजेंटेशन  आफ  पीपल  अमेंडमेंट  बिल
 का  हिस्सा  इसलिए  हमको  यह  भी  आभास  दिया  गया  कि  उस  विधेयक  को  अलग  करके  उस  विधेयक
 को  तो  हम  पारित  करेंगे  ही और  जो  विधेयक  जिसके  बारे  में  थोड़े  बहुत  मतभेद  हो  सकते  उसको
 हम  प्रवर  समिति  के  सुपुर्द  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  दूसरा  विधेयक  है  डी-लिमिटेशन  का  और  वह  भी  निविवाद  है  ।
 एक  समिति  बनी  जिसने  सिफारिश  को  थी  कि  और  की  सेंसस  के  बाद  लोकसभा  और  विधानसभा

 चुनाव  क्षेत्रों  का परिसीमन  नहीं  हुआ  है  ।  स्वंसम्मत  यह  मत  था  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट  सीट  क्य  रोटेशन
 होते  रहना  इस  चीज  का  उसमें  प्रावधान  हैं  और  तीसरा  चुनाव  आयोग  के  गठन  के  बारे  में  बात

 मैं  मानता  हूं  कि  यह  काफी  समय  से  पंडिग  हैं  ओर  पिछले  सेशन  में  भी  विधि  मंत्री  श्री  के०  विजय
 भास्कर  रेड्डी  ने  स्वयं  आश्वासन  दिया  था  कि  हम  तीनों  पर  बहस  करवाएंगे  ।  अब  शीतकालीन  अधिवेशन
 समाप्त  हो  रहा  है  और  अन्तिम  सप्ताह  की  कार्यंसूची  हमारे  सामने  आ  गई  जिसमें  इनका  उल्लेख  नहीं

 इस  चीज  की  मुझे  शिकायत  है  और  मैं  चाहूंगा  कि  जिस  प्रकार  से  आपने  बोलते-बोलते  कह  दिया
 नहीं  तो  मैं  उस  मामले  को  भी  आपने  कहा  कि  दिल्‍ली  का  विधेयक  भी  इस  सप्ताह  में  लाएंगे
 यह  आपने  अन्त  में  कह  जबकि  कायंसूची  में  उसका  जिक्र  नहीं  इसका  मैं  स्वागत  करता  हू
 और  मैं  चाहूंगा  कि

 यह  बिल  सिफफ  इन्ट्रोड्यूज  ही  न  हो  बल्कि  पास  भी  हो  ।  सरकार  ने  वचन  दिया  हुआ
 है  कि  6  से  8  महीने  के  अन्दर  हम  चुनाव  करवा  लेंगे  और  उससे  पहले  हम  कांस्टीट्वेंसीज  का
 शन

 करवाना चाहते हैं । इन दोनों बातों के बारे में मुझे आश्वासन चाहिए । । 306
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 भ्रो  मदन  लाल  खुराना  :  इसके  बारे  में  मैं  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  बोलने  की  जरूरत  नहीं  आपकी  बात  बोल  दी  गई  है  ।

 थ्री  चन्त्रजोतं  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  एक  मिनट  में  अपनी  बात  कहना  चाहता
 हूं  ।  अभी  नेता  विरोधी  दल  ने  3-4  महत्वपूर्ण  सवाल  उठाए  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ये  बहुत  महत्वपूर्ण
 सवाल  हैं  और  इनके  बारे  में  सरकार  को  गम्भी  रता  से  विचार  करना  चाहिए  और  इसी  सत्र  में  ये  विधेयक
 लाने  चाहिए  ।  बिल  तंयार  है  सरकार  के  पास  उसको  महज  पेश  करना  कमेटी  की  रिपोर्ट  मैं  इस
 चीज  का  समर्थन  करता  हूं  और  चाहता  हूं  कि  इस  सत्र  में  इसको  पेश  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  दूसरी  एक  आपसे  अनुरोध  करना  चाहता  इस  विषय  पर  पालियामेंटरी
 अफेयर्स  मिनिस्टर  साहब  से  भी  आपके  कमरे  में  बात  हुई  थी  ।  अध्यक्ष  बुनकरों  की  दशा  इस
 देश  में  बहुत  ही  दयनीय  है  ।  लोग  आत्महत्या  कर  रहे  भुबमरी  की  हालत  यह  तय  हुआ  था  कि
 किसी  दिन  6  से  8  बजे  तक  2  घंटे  बंठकर  हम  लोग  उनकी  समस्याओं  पर  विचार  करेंगे  ।  मेरा  अनुरोध

 मैंने  सारी  पार्टियों  स ेबात  की  यह  एक  अहम  सवाल  उसके  लिए  समय  निकालें  और  किसी
 दिन  6  से  8  बजे  तक  बेठकर  इस  पर  विचार  कर  मेहरबानी  करके  इसको  अवश्य  कायंसूची  में
 शामिल  कर  यह  मेरा  अनुरोध  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  चाहता  हूं  कि  जो  नोटिसेस  आते  उनके  नाम  मेरे  पास  हैं  और  में
 एक  माननीय  सदस्य  को  बुलाऊंगा  और  वे  अपनी  बात  यहां  रखेंगे  ।  मैं  सारे  सम्माननीय  सदस्यों  के  सामने
 एक  बात  रखना  चाहूंगा  कि  काम  बहुत  है  और  चर्चा  के  लिए  हमने  बहुत  विषय  चुने  हुए  बिल  भी
 पेश  करने  सप्लीमेंट्री  वजट  भी  पास  करना  तो  मेरी  सभी  सम्माननीय  सदस्यों  से  इल्तजा  है  कि  जो
 समय  उनको  विया  गया  उसी  में  अपनी  बात  तो  हम  बहुत  सारे  विषयों  पर  चर्चा  कर  सकेंगे  ।  जो
 सदस्य  एक  विषय  पर  चर्चा  वे  दूसरे  विषय  पर  चर्चा  न  मैंने  पालियामेंटरी  अफेयर्स  मिनिस्टर
 से  भी  कहां  है  कि  वे  अपने  साथियों  से  कह  दें  कि  जो  खास  मुह  उठाए  जाते  उनका  जवाब  अपने  भाषण
 में  दें  ओर  जिनका  जवाब  वे  न  दे  सकें  तो उतका  जवाब  लिखित  रूप  में  हमारी  यह  कोशिश  है  कि
 सारा  काम  वक्‍त  पर  हम  कर  सके  ।  इसमे  आपके  सहकारं  की  आवश्यकता  आपके  सहकार  के  बिना
 यह  नहीं  होगा  और  हमें  आशा  है  कि  आपका  सहकार  मिलेगा  और  सब  लोग  इस  चीज को  ध्यान  में
 ऐसा  मेरा  मत  है  ।

 भरी  गिरधा रो  लाल  भागंष  :  अध्यक्ष  निम्नलिखित  विषयों  को  अगले  सप्ताह
 की  कार्यंसूची  में  सम्मिलित  किया

 (1)  केन्द्र  सरकार  राजस्थान  को  70  हजार  टन  गेहूं  ओर  40  हजार  टन  चांवल  उपलब्ध
 कराता  रहा  इसमें  3000  टन  गेहूं  कोटे.की  नहीं  करें  और

 मिट्टी  का  तेल  व  गंस  का  कोटा  बढ़ाएं  ।

 (2  केन्द्र  सरकार  राजस्थान  में  अकाल  क्षेत्र  के  लिए  आपात  सहायता  कोष  में  धनराशि  देकर
 कोष  में  वृद्धि
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 प्रो*  प्रेम  धमाल  :  अध्यक्ष  निम्नलिखित  विषयों  को  अगले  सप्ताह  की

 कार्येसूची  में  शामिल

 1.  आतंकवादियों  की  धमकियों  से  निबटने  के  जिए  पुलिस  की  और  अधिक  बटालियन  बनाने
 के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  को  विशेष  सहायता  देने  की  आवश्यकता  ।

 2.  ट्रेन  दुर्घटना  में  मारे  गए  व्यक्तितयों  के  नजदीकी  रिश्तेदारों  को  अधिक  राहत  देने  पर  विचार

 करने  की  आवश्यकता  ।

 थ्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  अध्यक्ष  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  निम्न

 विषयों  को  सम्मिलित  करने  का  कष्ट  करें  :--

 (1)  उ०  प्र०  के  झांसी  जनपद  स्थिति  राष्ट्रीय  धरोहर  लक्ष्मीबाई  का  ऐतिहासिक
 किलाਂ  के  सुन्दरीकरण  के  लिए  सरकार  को  एक  समयबद्ध  व्यापक  कार्यनीति  तय  करनी

 चाहिए  ।

 (2)  बुन्देलखंड  परिक्षेत्र  विशेषतः  झांसी-ललितपुर  में  स्थित  ऐतिहासिक  महत्व  की  इमारतों  के

 सुरक्षा  व  स्वच्छता  के  लिए  प्रबन्ध  किए  जायें  ।  पुरातत्व  व
 पर्यटन  विभाग  इनके  सम्यक  विकास  के  लिए  समयबद्ध  योजना  तैयार  करे  ।

 श्रो  संतोष  कुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में

 निम्न  विषय  सम्मिलित  करें  :--

 (1)  डी०आर०डी  ०ए०  कमंचारी  जिनकी  संख्या  पूरे  देश  में  एक  लाख  से  अधिक  है  तथा  जो
 केन्द्र  की योजनाओं  जैसे  जवाहर  आई०आरण०डी०पी०  डी०  डब्ल्यू
 ए०जी०आर  ०,  ग्रामीण  आवास/स्वच्छता  कार्यक्रमों  को  चलाते  की  सेवा  शर्तें  तय
 की  जायें  ।

 (2)  पूर्ति  व निपटान  महानिदेशालय  को  पृवंवत  कार्यरत  रहने  दिया  जाए  तथा  भंडारों  तथा
 उपकरणों  की  खरीद  के  कार्य  का  विकेन्द्रीकरण  न  करने  का  निर्णय  लिया

 ]
 श्री  भ्रज  किशोर  त्रिपाठो  :  अध्यक्ष  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  निम्नलिखित

 विषय  जोड़े  जाएं  :--

 (1)  उड़ीसा  के  लिए  एक  अलग  कोयला  व्थापित  करने  की  आवश्यकता  पर

 (2)  उड़ीसा  के  कटक  शहर  को  शहर  घोषित  करने  की  आवश्यकता  पर  चर्चा  ।
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 ]

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  अध्यक्ष  कृपया  आगामी  सप्ताह  की  सूची  में  निम्न
 विषय  जोड़े  जायें  :--

 (1)  केन्द्र  द्वारा  अकाल  एवं  अभावग्रस्त  राजस्थान  की  खाद्यान्न  कोटे  में  की  गई  विगत  कटौती
 को  तुरन्त  समाप्त  कर  राज्य  सरकार  की  आवश्यकतानुसार  एवं  शक्कर  का
 कोटा  अविलम्ब  जारी  किया  जाए  ।

 (2)  अजमेर  में  तारागढ़  पहाड़ी  पर  टी०  वी०  कार्यक्रम  का  रिले  शक्तिशाली  ट्रांसमीटर  लगाया
 जाए  ।

 श्री  सदत  लाल  खूराना  :  अध्यक्ष  अगले  सप्ताह  की  कायंसूची  में  निम्नलिखित  विषय
 जोड़ा  जाए  :--

 दिल्‍ली  को  विधान  सभा  देकर  चुनाव  कराने  का  बिल  लाने  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  जिसके
 बारे  में  पिछले  सप्ताह  केन्द्रीय  गृह  मन्‍्त्री  ने सदन  में  आश्वासन  दिया  था  ।

 थ्री  भोरेश्वर  सावे  :  अध्यक्ष  संसदीय  कार्य  मन्त्री  द्वारा  अगले  सप्ताह  की
 कार्यसूची  में  निम्नलिखित  विषय  को  शामिल  किया  जाए  :---

 पंठण  महाराष्ट्र  का  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  उचित  विकास  क्रिया

 श्री  सत्य  नारायण  जाटिया  :  अध्यक्ष  कृपया  आगामी  सप्ताह  की  कायंसूची  में
 निम्नलिखित  दो  विषय  सम्मिलित  करने  की  अनुमति  प्रदान  करें  .---

 (1)  मध्य  प्रदेश  में  प्राकृतिक  विपदा  अनावुष्टि  से  प्रभावित  लोगों  को  राहत  पहुंचाने  के  लि
 मध्य  प्रदेश  सरकार  को  220  करोड़  की  सहायता  तत्काल  दें  ।

 है

 (2)  केन्द्र  सरकार  मध्य  प्रदेश  को  ऊर्जा  पूर्ति  हेतु  आवश्यक  सहायता  प्रदान  करे  ।

 12.24  म०  प०

 अनुपूरक  अनुदानों  को  मांगें  1991-92

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  :  मैं  दर्ष
 ;

 में  गे
 ः  ,  यैं  बष  1991-9

 के  सन्दर्भ  में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  विक्का
 प्रस्तुत  करता

 में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०  टी०
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 12.25  भ०  प०

 नियम  193  के  अधोन  चर्चाएं

 अलगावधाद  ओर  अपहरण  को  घटनाओं  में  हाल  में  हुई
 बढ़ोत्तरो  के  संदर्भ  में  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कानून  ओर

 व्यवस्था  को  सासान्य  रूप  से  बिगड़तो  हुई  स्थिति--जारो

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  गृह  मन्‍्त्री  श्री  इन्द्रजीत  ग्रुप्त  द्वारा  10  1991  को

 सामान्य  कानून  और  व्यवस्था  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  शुरू  की  गई  चर्चा  का  उत्तर

 गृह  मन्‍्त्री  एस०  बो०  :  अध्यक्ष  मैं  इस  अवसर  पर  सभी  माननीय

 सदस्यों  जिन्होंने  पिछले  तीन  दिनों  आतंकवाद  तथा  उमग्रवाद  पर  चर्चा  में  भाग  लिया  के  प्रति  आभार
 व्यक्त  करता  हूं  ।  पिछले  दो  दिनों  से  मैं  सभा  में  उपस्थित  था  परन्तु  कल  पंजाब के  प्रतिनिधियों  के

 साथ  चर्चा  में  ब्यस्त  रहने  के  कारण  मैं  सभा  में  उपस्थित  नहीं  हो  पाया  इसके  लिए  मुझे  खेद  है  ।

 मुझे  अपने  साथियों  से  नोट  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 आरम्भ  में  मैं  कहूंगा  कि  चर्चा  बहुत  लाभकारी  थी  और  कुछ  मामलों  के  बारे  में  हमें

 बहुत  ही  स्पष्ट  विचारों  के  बारे  में  पता  चला  जिन्हें  माननीय  सदस्य  सभा  के  समक्ष  रखना  चाहते
 थे  ।  मैं  अधिकांश  माननीय  सदस्यों  से  अपील  करता  हूं  कि  इस  मामले  को  पूरी  तरह  एक  दूसरे
 दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिए  और  जब  हम  इसे  एक  राष्ट्रीय  मामला  कहते  हैं  तो  इसका  यह  मतलब  नहीं
 होता  कि  हम  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारियों  को  अपने  हाथ  में  ले  रहे  हैं  ।  दलों  का  दृष्टिकोण  जो
 भी  मैं  सभा  के  सभी  वर्गों  से निवेदन  करता  हूं  कि  वे  क्षपया  इस  मामले  को  राष्ट्रीय  मामला  समझें
 और  हमें  एकमत  होकर  यह  विचार  करना  कि  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  हम
 लोग  कितना  प्रयास  कर  सकते  हैं  ।  इस  मामले  के  तीन  पहलू  हैं  जिन्हें  हमें  समझना  होगा  ।  पहली  बात

 यह  कि  आंतरिक  स्थिति  जंसी  भी  हैं  और  बाहरी  स्थिति  जो  भी  वह  आंतरिक  स्थिति  को  बिगाड़ने
 की  कोशिश  कर  रही  है  ।

 इस  बात  को  नकारा  नहीं  जा  सकता  है  कि  बहुत  सी  बातें  ऐसी  हैं  जो
 अस्थिरता  और  लोगों  के  दिसागों  में  एक  प्रकार  की  असंतुलन  जंसी  स्थिति  बना  रही  है  तथा  हम  जिस
 मूल  संस्थाबद्ध  तरीके  से  काम  कर  रहे  हैं  वह  कमजोर  पड़ता  जा  रहा  इस  तथ्य  को  नहीं  नकारा  जा
 सकता  है  कि  चुनावों  में  बड़े  पैमाने  पर  जाली  मत  पड़ते  हैं  तथा  बड़े  पेमाने  पर  धन  एवं  जन  शक्ति
 का  उपयोग  होता  वे  जेसा  परिणाम  चाहते  हैं  वसा  परिणाम  प्राप्त  कर  लेते  राजनीति  के
 अपराधीकरण  को  सम्मानजनक  रूप  से  देखा  जा  रहा  है  अपराधी  निर्वाचित  हो  रहे  हैं  तथा  वे  महत्वपूर्ण
 स्थान  प्राप्त  लेते  हैं  तथा  साम्प्रदायिक  तथा  जातिवादी  पहलू  भी  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा
 रहा  यह  भी  एक  ऐसा  पहलू  है  जो  लोगों  के  विभिन्‍न  वर्गों  में  असन्तोष  बढ़ा  रहा  है  ।  मैं  यह  भी
 कहूंगा  कि  निहित  स्वार्थ  जानबूझंकर  उन  सामाजिक-आधिक  कायंक्रमों  को  स्थगित  कराने  कौ  कोंशिशਂ
 कर  रहे  हैं  जो  भूमि  सुधार  तथा  गरीबी  उन्मूलन  कायंक्रम  से  सम्बन्धित  हैं  जो  वास्तव  में  गरीबी  दूर

 तथा  सबसे  गरीब  लोगों  तक  इसके  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  शुरू  किए  गए  नक्सलवादी
 विधि  वाले  क्षेत्रों  में  यह  एक  कारण  है  और  मैंने  मुख्यमन्त्रियों  की  बैठक  में  यह  बात  कही  थी  ।  इसी
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 कारण  इस  वक्तव्य  का  उस  समय  खण्डन  नहीं  कर  सकता  हूं  जब  माननीय  सदस्य  ऐसा  वक्तव्य  सभा  में
 बैते  यह  जीवन  की  सच्चाई  है  और  हमें  ऐसे  तरीके  निकालने  होंगे  जिसके  द्वारा  हम  इस  कार्यक्रम

 को  लागू  कर  सकते  हैं  ।  वर्ना  स्थिति  बिल्कुल  भिन्न  हो  जाएगी  ।  कम  से  कम  इस  बारे  में  मेरे  दिमाग  में
 कोई  शक  नहीं  है  ।  मैं  यह  बात  एक  संदर्भ  के  रूप  में  ही  कह  रहा  हूं  क्योंकि  मुझे  अपना  भाषण  निर्धारित
 समय  में  पूरा  करना

 दूसरी  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  जिसके  बारे  में  हम  सबको  पता  है  कि  जम्मू  और
 असम  में  उग्रवाद  की  भावना  को  पनपाने  में  हमारे  पड़ौसी  देश  है  |  बात  को

 नकारा  नहीं  जा  सकता  है  कि  हमारा  पड़ीसी  देश  पाकिस्तान  इसमें  शामिल  है  गुप्तचर
 संस्था  आई०  एस०  आई०  वास्तव  में  इस  बात  की  निगरानी  कर  रही  है  कि  जिन्हें  वे  नवीनतम

 घनराशि  तथा  अन्य  उपलब्ध  करा  रहे  हैं  व ेलोग  किस  प्रकार  काम  रहे  निजी
 बातचीत  में  तथा  कूटनायक  तरीके  से  यह  किया  जा  रहा  हैं  तथा  जो  भी  विचार  व्यक्त  किए  जा  रहे
 हैं  वह  पाकिस्तान  सरकार  के  जिम्मेदार  अधिकारियों  द्वारा  व्यक्त  किए  जा  रहे  हमारे  पास  इस  बात
 के  पर्याप्त  सबूत  हैं  कि  वे  इस  मामले  में  शामिल  हैं  तथा  वे  न  वे  वल  देश  में  बल्कि  विदेशों  में  भी  एक
 गलत  सूचना  देने  वाला  अभियान  चला  रहे  अतः  यह  एक  प्रकार  का  भय  है  जो  ये  लोग  तथ्यों  को

 तोड़  मरोड़  के  प्रस्तुत  करके  तथा  गलत  सूचना  देकर  पंदा  कर  रहे

 यहां  यह  बात  असंयत  नहीं  होगी  यदि  मैं  एमनेस्टी  इण्टरनेशनल  का  जिक्र  करूं  और  यदि  मुझे
 यह  कहने  की  अनुमति  दी  जाए  कि  उनका  स्थानीय  यूनिट  पी०  यू०  सी०  एल०  बया  तथा  वे  किस
 प्रकार  कार्य  कर  रहे  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  एमनेस्टी  इण्टरनेशनल  ने  एक  रिपोर्ट  तैयार  की  है
 उस  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  लन्‍्दन  स्थित  हमारे  उच्चायुक्त  को  दी  गयी  वे  चाहते  हैं  कि  उनके  द्वारा
 रिपोर्ट  में  लगाए  मए  कुछ  आरोपों  पर  सरकार  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करे  ।  सामान्यतः  हमारा  उत्तर
 इतना  जल्दी  नहीं  भेजा  जाता  है  ।  परन्तु  इस  मामले  में  हम  किसी  प्रकार  उत्तर  समय  के  भीतर  भेज
 पाए  हैं  ।  परन्तु  उत्तर  प्राप्त"करने  से  पहले  ही  उन्होंने  कहा  कि  रिपोर्ट  प्रकाशित  हो  चुकी  पी०  यू०
 सी०  एल०  ने  अनेक  आरोप  लगाये  हमने  भारतीय  प्रेस  परिषद  से  निवेदन  किया  था  कि  वे  अपने
 प्रतिनिधियों  के  नाम  निदिष्ट  उन्हें  जम्मू  और  कश्मीर  भेजें  ताकि  वे  लगाए  गए  आरोपों  की  जांच
 करें  '  आश्चयंजनक  बात  यह  है  कि  पहली  बार  सेना  तक  को  भारतीय  प्रेस  पा  ८३  के  प्रतिनिधियों  द्वारा
 की  गयी  जांच  की  परिधि  में  लाया  गया  था  |  जो  भी  कहा  गया  था  उसका  स्पष्ट  रूप  से  खण्डन  किया

 !  गया  था  ।  उनके  द्वारा  प्रकाशित  एक  पुस्तक  उपलब्ध  और  जितने  भी  आरोप  एमनेस्टी  इण्टरनेशनल
 |  ने  हमारे  विरुद्ध  लगाए  हैं--कि  इतनी  अधिक  ज्यादातियां  की  गयी  हैं  तथा-किसी  की  भी  जांच  नहीं  की

 गयी  है--पूरी  तरह  से  गलत  सिद्ध  हो  गयी  है  ।

 इस  संदर्भ  में  हमें  श्री  कौफमान  के  आयमन  का  जिक्र  करना  है  जो  विशेषरूप  से  भारत  भाए '  इसके  बाद  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  का  एक  शिष्टमण्डल  अपने  नेता  श्री  स्टीवेन्सन  के  साथ
 कारिक  रूप  से  आया  संभव  ये  दोनों  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  गयी  होंगी  ।  एक  रिपोर्ट  लेबर  पार्टी
 तथा  दूसरी  रिपोर्ट  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  को  दी  गयी  होगी  ।  इन  दोनों  रिपोर्टों  के  बारे  में  मेरी

 स्टीवेन्टन  से  विस्तृत  बातचीत  भी  हुई  थी  जिसके  दौरान  मैंने  उन्हें  इस  बात  के  काण  बता  हैं
 »  कि  हम  उन्हें  जम्मू  जाने  की  अनुमति  तो  देते  हैं  परन्तु  घाटी  में  जाने  की  अनुमति  इसलिए  नहीं  देत्ते  हैं |

 क्योंकि  वे  सब  तरह  की  रिपोर्ट  प्रकाशित  कर  रहे  इसी  कारण  हम  सुरक्षित  स्थिति  में  रहना  चाहते
 हैं  इसी  कारण  मैंने  सोचा  कि  उस  क्षेत्र  में  स्थिति  बिगड़नी  नहीं  चाहिए  ।

 ह
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 मैं  इसे  सभा  की  जानकारी  में  लाना  चाहता  हूं  ।  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  है  परन्तु  इन  सभी

 बातों  को  उचित  दृष्टिकोण  से  सभझ  लेना  चाहिए  ।  इस  श्रमिक  प्रतिनिधि  के  कश्मीर  क्षेत्र  में  बड़ी  संख्या

 में  मतदाता  श्री  स्टीवेन्सन  के  चुनाव  क्षेत्र  में  मुझे  जानकारी  मिली  है  कि  वहां  पर  भी  बड़ी  संख्या
 मैं  कश्मीरी  लोग  हैं  ।  मुझे  आश्चये  है  कि  यदि  लेबर  पार्टी  का  दृष्टिकोण  इस  आधार  पर  तय  किया  गया

 है  कि  वहां  पर  रहने  वाले  लोग  किसी  विशेष  क्षेत्र  के  हैं  तो कम  से  कम  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  यह  विषय

 से  निपटने  से  लिए  उत्तरदायित्व  बहुत  जिम्मेदारीपूर्वक  ढंग  से  निभाया  गया  वास्तव  उन्हें  इस
 बारे  में  रिपोर्ट  देने  से  पूर्व  कि  वे  क्या  महसूस  करते  उन्हें  हमसे  बातचीत  करनी  चाहिए  थी  ।  परन्तु
 अब  स्थिति  यह  है  और  इसी  लिए  यह  प्रमुख  कारण  है  जिस  पर  हमें  विचार  करना  है  ।

 पाकिस्तान  उग्रवादियों  को  पूरी  ताकत  से  बढ़ावा  दे  रहा  हमारे  लिए  यह  सौभाग्यपूर्ण  बात
 कि  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  जम्मू  और  कश्मीर  क्षेत्र  में  जबदंस्त  गतिविधियां  चल  रही  हैं  तथापि

 धीरे  अद्धंसेनिक  बल  तथा  सुरक्षा  बल  की  सहायता  से  हम  स्थिति  बदल  सके  हैं  और  हम  कुछ  उम्रवादियों
 को  श्रीनगर  तथा  कुछ  तथा  शहरी  क्षेत्रों  से  ढूंढ  निकालंगे  ताकि  स्वतन्त्र  अभिव्यत्रित  की  तथा  विश्वास
 की  भावना  लोगों  में  जागृत  की  जा  सके  ।  मैं  विरोध  होने  के  भय  से  रहित  यह  कहता  हूं  क्योंकि
 मेरी  अनेक  लोगों  से  लम्बी  बातचीत  हुई  है  और  अन्ततोगत्वा  सभी  लोग  मुझे  इस  प्रकार  की  जानकारी
 दे  रहे  जिसे  मैं  जम्मू  और  कश्मीर  के  अपने  दौरे  के  बाद  विशेषरूप  से  मैं  लद्दाख
 जाने  की  सोच  रहा  जहां  पर  उस  क्षेत्र  में  रहने  वाले  बौद्ध  तथा  मुसलमानों  के  बीच  होने  वाली
 समस्या  की  स्थिति  बिगड़  रही  है  तथा  तनावपूर्ण  हो  रही  इन  दोनों  समुदायों  क ेबीच  ऐसा  तनाव
 कभी  नहीं  था  परन्तु  दुर्भाग्यवश  इस  धारणा  के  कारण  कि  इस  क्षेत्र  को  या  तो  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  दर्जा
 दिया  जाएगा  तथा  स्वायत्तशासी  पर्वतीय  परिषद  का  दर्जा  दिया  दोनों  समुदायों  में  इस  प्रकार  का
 तनाव  बढ़ा  है  ।  वास्तव  में  में  इस  बात  का  खण्डन  नहीं  करता  कि  यह  क्षेत्र  उपेक्षित  रहा  है  और
 इसी  कारण  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  कोई  विशेष  व्यवस्था  करनी  होगी  परन्तु  इसके  साथ  ही  इस
 क्षेत्र  में  जो  सौहादें  बना  हु  आ  था  उसे  किसी  प्रकार  से  बिगड़ने  नहीं  दिया  जाएगा  ।  इस  मामले  में  हमारा
 प्रमुख  दृष्टिकोण  यही  है  तथा  हम  इसकी  ओर  ध्यान  देंगे  ।

 परन्तु  अब  हमें  ऐसी  स्थिति  कः  सामना  करना  पड़  रहा  है  कि  पमुजाहीदीन  लोग  घाटी  को
 पाकिस्तान  में  विलय  कराने  के  लिए  आन्दोलन  कर  रहे  अब  वहां  के  लोगों  में  गहरी  निराशा  है  और
 वे  इस  नतीजे  पर  वह  यह  पहुंच  चुके  हैं  कि  पाकिस्तान  के  साथ  उनका  मिलना  सम्भव  नहीं  है  ।  यह  एक
 निश्चित  निष्कषं  है  और  अब  वहां  जे०  के०  एल०  एफ०--और  हिजबुल  मृजाहिदीन  के  बीच  खुला
 टकराव  पाकिस्तान-अधिकृत  कश्मीर  में  समुदाय  के  बहुमत  में  भी  इस  बात  को  लेकर  एक  प्रकार  की
 निराशा  है  कि  वर्तमान  हालातों  में  कश्मीर  की  आजादी  भी  असंभव  वहां  हम  इस  प्रकार  का
 नकारात्मक  रुख  देख  रहे  हैं  ।  अब  हमें  इसे  एक  सकारात्मक  कार्य-योजना  में  बदलना  मुझे  पता  है
 कि  जिन  लोगों  को  वहां  भेजा  गया  था  उन्होंने  बहां  के  लोगों  में  स्वयं  के  अलग  पड़  जाने  की  भावना
 उत्पन्न  कर  दी  वहां  का  प्रशासन  बिल्कुल  ठप्प  वहां  के  उच्च  न्यायालय  में  भी  बहुत  संख्या  में
 रिक्तियां  थीं  और  उन्हें  भरा  नहीं  गया  था  ।  न्यायालय  में  साक्ष्य  देने  के  लिए  साक्षी  नहीं  आ  रहे  हैं  ।  इसी
 कारण  पूरी  न्याय  व्यवस्था  भी  ठप्प  हो  गई  उस  क्षेत्र  में  हमारी  यह  स्थिति  यही  कारण  है  कि
 वहां  के  लोगों  के  दिलों  को  जीतने  का  एक  समन्वित  प्रयास  किया  जा  रहा  है  |  उन्हें  यह  विश्वास  दिलाने
 का  प्रयास  भी  किया  जा  रहा  हैं  कि  वे  निर्णयन  व्यवस्था  के  अभिन्‍न  अंग  आपको  यह  नहीं सोचना  चाहिए  कि  हम  पर  विश्वास  नहीं  किया  जा  रहा  वास्तब  हमें  बहां  अछूतों  जैसा  समझा
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 जा  रहा  हमें  कोई  निर्णय  लेते  समय  विश्वास  में  नहीं  लिया  जा  रहा  5  ।  अन्ततः  चाहे  जो  भी  निर्णय

 लिया  जाए  उसे  लागू  तो  उसी  नौकरशाही  से  करवाना  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  बन्द्क  की  डर  से  या  निजी
 धारणाओं  की  वजह  से  कुछ  लोग  गद्दार  हो  सकते  हैं  और  यह  भी  सम्भव  है  कि  उनमें  से  कुछ  के  विचार
 बाकी  लोगों  से  न  मिलते  ऐसे  लोगों  को  अलग-थलग  किया  जा  सकता  मैं  ऐसी
 स्थिति  की  कल्पना  नहीं  कर  सकता  जिसमें  पूरी-की-पूरी  व्यवस्था  को  बदलना  पड़ेगा  ।  यदि  हम  इसे
 विश्वसनीय  और  भरोसेमन्द  नहीं  तो  उन  लोगों  स ेकोई  काम  नहीं  लिया  जा  सकता  है  और  फिर

 निस्सन्देह  सम्भवतः  हम  उस  उस  क्षेत्र  की  पूरी  नौकरशाही  को  बदलने  की  बात  भी  नहीं  सोच  सकते  हैं  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  वहां  विश्वास  का  वातावरण  बन  रहा  भले  ही  इसकी  गति  तेज  न  किन्तु
 उनमें  ऐमी  भावना  तो  पैदा  हो  रही  है  ।  जिस  तरह  का  विश्वास  हम  प्राप्त  करना  चाहते  वह  हमें
 प्राप्त  हो  रहा  है  और  यदि  धीरे-धीरे  यह  व्यवस्था  सक्रिय  हो  तो  स्थिति  में  सुधार  हो  जाएगा  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  वहां  के  स्थानीय  लोगों  को  उसी  आधार  पर  शामिल  कर  लिया  जाएगा  ज॑साकि  पंजाब
 में  किया  जा  रहा  है  ।

 पंजाब  में  राज्यपाल  दौरा  करते  हैं  और  खुला  दरबार  चलाते  इसमें  लोग  बड़ी  संख्या  में
 आकर  अपनी  शिकायतें  बताते  सम्भव  हुआ  ठो  राज्यपाल  उसी  समय  निर्णय  लेते  यदि
 राज्यपाल  के  पास  आवश्यक  सूचना  नहीं  होती  तो  वह  अधिकारियों  को  सूचना  प्राप्त  करने  का  आदेश
 देते  हैं  और  शीघ्रता  से  निर्णय  किए  जाते  इस  तरह  की  व्यवस्था  को  वहां  भी  शुरू  करनी  होगी  ।

 नहीं  तो  बहुत  कठिनाई  होगी  |  जिला  तथा  राज्य  स्तर  पर  हमने  फरामशंदात्री  परिषद्‌  गठित  की  हैं  ।
 परामशंदात्री  परिषद्‌  के  सदस्यों  में  यदि  एक  बार  विश्वास  पैदा  हो  जाए  तो  बे  काफी  अधिक
 काम  कर  सकते  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  लोग  आग्रे  आकर  अपनी  शिकायत  बता

 इस  परिप्रेक्ष्य  में  मेरे  लिए  यह  बहुत  अहम  हो  जाता  है  कि  मैं  इससे  जुड़ें  एक  नए  आयाम  का  भी
 जिक्र  करू  ।  यह  जम्मू-कश्मीर  क्षेत्र  क ेसाथ  किए  जा  रहे  कुछ  बिशेष  प्रकार  के  व्यवहार  के  बारे  में
 अब  सुनियोजित  ढंग  से  वहां  अभियान  चलाया  जा  रहा  है  और  कुछ  लोग  उसे  आजमा  रहे  इसी  समय
 ऐसा  किया  जा  रह्दा  यह  इसका  दुर्भाग्यपूर्ण  पहलू  वह  समय  और  मौका  आ  गया  जबकि  हम
 यह  सोच  सकते  हैं  कि  क्या  उन्हें  विशेष  रियायतें  देनी  क्या  इनकी  जरूरत  है  ओर  क्‍या  लोगों
 को  विश्वास  में  लिया  जा  सकता  क्या  इन  पर  अस्थाई  उपायों  के  रूप  में  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 यह  तो  मैं  भी  समझ  सकता  हूं  कि  इन  विशेष  रियायतों  को  हमेशा  के  लिए  जारी  नहीं  रखा  जा
 सकता  है  ।

 फिर  पाक्स्तान  द्वारा  दुष्प्रचार  अभियान  भी  चलाया  जा  रहा  वह  पूरी  तरह  गलत

 सूचनाओं  का  प्रचार  कर  रहा  अब  इस  एक  और  याने  धारा  370  की  बात  करें  तो  मुझे  पूरा
 यकीन  है  कि  स्थिति  सुधरने  के  बजाए  बिगड़  जाएगी  ।  मैं  यह  समझता  हूं  कि  धारा  370  को

 समाप्त  करने  की  बात  करने  का  सही  समय  अभी  नहीं  आया  धारा  370  को  समाप्त  करना  एक

 ऐसी  बात  है  जिस  पर  हम  उचित  समय  पर  तथा  उचित  अवस्था  में  ही  बात  कर  सकते  हैं  ।  पर  अभी  तो

 इस  पर  विचार  करना  किसी  भी  हालत  में  सम्भव  नहीं  यदि  इस  तरह  का  कोई  अभियान  अभी
 चलाया  तो  इस  अवस्था  में  सरकार  के  लिए  इसे  चला  पाना  सम्भव  नहीं  होगा  क्योंकि  इससे

 दुष्प्रचार  अभियान  को  बल  मिलेगा  जोकि  वहां  पहले  से  ही  जारी  है  ।

 अब  मैं  पंजाब  के  बारे  में  कुछ  कहना  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  कल

 313



 नियम  193  के  अधीन  चर्चाएं  13  1991

 मैंने  पंजाब  के  सभी  राजनीतिक  दलों  के  साथ  बहुत  उपयोगी  बैठक  की  किन्तु  दुर्भाग्यवश  कुछ  दलों
 ने  बैठक  में  भाग  नहीं  लिया  जिसके  कारण  वे  ही  जानते  हम  उसमें  सभी  राजनीतिक  दलों  की

 सर्वंसम्मति  से  एक  संकल्प  पारित  करवा  सकते  थे  ।  मुझे  यह  अवश्य  बता  देना  चाहिए  कि  अख्लि

 भारतीय  सिख  छात्र  महासंघ  के  सदस्यों  ने  भी  इसे  पारित  कर  दियः  था  ।  कुछ  मामलों  में  वे  अपने  विचारों

 को  भी  स्पष्टरूप  से  व्यक्त  कर  सकते  थे  ।  हम  प्रजातांत्रिक  रूझान  वाले  हर  दल  से  पंजाब  के  चुनाव  में

 भाग  लेने  की अपील  कर  सकते  थे  ओर  पंजाब  में  प्रतिनिधि-सरकार  की  स्थापना  करवा  सकते  थे  ।

 मुझमे  कुछ  लोगों  ने  पूछा--क्या  इस  तारीख  में  कोई  विशेषता  है  ?  आपने  15  फरवरी  को  ही  क्‍यों  एक
 अलंध्य  तारीख  समझा  ।  अनेक  काम  करने  चाहिए  ।  जब  आपका  992  तक  का  समय  तो  भी

 आपने  15  फरवरी  की  तारीख  ही  क्‍यों  निश्चित  कर  ली  ?  मैंने  उन्हें  बताया  कि  इस  मामले  में  हमारी
 विश्वसनीयता  काफी  गिर  चुकी  है  और  मैं  इस  तरह  की  स्थिति  को  और  नहीं  बिगाड़ना  चाहता  मैंने

 उन्हें  कहा  कि  सभा  में  जिस  तारीख  की  घोषणा  की  गई  पर  हम  उसी  तारीख  पर  कायम

 रहेंगे  ।

 15  फरवरी  के  पहले  जो  तारीख  निर्धारित  करनी  है  उसे  निर्वाचन  आयुक्त  निर्धारित

 इसमें  सरकार  को  कुछ  नहीं  करना  हम  तो  उनसे  सिर्फ  इतना  ही  कह  सकते  हैं  कि  इस  तारीख  के

 पहले  कोई  तारीख  निर्धारित  कर  दें  ।  अतः  वे  इस  आधार  पर  तारीख  निश्चित  कर  सकते  हैं  और  चुनाव
 करवाए  जा  सकते  हैं  ।  हम  एक  ऐसा  वातावरण  तंयार  करना  चाहते  हैं  जिसमें  तनाव  में  काफी  कमी

 आए  |  मैं  स्थानीय  जनता  से  बातचीत  करने  की  भरपूर  कोशिश  कर  रहा  हम  आतंकवादियों  से

 निबटने  के  लिए  भी  बहुत  कठोर  कारंबाई  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  जो  वहां  ऐसा  वातावरण

 पैदा  करना  चाहते  हैं  जिसमें  उस  क्षेत्र  मे ंचुनाव  न  हो  सकें  ।  मुझे  पता  है  कि  इन  आतंकवादियों  को  यह
 निर्देश  दिया  गया  है  कि  वे  उस  क्षेत्र  में  ऐसा  वातावरण  पेदा  करें  कि  उसमें  भारत  सरकार  के  लिए
 चुनाव  करवा  पाना  ही  सम्भव  न  हो  सके  ।  किन्तु  हम  भी  उसी  तरह  से  कटिबद्ध  हैं  कि  बहां  अवश्य  ही
 चुनाव  करवाए  जायें  और  जितनी  सुरक्षा  वांछित  हो  वह  भी  देने  की  कोशिश  की  जाए  ।  मैं  यह  नहीं
 जानता  कि  विधि  मन्त्रालय  स्वतन्त्र  या  गेर-गम्भीर  उम्मीदवारों  के  मारे  जाने  पर  चुनाव  को  रह
 करवाने  की  सम्भावना  को  समाप्त  करने  के  लिए  विधेयक  ला  पाएगा  या  नहीं  ।  यह  एक  ऐसी  बात  है
 जिसके  बारे  में  इस  वक्‍त  और  इस  अवस्था  में  अपने  विचार  नहीं  बता  सकता  निर्णय  लेना  बिधि

 '
 अन्त्रालय  का  काम  विधि  मन्त्रालय  को  ही  यह  भी  देखना  होगा  कि  इस  क्षेत्र  में  क्‍या  करने  की
 जरूरत  है  |  मुझे  विश्वास  है  कि  इसका  अवश्य  कोई  हल  निकलेगा  ।  और  हम  ऐसे  लोगों  को  अलग  कर
 सकेंगे  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  नहीं  हैं  ।  किन्तु  इसके  साथ  ही  यदि  वे  चुनाव  लड़ेंगे  तो  उन्हें  हर  सम्भव  सुरक्षा
 दी  जाएगी  ।  फिर  उसके  बाद  यदि  कोई  मारा  जाता  है  या  मर  जाता  है  तो  उसकी  मृत्यु  पर  चुनाव
 को  रह  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  इस  तरह  की  स्थिति  से  बचना  होगा  ।  असम के  बारे  में  भी  बहुत  कुछ
 कहा  गया  हैं  ।

 हमें  सेना  को  असम  में  इसलिए  भेजना  पड़ा  कि  असम  में  उल्फा  कार्यकर्ताओं  ने जबरन  धन  उगाहने
 का  धन्धा  बड़े  पैमाने  पर  शुरू  किया  गया  था  तथा  बंधकों  को  छुड़ाने  के  लिए  फिरौती  की  उम्मीद  से  ब  हुत
 सारे  लोगों  का  अपहरण  कर  लिया  गया  था  ।  यही  कारण  हैं  कि  जब  विभिन्न  राजनैतिक  दलों  के
 मशविरे  से  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  राज्य  में  नागरिक  प्रशासन  की  मदद  के  लिए  सेना  तैनात
 करने  का  अनुरोध  किया  तो  हमें  सेना  को  वहां  तैनात  करना  पड़ा  ।  अब  उल्फा  के  अधिकतर
 कर्ताओं  को  या  तो  बन्दी  बना  लिया  गया  है  या  फिर  उन्होंने  खुद  हथियार  डाल  दिए  फिर  भी  सभा
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 की  जानकारी  के  लिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उल्फा  की  गतिविधियों  के  लिए  मुख्य  रूप  से  जिम्मेवार
 या  उसको  रणनीति  के  निर्धारक  लोग  अभी  भी  पकड़  के  बाहर  हैं  और  फंले  हुए  उल्फा  के

 स्तरीय  नेतृत्व  में  चार  या  पांच  लोग  हैं  |  मुझे  सुबह  ही  पता  चला  कि  उन्होंने  सारे  बन्धकों
 को  छोड़  दिया  है  ।  उनके  पास  छह  लोग  बन्धक  थे  ।  उन्होंने  इन  छः  व्यवितयों  को  एकतरफा  रूप  से

 मुक्त  कर  दिया  है  ।  उन्होंने  सरकार  को  यह  भी  खबर  दी  है  कि  वे  इकतरफा  युद्ध-विराम  के  लिए  तैयार

 हैं  ।  उल्फा  के  उच्च-स्त रीय  नेतृत्व  ने  ऐसा  वादा  किया  हमें  इस  पर  विचार  करना  होगा  कि  अपने
 वायदे  को  वे  किस  तरह  निभाते  एक  सप्ताह  के  भीतंर  हमें  यह  सब  पता  चल

 मुझे  पता  है  कि  सेना-कमियों  के  विरुद्ध  उल्फा  के  लोगों  ने  भी  ऐसा  ही  अभियान  चला  रखा

 बहुत  से  लोगों  को  विभिन्‍न  राजनंतिक  सांतदों  एवं  संसद  तथा  विभिन्‍न  मन्त्रालयों  में  यह  कहने  को
 भेजा  गया  है  कि  अब  वे  हथियार  डालने  की  स्थिति  में  हैं  और  सरकार  को  किसी  प्रकार  की  बातचीत  शुरू
 करनी  चाहिए  ।  बातचीत  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।  किन्तु  एक  ओर  तो  सैन्य  तेनात  हो  और  दूसरी
 ओर  बातचीत  की  ये  दोनों  बातें  एक  साथ  नहीं  की  जा  सकती  हैं  ।  हमें  कुछ  समय  तक  प्रतीक्षा
 करनी  होगी  ।

 यदि  हम  ऐसी  स्थिति  तंयार  करने  में  सफल  हो  सके  जिसमें  यूनाइटेड  लिबरेशन  फ्रठ  आफ
 असम  के  कार्यकर्त्ता  सरकार  को  यह  वचन  दे  सके  कि  वे  अपनी  हिंसक  गतिविधियों  को  रोक

 कि  वे  भारतीय  संविधान  में  विश्वास  करते  हैं  और  वे  उन  बन्ध्रकों  को  रिहा  कर  दें  जिन्हें  उन्होंने
 अभी  बन्धक  बना  रखा  यदि  ये  शर्ते  पूरी  कर  ली  तो  बातचीत  के  लिए  उपयुक्त  पृष्ठभूमि  त॑यार
 की  जा  सकती  है  ।  किन्तु  इस  अवस्था  में  मेरे  लिए  ऐसी  कोई  निश्चित  राय  दे  सकना  जल्दबाजी  ही
 होगी  कि  हम  इस  किस्म  की  बातचीत  कब  तक  शुरू  कर  पाएंगे  जो  उल्फा  के  कायंकर्ता  करना
 चाहते  हैं  ।

 एक  विचार  यह  प्रकट  किया  गया  था  कि  आतंकवाद  की  समस्या  को  समन्वित  तरीके  से  और

 मिलजुल  कर  हल  करना  मैं  इस  विचार  से  पूर्णतः  सहमत  हूं  ।  हालांकि  पंजाब  के  राज्यपाल  ने
 सभी  सम्बन्धित  अधिकारियों  की  एक  बैठक  बुलाई  थी  और  आवश्यक  अनुदेश  जारी  किए  हम  गृह
 मन्त्रालय  के  स्तर  पर  भी  विभिन्‍्व  मन्त्रालयों  के  प्रतिनिधियों  की  बंठक  बुला  सकते  हैं  और  उनसे  बातचीत
 कर  सकते  हैं  ।  मैं  इन  राज्यों  के  मुख्यमन्त्रियों  की  एक  बेठक  बुलाने  जा  रहा  हूं  ।  इसके  लिए  जिस  किस्म
 के  आधुनिकतम  शस्त्रों  की  आवश्यकता  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  उन्हें  अथवा  कोई  अन्य

 आधुनिकतम  शस्त्र  प्रदान  कर  सकेंगे  जिनकी  राज्य  सरकार  को  अत्यधिक  आवश्यकता

 किसी  सीमा  तक  मेरे  लिए  इस  बात  से  इन्कार  करना  सम्भव  नहीं  है  कि  पंजाब  में  सेना  त॑नात

 किए  जाने  के  फलस्वरूप  उनके  दूसरे  और  तीसरे  दर्जे  के  कुछ  नेता  अन्य  क्षेत्रों  में  फंल  गए  वे  उत्तर
 प्रदेश  के  तराई  मध्य  प्रदेश  और  सम्भवतः  राजस्थान  में  भी  चले  गए  और  तो  और  नकक्‍्सलवादी
 तत्वों  से  भी  सांठगांठ  कर  ली  हमें  इसी  प्रकार  की  एक  समन्वित  कायंवाही  की  योजना  बनानी
 होगी  और  निर्णय  लेना  होगा  ज॑साकि  हमने  नक्सलवादी  आन्दोलन  के  मामले  में  किया

 नक्सलवादी  क्षेत्रों  मे ंहमारी  एक  समन्वित  योजना  सभी  सम्बन्धित  राज्यों  के  मुख्य  सचिव
 एक  साथ  मिले  और  हमने  कायंवाही  का  एक  ऐसा  कार्यक्रम  तय  कर  सके  जिसमें  दोनो  बातें  शामिल  हैं  ।
 दूसरा  एक  पहलू  है  गरीबी  उन्मूलन  भूमि  सुधार  के  सम्पत्तियो  के  बेनामी  सौदे--हम
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 इस  किस्म  की  प्रवृत्ति  को  किस  प्रकार  रोक  सकते  हैं  आदि--और  दूसरा  पक्ष  यह  होगा  कि  समन्वित
 तरीके  से  एकजुट  कार्यवाही  की  जाए  ताकि  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्यों  में  भागने  न  दिया  जाए  और
 समीपस्थ  राज्यों  में  समस्याएं  पंदा  न  करने  दिया  नक्सलबादी  क्षेत्रों  क ेलिए  एक  पुरजोर  कार्यक्रम
 पर  विचार  किया  गया  है  ओर  दूसरे  क्षेत्रों  में  भी  आतंकवादी  और  उमग्रवादी  गतिविधियों  को  रोकने  के
 लिए  इसी  प्रकार  का  कार्यक्रम  बनाने  का  विचार  हमें  इस  बारे  में  राय  कायम  करनी  है--सभी
 मुख्यमन्त्रियों  की  बेंठक  बुलानी  योजना  बनानी  है  और  उसे  कार्यान्वित  करने  का  प्रयास  करना

 चूंकि  आज  13  दिसम्बर  इसलिए  वर्ष  के  अन्त  से  पूर्व  मुख्यमन्त्रियों  की  बेठक  बुलाना  कठिन  किन्तु
 हमें  शी  घ्रातिशीघ्र  मुख्य  मन्त्रियों  की  बंठक  बुलानी  होगी  और  उनके  साथ  विस्तार  से  चर्चा  करनी  होगी  ।

 हमें  उनसे  परामर्श  करके  वे  सभी  कदम  अवश्य  उठाने  होंगे  जो  आवश्यक  हैं  ।

 मैं  यह  भी  समझता  हूं  कि  हमारे  पुलिस  बल  और  अर्ध-संनिक  बल  बहुत  परिस्थिति  में

 लड़  रहे  हैं  ।  उनमें  से  भारी  संख्या  में  लोग  मारे  जा  चुके  हैं  ।  उन्होंने  सावंजनिक  भविष्य

 निधि  और  जिसे  सरकार  द्वारा  उन्हें  भुंगतान  किया  जा  रहा  के  रूप  में  जो  कुछ  रियायतें
 मिल  रही  वे  भी  वापस  ले  ली  गई  मेरी  यह  कोशिश  रहेगी  कि  उनके  लिए  किसी  प्रकार  के

 बीमे  की  व्यवस्था  की  जाए  जिसकी  उन  आतंकवाद  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  बेहद  जरूरत  हमें

 पुलिस  बल  में  वृद्धि  करनी  होगी  क्योंकि  जनसंख्या  में  लगभग  दोगुनी  वृद्धि  हो  गई  है  कुछ  क्षेत्रों  की
 आबादी  में  तो  शत  प्रतिशत  वृद्धि  हो  गई  है  ।  इसीलिए  विभिन्‍न  क्षेत्रों  की  आबादी  ओर  वहां  हो  रही
 घटनाओं  को  देखते  हुए  हमें  अधं-संनिक  बलों  में  कामिकों  की  संख्या  बढ़ानी  होगी  ।  मैं  सभी  राज्य
 सरकारों  से  इसके  लिए  अनुरोध  करने  जा  रहा  हूं  ।  उन्हें  भी  स्वयं  अपनी  फोर्स  बढ़ाने  के  लिए  कार्यवाही
 करनी  चाहिए  ताकि  हम  कतिपय  क्षेत्रों  में  आतंकवाद  और  उमग्रवाद  की  इस  समस्या  को  हल  कर

 सके  ।

 विशेष  फोस  त॑यार  करनी  होगी  और  वस्तुतः  उसे  विशेष  प्रशिक्षण  देना  होगा  ताकि  वे  इस  किस्म
 की  समस्या  से  प्रभावी  ढंग  से  निबट  सकें  ।

 मेरे  विचार  से  ये  कुछ  मुद्दे  है  जिन  पर  सरकार  आगे  कार्यवाही  करने  की  सोच  रहो  मैं  नहीं
 समझता  कि  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  सभी  मुद्दों  पर  बोल  पाऊंगा  ।

 मुझे  क्षमा  मेरा  गला  बहुत  खराब  है  ओर  सभा  को  सम्पूर्ण  स्थिति  समझाने  में  यह
 भो  एक  प्रकार  की  अड़चन  आ  रही

 माननीय  सदस्थों  ने  जो  बातें  कही  मैं  उन  सबको  ध्यान  में  रखूंगा  ।  किन्तु  यदि  इनमें  ऐसे
 सामान्य  मुद्द  हैं  जो  विशेषरूप  से  राज्य  सरकारों  के  कानून  और  व्यवस्था  सम्बन्धी  मामलों  से  सम्बन्धित

 नहीं  उनका  मैं  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  उत्तर  नहीं  दे  सकूंगा--और  जिनमें  सामान्य  नोतिगत  मुद्दे
 शामिल  उनका  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  को  उत्तर  देने  की  कोशिश  करूगा  जिन्होंने  इन  मुद्दो  को
 उठाया

 मेरे  विचार  से  मुझे  ओर  कुछ  नहीं  कहना  इस  बाद-विवाद  में  भाग  लेने  के  लिए
 माननीय  सदस्यों  का  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  गुप्तचर  व्यवस्था  समय  पर  हमें  सूचना  नहीं  दे  थाती  है  तो
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 इसको  सुदृढ़  बदाने  के  लिए  माननीय  गृह  मन्‍्त्री  जी  ने  कुछ  नहीं  कहा  ।  उतको  इस  बारे  में  बताता  चाहिए
 कि  इसके  लिए  वे  क्‍या  कर  रहे  हैं  ।

 क्री  एस०  बो०  चब्हाण  :  हम  बुछ  ऐसे  देशो  की  आसूचना  एजेन्सियो  के  बारे  में
 कारी  एकत्र  कर  रहे  जहां  के  पिछले  लगभग  दो  दशकों  से  इस  समस्था  का  सामना  कर  रहे  ब्रिटेन
 और  अन्य  देशों  में  भी  यह  समस्या  विद्यमान  है--वहां  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  आतंकवाद  अथवा  इस  किस्म  के
 संगठन  मोजूद  इसलिए  हम  उनसे  जानकारी  प्राप्त  कर  रहे  यदि  आसूचना  बल  को  भघुनातन
 बनाने  अथवा  उन्हें  प्रशिक्षित  करने  की  आवश्यकता  तो  हम  निश्चित  रूप  से  ऐसा

 थ्री  जाजे  फर्नान्‍डीज  :  अध्यक्ष  मुझे  केवल एक  ही  बात  कहनी  परसों  जब
 यह  बहस  चल  रही  थी  तो  गृह  मनन्‍्त्री  जी  भी  यहां  पर  थे  और  हमने  तिब्बत  की  बात  छेड़ी  थी  ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  ।

 थ्री  जाज॑  फर्नान्डीज  :  मेरी  बात  आप  एक  क्षण  सुन  सारी  दुनिया  के  अखबारों  की  कतरनें
 यहां  पर  दुनिया  के  अखबारों  में  छप  रहा  है  कि  हिन्दुस्तान  दिल्‍ली  में  क्या  हो  रहा

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बारे  में  आपसे  बात  करूंगा  ।

 श्री  जाब्न॑  फर्नान्‍्डीज  :  तो  इसके  ऊपर  कुछ  तो  होना  अध्यक्ष  में  गृह  मन्त्री  जी  को
 आश्वासन  देने  को  तैयार  अगर  जेल  में  जो  बन्द  उनको  आप  छोड़ेंगे  तो  वह  किसी  |

 प्रदर्शन में नहीं इसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूं । हि भी प्रकार के ] अध्यक्ष महोदय : जाजं फर्नान्डीज कोई भी इस मुद्दे की नाजुकता और संगीनता को आपसे अधिक नहीं समझता । श्री जाजं फर्नानडोज : अध्यक्ष फिर बया होगा ? भ० प० काबरी जल विवाद अध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम के अन्तगंत कावेरी जब-वियाद पर चर्चा करेगी ।
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 आबंटित  समय  दो  घंटों  का  मेरा  सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि  वे  विषय  तक  ही  सीमित

 रहें  ।  मेरा  सदस्यों  से  यह  भी  अनुरोध  है  कि  वे  यह  कोशिश  करें  कि  कुछ  भी  दोहराया  न  निश्चित
 रूप  से  हम  सभा  में  भी  ऐसी  स्थिति  और  वातावरण  तंयार  करके  प्रसन्‍न  हो  जो  इस  समस्या  को  हल
 करने  में  सहायक  श्री  धनंजय  कुमार

 '**

 थी  ई०  अहमद  :  आज  शुक्रवार  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  हमारे  सामने  एक  समस्‍या  है  ।  गैर-सरकारी  सदस्यों  सम्बन्धी  कार्य
 3.30  पर  शुरू  होना  इस  मुह  क ेलिए  दो  घटे  का  समय  आबंटित  यदि  सभा  सहमत  तो

 तो  हम  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  अथवा  यदि  सभा  तो  हम  विसरजित  भी  हो  सकते  मैं  इसे
 सभा  के  निर्णय  पर  छोड़ता  हूं  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणो  :  हम  आधा  घंटे  तक  विसजित  हो  सकते

 हम  1.30  पर  समवेत  हो  सकते  हैं  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  धनंजय  कुमार  वाद-विवाद  प्रारम्भ  तत्पश्चात्‌  1.30  पर  स्थगित
 कर  सकते  हैं  ओर  चर्चा  करने  के  लिए  ढ़ाई  बजे  समवेत  हो  सकते  घनंजय  कुमार  आप  आधा
 घंटा  न  आप  इसे  इमसे  पहले  समाप्त  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  राम  नाईक  :  हम  1.30  पर  शुरू  करें  ताकि  लगातार  चर्चा  कीजा
 सके  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  नहीं  ।  हम  अब  इसे  शुरू

 श्री  बी०  घनंजय  कुमार  :  महोदय  प्रारम्भ  में  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर
 चर्चा  करने  की  अनुमति  दिए  जाने  के  लिए  अध्यक्षपीठ  के  प्रति  आभार  प्रकट  करना  आज
 कर्नाटक  नाजुक  दौर  से  गुजर  रहा

 1.02  भ०  प०

 महोदय  पीठासोन

 बतंमान  विवाद  के  विस्तार  में  जाने  से  मैं  थह  महसूस  करता  हूं  कि  जहां  तक  कर्नाटक
 राज्य  का  सम्बन्ध  कावेरी  नदी  के  उपयोगिता  ओऔर  उससे  उचित  भाग के  बारे  में  संक्षिप्त
 प्रस्तावना  रखना  उचित  होगा  ।

 कावेरी  नदी  कर्नाटक  के  कुर्ग  जिले  में  पश्चिमी  घाट  की  ब्रह्मगिरि  पबंतमाला  जोकि  लगभग
 ।34  मीटर  की  ऊंचाई  पर  निकलती  है  ।  लक्षमण  तीर्थ  और

 स्वर्णावती  इसकी  प्रमुख  सहायक  नदियां  हैं  जो  कर्नाटक  में  कावेरी  में  मिलती  काबिनी  जो  केरल
 राज्य  के  उत्तरी  मालाबार  जिले  के  पश्चिमी  घाटों  की  पूर्वी  ढलानों  का जल  लेकर  आती  कर्नाटक  से

 होकर  बहती  है  और  कावेरी  नदी  में  आकर  मिलती  है  ।  जिस  स्थान  पर  कावेरी  नदी  तमिलनाडु  राज्य
 में  प्रवेश  करती  वहां  मेत्तूर  जलाशय  बनाया  गया  भावनी  अमराबती  और  नोय्याल  तमिलनाडु
 में  इसकी  सहायक  नदियां
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 इस  प्रकार  कावेरी  एक  अन्तर्राज्यीय  नदी  है  जिसकी  अपनी  अनोखी  भौगोलिक  विशेषताएं  हैं  ।
 यह  नेदी  कर्नाटक  और  केरल  राज्यों  के  पवंतीय  जलाशय  क्षेत्र  में  जिस  पर  जन  से  सितम्बर  माह  के
 दौरान  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  का  प्रभाव  पड़ता  है  ।  जबकि  इसका  नीचे  का  भाग  तमिलनाडु  के  मे ंदानी
 क्षेत्र  मे ंआता  हैं  जो  अक्तूबर  से  दिसम्बर  माह  के  दौरान  उत्तर-पूर्वी  मानसून  पर  इतना  अधिक  निभंर
 नहीं  है  ।

 मैं  बेसिन  कृषि  क्षेत्र  तथा  कावेरी  नदी  के  बेसिन  के  जल  संसाधनों  का  इन  दो  मुख्य
 राज्यों  को  मिलने  वाले  योगदान  के  सम्बन्ध  में  कुछ  ब्यौरा  देना  जहां  तक  कनटिक  का  सम्बन्ध

 कर्नाटक  में  42  प्रतिशत  बेसिन  क्षेत्र  ह ैऔर  45  प्रतिशत  कृषि  योग्य  क्षेत्र  कावेरी  नदी  बेसिन  का
 67  प्रतिशत  क्षेत्र  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कर्नाटक  राज्य  में  बेसिन  क्षेत्र  के जल  संसाधनों  का  योगदान  53
 प्रतिशत  है  जबकि  तमिलनाडु  में  54  प्रतिशत  बेसिन  क्षेत्र  ह ैऔर  52  प्रतिशत  कृषि  योग्य  क्षेत्र  है  ।
 तमिलना  ३  राज्य  में  बेसिन  के  जल  संसाधनों  का  योगदान  केवल  30  प्रतिशत  है  ।

 ।

 जहां  तक  कावेरी  नदी  के  बेसिन  क्षेत्र  की  कृषि  योग्य  भूमि  को  सिंचाई  योग्य  भमि  में  परिवर्तित
 करने  के  काये  में  हुए  विकास  का  सम्बन्ध  कर्नाटक  राज्य  में  केवल  ।  प्रतिशत  वेसिन  क्षेत्र  को  सिचाई
 योग्य  भूमि  में  परिवर्तित  किया  गया  जबकि  तमिलनाडु  में  यह  कुल  बेसिन  क्षेत्र  का  33.5  प्रति
 है  ।  कर्नाटक  राज्य  में  हम  कावेरी  नदी  से  धिचाई  की  सुविधाओं  का  प्रयोग  करके  एक  अ्ध-शुष्क  फसल
 की  पैदावार  करते  हैं  जबकि  तमिलनाडु  में  तीन  नमी  वाली  फसलों  को  उगाते  हैं  ।  हु  हैं

 इस  पृष्ठभमि  हमें  आज  न्‍्यायाधिकरण  द्वारा  पारित  किए  गए  अन्तरिम  आदेश  तथा  ब  मे
 भारत  सरकार  द्वारा  जारी  की  गई  अधिसूचना  के  परिणाम  की  जांच  करनी  होगी  ।  मर
 जानते  हैं  कि  मानव  को  खेती  के  पीने  के  उद्देश्य  विद्युत  पंदा  करने  इत्यादि  के  लिए  का  की
 मूलभूत  आवश्यकता  होती  अल  जैसा  कि  अन्तर्राज्यीय  नदी  के  पानी  के  बटवारे  के  मामले  में  है जानते  हैं  कि  कुछ  मूल  सिद्धान्तों  का  पालन  करना  होगा  तथा  इन  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  मे

 मूल

 क्रषि  योग्य  अथवा  सिंचाई  योभ्य

 पानी  की  मात्रा  का  और

 जनसंख्या  शामिल  है  ।

 हम  सब  को  यह  समझना  चाहिए  कि  यह  मानवीय  समस्या  है  ।  हम  आशा  करते  हैं  थि
 सब  लोग  इस  समस्या  के  प्रति  मानवीय  दृष्टिकोण  अपनाएं  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  नदी  के  ऊपरी

 के

 में  स्थित  राज्य  होने  के  नाते  केवल  कर्नाटक  को  ही  कावेरी  नदी  में  बहने  वाले  सारे  पानी  का  योग
 करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  कावेरी  नदी  में  पानी  के  प्रवाह  में  ोगदान  देने  के  कारण

 ग

 दक्षिण-पश्चिम  मानसून  पर  अत्यधिक  निर्भर  होने  के  मुझे  इस  बात  की  पूर्ण  जान  हारी
 ।

 नदी  के  निचले  भाग  में  स्थित  राज्यों  के  हितों  की  भी  रक्षा  की  जाए  ।
 री  है  कि

 विधानमंडल  ने  अपनी  समझ  इससे  बहुत  पहले  वर्ष  जल  में  अन्तर-राज्यीय  जल  विवाद
 अधिनियम  पारित  किया  था  ।  इसमें  अन्तराज्यीय  नदी  में  उपलब्ध  जल  के  बंटवारे  के  विशिष्ट  कार्यों  के
 लिए  न्यायाधिकरण  के  गठन  का  प्रावधान  किया  गया  हम  सब  ऐसे  न्यायाधिकरण  से  यह  आशा रा  ग़
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 करेंगे  कि  वह  कोई  निर्णय  देने  से  पहले  अथवा  आदेश  पारित  करने  से  पूर्व  उन  सभी  चार  मूल  तथ्यों  पर
 जिनका  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  है  ।

 आज  मुझे  इस  बात  पर  आपत्ति  नहीं  है  कि  किस  ढंग  से  न्‍्यायाधिकरण  का  गठन  किया

 जाता  है  अथवा  न्यायाधिकरण  द्वारा  कार्यवाही  की  जाती  है  अथवा  न्यायाधिकरण  द्वारा  भादेश  पारित

 किया  जाता  है  अथवा  निणंय  दिया  जाता  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  न्‍्यायाधिकरण  का  गठन  अध्यादेश  द्वारा
 किया  जाता  है  |  हम  कानून  के  निर्माता  इस  सम्माननीय  सभा  को  अधिनियम  में  उपयुक्त  संशोधन

 करने  का  अधिकार  यदि  हम  यह  समझते  हैं  कि  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उपयुक्त  काय।न्वयन  नहीं
 किया  जा  सकता  अपने  संविधान  हमने  माना  है  कि  जो  भी  अधिनियम  या  कानून  बनाया

 वह  लोगों  के  लिए  अधिकाधिक  लाभकर  होगा  ।  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  द्वारा  दिए  गए  विवरण  के  अनुसार
 आज  भारत  सरकार  ने  न्यायाधिकरण  द्वारा  पारित  किए  गए  अन्तरिम  निर्णय  और  उच्च  न्यायालय  द्वारा

 दी  गई  सलाहपूर्ण  सूचना  का  केवल  उल्लेख  किया  है  ओर  केवल  निर्णय  के  कार्यान्वयन  का  दायित्व  लिया

 है  ।  इस  माननीय  सभा  में  रखे  गए  विवरण  में  भारत  सरकार  ने  अनेक  शब्दों  में  अपनी  असमथ्थंता  व्यक्त

 की

 मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  सें  एक  प्रश्न  पूछना  चाहूंगा  |  क्या  वे  इस  ज्वलन्त  समस्या  से

 आंखें  मूंद  सकते  हैं  और  क्या  वे  कह  सकते  हैंकि  हम  यहां  केवल  यह  देखने  के  लिए  हैं  कि  निणंय  का

 अक्ष  कार्यान्वयन  हो  ।

 न्यायाधिकरण  कोई  आदेश  अथवा  निर्णय  देगा  लेकिन  उसके  कार्यान्वयन  का  काये  देखना
 प्रशासन  अथवा  सम्बन्धित  सरकार  का  दायित्व  होगा  ।  मैं  इस  बात  की  प्रशंसा  करता  हूं  कि
 भारत  सरकार  ने  निर्णय  में  दिए  गए  निर्देशों  का  गहराई  से  अध्ययन  किया  है  कि  क्‍या  वह  कार्यान्वित
 करने  योग्य  क्या  यह  व्यवहायें  हैं  भौर  क्या  यह  इस  ज्वलन्त  समस्या  को  सुलझा  सकेगा  ।  हम  जानते

 हैं  कि  कर्नाटक  के  जो  सही  दावे  थे  उन्हें  सेंकड़ों  वर्षों  स ेनकारा  जाता  रहा  है  ।  इसके  साथ  कर्नाटक
 को  दबाया  गया  और  कर्नाटक  राज्य  द्वारा  प्रस्तावित  किसी  भी  परियोजना  को  भारत  सरकार  द्वारा
 स्वीकृत  नहीं  किया  गया  |  योजना  आयोग  ने  भी  कभी  कोई  सहायता  नहीं  दी  ।  जहां  तक  सिंचाई  की

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  सम्बन्ध  है  कर्नाटक  को  ऐसी  कठिन  स्थिति  में  पहुंचा  दिया  गया  था  कि
 उसे  गैर-योजना  क्षेत्रों  में  परियोजनाओं  को  शुरू  कावेरी  नदी  के  बेसिन  क्षेत्र  को  विकसित  करने
 और  विकास  कार्यों  के  लिए  अलग  धन  खच्  करना  पड़ा  है  ।

 जँसाकि  मैंने  पहले  भी  कहा  आज  कर्नाटक  राज्य  में  केवल  1)  प्रतिशत  कृषि  क्षेत्र
 के  लिए  सिचाई  व्यवस्था  है  और  यहां  न्यायाधिकरण  का  आदेश  है  जिसको  मैं  एक  मिनट  में  स्पष्ट  करना
 चाहूंगा  कि  जहां  तक  कृषि  योग्य  भूमि  के  विकास  का  सम्बन्ध  है  और  जहां  तक  सिंचाई  की  सुविधाओं
 को  बढ़ाने  का  सम्बन्ध  कर्नाटक  के  अधिकारों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  में  न्‍्यायाधिकरण  अपने  अधिकार
 अछवा  अपने  न्याय  अधिकारों  की  सीमा  से  आगे  बढ़  गया  है  ।

 अन्त  र-राज्य-जल-विवाद  अधिनियम  न्यायाधिकरण  को  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  जल  के
 भाग  को  बांटने  के  निर्णय  देने  का  अधिकार  देता  है  ।  यह  राज्य  विशेष  पर  निभंर  करता  है  कि  वह  कंसे
 जल  को  प्रयोग  करे  चाहे  वह  उसे  सिंचाई  के  लिए  प्रयोग  चाहे  वह  उसे  विद्यत  उत्पादन  के  लिए  प्रयोग

 चाहे  वह  उसे  औद्योगिक  कार्यों  के  लिए  प्रयोग  करे  और  इच्छानुसार  किसी  भी  कृषि  क्षेत्र  पर  सिंचाई
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 विशेषरूप  से  ऐसी  स्थिति  में  जबकि  भारत  सरकार  द्वारा  कोई  सहायता  नहीं  दी  एक  भी  पैसा

 कृषि  योग्य  भूमि  के  विकास  के  लिए  नहीं  किया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  न्यायाधिकरण  को  यह
 अधिकार  प्राप्त  यह  मुख्य  मुद्दा  है  जिस  पर  विचार  किया  जाना  है  ।

 हम  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  न्यायाधिकरण  ने  तटवर्ती  राज्य  अर्थात्‌  कर्नाटक  राज्य
 पर  एतिबन्ध  लगाया  जहां  तक  निम्न  तटवर्ती  राज्य  के  अधिकारों  का  सम्बन्ध  है  उदाहरण  के  लिए
 तमिलनाडु  यह  चुप्पी  साधे  हुए  यह  जानते  हुए  भी  कि  तमिलनादु  में  33.5  प्रतिशत  क्षि  योग्य  क्षेत्र  पहले
 ही  विःसित  की  जा  चुकी  है  और  इतने  ही  क्षेत्र  में  छिचाई  की  व्यवस्था  भी  की  जा  चुकी  है  ।  तमिलनाडु
 को  और  अधिक  कृषि  योग्य  क्षेत्र  को  विकसित  करने  की  अनुमति  दी  गई  यदि  कोई
 करण  के  आदेशों  पर  गहराई  से  विचार  बरे  तो  पता  चलेगा  कि  तमिलनाडु  का  मुख्य  दावा  केवल  इस  पर

 ही  आधारित  कृपया  एक  अन्तरिम  जादेश  पारित  कर  दे  जिससे  हमारों  ग्रीप्म  की  खड़ी  फसलें  बच
 सैके  ।  हम  पहले  ही  बहुत  अधिक  धन  को  खर्चे  कर  चुके  हमने  बहुत  बड़े  कृषि  योग्य  भूमि  को  विकसित
 किग्रा  इसलिए  कृपया  एक  आदेश  पारित  करें  ताकि  कर्नाटक  म॑त्त्र  बांध  में  पर्याप्त  जल  होने  की  बात

 सुनिश्चित  कर  सके  ।  क्‍या  इससे  ओर  जटिलताएं  पंदा  नहीं  होंगी  ।  क्या  भारत  सरकार  ने  एक
 पल  के  लिए  भी  यह  सोचा  कि  क्या  ऐसे  आदेश  को  क्रियान्वित  किया  जा  सकता  है  ?  आखिरकार  यह
 उम्मीद  थी  कि  इस  समस्या  का  पूरी  तरह  से  समाधान  हो  जाएगा  ।  न्‍्यायाधिकरण  को  यह  सुनिश्चित
 करने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  थी  कि  राज्यों  के  अधिकारों  को  प्रभावित  किए  बर्गर  पानी  का  समुचित
 बंटवारा  होता

 आज  हमारे  सामने  इस  प्रकार  की  समस्या  हमें  यह  समाचार  सुनने  को  मिला  कि  कर्नाटक
 में  लोग  पहले  ही  प्रदर्शन  कर  रहे  हैं  ।  आप  जानते  होंगे  कि  भारत  के  पिछले  45  वर्षो  के  इतिहास  में
 कर्नाटक  राज्य  एक  शांत  राज्य  रहा  है  और  कर्नाटक  के  लोग  शांति  भ्रिय  हैं  और  हमने  किसी  भी  प्राधिकार
 के  खिलाफ  लड़ाई  नहीं  की  मैं  आज  भारत  सरकार के  मित्रों  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  या  स्मरण
 कराना  चाहता  हूं  कि  कर्नाटक  ने  पिछले  45  वर्षों  में  कांग्रेस  पार्टी  का  समर्थन  किया  कर्नाटक  वह
 भूमि  है  जिसने  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  का  राजनीतिक  पुन.स्थापन  किया  था  ।  क्या  आप  इसे  भूल  सकते

 '
 वास्तव  में  मैं  इन  सभी  राजनीतिक  पहलुओं  को  कभी  प्रकट  करना  नहीं  चाहता  था  परन्तु  आज

 समस्या  सामाजिक  राजनीतिक  इतिहास  की  है  और  समस्या  का  समाधान  सिर्फ  एक  मजबूत  राजनीतिक
 इच्छा  से  ही  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  एक  प्रश्त  रखना  चाहूंगा  कि  क्या  भारत  सरकार  के  पास  इस
 समस्या  को  सुलझाने  की  राजनीतिक  इच्छा  है  ?  आज  हम  देखते  हैं  कि  कर्नाटक  के  लोग  प्रदर्शन  कर  रहे

 कल  मांडया  के  लोगों  ने  इस  सभा  के  एक  माननीय  सदस्य  श्री  गौड़ा  जो  यहां  बंठे  हैं  क ेमकान  को
 तहस  नहस  कर  दिया  था  ओर  आज  पूरे  कनटिक  में  बन्द  है  जोकि  प्रायोजित  है  भर  जिसे  सत्तारूढ़
 सरकार  का  सक्रिय  समर्थन  मिला  यह  पार्टी  जो  कर्नाटक  राज्य  में  शासन  कर  रही  आज  उतने
 पूरे  शैक्षिक  संस्थाओं  में  एक  सप्ताह  की  छुट्टी  घोषित  कर  दी  है  और  इण्डियन  एयर  लाइन्स  ने  बंगलौर
 की  सारी  उड़ानें  रह  कर  दी  हैं  |  क्या  हमे  एक  पल  के  लिए  यह  नहीं  सोचना  चाहिए  कि  कर्नाटक  में  ब््या
 हो  रहा  है  और  यह  सब  सिर्फ  न्यायाधिकरण  द्वारा  पारित  इस  अन्तरिम  अवाड्ड  को  लागू  करने  से  हो  रहा
 है  जोकि  व्यवहारिक  रूप  से  लागू  करने  योग्य  नहीं  है  जिसमें  समस्‍यायें  ही  पंदा  को  होंगी  और
 रिक  रूप  से  यह  कर्नाटक  के  लोगों  के  लिए  जोवन  मरन  का  सवाल  ही  गया  है  ।
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 . a  वि  ऊ
 र्ग आज  मुझ  आएचय  है-मेरे  मित्र  श्री  श्रीकांत  जैना  यहां  बंठे  हैं  कि  जब  सारे  देश  ने  जनता  पार्ट

 को  अस्वीकार  क्र  दिया  और  जनता  पार्टी  को  निकाल  फेंका****  कर्नाटक  ही  है  जिसने  1983  में
 जनता  पार्टी  को  पुनर्जन्म  दिया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इन  शब्दों  को  कार्यवाही  वृत्तांत  से  बाहर  निकालता  हूं

 क्रो  थो०  धनंजय  कुमार  :  हम  समाचारपत्रों  में  खतरनाक  समाचार  पढ़ते  कर्नाटक  विधान
 सभा  में  विपक्ष  के  नेता  सरकार  तथा  कर्नाटक  की  सत्तारूढ़  पार्टी  से  पूरी  तरह  मिले  हुए  कया  मैं  यह
 समझ  कि  क्या  आप  सभी ने  कर्नाटक  के  लोगों  को  धोब्वा  दिया  है  और  उनकी  अपेक्षाओं  को  मिटा  दिया

 है  ।

 डा०  राजगोपालन  श्रीधरन  अब  तक  आप  ठीक  बोल  रहे  मैं  सुनता  आ

 रहा  हूं  । आप  अपने  विषय  पर  रहें  ।  इससे  अलग  न  बोलें  ।

 थ्रो  थो०  घनंजय  कुमार  :  मैं  जानता  हूं  ।  मैं  तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्‍्त्री  का  काफी  सम्मान  करता

 हूं  ।  मैं  तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्त्री  को  जानता  हूं  ।  हमें  जानकारी  मिली  है  कि  तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्त्री
 भी  कुछ  शर्तों  पर  आज  बात  करने  को  राजी  हैं  )

 थो  लिन्नासामों  श्रोनिवासन  :  ये  सभा  को  गुमराह  कर  रहे  आपको

 हमारे  मुख्य  मन्त्री  के  बारे  में  बात  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं

 श्री  बी०  धनंजय  कुमार  :  यह  मेरी  जानकारी  )

 को  एस०  बो०  सिदनाल  :  कोई  राजनीतिक  टिप्पणी  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इसे
 तिक  रूप  नहीं  दिया  जाना  चाहिए'*ਂ  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  धनंजय  यद्यपि  आपने  कुमारी  जयललिता  को  सम्मान  दिया  है
 उनके  विचार  से  यह  आरोप  है  ।

 झो  वो०  घनंजय  कूमार  :  यह  आरोप  नहीं  यह  सच्चाई  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  इसे  कार्यवाही  बृत्तांत  स ेबाहर  निकालता  हूं  ।

 भो  थो०  घनंजय  कुमार  :  मैं  भारत  सरकार  से  एक  प्रश्न  पूछता  भारत  सरकार
 कोई  समझौता  क्‍यों  नहीं  कर  सकी  ?  आज  भी  रास्ता  खुला  हम  माननीय  प्रधान  मन्त्री  का  सम्मान
 करते  हैं  ।  वे  एक  वरिष्ठ  राजनीतिज्ञ  हैं  ।  वे  अपने  प्रभाव  का  उपयोग  कर  सकते  थे  ।  वे  दोनों  पाध्यों
 में  समझौता  करा  सकते  थे  ।

 +अध्यक्ष  पीठ  के  आदेश  से  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया

 वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 हमने  अनेकों  बार  सभा  में  वक्तव्य  दिया  है  कि  भारत  सरकार  को  स्पष्ट  राष्ट्रीय  जल  नीति  की
 घोषणा  करनी  इसमें  नियम  और  शर्ते  बतानी  चाहिए  जिनके  अनुसार  राज्यों  द्वारा  नदी  जल  का
 बंटवारा  किया  जा  सके  ।  आज  हम  समाचारपत्रों  में  पढ़  रहे  हैं  कि  अन्नाद्रमुक  संसदीय  दल  ने  मांग  की

 है  कि  सरकार  को  इस  अन्तरिम  अवार्ड  को  उचित  रूप  से  क्रियान्वित  करने  के  लिए  एक  समिति  का
 गठन  करना  इससे  यह  पता  लगता  है  वह  भी  इसे  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  यह  अन्तरिम
 आदेश  लागू  नहीं  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  इस  समय

 श्री  चिन्नासामोीं  श्रोनिवासन  :  यह  सही  नहीं  है  ।  हमें  किसी  तदर्थ  सम्रिति  की  आवश्यकता  नहीं
 है  |  )

 श्री  बो०  घनंजय  कुमार  :  यह  समाचारपत्रों  में  छपा  वर्ना  अवार्ड  लागू  कंसे

 होगा  ?  क्‍या  भारत  सरकार  यह  देखने  के  लिए  कि  जल  छोड़  दिया  गया  कनटिक  राज्य  में  सेना
 भेजेगी  ?

 यदि  जो  आदेश  दिया  गया  है  उसे  देखा  जाए  तो  न्यायाधिकरण  ने  उसमें  कहा  है  कि  एक  साल
 जो  जूत  से  शुरू  होकर  मई  तक  चले  में  20:  टी०  एम०  सी०  जल  दिया  जाना  तो  हमने  पिछले
 दस  वर्षों  के  दौरान  दिए  गए  जल  के  बारे  मे  विचार  किया  है  जोकि  1980-81  से  1989-90  की
 अवधि  के  दौरान  का  था  |  यह  मज  की  बात  है  कि  इन  दस  वर्षों  में  उन्होंने  पिछले  चार  वर्षों
 के  दौरान  दिए  गए  जल  पर  विचार  नहीं  किया  आदेश  में  कहा  गया  है  :

 आंकड़ों  पर  विचार  करते  हुए  हमें  वर्ष  1930-81  तथा  198  1-8  2  के  आंकड़ों  को
 शामिल  नहीं  करना  है  जिन्हें  पार्टियों  ने  अच्छा  वर्ष  बताया  हमने  वर्ष  1985-86  तथा
 1987-88  के  आंकड़ों  को  छोड़ना  पड़ा  है  जिन्हें  कि  खराब  वर्ष  बताया  गया  था  ।  शेष

 वर्षों  का औवत  वाषिक  बहाव  205.3  टी०  एम०  सी०  जिसे  पूर्णांक  बनाकर  205
 टी०  एम०  सी०  कर  दिया  गया  है  ।”

 इसे  कन्नड़  भाषा  में  न्यायਂ  कहते  जब  किसी  मध्यस्थ  से  कह्दा  जाएगा  कि  वह  दो
 पक्षों  के बीच  के  विवाद  को  हल  करे  तो  वह  इस  बात  पर  ध्यान  दिए  बिना  कि  वह  इस  समाधान  पर
 किस  आधार  पर  पहुंचा  है  यह  कहेगा  कि  आधा  हिस्सा  एक  पक्ष  ले  ले  तथा  आधा  हिस्सा  दूसरा  पक्ष

 वर्ष  1985-86  में  केवल  158.28  टी०  एम०  सी०  जल  ही  छोड़ा  गया  बषं  में
 केवल  103.90  टी  ०  एम०  सी०  जल  था  ।  इन  वर्षों  के दौरान  और  अधिक  जल  क्‍यों  नहीं  छोड़ा  गया
 था  ।  हम  जानते  हैं  कि  जल  कोई  ऐसी  वस्तु  नहीं  है  जिसे  फंकट्री  मे ंबनाया  जाता

 आज  यह  अवार्ड  कर्नाटक  सरकार  को  निर्देश  देता  है  कि  वह  इतना  जल  प्रतिमाह
 वह  एक  निर्धारित  कोटा  दे  तथा  प्रति  सप्तगह  वह  यह  सुनिश्चित  करे  कि  जलाशयਂ  में  इतन्ग
 जल  दिया  जाता  १  ।  और  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  :  आप  किसी  एक  सप्ताह  में  नहीं  दे  पाते  हैं  तो
 आप  इसे  अगले  सप्ताह  में  दे  दें  ।”

 यह  कंसे  सम्भव  होगा  ।  हम  जल  किसी  एक  सप्ताह  में  नहीं  दे  पाते
 हैं  क्योंकि  जल  उपलब्ध  नहीं  होता  है।हम  अगले  सप्ताह  में  और  अधिक  जले  कंसे  दे  पाएंगे  ताकि  हम
 पिछले  सप्ताह  में  रुके  हुए  जल  को  और  बढ़ाकर  दे  सके  ?
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 उपाध्यक्ष  महोदय  .  कृपया  भाषण  समाप्त  करें  ।  इस  विषय  पर  अन्य  माननीय  सदस्य  भी  बोलना

 चाहते  हैं  !

 )

 श्री  बो०  धनंजय  क्रमार  :  आज  कर्नाटक  में  लोग  सड़कों  पर  आ  गए  वे  भूख  पड़ताल  कर

 रहे  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्हें  कोई  स्पष्टीकरण  न  दें  ।  कृपया  समाप्त  करें  ।

 श्री  बी  घनंजय  कुमार  :  इस  पर  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  न्‍्यायाधिकरण  को  विवार
 करनी  चाहिए  थी  ।  जल  एक  प्राकृतिक  संसाधन  यदि  प्रकृति  की  ओर  से  अच्छो  वर्षा  होती  है  तो
 निश्चित  ही  हम  चाहें  जितना  पानी  दे  सकते  हैं  ज॑ंसाकि  इस  वर्ष  हुआ  है  ।  तमिलनाडु  राज्य  की  ओर  से
 इस  बर्ष  कोई  मांग  नहीं  की  गयी  है  क्योंकि  जउ  का  बहाव  बहुत  अधिक  था  तथा  वह  मेट्टूर  जलाशय  मे
 भी  बहुत  अधिक  हो  गया  था  तथा  वह  बंगाल  की  खाड़ी  में  बह  यया  था  ।  क्या  खराब  वपषा  वाले  वर्षों  में
 कम  जल  दिए  जाने  की  व्यवस्था  नहीं  होनी  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  |  यदि  आप
 अच्छो  वर्षा  में  भागीदार  हो  सकते  हैं  तो  क्या  आप  खराब  वर्षा  में  भागीदार  नहीं  हो  सकते  जब  जल
 उपलब्ध  नहीं  है  तो  क्‍या  यह  दोनों  प्रभावित  राज्यों  में  बराबर-बराबर  नहीं  बांट  लेना  चाहिए  ?

 मैं  श्रीमती  बासव  राजेश्वरी  से  एक  प्रश्न  पूछता  मैंने  पहले  ही  कहा  था  कि  कर्नाटक  में
 कांग्रेस  को  समर्थन  दिया  गया  था  |  क्या  आज  वरिष्ठ  सदस्य  जो  इस  माननीय  सभा  के  लिए  निर्वाचित
 हुए  हैं  तथा  वह  न  केवल  पहली  बार  बल्कि  चौथी  तथा  पांचवीं  बार  निवांचित  हुए
 क्या  वे  कर्नाटक  के  लोगों  का  सामना  कर  हमारे  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  श्री  शंकरानन्द  ने  एक  कीर्तिमान
 बनाया  है  क्‍योंकि  वे  लगातार  सातवीं  बार  इस  निर्वाचन  क्षेत्र  से  निर्वाचित  घोषित  किए  गए  हैं  ।  क्या
 वे  सोच  सकते  हैं  कि  वे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  जाएं  तथा  वहां  जाकर  लोगों  का  सामना

 हम  सब  एक  साथ  दलगत  राजनीति  से  ऊपर  उठकर  लड़  रहे  थे  ।

 कल  मैंने  दुरदर्शन  पर  देखा  था  कि  हमारे  कांग्रेसी  मित्र  प्रधानमन्त्री  से  मिलने  गए
 मैं  इस  बतत  का  कारण  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  हम  लोगों  को  छोड़क ९  क्‍यों  कया  यह  पार्टी

 की  बैठक  थी  ?  कया  ऐसी  तैयारी  हो  रही  थी  कि  श्री  बंगारप्पा  को  मुख्यमन्त्री  के  पद  से  हटा  दिया
 जाए  ?  सभी  संसद  सदस्य  कांग्रेस  पार्टी  के  अध्यक्ष  से  मिलने  नहीं  कर्नाटक  से  निर्वाचित  संसद  सदस्य
 प्रधानमन्त्री  से  मिलने

 क्रो  एस०  बो०  सिदनाल  :  उन्हें  कावेरी  विवाद  पर  चर्चा  तक  ही  सीमित  रहने  दीजिए  ।

 )

 श्री  थो०  धनंजय  कुम्तार  :  ये  सभी  कावेरी  विवाद  से  सम्बन्धित  है  और  राजनेतिक  तिकड़भबाजी
 का  अतिफल  है  ।  यही  कारण  है  कि  यह  काफी  महत्वपूर्ण

 मैं  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  तथा  उनके  द्वारा  माननीय  प्रधानमन्त्री  से  भी  अनुरोध  करूगा  कि
 से-कम  उस  अवसर  पर  वे  अपने  विचार  सदभावनापूर्ण  बनाए  तथा  अपने  पद  का  उपयोग  करें  जिससे  कि
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 ऐसा  सहज  समझौता  सम्भव  हो  सके  जो  दोनों  पार्टियों  को  स्वीकार  हो  ।  उसके  लिए  यह  उपयुक्त  समय

 है  ।  मैं  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  इस  देश  में  एक  और  उपद्रवग्नस्त  राज्य  की  सम्भावना  हो
 सकती  है  ।  कर्नाटक  भी  असम  और  कश्मीर  के  रास्ते  पर  जा  सकता

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 थ्री  श्रीकांत  जेना  :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  विपक्षी  दल  के
 नेता  और  मुख्य  मन्त्री  के  बीच  सांठ-गांठ  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आया  कि  उनकी  कंसी  सांठ-गांठ  है  ।

 यह  एक  परस्पर  विरोधी  टिप्पणी  है  तथा  इध  कार्यंवाही-वृत्तान्त  मे  सम्मिलित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।
 यदि  कर्नाटक  विधान  सभा  का  जिक्र  किया  जाता  है  तो  मैं  सभा  के  विपक्ष  के  नेता  के  बारे  में  भी
 बात  कह  सकता  हूं  ।

 श्री  एच०  डो०  देवगोड़ा  :  श्री  जनता  दल  के  राज्य-अध्यक्ष  ने  भी  विपक्षी  नेता
 के  वक्तव्य  की  निन्‍्दा  को  है  जबांके  कर्नाटक  विधान  सभा  में  वह  उन्ही  के  दल  से  सम्बन्धित  यह  बात
 तो  अखबारों  में  भी  छप  चुकी  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्रीमती  बासव  राजेश्वरी  बोलेंगी  ।

 श्रोमती  बासवा  राजश्वरी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  आपको  इस
 बात  के  लिए  धन्यवाद  देना  चाहती  हूं  कि  आपने  मुझे  इस  चर्चा  में  भाग  लेने  का  मौका  दिया  ।

 थ्री  राम  नाईक  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  यह  सहमति  थी  कि  हम  1.30  म०
 प०  पर  भोजनावकाश  के  लिए  सभा  क्रो  स्थगित  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  बासव  आप  भोजनावकाश  के  बाद  अपना  भाषण  जारी
 रखें  ।

 अब  सभा  2.10  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 1.38  स्र०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  सध्याह्न  भोजन  के  लिए  2.10  म०  प०
 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.19  स०  प०

 सध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2  19  प०  पर  समवेत हुई  ।

 महोदय  पोठासीन  हुए  ।]

 325



 सिशग  193  के  अधीन  चर्चाएं  13  1991

 कावेरी  जल  विवाद

 श्रीमतो  बासवा  राजेश्वरी  :  उपाध्यक्ष  काबेरी  एक  अन्तर्राज्यीय  नदी  होने
 के  साथ-साथ  दक्षिणी  प्रायद्वीप  की  प्रमुख  नदी  इससे  लाभान्वित  होने  वाले  क्षेत्र  तमिलनाडु
 और  केरल  आदि  हैं  ।  इसके  बाद  यह  बंगाल  की  खाड़ी  में  गिरती  डेल्टा  में  पानी  की  कुल  उपलब्धता

 790  टी०  एम०  सी०  कर्नाटक  का  योगदान  425  टी०  एम०  तमिलनाडु  का  252  टी०  एम०

 सी०  और  केरल  का  113  टी०  एम०  सी०  है  ।  वर्ष  1192  और  1924  में  भूतपूर्व  महाराजाओं  और

 अंग्रेजों  के  द्वारा  एक  समझोता  किया  गया  था  जोकि  1974  में  समाप्त  हो  गया  ।  तमिलनाडु  ने  प्रस्तावित

 परियोजना  के  लिए  28  लाख  एकड़  भूमि  तैयार  की  थी  जबकि  कर्नाटक  ने  केवल  2  ला  एकड़  भूमि
 तथा  प्रस्तावित  लघु  परियोजना  के  लिए  2  लाख  एकड़  भूमि  तैयार  की  ।  कर्नाटक  में  28  ताल्लुके  सूखे
 से  अत्यधिक  प्रभावित  हुए  हैं  जबकि  तमिलनाडु  में  केवल  14  ताल्लुके  सूखे  से  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 जैसाकि  आपको  अच्छी  तरह  मालूम  है  कि  हम  शान्ति  श्रिय  लोग  हैं  ओर  हम  अतिथि

 सत्कार  के  लिए  प्रसिद्ध  रहे  हैं  ।  हम  स्व-अनुशासित  लोग  यह  दर्शाने  के  लिए  बहुत  से  उदाहरण  हैं

 कि  हम  तब  अधिक  उदार  रहे  तमिलनाडु  में
 जब

 कभी  भी  पानी  की  कमी  हुई  ओर  जब  भी  वहां

 फसलें  सूखने  तब-तब  हम  तमिलनाडु  को  पर्याप्त  पानी  देते  रहे  कभी-कभी  हमने  तमिलनाडु  से

 बिजली  ली  और  उसके  बदले  में  उन्हें  पानी  दिया  ।

 आंध्र  प्रदेश  के  मेरे  कुछ  मित्र  यहां  बंठे  हैं  ।  आंध्र  प्रदेश  के  बहुत  से  छोटे  किसान  कर्नाटक  में

 पलायन  कर  चुके  हैं  और  तुंगबद्र  क्षेत्र  में  बस  गए  उन्होंने  भूमि  खरीद  ली  है  और  किसान  बन  गए
 वे  राजनीति  और  व्यापार  में  भी  प्रवेश  कर  चुके  वहां  बसने  पर  हमने  उन्हें  कभी  भी  परेशान

 नहीं  किया  ।  इससे  हमारी  दूसरे  क्षेत्रों  क ेआतिथ्य  का  पता  चलता  तमिलनाडु  से  भी  लोग  आए

 और  बाद्ा  डेल्टा  में  बस  गए  ।  वे  वहां  खुशहाल  किसात  बन  गए  हैं  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हम

 किसी  तटवर्ती  राज्य  से  झगड़ना  नहीं  चाहते  ।

 जनता  सरकार  के  समय  एक  न्यायाधिकरण  का  गठन  किया  गया  था  और  उस  न्यायाधिकरण  ने

 एक  अन्तरिम  आदेश  दिया  था  ।  मैं  उसके  विस्तार  में  नहीं  जानना  चाहता  ।  न्यायाधिकरण के  द्वारा

 अन्तरिम  आदेश  दिए  जाने  के  बाद  कर्नाटक  सरकार  ने  कर्नाटक  के  किसानों  के  हितों  के  संरक्षण  के  लिए

 एक  अध्यादेश  पारित  किया  था  ।  तब  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  मामले  पर  सर्वोच्च  न्यायालय  की  राय

 जानने  के  लिए  उसे  भेजा  था  और  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  अपनी  राय  दी  न्यायपालिका  को  उचित

 सम्मान  देते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  ने  न्‍्यायाधिकरण  के  अन्तरिम  आदेश  को  सरकारी  राजपत्र  में  प्रकाशित

 किया  और  राजपत्र  में  अधिसूचित  होने  के  आपने  समाचारपत्रों  में  पढ़ा  होगा  कि  कर्नाटक  में

 कया  घटनाएं  घट  रही  कर्नाटक  के  लोग  सड़कों  पर  आ  गए  करोड़ों  की  सम्पत्ति  नष्ट  हो  चुकी  है
 और  स्कूल  सात  दिनों  के  लिए  बन्द  कर  दिए  गए  एयरलाईन्स  की  उड़ानें  रोक  दी  गयी  हैं  ओर

 कर्नाटक  में  आज  पूर्ण  बन्द  है  ।

 अब  मैं  न्यायाधिकरण  के  अस्तरिम  आदेश  के  बारे  में  कुछ  बातें  कहना
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 तमिलनाड़  और  कर्नाटक  राज्यों  के  बीच  कावेरी  जल-विवाद  काफी  लम्बे  समय  से  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  समय-समय  पर  कई  विशेषज्ञ  दलों  और  तथ्य-परक  समितियों  का  गठन  किया  गया  लेकिन

 बहुत  से  प्रश्न  अभी  भी  नहीं  सुलझे  कावेरी  जल  विवाद  न्यायाधिकरण  ने  25-6-199!  को  एक
 अन्तरिम  आदेश  पारित  किया  था  ।  अभी  तक  देश  या  संसार  में  किसी  भी  न्‍्यायाधिकरण  ने  कोई  आदेश

 नहीं  दिया  है  ।  न्‍्यायाधिकरण  द्वारा  दी  गई  अन्तरिम  राहत  उसके  क्षेत्राधिकार  से  बाहर
 करण  के  आदेश  में  क्षेत्राधिकार  के  प्रश्न  का  कोई  पता  नहीं  है।॥  न्यायाधिकरण  का  अन्तरिम  आदेश
 अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  1956  की  व्यवस्थाओं  के  अधीन  नहीं  आता  ।  चूंकि  न्वायाधिकरण
 के  अनुसार  इसको  दिए  गए  मामले  की  भारत  सरकार  द्वारा  कोई  जांच  नहीं  करवाई  गईं  इसे
 अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  अधिनियम  की  धारा  5(2)  के  अन्तगंत  नहीं  समझा  जा  सकता  है  ।
 करण  को  आदेश  देने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  |  इसे  केवल  केन्द्रीय  सरकार  के  समक्ष  अपना  प्रतिवेदन
 रखने  का  अधिकार  न्यायाधिक्रण  द्वारा  दिए  गए  आदेश  अन्‍्तर्राज्यीय  जल  वियाद  अधिनियम  की
 धारा  5(2)  के  अन्तर्गत  नहीं  आते  न्यायाधिकरण  ने  एकतरफा  आदेश  दिया  है  जिसमें  नदी  घाटी  के
 ऊपरी  राज्यों  में  हितों  की अबहेलना  की  गई  है  तथा  केवल  तमिलनाडु  के  हित  का  ध्यान  रखा  गया
 हैं  ।

 मैत्त्र  बांध  से  तमिलनाडु  को  205  टी०  एम०  सी०  पानी  देने  की  मात्रा  को  निर्धारित  करने
 का  एकतरफा  फंसला  देते  समय  पानी  की  उपलब्धता  कर्नाटक  को  आवश्यकता  तथा  तमिलनाडु  में  पानी
 की  उपलब्धता  और  बर्बादी  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  है  ।

 तमिलनाडु  के  लिए  प्रतिवर्ष  205  टी०  एम०  सी०  पानी  की  मात्रा  निर्धारित  करते  समय  अच्छी
 वर्षा  और  कम  वर्षा  वाले  वर्षों  में  कर्नाटक  को  होने  वाली  कठिनाई  के  परिणामों  को  अनदेखा  कर  दिया
 गया  आयोग  द्वारा  कर्नाटक  के  लिए  अपेक्षित  उपयोग  की  मात्रा  और  विभिन्‍न  पक्षों  के  हितों  के
 संरक्षण  तथा  सुविधा  सन्तुलन  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  न्यायाधिकरण  को  कर्नाटक  के  वतंमान  और
 आवश्यक  उपयोग  के  बारे  में  तथा  तमिलः;डु  के  वर्तमान  उपयोग  के  बारे  में  तुलनात्मक  रूप  से  विचार
 करना  चाहिए

 जब  से  न्‍्यायाधिकरण  का  गठन  किया  गया  है  तब  से  अब  तक  कनटिक  सरवा  ने  राज्य  के  हितों
 के  लिए  नदी  के  पानी  या  बहाव  के  रास्ते  को  परिवर्तित  नहीं  किया  है  और  नही  उसे  मोड़ा  है  ।  अब
 न्‍्यायाधिकरण  ने  कर्नाटक  सरकार  को  सभी  चालू  परियोजनाओं  को  रोकने  का  आदेश  दिया  है  जबकि
 तमिलनाडु  के  लिए  ऐसी  कोई  शर्त  नहीं  लगाई  गई  है  ।

 ।  मासिक  अथवा  पाक्षिक  के  आधार  पर  पानी  छोड़ना  व्यावहारिक  नहीं  है  ।
 !  जब  पानी  उपलब्ध  नहीं  होता  है  तो  मंत्तूर  बांध  को  पाक्षिक  अथवा  साप्ताहिक  आधार  पर  जल  सच्नाई

 करना  सम्भव  नहीं  होता  है  ।

 ये  वे  कानूनी  पहलू  हैं  जिनका  मैंने  उल्लेख  किया  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  समस्या  को
 हल  करने  के  लिए  हम  सबसे  बेहतर  क्‍या  कर  सकते  अब  मैं  इसकी  व्यावहारिकता  के  बारे  में

 #  बताऊंगा  कि  न्‍्यायाधिकरण  को  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  दायर  की  गई  पुनरीक्षण  याचिका  को  अन्तिम
 ;  रूप  देते  समय  अथवा  अन्तिम  निर्णय  देते  समय  किस  प्रकार  सभी  पहलुभों  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 कर्नाटक  में  फसलों  का  पेटन  बदला  नहीं  जंसाकि  आप  भलीभांति  जानते  हम  पानी  का
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 बहुत  विवेकपूर्ण  ढंग  से  उपयोग  कर  रहे  इसके  अलावा  कुछ  जिलों  में  पानी  का  बारानी  फसलों  जैसे
 रागी  और  अन्य  फसलों  के  लिए  उपयोग  क्रिया  जा  रहा  है  जबकि  तमिलनाडु  वर्ष  में  निरन्तर

 तीन  फसलों  के  ग्रीष्म  की  घान  की  फसल  के  लिए  भी  जल  का  उपयोग  कर  रहा  इस  सम्बन्ध
 सें  मैं  गह  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  आवश्यक  हो  तो  फसल  के  पंटने  में  भी  परिवर्तत  किया  जाना  चाहिए  ।
 समस्या  तब  उत्पन्न  होती  है  जब  ग्रीष्म  ऋतु  में  जल  नहीं  होता  है अथवा  जल  की  कमी  होती  है  |  अन्तिम
 निर्णय  लेने  से  पूर्व  हमें  इस  स्थिति  में  होना  चाहिए  कि  हमें  इस  बात  की  जानकारी  हो  कि  हम  कितने
 सर्वोत्तम  ढंग  से  फसलों  के  पैटने  में  परिवर्तत  कर  सकते  हैं  |  नये  कृषि  अनुसंधान  कार्यक्रम  में  ऐसी  अच्छी
 फसलें  हैं  जो  किसानों  को  बहुत  लाभकारी  मुल्य  दिला  सकती  है  ।  किन्तु  हमारे  किसानों  को  केवल  धान
 और  गन्ना  उगाने  की  जानकारी  है  जिसको  काफी  जल  की  आवश्यकता  होती  अब  वह  सही  समय
 भा  गया  है  जबकि  तकनीकी  लोगों  क्रो  यह  दिखाने  के  लिए  सामने  आनः  चाहिए  कि  हम  अन्य  ऐसी
 अधिक  लाभप्रद  फसलों  जो  बहुत  कम  पानी  से  और  बहुत  कम  समय  में  उगाई  जा  सकती  किस
 प्रकार  सर्वोत्तम  रूप  से  उगाया  जा  सकता  तिलहनों  और  दालों  जैसी  फसलें  बहुत  अधिक  लाभप्रद  हैं
 ओर  इन्हें  ग्रीष्म  ऋतु  में  उगाने  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 अब  तक  हम  सिंचाई  के  लिए  विभिन्‍न  परियोजनाओं  का  निर्माण  कर  चुके  हैं  ।  हमने  किसानों
 को  जल  प्रबन्ध  के  बारे  में  नहीं  सिज्ञाया  हमारे  लोगों  का  जल  प्रबन्धन  और  जल  सप्लाई  का

 विवेकपूर्ण  उपयोग  करने  के  लिए  उचित  प्रशिक्षण  भी  दिया  जाना  चाहिए  जो  अब  तक  नहीं  दिया  गया

 है  ।  दिन  सम्पूर्ण  समय  पानी  चहने  दिया  जाता  है  और  पानी  बहता  ही  रहता  है  और  वह  समुद्र  में
 चला  जाता  है  और  सम्पूर्ण  भूमि  क्षारीय  हो  जाती  है और  तब  हम  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  के
 लिए  कहते  हैं  ।

 अब  तो  वह  समय  आ  गया  है  जबंकि  ऐसी  समस्या  उत्पन्न  होने  से  पहले  ही  जल  प्रबन्धन  के  लिए
 प्रशिक्षण  देना  बहुत  आवश्यक  हो  गया  है  ।  और  इन  परियोजनाओं  में  जल  आपूर्ति  के  विवेकपूर्ण  उपयोग
 को  लागू  किथा  जाना  वहां  अनेक  कृषि  आधारित  उद्योग  और  गोबरगंस  संयंत्र  चावल
 मिलें  कृषि  उपजों  पर  बहुत  अधिक  निर्भर  जब  पानी  नहीं  तो  हम  कया  करेंगे  ?  इन  उद्योगों
 का  क्‍या  होगा  ?  क्‍या  आप  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  उद्योगों  को  रुण्ण  हो  जाना  चाहिए  ?  मैं  एक  विशेष
 प्रश्न  करना  चाहता  हूं  ।  हमें  उस  क्षेत्र  में  स्थापित  किए  गए  उद्योगों  के  हितों  की  सुरक्षा  करनी  है  ।

 यह  बहुत  आवश्यक  है  कि  न्यायाधिकरण  अन्तिम  आदेश  जारी  करने  से  पहले  और  पुनरीक्षण
 याचिका  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  से  पहले  इन  बातों  पर  विचार  करे  ।

 जहां  तक  बेरोजगारी  का  सम्बन्ध  कितने  मजदूर  इन  परियोजनाओं  पर  निर्भर  आप
 जानते  हैं  कि  जहां  कहीं  सिंचाई  व्यवस्था  श्रमिक  उस  क्षेत्र  की  सिवाई  करने  के  लिए  और  रोजगार
 प्राप्त  करने  के  लिए  वहां  उत्प्रवास  करते  हैं  और  वहां  उन्हें  रोजगार  मिलना  निश्चित  होता  चूंकि
 प्रभावित  क्षेत्रों  में  श्रमिकों  की कमी  इसलिए  वहां  उन्हें  सरकार  द्वारा  न(नतम  मजरी  से  काफी  अधिक
 मजूरी  दी  जाती  आप  इन  श्रमिकों  का  क्‍या  करेंगे  ?  क्या  आप  उन्हें  वापस  भेज  देंगे  ?  इन  बातों
 पर  विचार  करना  होगा  ।

 जहां  तक  स्थान  चयन  की  व्यवस्था  का  सम्बन्ध  हमने  कमोबेश  सुरक्षा  उपाय  के  रूप  में
 बांधों  का  निर्माण  किया  अब  हमारी  बारी  है  ।  हर  किसी  को  पानी  में  भाग  मिलना  चाहिए  ।
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 । पानी  दिया  जाना
 चाहिए  और

 फसलों  की
 रक्षा

 क इक  बजा  को  सात  वास  बाहिए  जोर  कम  को  उमा  भी  जारी  जाहिर  तक  बह
 की

 जानी  चाहिए  तथा  और

 अधिक  क्षेत्र
 के  लिए  लिचाई  की  ब्यवस्था

 की  जानी  चाहिए
 ।  इससे ओर  अधिक  किसानों

 को
 लाभ

 पहुंचेगा  ।  सरकार  क  सोचना  चार

 ः  बेहत  कि  हम  आवतंन  और  ब्लाक  प्रणाली  के  विषय  में  विशेषज्ञों  की  राय

 गरे  में  हमने
 भ्रब  तक  नहीं  सोचा  है  ।  यह  बहुत  आवश्यक  जिन  लोगों  को  गन्‍ने  की  फ  &  अरे

 सदा  आनन्द  में  रहते  किन्तु  सबसे  पीछे  बालों  की  क्‍या  स्थि
 है  क्या  उन्हें ?  सरकार  द्वारा  सेकड़ों  एकड़  भूमि  की  नीलामी  कर  दी  गई  +  रूप  से

 के  कारण  वे  दीवालिया  हो  गए  हैं  ।  उन्होंने  बहुत  अधिक  धन  लगाया  है
 प्रने

 उन  लोगों  का  ध्यान  नहीं  रखा  है  जिन्हें  पानी  नहीं  मिल  रहा  एक
 कर |  हे  दूम  री  ओर  लोग  मर  रहे  हैं  और  वे  निष्क्रिय  हो  गए  हैं  ।

 र  ब्लाक  प्रणाली  के  बारे  में  सोचना  ऐसा  करके  हम  कमान  क्षेत्र  में  आने  वाले

 नमन्त्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  वे  दोनो
 पैहादंपर्ण  हल  हम  आशा  करते  हैं  कि

 को नो  क्षो
 की

 बैठक  बुलाकर  आर  एक  सौहाद  पूर्ण  हल  निकालने  का  प्रय  न  ।
 अपने  महोदय  से  मिल  चुके  हैं  और  उन्होंने  घैयंपूवंक  हमारी  बात  सुनी और  उन्होंने

 हमें  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  हमें  यथाशीघ्र  सोहादंपूर्ण  हल मिल  ज,एगा  ।
 ह

 अब  कर्नाटव्  सरकार  द्वारा  कुछ  प्रश्न  दायर  किए  गए  हैं  कोई  अन्तिम  णंय  देने  से  पहले  वहां
 की  स्थिति

 कक

 क्रता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  पर  तत्परताप्रवंक  औ  सावधानी  पूर्वक  विचार

 एक  शांतिपूर्ण  निकालने  में  देरी  नहीं  की  जानी  चाहिए  |  यह  शीघ्र  किया  जाना  चाहिए
 और  कर्नाटक की  जनता  की  गरम्भीरता  को  देखते  हुए  यथाशीघ्र  निर्णय  दे  दिया  जाना  इस
 आदेश  से  कर्नाटक  की  40  लाख  की  आबादी  पर  बहुत  अधिक  असर  पड़ा  है  और  कर्नाटक की  स्थिति

 को  देखते  हुए हुए  ब कर्नाटक  की  जनता  की  भावनाओं  की  उपेक्षा  नहीं  की  जानी  बाहिए  ।

 गे  के

 साथ  मेरा  प्रधानमन्त्री  महोदय  और  ६  मन्त्री  महो  दय  से  पुनः  अनुरोध
 !

 बिना  यथाशीघ्र  कोई  हल

 इन शब्दों के र कि वे यह प्रयास करें कि दोनों राज्यों पर प्रतिकूल रूप से प्रभ निकाल लिया चूंकि यह राष्ट्रीय हित में कोई एक समृद्ध न हो और दूसरे को हानि न हो । हमें आमने सामने बैठकर विचार-विमर्श करना चाहिए और विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए । जो भी उपलब्ध है उसे दो राज्यों में बांदा जाना बाहिए । 529
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 श्रीमती  धन्र  प्रभा  अं  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  कावेरी  जल  विवाद  के  महत्वपूर्ण  मुहं

 पर  बोलने  का  अवसर  दिए  जाने  के  लिए  आपका  धन्यवाद  करती  हूं  ।

 मैं  सभा  को  यह  याद  दिलाना  चाहूंगी  कि  इस  कावेरी  जल  सम्बन्धी  मुह  से  कनटिक  में  कानून
 ओऔर  व्यवस्था  की  ऐसी  समस्या  और  मानवीय  समस्या  पैदा  नहीं  होने  दी  जानी  आखिर  कावेरी

 कर्नाटक  और  दोनों  के  लिए  जीवनदायिनी  1924  से  1974  तक  एक  समझौता

 लागू  था  |  वह  समझौता  भी  जल  के  समानतापूर्ण  वितरण  के  लिए  वंज्ञानिक  दृष्टि  से  तैयार  नहीं  किया

 गया  था  ।  वह  समझौता  उन  दिनों  किया  गया  था  जब  वहां  ब्रिटिश  शासक  वह  संधरि--वाइसराय

 के  समय  में  की  गई  थी  जिसका  मुख्यालय  मद्रास  प्रान्त  में

 हालांकि  हम  कर्नाटक  के  लोग  नदी  के  तटवर्ती  क्षेत्र  में  रहते  फिर  भी  हम  सबसे

 अधिक  हानि  उठा  रहे  सबसे  अधिक  बुरा  असर  हम  ही  पर  पड़  रहा  हम  शान्तिप्रिय  लोग  हैं  ।

 बहुत  उदार  और  अतिथि  सत्कार  प्रिय  लोग  मेरे  अपने  ही  निर्वाचन  क्षेत्र  में  लगभग  20-25%  किसान

 तमिलनाडु  के  वहां  उनकी  अपनी  जमीन  है  और  वे  कावेरी  नदी  से  लाभान्वित  हो  रहे  वे  खरेतिहर
 श्रमिकों  के  रूप  में  भी  काम  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  वहां  रहने  दिया  जा  रहा  है  और  सिंचाई  के  लिए  जल  लेने

 दिया  जा  रहा  है  और  समृद्धि  और  शांतिपूर्वक  रहने  दिया  जा  रहा  है  ।

 अब  मैं  सभा  को  एक  बात  की  याद  दिलाना  मैं  यह  बात  तमिलनाडु  के  यहां  उपस्थित
 अपने  अन्य  सहयोगियो  के  ध्यान  में  भी  लाना  चाहूंगी  ।  1974  के  बाद  जब  श्री  एम०  जी०  रामचंद्रन

 मुख्य  मन्त्री  थे--उस  समय  भी  समझौते  की  अवधि  समाप्त  हो  चुकी  थी--और  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 प्रधानमन्त्री  थी  और  मेरे  पिता  स्व०  श्री  देवराज  अर्स  कर्नाटक  के  मुख्यमन्त्री  इस  मामले  को  कभी
 न्यायालय  के  विचार  क्षेत्र  में  अथवा  गलियों  में  नहीं  जाने  दिया  उस  समय  जब  श्री  राजीब
 गांधी  प्रघानमन्त्री  इसे  कभी  न्यायालय  में  नहीं  ले  जाने  दिया  मैं  यह  बहुत  दुःख  सहित  बता  रही

 ऐसा  कभी  नहीं  किया  गया  |  वे  खुशी  और  सूखे  और  जल  की  प्रचुरता  को  आपस  में  बांदा  करते
 थे  |  कावेरी  नदी  में  बहुत  जल  था  ।  उनकी  मंत्रीपूर्ण  बातें  हुआ  करती  उस  समय  पारस्परिक  विनिमय
 की  नीति  अपनाई  जाती  उन्होंने  जियो  और  जीने  दो  की  नीति  अपनाई  ।  उस  समय  वहां  सोहादंपूर्ण
 वाताबरण  उस  समय  जितना  भी  जल  उपलब्ध  उसे  बे  समानता  के  आघार  पर  आपस  में  बांटा
 करते  थे  ।  जब  कभी  पानी  की  मांग  की  जाती  उन्हें  उदारतापूर्वक  दे  दिया  जाता  अत्यन्त
 वश  जब  केन्द्र  में  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  का  शासन  उन  दिनों  इस  मामले  को  न्यायालय  में  त्रे  जाया
 गया  और  श्री  करुणानिधि  के  कर्नाटक  सरकार  के  साथ  सहयोग  न  करने  के  कारण  ऐसा  हुआ  |  मैं  ये
 टिप्पणियां  इस  मुद्दे  को  राजनीतिक  रंग  देने  के  लिए  नहीं  करना  चाहती  ।  किन्तु  यह  सच  दुर्भाग्यवश
 उस  समय  यह  राजनीतिक  तिर्णय  लिया  गया  था  ।  तबसे  कावेरी  जल  विवाद  में  उमग्रता  आई  और  यह
 उलझ्ष  मया  श्री  एम०  जी०  रामचन्द्रन  और  श्री  देवराज  उसे  के  समय  स्वयं  श्री  दंवराज  उस॑  ने  इस
 मुद॒दे  का  व्यावहारिक  सर्वेक्षण  किया  था  ।  वे  यह  समझ  गए  कि  इस  मुददे  का  एक  व्यावहारिक  सर्वेक्षण
 किया  जाना  चाहिए  ।  एक  शांतिपूर्ण  हल  के  लिए  एक  समझौते  का  प्रारूप  तैयार  किया  इसके
 अतिरिक्त  कल  ही  हमने  इस  मुद्दे  पर  सिंचाई  मन्‍्त्री  महोदय  से  विचार-विमश  किया  उन्होंने  भी
 इर्स  बारे  में  उल्लेख  किया  था  ।  उन्होंने  इस  मामले  को  मंत्रीपूर्ण  ढंग  शांतिपूवंक  ओर  पारस्परिक  समझ
 से  हल  करने  के  लिए  एक  सौहादंपूर्ण  स्थिति  बनाने  के  लिए  बातावरण  तैयार  किया  उस  समय  पर  कावेरी
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 के  जल  के  समानतापूर्ण  वितरण  के  लिए  एक  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कराई  गई  यह  बात  लगभग
 मान  ली  गई  थी  ओर  दोनों  सरकारें  इस  पर  हस्ताक्षर  करने  को  तंयार  दुर्भाग्यवश  राजनीतिक
 वातावरण  में  एक  बदलाव  आ  गया  ।  कर्नाटक  में  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  किए  जाने  की  घोषणा  कर  दी
 गई  ओर  उस  पर  अमल  नहीं  किया  जा  सका  ।  उसे  लागू  नहीं  किया  जा  सका  इसमें  जो  भी  गणितीय
 चालबाजी  रही  न्यायाधिकरण  का  अन्तरिम  आदेश  स्थायी  हल  नहीं  हो  हमारे  लिए  कावेरी
 एक  पब्ित्र  नदी  है  ।

 मामले  का  निपटान  समझ-बूझ  से  मंत्रीपूर्ण  ढंग  तथा  शान्तिपृबंक  किया  जाना  चाहिए  ।  इसे  लांगू
 नहीं  किया  जा  सका  क्‍योंकि  वहां  राजन॑तिक  परिवतेन  हुए  और  वहां  राज्यपाल  का  शासन  लाग्रु
 इस  बात  को  भली  प्रकार  जानते  हुए  कि  यह  एक  ज्वलन्त  समस्या  और  गम्भीर  स्थिति  है  जिसका  कर्नाटक
 के  किसान  सामना  कर  रहे  न्‍्यायधधिकरण  ने  अन्तरिम  आदेश  दिया  जिस  पर  उच्चतम
 न्यायालय  में  आपत्ति  की  गई  |  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपनी  राय  दी  है  तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उसे
 राजपत्र  में  अधिसूचित  किया  जा  रहा  है  ।  अभी  भी  समय  बीता  नहीं  है  और  अभी  भी  हम  इस  मामले
 पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  तथा  मंत्रीपूर्ण  और  शान्तिपूर्ण  समझौता  कर  सकते  हम  कर्नाटक  तथा

 नाडु  के  मुख्य  मन्त्रियों  स ेअनुरोध  करते  हैं  कि  वे  केन्द्र  म ेसिचाई  भन्‍्त्री  के  साथ  बेठकर  इस  समस्या  का
 वैज्ञानिक  और  व्यवहारिक  ढग  से  निपटारा  करे  तथा  दोनों  राज्यों  के  बीच  कावेरी  नदी  के  जल  को  बराबर
 बराबर  बाठें  ।

 इस  वषं  प्रकृति  ने  हमारी  रक्षा  की  अन्यथा  हम  पिछले  पांच-छह  वर्षों  से  सूद्धे  से
 पीड़ित  रहे  थे  ।  इस  वर्ष  केवल  श्रकृति  ने  ही  हमें  आशा  की  किरण  दिखाई  तथा  हमारी  संमस्वा  का
 धान  कर  दिया  जिसके  लिए  हम  लड़ाई-झगड़ा  कर  रहे  थे  तथा  अतिरिक्त  जल  बंगाल  की  खाड़ी  में  जा
 रहा  है  ।  परन्तु  यह  स्थाई  समाधान  नहीं  हो  सकता  ।  न्‍्यायाधिकरण  द्वारा  एक  विशिष्ट  अवधि  के  लिए
 205  टी०  एम०  सी०  पानी  देने  के  सांखियकीय  आंकड़ों  का  उल्लेख  किया  गया  परन्तु  वंज्ञानिक  दृष्टि
 से  तथा  व्यवह्ारिक  दृष्टि  से  इसे  लागू  नहीं  किया  जा  ऐसे  आदेश  प्ररित  करने  का  कोई  लाभ
 नहीं  है  ।  इस  समस्या  का  समाधान  केवल  हमारे  माननीय  प्रधानमन्त्री  द्वारा  हस्तक्षेप  करने  से  ही  किया
 जा  सकता  हम  संसद  के  सदस्य  होने  के  किसी  भी  प्रकार  की  बातचीत  के  लिए  सहयोग  देते
 हैं  जो  आपस  में  बंठकर  शान्तिपूर्ण  ढय  से  की  जा  सके  ।  मुझे  आशा  है  कि  हमारे  माननीय
 जो  एक  बड़े  राजनेता  और  अनुभवी  व्यक्ति  उन्हें  बुलाने  के  लिए  पहल  करेंग  तथा  दोनों  राज्यों  को

 उपयुक्त  मार्गनिदेश  और  अनुदेश  देंगे  कि  वह  आपस  में  बेठ  कर  इस  मामले  का  निपदान

 कर्नाटक  में  अनेक  हिसात्मक  आन्दोलन  हो  रहे  अनेक  विद्यार्थी  तथा  लोग  संड़कों  पर  आ  गए
 हैँ  तथा  करोड़ों  रुपए  की  सम्पत्ति  नष्ट  कर  दी  गई  है  |  इस  मामले  को  और  भागे  बढ़ने  की  अनुमति  नही
 दी  जानी  चाहिए  अब  तक  अनेक  लोगों  को  मौतें  हो  गई  हैं  और  शीघ्र  ही  इस  बारे  में  कुछ  किया  जाना
 चाहिए  जिसके  लिए  हम  सब  लोग  सहयोग  दे  रहे  हैं  ।  हमें  इस  मामले  पर  पुनः  विचार  करना
 होगा  तथा  यदि  आवश्यक  तो  शान्तिपूर्ण  आन्दोलन  करना  मुझे  आशा  है  कि  हमारे  माननीय
 प्रधानमन्त्री  तथा  सिंचाई  मन्त्री  द्वारा  हस्तक्षेप  किए  जाने  से  ऐसी  स्थिति  नहीं  होगी  ।

 मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  मामले  को  मंत्रीपूर्ण  तथा  शान्तिपूर्ण  ढंग  से  निपटान
 करें  ।  हम  सब  लोग  अब  तक  भाइयों  के  समान  रहते  आ  रहे  एक  बार  फिर  यही  भावना  बनी  रददनी
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 चाहिए  तथा  शातिपूर्ण  वातावरण  बवादा  पाता  कट  /  मं  एक  ब्रार  फ़िर  आपके  माध्यम  से  भारत

 सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  बातचीत  के  लिए  आगे  आएं  तथा  इस  मामले  का  मंत्रीपृर्ण  ढंग  से

 निपटान  करे  ।

 प्रो०  के०  बेंकटगिरि  गोड़  :  उपाध्यक्ष  मैं  अत्यन्त  दुद्दी  मन  से  दो  मित्र

 राज्यों  अर्थात  कर्नाटक  और  तभिलनाडु  के  बीच  झगड़े  के  बारे  में  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  मेरे  से

 पहले  बोलने  वाले  सदस्य  ने  झगड़े  का  सारांश  बताथा  है  तथा  झगड़े  के  आंकड़े  तथा  तथ्यों  का  उल्लेख

 किया  है  ।  उन्होंने  झगड़े  की  कानूनी  स्थिति  को  भी  स्पष्ट  किया  मैं  इन  सब  को  दोबारा  नहीं  दोहराता
 बयोंकि  उसे  दोहराने  से  सभा  का  समय  व्यर्थ  कावेरी  जल  विवाद  की  दुर्भाग्यपूर्ण  समस्या  ने  कर्नाटक

 में  संकट  उत्पन्न  कर  दिया  यह  संकट  बहु-आयामी  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  विषयनिष्ठता

 में  विश्वास  की  समस्या  है  ।  दो  पड़ौसी  मित्र  राज्यों--कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  बीच  सम्बन्धों

 की  समस्या  है  |  स्वयं  कर्नाटक  राज्य  का  ही  संकट  है  ।  इस  संकट  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पिछले  5  दिसम्बर  कर्नाटक  के  सभी  दलों  को  संसद  सदस्यों  तथा  विधायकों  का  एक
 प्रतिनिधि  मण्डल  प्रधानमन्त्री  स ेउनके  निवास  स्थल  पर  मिला  |  मैं  भी  उस  प्रतिनिधिमण्डल  में  था  ।
 इस  प्रतिनिधिमण्डल  ने  प्रधानमन्त्री  को  कर्नाटक  की  समस्याओं  से  अवगत  कराया  ।  कर्नाटक  से  तमिलनाडु
 राज्य  को  205  टी०  एम०  सी०  पानी  देने  के  लिए  कहा  गया  ।  हमने  इसके  परिणामस्वरूप  कर्नाटक  के
 लोगों  के  समक्ष  आने  वाली  कठिनाइयों  के  बारे  में  उन्हें  बताया  और  यह  भी  अनुरोध  किया  कि  कर्नाटक
 और  तमिलनाडु  के  झगड़े  का  शान्तिपूर्ण  ढंग  से निपटान  की  व्यवस्था  प्रधानमन्त्री  ने  धैयंपूर्वक
 हमारी  बात  को  सुना  तथा  कर्नाठक  के  मामले  में  सहानुभूति  दिखाई  ।  अन्त  में  उन्होंने  कहा
 लड़ाई  पर  बल  न  क्योंकि  कानूनी  लड़ाई  बहुत  लम्बे  समय  तक  इसमें  अधिक  समय  लगता  है
 तथा  इससे  दो  राज्यों  के  बीच  सम्बन्धों  में  कटुता  पंदा  होगी  ।”  उन्होंने  हमें  बंठकर  बातचीत  द्वारा
 समझौता  करने  की  भी  सलाह  दी  ।  हमने  उनकी  सलाह  को  स्वीकार  किया  तथा  उन्हें  आश्वासन  दिया
 कि  हम  इसका  पा«न  करेंगे  ।

 चार  दिन  बाद  केन्द्रीय  सरकार  ने  जल  विवाद  न्यायाधिकरण  द्वारा  दिए  गए  निर्णय
 को  राजपत्र  में  अधिसूचित  किया  ।  आन्दोलन  करने  का  यही  कारण  कर्नाटक  के  लोग  यह  महसूस
 करते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  उनके  साथ  बहुत  बुरा  व्यवहार  किया  लोग  यह  भी  महसूस  करते  है
 कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  सत्ता  में  रहने  की

 राजनीति  का  खेल  खेला  क्योंकि  दिल्ली  में  अल्पमत  सरकार
 तमिलनाडु  के  संसद  सदस्यों  का  समर्थन  चाहती  तमिलनाडु  के  संसद  सदस्यों  की

 तमिलनाडु  के  मुख्यमन्त्री  की  भावनाओं  की  तुष्टि  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  तमिलनाडु  का  पक्ष  लिया
 ओऔर  अधिसूचना  को  सरकार  के  सरकारी  राजपन्न  में  जल्दी  ही  अधिसूचित  कर  आन्दोलन  का
 यह  एक  अन्य  कारण

 अब  आन्दोलन  का  क्‍या  महत्व  कर्नाटक  के  लोग  महसूस  करते  हैं  कि  वह  अपकृत  है  ।  कर्नाटक
 में  दंगे  भड़क  रहे  वह  महसूस  करते  हैं  कि  दिल्ली  से  कर्नाटक  में  दंगे  भड़के  कर्नाटक  के  लोगों  ने
 बसों  तथा  लारियों  को  जलाना  शुरू  कर  दिया  वह  तमिलनाडु  की  बसों  ओर  लारियों  को  भी  जला
 रहे  हैं  वह  कोयम्बदूर  अथवा  मद्रास  से  बंगलौर  और  मंसूर  जाने  वाली  तमिलनाडु  की  बसों  और  लारियों
 को  जला  रहे
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 कावेरी  नदी  घाटी  क्षेत्र  में  तमिलनाडु  के  कुछ  किसान  हैं  ।  उनके  हितों  पर  भी  प्रभाव  पड़  रहा
 है  ।  हजारों  कृषक  जो  तमिलनाडु  से  आए  हुए  भी  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  वह  डरे

 हुए  बंगलौर  में  हजारों  होटल  भवन  बनाने  वाले  मजदूर  हैं  और  बह  समझते  हैं  कि  वह
 कर्नाटक  में  सुरक्षित  नहीं  हैं  ।  कर्नाटक  के  लोगों  ने  पहले  ही  माण्डया  तथा  बंगलौर  में  तमिल  लोगों
 पर  आक्रमण  करने  की  धमकी  दी  है  ।

 कल  माण्डया  में  एक  ससद  सदस्य  का  घर  लूट  लिया  गया  और  उन्होंने  घर  में  आग  लगाने  की
 कोशिश  की  ।  पुलिस  को  गोलो  चलानी  पड़ी  जिसवेः  फलस्वरूप  पांच  व्यक्ति  उसी  स्थल  पर  मारे  गए  ।
 समाचारपत्रों  में  कहा  गया  है  कि  वह  घ'यल  हुए  हैं  परन्तु  ऐसा  नहीं  है  ।  क्योंकि  मुझे  माण्डया
 ओर  मैँसूर  से  टेलीफोन  आया  है  कि  पांच  लोगों  की  मृत्यु  हो  गई  है  ।  पुलिस  कहती  है  कि  वे  केवल  घायल

 हुए  हैं  ।  इसके  तमिलनाडु  के  लोग  जो  कर्नाटक  में  कायय॑  करते  अपने  को  सुरक्षित  महसूस
 नहीं  करते  और  उन्होंने  कर्नाटक  से  वापस  आना  शुरू  कर  दिया  है  ।

 तमिलनाडु  के  लोग  बदला  लेना  शुरू  कर  सकते  हैं  ।  जब  ऐसा  हो  जाएगा  तो  अन्‍्तर्राज्यीय  युद्ध
 शुरू  हो  जाएगा  तथा  यह  संघीय  ढांचे  के  लिए  शुभ  नहीं  पहले  ही  अनेक  जो  केन्द्र  सरकार
 द्वारा  अपकृत  समझे  जाते  वित्तीय  स्वायत्तता  और  अन्य  प्रकार  की  स्वतन्त्रता  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।
 यदि  इस  ढंग  से  कर्नाटक  को  अपकृत  समझा  गया  तो  कर्नाटक  भी  स्वायत्तता  की  मांग  कर  सकता  है  ।
 पहले  ही  भारत  में  लक्षण  दिखाई  दे  रहे  इस  समय  भारत  के  राज्यों  की  ऐसी  प्रवृत्ति
 कुछ  समय  बाद  कर्नाटक  भी  इससे  प्रभावित  हो  सकता  इसलिए  मैं  संघीय  ढांचे  के  हित  में  देश  को
 एकता  और  अखण्डता  के  हित  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  वर्तमान  नीति  को
 जारी  न  रखें  अपितु  तमिलमाडु  और  कर्नाटक  के  बीच  समझोता  कराने  की  व्यवस्था  दोनों  राज्यों  के

 जिनकी  शिकायतें  को  लाकर  बातचीत  करें  तथा  मामले  का  निपटान  कराया  जाए  ।  अब
 हम  तमिलनाडु  को  167  टी०  एम०  सी०  पानी  दे  रहे  हैं  ।  परन्तु  तमिलनाडु  के  लोग  205  टी०  एम०
 सी०  पानी  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  यह  दो  पराकाष्ठाएं  हैं  उन  दोनों  राज्यों  को  अवश्य  ही  समझौता  करना
 चाहिए  तथा  एकमत  होकर  मामलों  का  मंत्रीपूर्ण  ढंग  से  निपटान  करना  चाहिए  |  यदि  ऐसा  कर  दिया
 जाता  है  तो  दोनों  मित्र  राज्य  मित्र  ही  बने  रहेंगे  तथा  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  लोगों  के  बीच  अच्छे
 सम्बन्ध  बने  अन्यथा  कर्नाटक  के  लोगों  का  धंये  समाप्त  हो  जाएगा  तथा  कर्नाटक  राज्य  दक्षिण
 भारत  में  दूसरा  असम  अथवा  पंजाब  बन  जाएगा  ।  दक्षिण  भारत  शान्ति  प्रिय  स्थान  है  ।  इस

 कर्नाटक  के  लोग  भी  शान्ति  प्रिय  हैं  । यदि  कर्नाटक  के  साथ  अब  आगे  इस  तरह  का  व्यवहार
 किया  गया  तो  इसमे  कोई  आश्चयं  नहीं  होगा  कि  कर्नाटक  दूसरा  पंजाब  बन  जाए  ।  कर्नाटक  भी  भारतीय
 संघ  से  अलग  होने  को  मांग  परन्तु  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।  हमें  देश  की  एकता  और  अखण्डता
 की  सुरक्षा  करनी  है  ।

 प्रधानमन्त्री  जी  एक  प्रसिद्ध  राजनेता  हैं  और  उन्हें  मामले  में  हस्तक्षेप  करना  चाहिए  तथा  मामले  पर
 विचार-विमशं  करने  के  लिए  दोनों  मुख्यमंत्रियों  तथा  अन्य  अधिकारियों  के  साथ  बंठक  वुलानी  चाहिए  और

 मंत्रीपूर्ण  ढंग  स ेमामले  का  निपटान  करना  चाहिए  जिससे  दोनों  राज्यों  के  सम्बन्ध  सोहादंपूर्ण  तथा

 शान्तिपूर्ण  बने  रहें  ।  यही  एक  उपाय  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तो  यह  युद्ध  के  खतरे  का  संकेत  होगा
 और  केन्द्रीय  सरकार  को  सावधान  रहना  चाहिए  ।
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 श्री  जी०  भाड़ें  गोडा  :  सर्वप्रथम  मैं  उपाध्यक्ष  केन्द्रीय  सरकार  तथा

 उस  सभा  के  सभी  सदस्यों  को  कावेरी  जल  के  बंटवारे  के  इस  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  चर्चा  के  लिए  मुझे  अवसर

 प्रदान  करने  हेतु  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।

 मैं  इन  मुह  के  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  और  यह  पर्याप्त  होगा  यदि  मैं  इस  सभा

 के  सभी  माननीय  सदस्यों  के  ध्यान  में  यह  बात  लाऊं  कि  1924  के  समझौते  के  जब  ब्रिटिश  शासन

 व्यवस्था  क्या  हुआ  था  ।  कर्नाटक  के  लोगों  के  साथ  बहुत  अन्याय  किया  गया  और  उन्हें  इसमें  से  एक
 कप  पानी  भी  लेने  नहीं  दिया  केवल  मैसूर  क्षेत्र  जहां  महाराजा  का  शासन  बे  केवल  एक

 बांध  का  निर्माण  करने  में  सफल  हो  सके  ।  उसके  हम  कोई  बांध  नहीं  बना  सके  ।

 जेसाकि  हम  जानते  हैं  कि  1924  में  एक  समझौता  हुआ  सम्पूर्ण  विश्व  जानता  है
 ओऔर  देश  को  जानकारी  है  कि  कर्नाटक  के  लोगों  के  साथ  बहुत  अधिक  अन्याय  किया  गया  और  मुझे  इस
 प्रश्न  का  दुबारा  उल्लेख  करने  की  आवश्यकता  नहों

 1924  के  समझौते  में  एक  प्रावधान  जिसका  पाठ  इस  प्रकार

 “50  वर्ष  व्यतीत  हो  जाने  के  अर्थात  वर्ष  .924  में  सम्बन्धित  राज्यों  को एक  साथ
 बैठकर  उस  समय  विद्यमान  तथ्यों  और  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखकर  पुनरीक्षा  करनी

 चाहिए  ।”

 हमारी  यह  धारणा  है  ओर  हमारा  यह  दृढ़  विश्वास  है  कि  1924  के  समझौता  अब

 लागू  नहीं  ह ैऔर  इस  समझौते  की  कोई  मान्यता  नहीं  है  ।

 दूसरी  तमिलनाडु  के  भित्रों  न ेबहस  करते  हुए  कहा  है  कि  समझौता  -  अभी  भी  बाध्यकर
 रूप  से  लागू  है  और  वह  कावेरी  के  सारे  जल  के  हकदार  ऐसा  नहीं  है  ।  इस  धारणा  के  आधार

 हमने  कुछ  परियोजनाएं  अपनी  लागत  पर  शुरू  की  लेकिन  बहुत  सी  परियोजनाएं  लम्बित  पड़ी  हैं  ।

 तमिलनाड  सरकार  इन  सभी  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन्हें  स्वीकृति  दिए  जाने  का  विरोध  कर

 रही  लेकिन  हमारा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  तमिलनाडु  में  बताए  गए  न्यायाधिकरण  को  अन्तरिम  आदेश
 पारित  करने  का  अधिकार  अन्तर-राज्य  जल  विवाद  में  अन्तरिम  आदेश  जारी  करने  को  कोई  व्यवस्था

 नहीं  है  ।  1974  के  समज्गौते  की  समाप्ति  के  हम  जानते  हैं  कि  कावेरी  नदी  एक  अन्तर-राज्य  नहीं
 है  ।  सभी  सम्बन्धित  राज्यों  को  उसके  जल  का  यथासम्भव  उपयोग  करने  का  अधिकार  इस  बात  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  हसारी  सरकार  बातचीत  करने  के  लिए  तेयार  थी  ।  सभी  सम्बन्धित  राज्यों  ने  इस  पर
 विचार-विमश  किया  ।  यहां  तक  कि  केन्द्रीय  सिंचाई  मन्त्री  ने  सभी  सम्बन्धित  तकनीकी
 अधिकारियों  और  अन्य  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  से  चर्चा  की  ।  इस  विवाद  को  सौहादंपूर्ण  ढंग  से  निपटाने
 के  लिए  कुछ  बेठक  की  गई

 हम  जानते  हैं  कि  चाहे  हम  कर्नाटक  से  हैं  अथवा  किसी  अन्य  राज्य  के  हैं  हम  सभी  भारतीय  हैं  ।
 हम  सभी  भाई-बन्धु  हम  जानते  हैं  कि सभी  नदियों  का  जल  ओर  इस  देश  की  सारी  सम्पत्ति  सभी
 राज्यों  मे ंउनकी  आवश्यकतानुसार  ठीक  अनुपात  में  वित्तरित  करनी  मस्तिष्क  में  इस  पृष्ठभूमि

 .  के  हम  इस  समस्या  को  सौहार्दपूर्ण  ढंग  से  निपटाना  चाहते  न्यायाधिकरण  से  एक  आदेश
 पारित  किया  है  जो  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  हम  इसे  उच्चतम  न्यायालय  में  चुनौती  दे  रहे
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 हैं  ।  जैसाकि  मैंने  पहले  भी  कहा  मैं  इस  बारे  में  कोई  वक्‍तव्य  नहीं  देना  चाहता  कि  कंसे  कर्नाटक  के
 लोगों  को  नुकसान  हुआ  और  उन  पर  किस  प्रकार  अन्याय  किया  गया  अनेक  याचिक्षाएं  उच्चतम
 न्यायायय  में  लम्बित  पड़ी  हैं  और  एक  संशोधित  याचिका  भी  न्यायाधिकरण  के  सम्मुख  रखी  गई  है  ।
 हमारी  कठिनाईयों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  |  न्‍न्यायाधिकरण  ने  मानसून  के  मौसम  को  ध्यान  में
 नहीं  रखा  है  |  इसे  यह  भी  नहीं  पता  कि  कावेरी  नदी  कहां  से  निकलती  है  और  कहां  समाप्त  होती  है  ।
 नदी  कर्नाटक  से  तमिलनाडु  की  ओर  बहती  तमिलनाडु  से  कर्नाटक  की  ओर  नहीं

 वर्षा  पर  विचार  नहीं  किया  गया  सभी  365  दिन  वर्षा  नहीं  न  ही  नदी  में  सदा  जल

 होता  है  ।  नदी  जुलाई  से  दिसम्बर  तक  बहती  है  और  अन्य  महीनों  के  दौरान  सूख  जाती
 करण  ने  वर्ष  के  सभी  महीनों  के  दौरान  तमिलनाडु  को  जल  देने  का  आदेश  पारित  किया  है  ।  यह
 कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  जब  संबंधित  राज्यों  के  संसद  सदस्प  हमारे  विद्वान  प्रधान  मन्त्री  से

 तो  उन्होंने  हमें  यह  बताया  कि  यह  एक  व्यापक  और  संवेदनशील  प्रश्न  इसे  न्यायालय  द्वारा

 नहीं  सुलझाया  जा  सकता  ।  हमें  बातचीत  के  लिए  तैयार  रहना  बातचीत  करने  के  लिए  बेठक

 बुलानी  चाहिए  ताकि  यह  समस्या  सौहादंपूर्ण  ढंग  से  सुलझाई  जा  सके  ।

 3.00  म०  प०

 हम  संसद  सदस्यों  ने जल  संसाधन  मन्‍्त्री  शुक्ला  जी  से  सम्पर्क  किया  और  अधिसूचना  को
 स्थगित  करने  के  लिए  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  ।  लेकिन  हम  नहीं  जानते  कि  पहले  इसे  अधिसूचित  करने  के
 लिए  उन्हें  किसने  प्रोत्साहित  किया  ।  यद्यपि  चार  दिन  पहले  हम  श्री  शुक्ला  से  मिले  उन्होंने  जल्दी  में

 इसे  राजपत्र  में  प्रकाशित  कराया  है  ।  और  जैसे-ज॑से  लोगों  को  इसके  बारे  पता  वहां  बहुत
 आंदोलन  किए  गए  ।  पुलिस  ने  गोलियां  हिसा  भड़क  उठी  ।  कर्नाटक  सरकार  ने  आज  बन्द  घोषित
 किया  है  ।  कफ्यू  भी  लगाया  गया  भारत  सरकार  का  यह  कत्तंव्य  है  कि  वह
 सम्बन्धित  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  को  देश  के  हित  में  बातचीत  के  लिए  बुलाए  ।  श्री  वेंकटागिरि  गौडा
 ने  पहले  भी  कहा  था  कि  बहुत  से  लोगों  को  नुकसान  हो  रहा  कल  एक  उत्तेजित  जन-समूह  मेरे  घर
 में  घुस  आया  और  मेरे  से  तथा  राज्य  के  विधायकों  से  त्याग-पत्र  देने  की  मांग  करने  लगा  |  हम  जनता
 प्रतिनिधि  हैं  ।  थदि  उत्तेजित  जन-समूह  हमारे  घरों  में  प्रवेश  कर  जाता  है  टो  हम  कंसे  एक  विधायक  के
 रूप  में  अथवा  जनता के

 प्रतिनिधि  के  रूप  में  कार्य  कर  सकते  हमारा  ४५।ज  में  कोई  आदर  नहीं  है
 और  लोग  हमारा  आदर  नहीं  आप  जानते  हैं  कि  केवल  जनटा  के  विश्वास  पर  हम  इस
 सभा  के  लिए  चुने  जाते  हैं  ।  मुझे  जनता  के  विश्वास  पर  दो  अवधि  के  लिए  ससद  के  लिए  और  बार
 विधान  सभा  के  लिए  चुना  गया  है  और  लोग  मेरे  घर  में  घुसकर  मुझे  त्याग-पत्र  देने  के  लिए  कह
 रहे  मैं  त्याग-पत्र  क्यों  मैं  यहां  सरकार  को  बचाने  के  अपने  हाथ  खड़े  करने  के  लिए  नहीं
 हूं  और  मैं  हाथ  खड़े  कर  इस  सरकार  को  बचाने  के  लिए  तैयार  नहीं  हूं  ।  जो  लोग  जो  मुझे  पिछले  तीस
 वर्षों  से  चुनते  आ  रहे  वे  मुझ  से  मेरे  त्याग-पत्र  देने  की  मांग  कर  रहे  मैं  आत्म-सम्मान  खोकर  चुप
 नहीं  रह  सकता  ।  यदि  सरकार  बातचीत  के  जरिए  सौहादंपूर्ण  ढंग  से  मामला  सुलझाने  में  असमर्थ  रहती
 है  तो  इस  सभा  को  छोड़ने  के  लिए  तैयार  हम  देश  की  एकता  और  अखण्डता  के  लोकतन्‍्त्र  के

 लिए  कार्य  कर  रहे  यह  मामला  न्यायालय  द्वारा  नहीं  सुलझाया  जाना  चाहिए  ।  न्यायालय  के  बहुल
 सारे  निर्णयों  को  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  |  श्री  धनंजय  कुमार  ने  भी  कहा  है  कि  आदेश
 को  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सझता  ।  हमारे  लोगों  ने  पहले  ही  बांध  के  दरवाजों  पर  ताले  लगा  विए
 हैं  और  कानून  को  अपने  हाथों  में

 ले  लिया  है  और  आप  इस  आदेश  को  कार्यान्वित  नहीं  कर  सकते  ।
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 शा

 यह  बहुत  गम्भीर  मामला  '*
 इतिहास  से  पता  चलता  है  कि  कोई  भी  सरकार

 चाहे  वह  कांग्रेस  की सरकार  हो  अथवा  जनता  दल  की  सरकार  हो  लोगों  की  इच्छाओं  के  विरुद्ध  नहीं  जा

 सकती  ।  यदि  कोई  सरकार  लोगों  की  इच्छाओं  और  कल्याण  के  प्रति  उपेक्षा  का  रबेया  रखती  तो
 उसे  गिरा  दिया  जाता  चाहे  उसके  कुछ  भी  उद्देश्य  अथवा  सिद्धांत  हों  ।  जब  लोग  उत्तेजित  होते  हैं  और

 असन्तुष्ट  होते  तो  कोई  सरकार  टिकी  नहीं  रह  सकती  ।  उस  सरकार  के  कुछ  भी  सिद्धांत  हों
 वह  केवल  कागजों  तक  ही  सिमट  कर  ही  रह  जाएंगे  ।  लोग  इस  प्रकार  की  चीजों  को  सहन  नहीं
 करेंगे  ।

 मेरा  विनम्रतापूवंक  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है  |  आपके  माध्यम

 मैं  प्रधान  मनन्‍्त्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  ।  वह  एक  अनुभवी  व्यक्ति  हैं  । वह  समस्या  को

 समझते  अनेक  बार  उन्हेंने  स्वयं  भी  कहा  है  कि  इस  प्रकार  के  नाजुक  मामलों  पर  चर्चा  की  जानी

 चाहिए  और  इसे  न्यायालय  के  बाहर  सौहादंपुर्ण  ढंग  स ेसुललाया  जाना  अब  हम  और  हमारे

 मुख्यमन्त्री  महोदय  बातचीत  करने  के  लिए  तैयार  आपके  माध्यम  से  मैं  एक  बार  फिर  प्रधानमन्त्री
 से  सभी  सम्बन्धित  राज्यों  की  बंठक  बुलाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  केवल  कर्नाटक  ही  नहीं  चार  राज्य

 इस  मामले  से  सम्बद्ध  प्रधानमन्त्री  को  सभी  सम्बन्धित  मुख्यमन्त्रियों  को  बातचीत  के  लिए  बुलाना
 चाहिए  और  मामले  को  देश  के  हित  में  सौहादंपूर्ण  इंग  से  निपटाना  चाहिए  ।  अन्यथा  हमारे  लोग  विद्रोह
 करेंगे  और  इन  परिस्थितियों  में  कोई  भी  सरकार  होने  वाली  क्षति  को  पूरा  नहीं  कर  सकती  ।

 श्रो  वो०  धनंजम  कुमार  :  अब  मैं  सरकार  के  लिए  असली  पैदा  हो  गया  मुझे  आशा

 है  कि  इससे  सरकार  शीघ्र  जान  जाएगी  ।

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  सा्गरेट  :
 आपका  क्या  होगा  ?  क्‍या  आप  त्यागपत्र  नहीं  देंगे  ?  क्या  आप  यही  वंढे  रहेंगे  ?

 थी  बो०  धनंजय  कुमार  :  भापकी  पार्टी  समस्या  सुलझाने  की  इच्छुक  नहीं  आप  केवल
 चाहते  हैं  कि  हम  त्याग-पत्र  दे  दें  ।

 श्री  जो०  साड़े  गोड्टा  :  यदि  लोग  उत्तेजित  होते  हैं  और  यदि  सरकार  सौहार्द पूर्ण  ढंग  से कोई
 धान  ढूंढने  में  असमर्थ  रहती  है  तो  हम  हम  कर्नाटक  से  सभी  24  सदस्यों  को  त्यागपत्र  देने  के  लिए
 बाध्य  किया

 थी  पो०  जी०  नारायणन  ४  उपाध्यक्ष  कावेरी  नदी  एक
 राज्य  नदी  है  जोकि  तमिलनाडु  राज्यों  और  पांडिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  बीच  बह
 रही  है  ।  तमिलनाडु  के  लिए  कावेरी  नदी  प्रमुख  नदी  तमिलनाडु  में  और  सभी  नदियां  बहुत  छोटी  है
 और  वे  बारहमासी  नहीं  तमिलनाडु  में  कावेरी  बेसिन  पर  सिंचाई  व्यवस्था  बहुत  पुरानी  है  ।  यह
 2000  वर्ष  से  भी  अधिक  पुरानी  राज्य  में  लगभग  80  प्रतिशत  नहर  सिंचाई  कावेरी  नदी

 पर  निर्भर  है  |  इस  राज्य  में  कावेरी  बेसिन  के जल  पर  अधिकार  1892  और  1924  के  समश्ौतों  द्वारा
 संरक्षित  तमिलनाडु  के  लाखों  किसानों  का  भाग्य  और  राज्य  में  अन्न  उत्पादन  का  भविष्य  भी  इस
 तदी  में  उपलब्ध  जल  पर  निभंर  करता  इसलिए  यह  तमिलनाडु  के  किसानों  क ेलिए  जीवन  और
 मृत्यु  की  समस्या  है?॥
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 1892  का  समझौता  पहले  से  अजित  और  किसी  विशेष  समय॑  में  विद्यमान  चिरकालिक
 अधिकारों  को  निरन्तर  बनाए  रखने  को  सुनिश्चित  करता  1924  का  समझौता  1892  के  समझोते
 की  व्यवस्थाओं  के  अधीन  किया  गया  था  ।

 राज्यों  के  पुनंगठन  के  कर्नाटक  सरकार  ने  स्वर्णावती  जंसी
 नई  परियोजनाएं  और  कई  अन्य  परियोजनाएं  शुरू  की  थी  और  तमिलनाडु  की  सहमति  लिए  बिना  ज॑सा
 कि  1892  के  समझौते  में  निर्धारित  किया  गया  था  जोकि  बाद  में  1924  के  समझौते  में  दोहराया
 गया  भण्डार  भरने  शुरू  कर  दिए  भारत  सरकार  ने  इनमें  से  किसी  भी  परियोजना  को

 स्वीकृति  नहीं  दी  तमिलनाडु  सरकार  ने  1970  में  विवाद  को  सुलझाने  के  लिए  एक  न्यायाधिकरण
 गठित  करने  के  लिए  भारत  सरकार  से  अनु रोध  किया  भारत  सरकार  ने  विवाद  पर  बातचीत  के

 जरिए  समझौते  के  लिए  तटवर्ती  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  की बेठक  बुलाई  थी  ।  लेकिन  इन  बंठकों  में
 कोई  समझौता  नहीं  हुआ  था  ।  1974  के  बाद  कनटिक  ने  तत्काल  1924  के  समझौते  को  रह
 करना  शुरू  कर  दिया  और  तमिलनाडु  राज्य  के  लिए  उपयुक्त  प्रवाह  बाधा  डाल  रहा  है  ।  और  इसे
 अपने  नवनिमित  बांधों  में  अवरुद्ध  कर  रहा  है  और  केवल  शेष  जल  दे  रहा  तमिनलाडु  और
 कर्नाटक  के  मुख्य  मन्त्रियों  के  बीच  द्विपक्षीय  चर्चाएं  परन्तु  उस  बातचीत  से  कोई  समझौता  नहीं  हो
 सका  ।

 राष्ट्रपति  शासन  के  तमिलनाडु  सरकार  की  कनब्क  के  मुख्य  मन्त्री  के  साथ  द्वि-पक्षीय
 बातचीत  हुई  थी  ।  परन्तु  उन  चर्चाओं  से  भी  कोई  समाधान  अथवा  मतभेदों  को  कम  नहीं  किया  जा
 सका  |  इसके  तमिलनाडु  सरकार  ने  तमिलनाडु  के  किसानों  का  समर्थन  क्या  जिन्होंने  1983  में
 इस  विवाद  को  न्यायाधिकरण  को  सौंपने  के  लिए  भारत  सरकार  को  अनुदेश  जारी  करने  के  लिए
 तम  न्यायालय  में  रिट  याचिका  दायर  की  4-590  को  उच्चतम  न्यायालय  ने  इस-विवाद  को
 निपटाने  के  लिए  न्यायाधिकरण  के  हेतु  भारत  सरकार  को  अनुदेश  जारी  किए  थे  ।  भारत  सरकार
 ने  2-10-90  को  कावेरी  जल  विवाद  न्यायाधिकरण  का  गठन  किया  था  |

 कर्नाटक  में  1971-72  में  आयकरਂ  और  उपयोग  6.82  लाख  एकड़  और  177  टी०  एम०
 सी०  थी  जो  1990-91  में  बढ़पर  13.78  लाख  एकड़  और  312  टी०  एम०  सी ०  हो  गया  ।  कर्नाटक
 सरकार  का  आयकरਂ  और  उपयोग  को  26  लाख  एकड़  तथा  465  टी०  एम०  सी०  तक  बढ़ाने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 तमिलनाडु  के  कारण  कर्नाटक  से  पानी  के  प्रवाह  को  अवध  रूप  से  रोकने  के  फलस्वरूप  म॑त्त्र  में

 जल-प्रवाह  में  उत्तरोतर  कमी  आ  गई  है  |  मंत्त्र  में  जल  प्रवाह  में  तीम्रता  से कमी  के  कारण  किसानों
 तथा  कृषि  मजदूरों  तथा  राज्य  में  अत्यधिक  क्षोभ  उत्पन्न  हुआ  खाद्यान्न  तथा  बिजली  के  उत्पादन  में
 वर्ष  प्रति  दर्ष  कमी  भाई  है  तथा  कृषि  मजदूरों  को  पर्याप्त  कार्य  के  बिना  जीवित  रहना  कठिन  हो  गया

 है  ।  1924  के  समझौते  के  उपबन्धों  के  अनुसार  डेलटा  में  किसानों  की  कठिनाइयों  को  कम  करने  तथा
 क्षेत्र  में  कृषि  अर्थव्यवस्था  को  पुनंजीवित  करने  के  लिए  कावेरी  नदी  के  प्रवाह  को  बनाए  रखना  अनिवायं
 दोनों  राज्यों  ने  न्‍्यायाधिकरण  के  समक्ष  अपने  तथ्य  और  स्थितियों  को  रखा  तथा  अपने  मामलों  पर  तक

 न्‍्यायाधिकरण  ने  उनके  तक  सुनने  के  बाद  25-6-9 1  को  अंतरिम  निर्णय  पारित  किया  तथा  कनदिक
 राज्य  द्वारा  जून  से  मई  तक  मासिक  आधार  पर  तमिलनाडु  को  अपने  जलाशयों  में  से 205  टी०  एम०
 सी०  पानी  देने  के  निदेश  दिए  |  परन्तु  कर्नाटक  सरकार  ने  न्यायाधिकरण  द्वारा  दिए  गए  अंतरिम  निर्णय

 a
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 को  स्वीकार  करने  से  मना  कर  दिया  ।  दूसरी  ओर  कर्नाटक  ने  कावेरी  जल  विवाद  न्यायाधिकरण  द्वारा
 दिए  गए  अंतरिम  आदेश  को  रह  करने  के  लिए  अध्यादेश  जारी  किया  ।  यह  संविधान  का  उल्लंघन  है  ।
 उस  समय  तमिलनाडु  में  अत्यधिक  आक्रोश  फेल  गया  ।  तमिलनाडु  में  पूर्ण  बन्द  रखा  गया  ।  हमारे  एक
 मन्‍्त्री  श्री  रामामूति  ने  तमिलनाडु  के  लोगों  की  भावनाओं  को  प्रदर्शित  करने  के  लिए  मन्त्रिमण्डल  से  भी
 त्यागपत्र  दे  दिया  था  ।  परन्तु  तमिलनाडु  ने  केवल  न्यायालय  के  आदेशों  का  पालन  करने  के  लिए  द्वी
 न्यायाधिकरण  के  निर्णय  को  स्वीकार  किया  यद्यपि  तमिलनाडु  का  वास्तविक  अधिकार  और  उसकी
 आवश्यकता  205  टी०  एम०  सी०  से  अधिक  है  ।

 उसके  भारत  सरकार  ने  न्यायाधिकरण  द्वारा  दिए  गए  अन्तरिम  आदेश  को  उच्चतम
 न्‍्यायालय  को  उसकी  कानूनी  राय  देने  के  लिए  भेजा  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  143  के  उच्चतम
 न्यायालय  ने  दोनों  पक्षों  की  बात  सुनने  के  बाद  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  अध्यादेश  को
 असंवेधानिक  ठहराया  तथा  न्याय्राधिकरण  द्वारा  दिए  गए  अंतरिम  निर्णय  को  बनाए  रखा  ।  उच्चतम
 न्यायालय  द्वारा  दिया  गया  निर्णय  सुस्पष्ट  है  ।  कर्नाटक  ने  इस  बार  भी  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  को
 स्वीकार  करने  से  मना  कर  दिया  तथा  पुनरीक्षा  याचिका  दायर  करने  का  निश्चय  किया  जोकि  संघीय
 ढांचे  के  अन्तगंत  राज्यों  के  मंत्री(णं  अस्तित्व  के  विरुद्ध  संविधान  के  संघीय  ढांचे  को  बनाए  रखने  तथा
 राज्यों  में  मेत्री  भाव  बनाए  रखने  के  लिए  अवश्य  ही  राज्यों  को  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  में
 विश्वास  बनाए  रखना  हम  अपनी  ओर  से  कर्नाटक  के  साथ  मंत्रीपूर्ण  संबंध  बनाए  रखना  चाहते
 हैं  ।

 हमारे  मुख्यमन्त्री  कर्नाटक  के  साथ  मंत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  बनाए  रखना  चाहते  परन्तु  इसके
 कर्नाटक  सरकार  ने  हमेशा  ही  इस  मामले  पर  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  को  अस्वीकार

 अब  भारत  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  निदेश  पर  न्याय  के  हित  में  न्यायाधिकरण  द्वारा
 दिए  गए  अन्तरिम  निर्णय  को  अधिसूचित  किया  अब  कर्नाटक  भारत  सरकार  का  भी  विरोध  कर
 रहा  कर्नाटक  सरकार  अन्तरिम  निर्णय  को  अधिसूचित  करने  के  लिए  प्रधानभन्‍्त्री  को  दोष  दे  रही
 हैं  ।  इस  कर्नाटक  सरकार  मंत्रीपूर्ण  समाधान  के  लिए  बातचीत  करना  चाहती  है  ।  इससे
 कई  बार  द्विपक्षीय  वार्ता  हुई  थी  परन्तु  हर  बार  बातचीत  असफल  रही  ।  हमारे  पिछले  अनुभव  से  यह
 साबित  हो  गया  है  कि  दो  राज्यों  के  बीच  द्विपक्षीय  बातचीत  किसी  मंत्रीपृूर्ण  समझौते  पर  पहुंचने  में
 साथंक  नहीं  होगी  ।

 अतः  हमारा  द्विपक्षीय  बातचीत  में  कोई  विश्वास  नहीं  इस  समय  हमारे  मुख्यमन्त्री
 कर्नाटक  के  मुख्यमन्त्री  के साथ  बातचीत  के  लिए  तैयार  नहीं  हम  अन्तरिमि  निर्णय  का  उपयक्त
 रूप  से  कार्यान्वयन  चाहते  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहता  हुं  कि  न्यायाधिकरण  के
 अनुदेशों  के  अनुसार  अविलम्ब  पानी  देने  के  लिए  कार्यान्वयन  प्राधिकरण  का  गठन  किया  जाए
 अब  हमारे  मुख्यमन्त्री  बातचीत  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं  क्योंकि  जब  हमारे  मुख्यमन्त्री  बातचीਂ
 तैयार  थे  तो  उस  समय  कर्नाटक  के  मुख्यमन्त्री  बातचीत  के  लिए  तैयार  नहीं  थे  ।  यह  खेदजन
 कि  कर्नाटक  में  असंतोष  और  अशांति  व्याप्त  कर्नाटक  में  रहने  वाले  तमिल  लोगों  पर  अ
 जा  रहे  तमिलनाडु  के  लोगों  की  सम्पत्ति  को  नष्ट  किया  जा  रहा  है  ।  उन्होंने  क्या  अ
 हैं  ?  बह  वर्तमान  स्थिति  के  लिए  जिम्मेदार  नहीं  हैं  ।  वर्तमान  स्थिति  के  लिए  कर्नाटक  सर
 दार  है  क्योंकि  कर्नाटक  सरकार  ने  कावेरी  मुद्दे  पर  गलत  ढंग  से  कार्यवाही  हमारे

 ।  अतः
 त  के  लिए
 के  बात  है

 क्रमण  बि  ए
 पराघ  किए

 कार
 रे  संविधान  में
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 प्रत्येक  व्यक्ति  को  देश  के  किसी  भी  भाग  में  रहने  का  मौलिक  अधिकार  दिया  गया  हैं  ।  अपने
 यापन  के  लिए  अनेक  तमिल  व्यक्ति  कर्नाटक  में  रह  रहे  हैं  ।  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  कर्नाटक  सरकार
 तमिलों  की  सुरक्षा  क ेलिए  उचित  कदम  नहीं  उठा  रही  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  भारत  सरकार  से  पुनः  अनुरोध  करूंगा  कि  न्यायाधिकरण  के  निदेशों  के

 अनुसार  समय-समय  पर  पानी  छोड़ने  के  लिए  अविलम्ब  क्रियान्वयन  प्रशधिकरण  गठित  हमारा
 विशेष  रूप  से  यही  आग्रह  है  और  इसके  साथ  ही  हमें  अपने  प्रधान  मन्‍्त्री  पर  पूरा  विश्वास  यदि  वे
 दोनों  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  की  बंठक  आयोजित  करना  चाहते  तो  हम  उसके  उपस्थित  होने  को
 तैयार  यदि  हमारे  मुख्य  मन्‍्त्री  महोदय  इस  मुद्दे  पर  हमारी  प्रधानमन्त्री  को  आमंत्रित  करते  हैं  तो

 |  वे  तमिलनाडु  के  हितों  को  नुकसान  पहुंचाए  वगर  वार्ता  में  निश्चित  रूप  से  भाग  के  कर्नाटक  के
 की

 f

 ।

 साथ  एक  मंत्रिपूर्ण  सम्बन्ध  बनाने  के  लिए  तैयार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चन्द्रशेखर  मूर्ति  ऐसे  अनेक  सदस्य  हैं  जिन्होंने  इस  मुद्दे  पर  बोलने  के
 लिए  अपने  नाम  दिए  हैं  । आपके  पास  सिर्फ  दस  मिनट  का  समय  है  ।

 श्री  एम०  वो०  चन्द्रशेवर  मृति  :  पता  नहीं  मैं  अपना  भाषण  2.30  म०  प०  के

 पहले  समाप्त  पर  सकूंगा  या  नहीं  ।

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  तथा  न्याय  ऑऔर-कम्पनी  कार्य  सन्त्रालय  में
 राज्य  मन्त्री  रंगराजन  :  यदि  मुझे  बोलने  की  अनुमति  तो  श्रममन्त्री  श्री  पी०

 ए०  संगमा  को  टाइम्सਂ  के  बारे  में  वक्तव्य  देना  है  ।  यदि  बह्  अभी  वक्तव्य  नहीं  देते  तो

 वे  गर-सरकारी  सदस्यों  का  का  शुरू  होने  स ेपहले  का  यह  समय  खो  देंगे  ओर  राज्य  सभा  में  वक्‍तब्द

 नहीं  दे  सकेंगे  और  सभा  ने  विशेषतौर  पर  कहा  है  कि  वक्‍तब्य  आज  ही  दिया  यदि  इस  वक्तव्य
 को  रिकार्ड  में  शामिल  किया  जाता  तो  मैं  आभारी  रहूंगा  ।

 मुझे  एक  और  अनुरोध  करना  है  कि  यदि  सभा  सहमत  तो  और  गंर-सरकारी  सदस्यों  का
 कार्य  समाप्त  होने  के  बाद  इस  चर्चा  को  6  बजे  के  बाद  भी  जारी  रखा  आमतौर  पर  गेर-सरकारी
 सदस्यों  का  कार्य  3.30  से  ०.00  म०  प०  तक  किया  जाता  उस  समय  में  बाधा  नहीं  डाली  जाती
 यदि  उस  समय  में  बाधा  डाली  जाती  तो  सत्ता  पक्ष  पर  आक्षेप  किया  जाता  है  ।  इस  विचार  से
 मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  अनु रोध  करता  हूं  कि  माननीय  अध्यक्ष  श्री  पी०  ए०  संगमा  को  वक्‍षतब्य  देने  की

 अनुमति  दें  ।  उन्होंने  पहले  ही  इसकी  सूचना  दे  दी  है  ।

 श्री  एम०  वो०  चन्द्रशेखर  मूति  :  मुझे  अपना  मामला  छः  बजे  शुरू  करने  की  अनुमति  दी
 जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अभी  शुरू  सकते  हैं  ओर  पांच  मिनट  तक  भाषण  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  एम०  वो०  चन्द्रशेखर  मृति  :  यह  पहला  अवसर  नहीं  हैं  जबकि  इस  मुह  को  इस
 4  महान  सभा  में  उठाया  गया  और  इस  पर  चच*  की  गई  हो  ।  पिछले  तीन  दशकों  से  इत  मुद्दं  पर  अमेकों

 बार  चर्चा  हुई  है  और  इस  पर  कोई  निर्णय  भी  नहीं  लिया  जा  सका  ।  आज  हम  इस  मुद्द  पर  काफी  दुःख
 के  साथ  चर्चा  कर  रहे  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  दो  प्रमुख  राज्य  हैं  जो  कावेरी  नदी  के जल  का
 उपयोग  कर  रहे  हैं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  बाद  में  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं|  श्री  पी०  ए०  संगमा  को

 अपना  वक्तव्य  दें  ।

 3.23  भ०  प०

 मन्त्री  द्वारा  वक्‍तव्य

 टाइम्स  आफ  इब्डिया  समाक्षारपत्र  समृह

 कोयला  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्रो  पो०  ए०  ः  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सदन  में

 टाइम्स  भाफं  इण्डिया  समाचार  पत्र  समूह  के  प्रबन्धतन्त्र  द्वारा  उठाए  जाने  वाले  कदमों  विशेषरूप  से
 भारत  टाइम्स  के  प्रकाशन  से  सम्बन्धित  मामला  उठाया  था  ।  प्रेस  के  एक  वर्ग  ने  यह  भी  सूचित  कियः  है
 कि  टाइम्स  आफ  इंडिया  ग्रुप  के  में०  बंनेट  कोलमेन  एण्ड  कं०  ने  नवभारत  टाइम्स  के  समाचार  ब्यूरो  को
 बन्द  करने  तथा  नवभारत  टाइम्स  को  टाइम्स  आफ  इण्डिया  के  अनुवाद  पर  आधारित  बनाने  का  निर्णय
 लिया  है  ।  रिपोर्ट  में  यह  भी  बताया  गया  था  कि  कुछ  समाचार  पत्र  कर्मचारियों  की  छंटनी  कर  दी

 जाएगी  ।  इन  प्रयासों  का  कुछ  पत्रकार  संघों  ने  भी  कथित  रूप  से  विरोध  किया  है  ।

 2.  इसके  बाद  नवभारत  टाइम्स  के  प्रबन्धन  ने  प्रेस  में  एक  स्पष्टीकरण  दिया  कि  समाचार  पत्रों
 में  प्रकाशित  रिपोर्ट  निराधार  हैं  ।  प्रबन्धन  ने  आगे  यह  स्पष्ट  किया  कि  प्मृहं  के  प्रत्येक  प्रकाशन  की
 अपनी  अलग  पहचान  बनाए  रखते  हुए  समूह  के  अन्य  प्रकाशनों  से  संपादकीय  संसाधनों  का  वे
 प्रदान  करेंगे  ताकि  समूह  के  प्रत्येक  प्रकाशन  की  ग्रुणवत्ता  में  बृद्धि  हो  सके  ।

 3.  हालांकि  सरकार  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  के  हित  में  समाचार  पत्र  प्रतिष्ठानों  के  आंतरिक  मामलों
 में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  लेकिन  यदि  किसी  कानून  का  उल्लंघन  होता  है  तो  सरकार  विशिष्ट

 समुचित  कार्रवाई  सुनिश्चत  करेगी  ।

 श्रो  राम  बिलास  पासवान  :  आप  हमें  दो  मिनट  का  समय  दें  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  मन्त्री  जी  का  वक्तव्य  प्रो  मैनेजमेंट  है  ।

 ]

 श्रम  कानून  का  बहुत  गम्भीर  उल्लंघन  हुआ  मैं  आपको  एक  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  कृपया
 हमें  दो  मिनट  का  समय  यह  एकतरफा  वक्तव्य

 ]

 मैं  आपसे  अग्रह  करना  चाहूंगा  कि  आप  इस  पर  अभी  बोलने  का  समय  दीजिए  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  विलास  केवल  एक  मिनट  के  लिए  जब  भी  मंत्री
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 वक्तव्य  देता  स्पष्टीकरणों  की  इजाजत  नहीं  दी  जाती  है  । अब  तक  हम  इसी  पर  अमल  करते

 आ  रहे

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मन्‍्त्री  ने  कहा  है  कि  श्रम  कानून  का  उल्लंघन  नहीं  किया  गया
 श्रम  कानून  का  उल्लंघन  हुआ  है  ।  )

 आप  एक-एक  मिनट  बोलने  के  लिए  एलाऊ  कीजिए  ।  उपाध्यक्ष  अभी  जो  मन्त्री  जी  का
 भाषण

 -

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  इसकी  केवल  असामान्य  स्थिति  में  इजाजत  दी  जाती  है  क्‍योंकि  बहुत  से
 माननीय  जिन्होंने  स्पष्टीकरण  मांगें  को  ऐसा  अवसर  नहीं  दिया  गया

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  अभी  मंत्री  जी  संगमा  जी  जिनके  प्रति  मेरा

 बहुत  रिगाड्ड  स्टेटमैंट  दिया  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  यह  स्टेटमैंट  कुछ  नहीं  सिवा  इसके  कि  हम
 लोग  जो  अपेक्षा  करते  थे  ।  जो  मंनेजमैंट  वही  सरकार  वही  स्टेटमैंट  मैं  संगमा  जी

 से  जानना  चाहता  हूं  कि  आप  लेबर  मिनिस्टर  आपका  क्राम  इण्डस्ट्री  मिनिस्टर  का  नहीं  लेबर  का

 मिनिस्टर  लेबर  मिनिस्टर  होता  है  इसलिए  इण्डस्ट्री  मिनिस्टर  का  रोल  आप  मत  अदा  कीजिए  |  मैं

 जानना  चाहता  क्या  यह  सहो  नहीं  है  कि  अभी  तक  इसी  टाइम्स  ऑफ  इष्डिया  ग्रुप  में  दिनमान

 टाइम्स  बन्द  हो  चुका  सारिका  बन्द  हो  चुकी  खेल  भारती  बन्द  हो  चुका  पराग  बन्द  हो  चुका
 है  और  ये  सभी  के  सभी  हिन्दी  पत्र-पत्ििकाएं  फिर  यूथ  इंगलिश  बन्द  हो  चुका
 ईवर्निंग  न्यूज  ऑफ  इण्डिया  बम्बई  का  बन्द  हो  चुका  है  और  इनके  बन्द  होने  से  100  से  ज्यादा

 लिस्ट  और  नॉन  अब  चेयर  की  रूलिग  हो  गई  तो  मिनिस्टर  की  रूलिग  क्या

 होती  चेयर  की  रूलिग  के  बाद  ?*'  '(व्यवधान/'''मैं  कह  रहा  था  कि  100  से  अधिक  जनंलिस्ट  और

 नॉन  जो  इसमें  काम  में  लगे  हुए  वह  ऑलरेडी  रिट्रेंच  हो  चुके  मैं  मंत्री  महोदय  की

 जानकारी  के  लिए  बताना  चाहता  हूं  कि  इंल्लस्ट्रेटिड  करियर  एण्ड  फेमिना

 ये  बन्द  होने  वाले  हैं  ओर  इसमें  100  से  ज्यादा  जनेलिस्ट  और  नॉन  जनंलिस्ट्स  फिर  बेरोजगार  होने  वाले

 हैं  ।  आप  कह  रहे  हैं  कि  लेबर  लॉ  का  दुरुपयोग  नहीं  हो  रहा  मैं  कहता  हूं  कि  लेबर  लॉ  का  क्लियर
 कट  वायलेशन  हो  रहा  आखिर  आप  क्‍या  कहना  चाहते  जो  बछावत  कमेटी  बनी  उस
 कमेटी  की  रिपोर्ट  का  पालन  हो  रहा  आप  क्‍या  कहना  चाहते  हैं  काण्ट्रंक्ट  लेबरसं  के  रूप  में  बहाल
 नहीं  किए  गए  मैं  आपको  उदाहरण  देना  चाहता  हू  कि  आज  भी  काप्ट्रेक्स  लेबर  के  रूप  में  काम
 लिया  जा  रहा  दिलीप  पदगांवकर  टाइम्स  आफ  इण्डिया  के  एडीटर  क्या  दिलीप  पदगांवकर  को
 पब्लिशर  नहीं  बनाया  गया  आप  यह  बताएंगे  कि  इकोनोमिक  टाइम्स  के  जो  एडीटर  हैं  टी०  एन०

 क्या  उनको  इण्डीपंण्डंण्ट  का  पब्लिशर  नहीं  बनाया  गया  है  ।  बह  सारे  के  सारे  काम  वायलशन
 आफ  एक्ट  नहीं  हैं  तोओऔर  कया  पूजीपतियों  के  हाथ  इण्डस्ट्रियलिस्टों  के  हाथ  में  पंसा  मैंने
 कल  भी  कहा  पंसा  वह  देते  हैं  लेकिन  ब्रेन  जनंलिस्ट  का  रहता  आज  वह  पैसा  कोशिश  कर  रहा
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 है  कि  ब्रेन  उसके  मुताबिक  काम  करे  ओर  यह  क्लियर  कट  प्रेस  की  आजादी  पर  कुठाराघात  है  समय

 आप  कहते  हैं  इण्टरफियर  नहीं  मैं  कहना  चाहता  हूं  सरकार  को  इण्टरफियर  करना  यह  जो

 फ्रीडम  आफ  प्रेस  उसके  ऊपर  यह  सीधा  कुठाराघात  है  और  यदि  आपने  अभी  इण्टरफियर  नहीं  किया

 तो  फिर  इस  देश  के  प्रंस  की  आजादी  नहीं  रहने  वाली  है  और  जो  कंपिटलिस्ट  उनके  मुताबिक  प्रृत्त

 काम  करना  शुरू  करेगा  ओर  फिर  किसी  गरीब  की  स्वतंत्र  आवाज  निकलने  वाली  नहीं  है  इसलिए  मंत्री

 महोदय  ने  जो  अपना  वक्तव्य  दिया  उसमें  वह  संशोधन  करें  और  वह  कहें  कि  सरकार  लेबर  लॉ  के

 मुताबिक  उसमें  इण्टरफियर  करेगी  और  देखेगी  कि  प्रेस  कंपिटलिस्टों  क ेहाथ  की  कठपुतली  नहीं

 )

 प्रो०  प्रेम  घ्मल  :  उपाध्यक्ष  मेरे  से  पूर्व  वक्ता  ने  काफी  विस्तार  से  इस

 समस्या  के  बारे  में  बता  दिया  कि  पत्रिकाओं  के  नाम  भी  उन्होंने  मुझे  दुख  हुआ  कि  मन्त्री

 महोदय  के  बयान  से  जो  तथ्य  सामने  आने  चाहिए  ऐसा  लगता  था  कि  जंसे  समाचार-पत्र  समूह  का

 कोई  मंनेजिंग  डायरेक्टर  वहां  से  बयान  दे  रहा  हो  |  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आपका  कतंब्य  मैं

 सरकार  को  स्मरण  दिलाना  चाहता  हूं  कि  बछावत  आयोग  की  जो  रिपोर्ट  वह  आज  तक  बहुत  से
 समाचार-पत्रों  में  लागू  नहीं  हुई  और  बड़े-बड़े  जो  समाचार-पत्र  वह  भी  अब  इस  तरह  से  करेगे  कि

 अब  अंग्रेजी  का  संस्करण  का  हिन्दी  में  द्रांसलेशन  कर  छाप  दो  तो  आपको  एज  रूलिग  पार्टी  आज

 शायद  यह  सूट  कर  रहा  हो  इसलिए  सरकार  उस  लाइन  को  टो  करे  ।  मैं  चाहूंगा  कि  सरकार  तथ्य  सहित
 पत्रकारों  के  हकों  की  रक्षा  के  लिए  स्पष्ट  तौर  पर  जहां-जहां  लॉ  का  वायलेशन  हुआ  उसको  रोकने
 के  जिए  प्रयत्न  करे  और  मन्त्री  महोदय  केवल  मात्र  मंनेजिग  डायरंक्टर  की  भांति  बयान  को  पढ़कर  यहां
 न  सुनायें  ।

 ]

 क्री  श्रोकान्त  जेना  :  यह  वास्तव  में  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  कि  श्रम  मन्त्री  सरकार  की

 ओर  से  वक्तव्य  देने  की  टाइम्स  आफ  इण्डिया  प्रबन्ध  के  प्रवक्ता  बन  गए  यह  आरोप  लगाया

 गया  था  और  सारी  सभा  ने  सरकार  से  इसकी  जांच  के  लिए  कहा  जांच  करने  की  बजाय  मन्‍्त्री  ने

 प्रबन्ध  द्वारा  समाचार-पत्र  में  दी  गई  बातों  का  उद्धरण  दिया  यदि  आप  मन्त्री  के  वक्‍तव्य  को

 पूरक  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  में  कहा  था  :--

 ने  आगे  कहा  है  कि  ग्रुप  के  सभी  प्रकाशनों  के  सम्पादकीय  साधनों  को  आपस  में
 बांट  लेना  चाहिए  ताकि  प्रत्येक  प्रकाशन  की  साख

 आरोप  था  कि  टाइम्स  ऑफ  इण्डिया  के  पांच  स्तंभों  को  नवभारत  टाइम्स  के  हिन्दी  संस्करण  में

 अनुवाद  किया  जाएगा  ।  इसकी  प्रबन्ध  द्वारा  पुष्टि  की  जा  रही  है  और  अब  मन्त्री  द्वारा  स्वतः  इसकी

 पुष्टि  की  जा  रद्दी  यह  अधिनियम  का  स्पष्ट  उल्लंघन  है  ।

 यह  ग्रुप  सम्पादकीय  संसाधन  क्या  है  ?  सम्पादक  समाचारपत्र  का  एक  सम्पादक  है  और  वह
 ग्रुप  सम्पादकीय  संसाधन  क्‍या  है  जोकि  अन्य  समाचारपत्र  और  विभिन्‍न  समाचारपत्रों  द्वारा  बांटा
 जाएगा  ?  सरकार  को  टाइम्स  ऑफ  इण्डिया  ग्रुप  के  कुप्रबन्ध  में  भागीदार  नहीं  होना  चाहिए  ।  इसे  प्रबन्ध
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 में  कार्यरत  पत्रकारों  को  मदद  मिलेगी  ।  मैं  केवल  माननीय  श्रम  मन्त्री  से  श्रा्थंना  करता  हूं  कि  वे  श्रम
 मन्त्री  के  रूप  में  कार्य  करें  और  न  कि  टाइम्स  ऑफ  इण्डिया  के  प्रवक्ता  के  रूप  में  ।

 ह

 श्री  के०  पी०  रेड्डय्या  यादव  :  इस  देश  को  जनता  पहले  ही  इस  भ्रम  में  है  कि  प्रजातन्त्र  के
 चार  न्यायपालिका  ओर  में  से  पहले  तीन  स्तम्भों
 कार्यपालिका  और  न्यायपालिका  को  इस  देश  में  निहित  स्वार्थों  और  बहु-करोड़पति  लोगों  द्वारा  चलाया
 जाता  केवल  एक  स्तम्भ  जो  बचा  है  वह  प्रेस  यह  भी  इस  कांग्रेसी  सरकार  द्वारा  निहित  स्वार्थ
 वाले  लोगों  को  बेची  जा  रही  है  ।  सभी  तरीकों  से  हमें  प्रजातन्त्र  क ेआखिरी  स्तम्भ  की  रक्षा  करनी
 हैं

 ' '
 )

 श्रो  नोतिश  कुमार  उपाध्यक्ष  सरकार  का  जो  बयान  यह  सरकार  का
 बयान  नहीं  बल्कि  यह  समीर  जैन  का  बयान  है  ।  यह  हिन्दी  जरनलिज्म  पर  अटेक  है  और  धीरे-धीरे
 जितने  लैंग्वेज  पेपसे  सब  पर  हमला  इसलिए  अभी  हस्तक्षेप  सरकार  नहीं  तो  यह  माना
 जाएगा  कि  सरकार  देशी  भाषाओं  के  खिलाफ  फ्रोडम-आफ-प्रैस  के  खिलाफ  हम  यह  चाहेंगे  कि
 सरकार  इसमें  अमेंडमेंट  करे  और  प्रबन्धन  पर  दबाव  नहीं  तो  टाइम्स  आफ  इण्डिया  नवभारत
 टाइम्स  बन  कर  रह  जाएगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  रास  विलास  पासवान  :  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  सरकार  के  रवैये
 के  प्रति  विरोध  व्यक्त  करते  हम  बाहर  जा  रहे  हैं  ।

 15.34  झ०  प०

 :  तत्पश्चात्‌  श्री  राम्र  बिलास  पासवान  और  अन्य  माननीय  सद-य  सभा
 भवन  से  बाहर  चले

 क्री  पो०  ए०  संगसा  :  मैंने  अपने  वक्‍तव्य  में  कभी  यह  नहीं  कहा  जेसाकि  माननीय  सदस्यों
 द्वारा  आरोप  लगाया  गया  कि  श्रम  कानूनों  का  उल्लंपन  नहीं  हुआ  है  ।  बल्कि  मैंने  कहा  है  :--

 कानून  का  उल्लंघन  होता  तो  इससे  विशेष  कार्यवाही  करना  सुनिश्चित  हो
 जाता  है  ।”

 हम  कानून  के  अनुसार  कार्यवाही  यह  एक  आश्वासन  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  यदि
 बे  मेरी  स्थिति  में  होते  तो  वे इतना  आश्वासन  दे  पाते  ।

 ससदोय  का  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  शाज्य
 सनत्री  रंगराजन  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  6  बजे  के  बाद  नियम  193  के  अधीन
 चर्चा  जारी  रहेगी  ।
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 महोदय  :  कया  सभा  इस  बात  पर  राजी  है  कि  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  के  व्यय

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  जारी  रखी  जाए  ।

 कई  साननोय  सदस्य  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गेर  सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  क ेबाद  नियम  193  के  अन्तर्गत  चर्चा  जारी

 रखना  सभा  का  सौभाग्य  होगा  ।

 कई  माननोय  सदस्य  :  हां

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अतः  इस  पर  समझौता  हुआ  कि  हम  गेर  सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  के  बाद

 कावेरी  जल  विवाद  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  जारी  रखेंगे  ।

 जल  संसाधन  सन्‍्त्री  विद्याचरण  :  हम  इस  पर  6  बजे  के  बाद  या  सोमवार

 को  चर्चा

 श्री  रंगराजन  कुमारभंगलम  :  मैं  6  बजे  के  बाद  चर्चा  को  अच्छा  समझता  हूं  और  तब

 हम  वकक्‍ताओं  की  संख्या  से  इसका  फैसला  करेंगे  ।

 श्री  विद्याघरण  शुक्ल  :  सोमवार  अधिक  अच्छा  रहेगा  ।  हम  देखेंगे  कि  6

 बजे  उपस्थिति  कितनी  यदि  हम  6  बजे  के  बाद  चर्चा  जारी  रख  सकते  हैं  तो  हम  ऐसा  करेंगे  ।  नहीं

 हम  सोमवार  को  चर्चा  जारी

 श्री  एच०  डी०  देवगोड़ा  :  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  इस  विषय  पर  सोमवार
 को  दोबारा  चर्चा  की  जाएगी  ।  कल  और  परतसों  छुट्टी  कर्नाटक  में  स्थिति  पहले  ही  गंभीर  है  और
 लोग  प्रभावित  हो  रहे  भारत  सरकार  कावेरी  जल  विवाद  को  इस  प्रकार  से  ले  रही  हम  इस
 विषय  पर  चर्चा  के  लिए  आज  समय  निर्धारित  करने  के  लिए  माननीय  अध्यक्ष  और  सत्ताधारी  दल  को
 राजी  करने  की  हृद  तक  गए  हैं  ।  अब  मुझे  सभा  की  कायवाही  के  ढंग  को  देखकर  खेद  इस  ढंग  से  ऐसे
 गंभीर  मामले  वो  नहीं  निपटाया  जा  सकता  ।  इस  मामले  को  अपर्याप्त  तरजीह  दी  गई  है  और  मुझे  खेद
 है  कि  किस  ढंग  स  सत्ताधारी  दल  द्वारा  सारे  मामलों  पर  कायंवाही  की  गई  है  ।  यदि  बे  गंभीर  हैं  तो
 सभा  में  गणपूर्ति  स्थापित  करना  उनका  कत्तंव्य  यह  उन  पर  निर्भर  है  ।  मैं  कहृंगा  कि  कई  अवसरों  पर
 सभा  2.00  बजे  तक  बंठीਂ  है  और  यदि  वे  गंभीर  होते  तो  इसे  निपटाया  जा  सकता  था  ।  )

 नो
 विद्याचरण  शुक्ल  :  हम  6  बजे  कोशिश  यदि  पर्याप्त  उपस्थिति  होगी  तो  हम  चर्चा

 जारी
 रखेंगे

 ।  मैं  उनके  विचारों  से  सहमत  हूं  कि  हमें  इस  पर  बहुत  गंभीर  तरीके  से  चर्चा  करनी  होगी
 और  हमें  यहां  6  बजे  उपस्थित  रहना  होगा  ।  हमें  ऐसा  करने  में  बहुत  खुशी  होगी  ।  हम  नहीं  चाहते  कि
 इसको  सोमवार  पर  छोड़  दिया  जाए  ।  हम  आज  ही  चर्चा  जारी  रखना  चाहते

 न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सत्ता  पक्ष  भी  6  बजे  के  बाद  बैठने  के  लिए  सहमत  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  ँ  दस्यों  के  कार्य  बे
 होदय  हम  चर्चा  को  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  कायं  के  कद  जारी  रखेंगे  ।



 2  1913  जाति  संघर्ष  at
 पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के

 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 15.39  स॒०  प०

 जाति  संघर्ष  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के  उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  डा०  के०  वी०  आर०  चौधरी  द्वारा  29  1991  को
 जाति  संघर्ष को  रूप  से  समाप्त  करने  के  उपायों  के  बारे  में  लाएं  गए  संकल्प  पर  आगे  चर्चा  करेंगे  ।

 अब  मैं  श्री  के०  एम०  मंथ्यू  को  आमन्त्रित  करता  हूं  ।

 क्री  पाला  के०  एम०  संथ्य  :  पिछले  सप्ताह  अपने  भाषण  के  आरम्भ  में  मैंने

 कहा  था  कि  भारतीय  जाति  प्रणाली  चतुर्वर्ण  पर  आधारित  है  ।  व्यावस्तायिर्क  विभिन्‍नता  विभिन्‍न
 को  एक  दूसरे  को  आदर  और  सम्मान  योग्य  बनाती  अतः  एक  दूसरे  पर  एक  प्रकार  की  निर्भरतों  तथी

 शांतिपूर्ण  सह-अस्तित्व  की  बात  अब  वह  भूतकाल  बन  चुका  अब  वह  स्थिति  नहीं  इर्मे
 विभिन्‍न  जातियों  द्वारा  तथाकधित  विभिन्‍न  व्यवसायों  पर  आधारित  शांतिपूर्ण  संह-अस्तित्व  बदल  चुका
 है  ।  पिछले  कुछ  दशकों  के  दोरान  देश  के  राजनेताओं  ने  जाति  और  जाति-प्रथा  को  अपने  उद्देश्यों  के
 लिए  इस्तेमाल  क्रिया  है  और  उससे  पहले  ब्रिटिश  सरकार  ने  भारत  में  जांतिं  को  फूंट  डालों  और  शासन
 करो  के  लिए  इस्तेमाल  किया  था  ।  उसी  का  अनुसरण  हमारे  कुछ  राजनेताओं  द्वारा  भौ  किंयो  गंया  ।
 आजादी  के  बाद  यह  अब  भी  जारी  मैं  कहूंगा  कि  सभी  दलों  के  नेताओं  ने  अंपने  राजनीतिक  हितों  के
 लिए  जाति  और  जाति  प्रथा  का  इस्तेमाल  किथा  है  |  यह  वर्तमान  संघर्ष  का  एक  मुख्य  कारण

 जवाहर  लाल  नेहरू  ने  एक  बार  कहा  था  :  भारत  में  वह  सब  कुछ  है  जोकि  घुणित  और  महान
 है  तथा  जाति  प्रथा  हमारे  समाज  का  विनाशकारी  रोग

 जाति  प्रथा  का  उद्भव  इतिहास  पूर्व  का  है  और  वह  हमारे  दिलों  में  पैदा  हो  चुका  वह  हमारे
 अंधविश्वासों  तथा  सामाजिक  आदतों  में  बढ़  चुका  ह ैऔर  अभी  आक्रमक  ढग  से  बढ़  रहा  है  ।  यह जटिल
 सामाजिक  समस्या  विशिष्ट  ऐतिहासिक  और  अधिक  हालातों  से  उत्पन्त  हुई  हैं  जिन्हें  धामिक  आदेशों
 द्वारा  जटिल  बना  दिया  गया  ये  दो  धमं  और  जाति  प्रथा  आपस  में  जुड़े  हुए  ये  एक
 दूसरे  से  सम्बन्धित  जाति  प्रथा  को  स्थापित  करने  के  लिए  इसे  निविकार  बदलाव  के  धाभिक
 सिद्धांत  का  जामा  पहना  दिया  गया  है|  पिछले  जन्म  के  बुरे  बर्ताव  के  कारण  आप  एक  क्षुद्र  हैं  ।  इस  जन्म
 के  आपके  वतंमान  जीवन  के  दुव्येवहार  आपको  दूसरे  जन्म  में  निचली  जाति  में  पंदा  महात्मा
 गांधी  इसके  खिलाफ  पूरी  जिंदगी  बड़े  जोरदार  ढंग  से  जुझते  रहे  थे  ।  जाति  प्रथा  हमारे  संभांज  काँ  बंड़े
 अपमान  है  और  ऐसा  लगता  है  कि  समाज  की  मुख्य  धारा  ही  बीमार  पड़  गई  हो  i  ठोक  उसी  तरह  जंसे
 गेंग्रीन  सुगंधित  जल  से  धोने  से  ठीक  नहीं  हो  सकता  जातिवाद  भी  साधारण  उपचार  से  ठोक

 नहीं  हो सकता  आज  आबादी  का  पांचवां  ब्रिटिश  व्यवस्था  से  भी  अधिक  निदनीय  व्यवस्था
 से  पिस  रहा  है  ।  इनमें  सुधार  की  आशा  में  हम  अनन्तकाल  तक  इन्तजार  नहीं  कर  सकते  हमें  इस
 व्यवस्था  में  ही  कुछ  मूलभूत  सुधार  करने  होंगे  ।

 जब  नाक  की  आक्ृति  या  पूव॑जों  के  कम  या  मान्यताओं  के  नाम  पर  किसी  को  उसके
 अधिकारों  से  वंचित  रखा  जाता  है  तो  आजादी  की  आधारशिला  ही  कमजोर  हो  जाती  है  ।
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 जाति  संघ  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के  3  1991

 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 यदि  आबादी  के  पांचवें  हिस्से  को  अन्तहीन  गुलामी  में  रखा  जाए  तो  आजादी  का  कोई  अर्थ  ही

 नहीं  रह  जाता  अपने  प्यारे  देश  की  सामाजिक  ब्यवस्था  में  परिवर्तन  करने  तथा  सांस्कृतिक

 ऋकांति  लाने  की  जरूरत  है  ।

 जँसाकि  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  कहा  था  कि  भारत  में  बहुत

 कुछ  अरुचिकर  भी  है  ।  हमारो  संस्कृति  में  भी  कुछ  अच्छी  बातें  पर  इसमें  बहुत  सी  बुरी  बातें  भी

 उन्हें  पूर्णतः  बदलने  के  लिए  यथाशीघ्र  एक  सांस्कृतिक  क्रांति  की  जरूरत  इतनी  देर  हो

 जाएगी  कि  इससे  पूरे  देश  की  जीवन  प्रणाली  को  खतरा  पैदा  हो  जाएगा  ।

 इस  सारी  व्यवस्था  में  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  यह  है  कि  अभी  तक  बुद्धिजीवी  या  किसी  समाजशास्त्री

 ने  इस  पूरी  व्यवस्था  के  भूत  और  वर्तमान  का  कोई  संगत  विवरण  नहीं  दिया  जाति  का  होना
 अवश्यसंभावी  है  ।  पर  जाति  प्रथा  को  मिटाना  होगा  ।  जाति  प्रथा  बहुजन  समुदाय  का  शोषण  करने  के

 लिए  बनायी  गयी  हम  जानते  हैं  कि  जनता  का  ही  एक  वर्ग  इसमें  बाधक  बना  हुआ  है  जिनके  बारे  में

 यह  माना  जाता  रहा  है  कि  वे  बाधक  रहे  उन्हीं  को  इसकी  शुरूआत  करनी

 डा०  अम्बेडकर  ने  सुझ्ञाव  दिया  था  कि  देश  में  जातिवाद  समाप्त  करने  का  सबसे  अच्छा  तरीका
 अन्तर्जातीय  विवाह  होगा  क्योंकि  इससे  रक्‍तों  का  सम्मिश्रण  होगा  और  रक्‍तों  के  सम्मिश्रण  से  हीन-भावना
 दूर  होगी  तथा  अलगाव  और  मुख्यधारा  का  हिस्सा  न  होने  की  भावना  भी  नहीं  रहेगी  ।

 अब  मैं  उस  सांस्कृतिक  क्रांति  की  बात  करूंगा  जो  समस्त  समाज  की  पुनसरचनात्मक  के  लिए
 अपेक्षित  होगी  |  डा०  अम्बेडकर  तथा  अन्य  हिन्दू  सुधारकों  ने  जिस  महत्वपूर्ण  बात  का  जिक्र  किया  था
 उसमें  एक  यह  भी  था  कि  नीची  जातियों  के  लोगों  के  बौद्धिक  स्तर  को  सर्वोच्च  बनाया  बौद्धिक
 क्षत्र  में  एक  खतरा  है  ॥  देश  में  बौद्ध  धर्म  की  के  बारे  में  हमें  पता  बौद्ध  धर्म  से  देश  की  जाति
 प्रथा  में  कुछ  परिवर्तन  हो  सकते  थे  इसमें  भी  दुश्मन  घुस  गए  तथा  इसके  प्रयासों  को  दूषित  और

 असकल  कर  दिया  ।

 इस  सदी  में  भी  ऐसा  समझा  जाता  था  कि  इस  देश  में  जाति  प्रथा  को  समाप्त  करने  में
 वाद  का  सकारात्मक  प्रभाव  पर  इसमें  भी  नीची  जातियों  के  दुश्मनों  न ेअपना  वर्चस्व
 बना  लिया  और  वे  भी  कोई  गम्भीर  प्रयास  करने  या  गम्भीर  प्रभाव  डालने  में  असफल  रह  गए  ।  ६

 मैं  यह  सलाह  दूंगा  कि  देश  में  जो  लोग  जातिवाद  को  मिटाने  में  रुचि  लेते  हैं  उन्हें
 जुट  हो  जाना  चाहिए  तथा  एक  सामान्य  मन्च  तैयार  करना  चाहिए  और  इस  बुराई  को  नष्ट  करने  के
 लिए  सजग  प्रयास  करना  चाहिए  तथा  अभियान  चलाने  चाहिए  जो  संकड़ों  वर्षों  से  देश  में  व्याप्त  हो  रही
 है  और  देश  को  बर्वाद  करती  रही  है  ।

 थी  अध्टभूजा  प्रसाद  शुक्ल  :  उपाध्यक्ष  आज  देश  में  जाति  के  आधार  पर
 जो  झगड़े  हो  रहे  वह  बहुत  ही  चुनौती  का  विषय  सरकार  की  कार्यान्वयन  नीति  ठीक  नहीं  रही
 तो  इन  झगड़ों  का  कारण  बनी  कहीं-कहीं  पर  आज  राजनीति  भी  इन  झ्नगड़ों  के  लिए  बहुत  बड़ा
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 22  1913  जाति  संघर्ष  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 कारण  बनकर  आई  जिनके  पास  जमीन  अधिक  थी  उसके  भूमिह्दीनों  में  वितरण
 करने  के  लिए  सरकार  ने  सामन्तवादी  किसानों  की  जमीनों  को  उनके  हाथ  से  लिया  और  जो  जातियां
 पीछे  उ  *को  देने  की  बात  की  ।  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  बनाई  जिसके  नाते  जो  पट्टा  किया  उर

 पट्टे  पर  उनका  कब्जा  होता  ।  ऐसे  कई  प्रांत  हैं  जोकि  आजादी  मिलने  से  आज  तक  भी  हथियारों  के
 जरिए  कब्जा  लेना  चाहते  हैं  और  भूस्वामी  हथियारों  के  सहारे  पट्ट  को  रोकना  चाहते  यह  सरकार
 की  जो  नीति  गलत  रही  उसका  ही  परिणाम  है  एक  साल  पहले  मंडल  आयोग  के  नाम  पर  कुछ
 नीतिक  परिदृश्य  में  जातीय  झगड़ा  खड़ा  करने  की  कोशिश  की  उसको  हम  क्‍या  कहें  ।  हिन्दुस्तान  में

 कुछ  ऐसी  कुछ  जातियां  हैं  जो  आज  भी  गांवों  और  शहरों  में  रहती  हैं  और  ऐसे  छोटे  काम  को  करती  हैं
 जिन  उन  कार्यों  के  नाते  उनका  सम्मान  नहीं  शैक्षिक  और  आ्थिक  रूप  से  उनका  अब  भी
 विकास  नहीं  हुआ  ।  इस  तरह  की  योजना  भी  उन्हें  ऐसी  मिलनी  चाहिए  जिससे  उन्हें  विकास  का  अबसर
 मिले  ।  लेकिन  उन  जातियों  में  ऐसे  लोग  भी  हैं  जो  शेक्षिक  और  आर्थिक  रूप  से  विकास  कर

 चुके  हैं  उन्हें  विशेष  सुविधा  रे  अलग  होना  भी  आवश्यक  हैं  मंडल  आयोग  के  कारण  आत्म-हत्या  शुरू
 हुई  पीछे  फारवर्ड  जातियों  में  ऐसे  लोग  हैं  ऐसी  जातियां  हैं  जिनके  लड़कों  को  नौकरी  नहीं  मिल

 रही  उनके  पास  खेती  करने  के  लिए  खेती  नहीं  है  ।  उनके  पास  रोजगार  करने  के  लिए  कोई  साधन

 नहीं  है  ।  उनके  मन  में  यह  भय  भी  है  कि  आज  तक  हमें  नौकरियां  नौकरी  नहीं  मिली  और  ओआने  वाले
 दिनों  में  हमारी  रोटी  छीन  जाएगी  और  कभी  नहीं  विकास  मार्ग  अवरुद्ध  हो  उन्होंने
 हथियार  तो  नहीं  उठाए  किन्तु  आत्म-हत्या  करने  की  कोशिश  की  ।  दूसरी  तरफ  यह्द  नारा  दिया  जाता

 रहा  कि  हमें  अपने  हक  में  संघर्ष  करना  चाहिए  ।  यह  राजनंतिक  झगड़े  करने  का  प्रत्यक्ष  प्रयास  नहीं  तो
 और  क्या  है  ।  एक  तरफ  सरकार  को  नीतियां  गलत  रही  वहीं  कहीं  न  कहीं  राजनीति  का  ऐसा  कारण

 होता  है  जिस  कारण  जातीय  दंगे  होते  जब  हम  चुनावी  टिकट  बांटने  का  काम  करते  हैं  तो  प्रारम्भिक
 प्रक्रिया  शुरू  में  गलत  होती  है  |  हम  ऐसी  बात  करते  हैं  कि किस  जाति  का  बाहुल  है  उस  जाति  के
 ब्यक्ति  को  है  टिकट  देने  की  कोशश  होती  है  जिसमें  उसे  वोट  मिले  और  फिर  जातीय  दंगे  होते
 जातीय  दंगों  को  रोकने  के  लिए  हमें  कानून  बनाने  की  जरूरत  मैं  राजनीतिक  दलों  से  और  नेताओं  से

 यह  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  केवल  भाषण  देने  ओर  यह  विषय  उठाने  से  झगड़े  समाप्त  नहीं  होंगे  ।
 आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  जातीय  झगड़ों  को  रोकने  के  लिए  फर्स्ट  परसन  सिगुलर  नम्बर
 की  थिकिंग  जातियों  की  प्रथम  पुरुष  एकबचन  विचार  सोच  से  संकल्प  की  हमारी  नीति  होनी  चाहिए
 और  हम  इस  तरह  का  व्यवहार  नहीं  करंगे  जिससे  जातीय  झगड़े  होते  इस  तरह  का  विचार  होना
 चाहिए  जिसमें  झगड़े  न  हो  सके  ।  यह  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  कि  जो  कुछ  भी  कानून  बनाए  हैं  उनको
 पालन  कराने  में  ठीक  से  कदम  उठाए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  मंजय  लाल  :  माननीय  उपाध्यक्ष  श्री  चोधरी  जी  जातीय  संघर्ष  उन्मूलन
 का  उस्ताव  लेकर  आए  उसके  पक्ष  में  मैं  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  जातीय  संघर्ष  उन्मूलन  का
 प्रस्ताव  लाकर  श्री  चौधरी  जी  ने  जातीयता  के  अन्धकार  में  चिराग  जलाया  उनको  मैं  धन्यवाद  देना

 चाहता  जाति  वर्ण  व्यवस्था  से  शुरू  हुई  थी  ओर  इस  व्यवस्था  के  चलाने  वाले  मनु  मनु
 की  जाति  प्रथा  जहां  खड़ी  लकीर  है  तो  वहां  पर  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  के  जाति  श्रथा  सम्बन्धी

 विचार  पड़ी  लकीर  लेकिन  पड़ी  लकीर  कि  दूरी  में  समानता  रहती  है  और  उसमें  ऊंच  नीच  का

 भेदभाव  नहीं  रहता  वहां  बड़ी  लकीर  में  छोटाई  बड़ाई  रहती  लोग  कहते  हैं  कि  मनु  ने  विधान

 बनाया  था  जिससे  समाज  चले  ।  इस  सदन  में  जो  विधान  बनाया  गया  था  निर्माता  डा०  अम्बेडकर
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 जाति  संघर्ष  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के  13  |

 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 मनु  का  विधान  जहां  ऊंच-नीच  ओर  द्वष  घृणा  फंलाने  के  लिए  था  वहीं  डा०  अम्बेडकर  का  विधान

 समब्रता  और  समृद्धि  और  समाज  को  एक  समान  बनाने  के  लिए  मैं  समाजवादी  आन्दोलन  में  रहा  हूं

 भूमि-सुंधा  रोके  समय  में  भी  जब-जब  जातीयता  की  आंधी  आती  थी.तो  जो  छोटे  किसान  थे  तो  भी

 बहीं“बड़े  जमींदारों  का  साथ  देते  थे  ।  जाति  की  आंधी  के  चलते  ही  लोग  पागल  हो  जाते  हैं  ।  इस
 पन  की  बजहःसे  समाज  टूटने  लगता  है  और  उसको  बचाने  वाला  कोई  नहीं  रहता  |  डा०  लोहिया  ने

 कहा  था  किਂ  विशेष  अवसर  के  सिद्धांत  को  लागू  करके  जाति  प्रथा  को  खत्म  करना  चाहिए  ।  आरक्षण  की

 बात्त  ढा०  छोहिया  ने  कही  थी  और  उसी  का  उपज  मण्डल  आयोग  है  ।  जाति  तोड़ने  के  लिए  जो

 पीछे  हैंਂ  उनको  आगे  उठाना  पड़ेगा  ।  दक्षिण  भारत  में  जातीयता  का  कितना  बुरा  प्रभाव  पड़ा:था  उसको
 सब  जानते  जब  हरिजन-आदिवासी  चलता  था  वह  गद॑न  में  घंटी  बांधकर  और  झाड़ू  लेकर  चलता
 था  ।  लोग  यह  कहते  थे  कि  यह  आ  रहा  है  तो  किसी  को  उसकी  छाया  न  लग  जाए  |  जहां  थूके  तो  वहां

 झाड़े  से  साफ  करते  थे  ।  जाति  प्रथा  के  उन्मू  नन  के  लिए  समाज  में  समता  और  समृद्धि  लानी  होगी  ।

 सरकार  को  चाहिए  कि  विशेष  अवसर  के  सिद्धांत  को  मानकर  लोगों  को  बराबरी  द्रर्जा  जाए
 बोरकमता-त्था  समृद्धि  के  लिए  कानून  बनाए  ।  एक  और  कानून  बनाना  चाहिए  जिससे  बन्‍्तर्जातीय
 शादी  करे  वालों  को  विशेष  प्रोत्साहन  दिया  जाति  तोड़ो  सम्मेलन  जगह-जगह  क्ररना

 जो  सम्मेलन  और  सहभोज  होता  वह  सरकार  के  खच्चेंसे  होना  और  सरकारी
 रिय्ों  में  अन्तर्जातीय  विचार  रखने  वालों  को  भ्रारक्षण  देना  बारूद  और  हथियार  को

 इकट्ठा  करके  जातीय  संघर्ष  हम  नहीं  रोक  सकते  हैं  ।  इसके  विरुद्ध  हमें  वंचारिक  संघर्ष  करना

 महात्मा  गांधी  का  असर  क्‍यों  था  क्योंकि  उनकी  कथनी  और  करनी  में  सामंजस्य  अन्तर्जातीय  विद्वाह
 करने  वालों  के  लिए  सरकार  द ेऔर  सरकारी  नौकरियों  में  विशेष  अबसर  देकर  के  जाति

 उन्मूलन  का  काम  करें  ।''  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 4.00  स०  १०

 ....  भी  तेजनारायज़  सिंह  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  भाई  चौधरी  जी  को  धन्यवाद

 दूंगा  कि  उन्होंने  इस  तरहका  संकल्प  यहां  प्रस्तुत  क्या  है  ।  सच.'पूछा  जाए  तो  जातीयता  ने  इस  देश
 को  बर्वाद  किया  है  और  बर्वाद्  करती.जा  रही  न  मालूम  इस  देश  को  कहां  बर्बाद

 तो  मैं  समझता  हू  कि  इस  देश  से  बहुत  बड़ी  समस्या  दूर  हो  जाएगी  |  लेकिन  सोभाग्य  कहिए  दुर्भाग्य
 कहिए  45  वर्ष  को  आज़ादी  के  दाद  जातीयता  जितनी  तोड़ने  की  कही  जा  रही  है  ।
 या  की  जा  रही  है  उतनी  ही  वह  ब्रढ़ती  रही..है  यह  कहा  सकता..है  कि

 कुछ  मायनों  में  आधुनिक  ढंग  से  टूटती  भी  जा  रही  जातीयता  देहात  में  बहुत
 लेकिन  शहूरों में  कुछू  कम्छी  हुई  शहर  में  कोई  दुकान  में  ज़ाकर  चाय  पीता  है  तो  उससे

 उसकी  जाति  प्री  बरही  ग्रादमी  में  जाए  और  ऊंची  जाति  के  आदमी  के

 दरवाज़े प्र  बंद  जाए  उसको  द्वेने  के पहले  उसकी  जाति  पूछ  ली  जाएगी  ।  अगर  किसी  छोटी

 जाति  कोई  बूतंन  बह  पढ़ा  होगा  तो  उसमें  चाय  डाज्नकर  उसको  दे  दी  लेकिन  अगर

 अपने,घर  बतेत  में  चाय  होगी  तो  उससे  उसकी  जाति  पूछी  जाएगी  ।  शहर  में  जातीयता  दटूंटी

 अग् रुझूड़  में  कोई  खाने  जाए  तो  उसकी  जाति  नहीं  पूछी  अगर  वही  आदमी
 देहात  में  खाना  खाने  जाए  तो  पहले  उसकी  जाति  पूछी  जाती  है  और  उसके  बाद  उसको  लोटा
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 22  1913  जाति  संघर्ष  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 और  थाली  दी  जाती  है  ।  इसलिए  यह  भी  कहा  जा  सकता  है  कि  40  बरस  आजादी  के  बाद
 जातीयता  कुछ  टूटी  लेकिन  सच  पूछा  जाए  तो  जातीयता  टूटी  वह  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 मैं  समझता  हूं  अगर  जातीयता  इसी  तरह  से  बढ़ेगी  तो  यह  .  देश  बर्बाद  बन  नहीं
 सकती  ।  जातीयता  का  असर  है  कि  आज  25  प्रतिशत  लोगों  के  हाथ  में  सत्ता  रही  और  7.5  प्रतिशत
 लोग  खेत-खलिहानों  में  काम  करते  रह  गए  ।  उनको  सत्ता  में  बंठने  का  नहीं  अगर
 भी  तो  उसको  अयोग्य  न  जाने  क्या-क्या  बहुकर  हटा  दिया  गया  ।  मैं  दावे  के साथ  कह  सकता  हूं
 कि  अगर  75  प्रतिशत  बाले  लोगों  को  सत्ता  में  रहने  का  मौका  मिला  होता  तो  जो  भाज  देश  की
 आथ्िक  स्थिति  साम्प्रदांयक  हालत  हो  गई  है  और  देश  टटने  की  स्थिति  में  आ  गया

 वह  न  होती  ।  इसलिए  नहीं  होती  कि  सरकार  के  प्रति  और  सत्ता  के  प्रति  सबको  मोह
 होता  ।  लेकिन  यह  सरकार  40  बरस  के  बाद  भी  एक  तरफा  ही  चल  रही  है  और  देश  को  भी  वहीं  ले

 जा  रही  इसी लिए  आज  आप  असम  और  अन्य  राज्यों  के  बारे  सोच रहे  हैं  और

 ये  राज्य  दूसरी  ओर  जा  रहे  हैं  ।  इसलिए  जरूरी  है  कि  जातीयता  खत्म  होनी  चाहिए  ।  वंसे  यह  कोई
 नई  चीज  नहीं  है  |  मंजेय  लाल  जी  ने  ठीक  कहा  कि  मनु  ने  जाति  का  किया  उसी
 लाइन  पर  आज  भी  लोग  चल  रहे  हैं  ।  कोई  भी  अपनी  शादी-ब्याह  जाति  में  नहीं  अपनी
 ही  जाति  में  करते  हैं  ।  अगर  कोई  प्रेम-विवाह  करता  है  तो  शहर  में  जाकर  तो  रह  सकता  लेकिन

 वह  मांव्  में  या  देहात  में  जाता  है  तो  वह  कुजात  कह  दिया  जाता  है  और  उसको  पांत  में  बिठाकर
 खाना  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 कोई  हरिजन  मन्दिर  में  जाना  चाहे  तो  उसको  जाने  नहीं  दिया  जाता  हमारे  बाबू  जूगजीवन
 राम  जी  जब  बनारस  थे  तो  उन्होंने  वहां  सम्पूर्णानन्द  जी  की  मूर्ति  को  छू  लिया  इसो  पर  वहां
 के  ब्राह्मणों  न ेकहा  कि  यहू  तो  मूर्ति  अछुत  हो  गई  ओर  उन्होंने  उसको  गंगाजल  घोया  ।  बाबूजी  जो

 देश  प्रधानमन्त्री  की  हैसियत  रखते  वे  किसी  से.कमजो  नहीं  किसी  से  अच्छा  भाषण  नहीं  देते
 थे  तो  किसी  से  भी  नहीं  देते  किसी  से  काबिल  थे  तो  किसी  कमजोर  भी  नहीं
 लेकिन  सम्पूर्णानन्द  की  मूर्ति  को  उन्होंने  अगर  छू  तो  स्र्॒र्णों  ने  कह्ढा-.कि  वह  अपवित्र  हीं  गई  ।
 इसलिए  देश  जिस  स्थिति  में  ज़ातीयता  हम  .  सबको  सिलजुलकर  उम्रको  समाप्त  करना
 क्योंकि  वह  बढ़ती  जा  रही  मन्दिर  में  ब्राह्मण  ही  पूजा  करता  किसी  के  कोई  मौत  हो
 जाए  टो  क्रिया-क्रम  ही  करने  आता  अगर  क़ोई  दूमरा  हिन्दू  शास्त्र  शुद्ध  हो:जाता

 इसलिए  जरूरत  है  ठीक  से  सोचने  की  और  समझने  की  ।  अगर  नहीं  बकाया  तो
 इस  देश  को  गुलाम  होने  से  कोई  बचा  नहीं  सकता  टूटने  से  नहीं  बचा  सकते  हैं  ।  इसलिए  जरूरी  है
 कि  इस  देश  से  जातीयता  समाप्त  की  यह  तब  तक  समाप्त  नहीं  जब  तक  इसके  लिए  कानन

 बनेगा  सही  है  कि  डॉबरी  को  रोकने  के  लिए  डॉवरी  एक्ट  बना  है  लेकिन  किसी  न  किसी  तरह
 से  दहेज  दे  दिया.जाता  कहीं  अध्रत्यक्ष  रूप  से  और  कहीं  प्रत्यक्ष  रू  इसलिए  यह  बात  जरूर
 कहता  हूं  कि  यदि  यह.कानून  बना  दिया  जाए  कि  कोई  आदमी  अपनी  जाति  में  शादी  नहीं  करेया  तो  जो
 करेगा  उसको  पनीशमेंट  यह  कुछ  हद  तक  लागू  हो  सकता  जाति  छिपाकर  कोई  नह
 रहता  है  अगर.यह  बना  दिया  तो  मैं  समझता  हूं  देश  का  कुछ  भला  हो  सकता  इसके
 अलावा  कोई  दूसरा  रास्ता  दिखलाई  नहीं  पड़ता  है  |

 ध्यक्ष  आप  कानून  से  मडंर  रोक  सकते  इसलिए  इस  चीज  के  लिए
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 जाति  संघर्ष  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के  13  1991
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 भी  कानून  बनाकर  देखना  चाहिए  कि  अपनी  जाति  में  कोई  शादी  न  करे  ।  क्या  इससे  सुधार  हो  सकता

 है  या  नहीं  ?  यदि  नहीं  होता  है  तब  तो  भगवान  भरोसे  छोड़ना  चाहिए  कि  जो  होगा  देखा

 इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  हम  सब  लोगों  को  विचार  करना  चाहिए  और  जिस  लाईन  में  लोक  सभा

 में  बोलते  उस  लाईन  को  अपने  क्षेत्र  में  बोलने  क ेलिए  भी  रखना  काम  करना  चाहिए  जिससे

 देश  का  भला  हो  सके  और  जातीयता  इस  देश  से  समाप्त  हो  सके  ।  आपने  मुझे  समय  उसके  लिए
 धन्यवाद  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  इस  विषय  के  लिए  2  घंटे  का  समय  आबंटित  किया  गया  हमने  दो
 घंटे  पूरे  कर  लिए  हैं  ।  क्या  सभा  यह  चाहती  है  कि  हम  इसके  लिए  समय  को  एक  घंटा  और  बढ़ा  लें  ।

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  एक  घंटा  समय  और  बढ़ाया  जाता  है  ।  अब  मैं  शोभनाद्रीश्वर  राव

 वाड्डे  को  बोलने  के  लिए  आमंत्रित  करता

 शी  शोभनाद्रोश्वर  राव  बाड़डे  :  उपाध्यक्ष  भापके  माध्यम  से  मैं  सवंप्रथम
 श्री  के०  वो०  आर०  चौधरी  को  इस  गेर-सरकारी  संकल्प  को  लाने  और  इस  सभा  में  इस  पर  विस्तारपूवंक
 चर्चा  करने  का  अवसर  देने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।  वह  एक  ऐसा  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  लाए  हैं
 जिसके  बारे  में  देश  का  हर  जागरूक  नागरिक  चितित  है  ।

 आप  भी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  जातीय  झगड़ें  कोई  नई  बात  नहीं  ये  पहले
 भी  होते  रहे  अब  इस  प्रकार  के  झगड़ों  की  संख्या  बढ़  रही  हम  चाहे  जो  भी  मेरा
 विचार  है  कि  जाति-व्यवस्था  पूर्णतः  नष्ट  नहीं  हो  सकती  है  क्योंकि  यह  हजारों  वर्षोंस  चलती  आ  रही
 है  |  जाति-व्यवस्था  की  थोड़ी-बहुत  सकारात्मक  भूमिका  अवश्य  रही  किन्तु  इस  अथं  में  इससे
 हमारे  देश  में  समाज  की  बहुत  हानि  हुई  है  क्योंकि  जातिप्रथा  के  कारण  कुछ  उत्तरदायित्यों  का  दायरा
 सीमित  कर  दिया  जिन्हें  समाज  में  पूरा  वि.ए  जाने  की  अपेक्षा  की  जाती  कुछ  हृद  तक  इससे  प्राचीन
 काल  में  कुछ  आबादी  को  कुछ  सामाजिक  सुरक्षा  भी  प्राप्त  हुई  पर  दुर्भाग्यवश  इससे  सामाजिक
 असभानता  और  अनौचित्य  बढ़ा  है  ।

 दक्षिण  में  go  वी०  रामास्वामी  फिर  महात्मा  गांधी  और  डा०  बाबासाहब
 अम्बेडकर  और  राममनोहर  लोहिया  आदि  समाज  सुधारकों  द्वारा  इस  क्षेत्र  में  किए  गए  योगदान  के
 बारे  में  आपको  ज्ञात  है  ।  इन  सभी  महापुरुषों  ने  समाज  से  जाति  व्यवस्था  को  समूल  नष्ट  करने  या
 इसकी  बुराइयों  को  न्यूनतम  करने  का  प्रयास  किया  दसवीं  लोक  सभा  के  कार्यकाल  के  दौरान
 मुझे  याद  अच्छी  तरह  से  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  कुछ  हरिजनों  को  मन्दिर  में  नहीं  प्रवेश  करने  दिया  गया
 था  और  पर्याप्त  सामाजिक  तनाव  बढ़  गया  था  ।  किसी  और  दिन  कुछ  पहीने  पहले  परभनी  जिले  में  हुई
 घटना  के  बारे  में  भी  मेरे  दोस्त  श्री  मुकुल  वासनिक  ने  बताया  था  ।  उसे  दुहरा  कर  मैं  सभा  के  बहुमूल्य
 समय  को  नष्ट  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।  हरिजन  समुदाय  के  एक  पुलिसकर्नी  को  एक  मारूति-मन्दिर  की
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 22  1913  जाति  संघर्ष  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 रक्षा  करने  के  लिए  तैनात  किया  गया  था  ।  जब  बरसात  हुई  तो  उसने  मन्दिर  में  घुसना  चाहा  उसे

 बाहर  फेंक  दिया  गया  तथा  इस  प्रक्रिया  में  वह  मर  इससे  पता  चलता  है  कि  अभी  भी  कितनी

 अधिक  जातीय  भेदभाव  व्याप्त  है और  ऊंची  जाति  के  लोग  अभी  भी  किस  तरह  नीची  जाति  के  लोगों  से

 घुणा  करते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  समाज  में  अनेक  दुर्गुण  हैं  ।  क्या  भाप  जातिवाद  के  उन्मूलन  तथा
 अन्तर्जातीय  विवाह  ओर  इसी  प्रकार  की  बातों  को  अपनाकर  नए  समाज  के  निर्णय  के  बारे  में  रोशनी
 डाल  सकते  हैं  ?

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाड्ड  :  यह  मैं  अपने  भाषण  के  बाद  के  भाग  में  बताऊंगा  ।  जमीन  तथा
 उत्पादक  सम्पदा  और  मकान  अधिकतर  ऊची  जाति  के  लोगों  के  पास  है  तथा  नीची  जति  के  लोगों  को
 इन  सबसे  वचित  रखा  गया  इन  लोगों  को  पढ़ने-लिखने  भी  नहीं  दिया  गणा  ।  जब  कुछ  लोगों  ने
 कोशिश  की  तो  उन्हें  सजा  दी  गई  ।  इस  प्रक्रिया  में  कमंवाद  की  धारणा  ने  भी  उनके  उस  उत्साह  और
 सक्रियता  को  विनिष्ट  कर  दिया  जोकि  किसी  समाज  में  होनी  अत्याचार  तो  होते
 पर  तब  अत्याचार  के  शिकार  लोगों  द्वारा  प्रतिरोध  नहीं  होता  लेकिन  हाल  के
 राजनैतिक  परिवर्तनों  के कारण  लोग  अपने  अधिकारों  के  प्रति  और  सचेत  हो  गए  हैं  और  बे  इनके  लिए
 लड़  रहे  हैं  और  इस  प्रक्रिया  में  बहुत  सी  बातें  सामने  आ  रही  अब  यह  आश्चर्य  की  बात  है  कि
 198  1  से  86  तक  इस  देश  में  मामले  केवल  अ०  जा०  भोर  अ०  ज०  जा०  के  विरुद्ध  अपराध  के
 1,15,000  दर्ज  किए  गए  थे  ।  वर्ष  1989  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों
 पर  अत्याचार  किए  जाने  की  14,000  से  भी  अधिक  वारदातें  हुई  जिनमें  से  4,793  मामले  हत्या  के
 थे  7,593  मामले  बलात्कार  के  थे  !  इस  सूची  में  मध्य  प्रदेश  सबसे  ऊपर  है  जहां  लगभग  4,200  वारदातें

 इसके  बाद  उत्तर  प्रदेश  में  3,945  राजस्थान  में  1,580  बिहार  में  लगभग
 1,000  वारदातें  और  आंध्र  प्रदेश  में  500  वारदातें  हुईं  ।

 अब  मैं  मुख्य  मुद्दे  पर  बोलूंगा  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हालांकि  जाति  प्रथा  को  खत्म
 नहीं  किया  जा  लेकिन  जाति-संघर्षों  की  बुराई  को  कम  किया  जा  सकता  इस  प्रकार  एक
 जाति  और  दूसरी  जाति  में  जो  भेदभाव  उसे  अन्तर्जातीय  विबाहों  को  प्रोत्साहन  देकर  कम  किया  जा
 सकता  है  ।  रोजगार  और  स्व-रोजगार  कायंत्रमों  में  भी  ऐसे  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  देकर  जोकि
 अन्तर्जातीय-विवाह  विशेषकर  कमजोर  पिछड़ी  या  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों
 के  व्यक्तियों  से  विवाह  करते  अन्तर्जातीय  विवाहों  को  और  बड़े  पैमाने  पर  प्रोत्साहित  किया  जा
 सकता  है  ।

 4.14  म०  प०

 पी०  एस०  सईद  पीठासीन

 कुछ  हृद  तक  रोजगार
 के  सम्बन्ध  में  कुछ  प्राथमिकता  दी  जाती  लेकिन  स्व-रोजगार

 क्रमों  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  इसको  और  बड़े  पैमाने  पर  लिया  जाना  चाहिए  ।
 चौधरी  चरण  सिद्द  ने  अपने  जीवन  काल  में  इन  अन्तर्जातीय  विवाहों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कड़ा
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 उपायों  के  बारे  भे  धंकल्य

 संघर्ष  किया  और  उन्होंने  अपने  परिवार  के  सदस्यों  को  भी  अन्तर्जातीय  विवाह  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  ।
 लेकिन  दुर्भाग्यवश  उसे  पूंजीवादियों  और  एकाधिकारियों  के  प्रेस  ने  जातिबादी  के  रूप  में  प्रचारित

 हालांकि  वह  अपने  सादे  जीवन  में  जातिवाद  के  खिलाफ  लड़ते  रहे  ।  और  उन  कुछ  लोगों
 जो  कि  इस  देश  के  शीषं  स्थानों  पर  हैं  और  जिन्होंने  अपने  जाति  का  सरकार  में  और  प्रशसभ
 में  पक्ष  उन्हें  बहुत  संतुलित  और  खुले  विचारों  वाला  कहा  गया  ।

 जब  शिक्षा  का  प्रचार  किया  जाएगा  केबल  तभी  जाति  प्रथा  की  इस  बुराई  के  प्रभाव
 को  कम  किया  जा  स॑कंता  लेकिन  अब  भी  केबल  50%  लोग  साक्षर  पिछड़ी

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  में  साक्षरता  की  स्थिति  और  भी  खराब  है  ।

 इन  जातीय  संघर्षों  को  कम  करने  का  दूसरा  तरीका  यह  है  कि  कमजोर  वर्गों  और  पिछड़े
 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  समाज  के  अन्य  वर्गों
 के  समकक्ष  लाना  इसके  लिए  सरकार  इन  लोगों  को  आशिक  दृष्टि  से  मजबूत  बनाने  के
 औरे  बड़े  पैमाने  पर  प्रयास  करने  होंगे  ।

 दुर्भाग्यवश  बहुत  से  मामलों  में  राजनीतिक  दल  इन  जाति  संघषषों  को  भड़का  रहे  हैं  ।  कुछ  समय
 पहले  हमने  इसे  अपनी  आंखों से  देखा  था  कि  जब  पहली  बार  सामाजिक  और  शंक्षिक  दष्टि  से  पिछड़े
 वर्यों  को  आरक्षेण--एक  सैंबेधानिर्क  दायित्व  जिसे  लगभग  चार  दशकों  से  नकारा  जा  रहा  था--सुविधाएं
 प्रदींन  करने  के  लिए  कीशिश  की  गई  थी  ।  कुछ  राजनंतिक  दलों  ने  कुछ  गड़बड़ी  पैदा  कर  दी  जिसके
 परिंणामस्वरूंप  बेहुतं  से  युंवेक्रों  क॑  दिलों  में  शंकाएं  पैदा  कर  दी  और  उन्होंने  आत्महत्या  कर  हमें
 इन  सभी  बांतीं  का  ज्ञान  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  जब  वहां  हमारी  तेलगू  देशम  पार्टी  की  सरकार  थी  और  उसने  राज्य  में  समाज
 के  लगभग  सभी  वर्गों  को  विस्तुत  प्रतिनिधित्व  देने  की  कोशिश  की  तो  दुर्भाग्यवश  उस  समय  की

 प्रमुख  विपक्षी  पार्टी  कांग्रेस  सब  तौर  तरीके  भुलाकर  जातीय  संघर्षों  को  प्रोत्साहित  किया  ।  उन्होंने
 तेलुंगु  देशम  की  यह  कहकर  आलोचना  की  थी  कि  यह  एक  विशेष  समुदाय  का  पक्ष  ले  रही  हालांकि

 यह  बिल्कुल  भी  सच  नहीं  अव  आंध्र  प्रदेश  में  कांग्रेस  सत्ता  में  आ  गई  हर  कोई  जानता  है  कि
 सरकार  किसका  पक्ष  ले  रही  है  ।  राजनेतिक  लाभ  के  लिए  इस  प्रकार  के  अदूरदृष्टिपूर्ण  कायंवाहियों  को
 रोका  जाना  चाहिए  और  किसी  भी  राजनीतिक  दल  को  जातीय  संघष  को  प्रोत्साहन  देकर  समाज  को
 जाति  के  आधार  पर  नहीं  बांटना  चाहिए  ।

 कोई  भी  अपने  समुदाय  या  जाति  की  मदद  करने  की  कोशिश  लेकिन  उसे  जाति  के
 नाम  पर  बंटवारे  को  प्रोत्साहन  नहीं  देना  चाहिए  और  जातियों  को  आपस  में  नहीं  भिड़ाना  चाहिए  ।  चाहे
 कोई  भी  राजनीतिक  दल  ऐसा  यह  निदनीय  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि जब  कोई  राजनीतिक
 दल  या  राजनीतिज्ञ  खुले  रूप  से  जातिवाद  का  समथंन  करे  या  जातिवाद  को  ऐसे  ढंग  से  प्रचारित  करे
 कि  समाज  जाति  के  नाम  पर  बंट  तो  उसे  राजनीतिक  क्षेत्र  के लिए  अयोग्य  ठहरा  दिया  जाना

 चाहिए  और  इसके  लिए  निर्वाचन  सम्बन्धी  सुधारों  में  उपयुक्त  संशोधन  किए  जांने  चाहिए  जिसे  कि
 शीघ्र  ही  लागु  कर  दिया  जाना  अन्य  संशोधनों  क ेसाथ  इस  मद  पर  भी  गंभीरता  से  विचार
 किया  जाना  चाहिए  ।
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 Yd  ११९३  जाति  संघर्ष  को  पुर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के
 उपायों  के  बारे  में  ब्ंकल्प

 कल्याण  मन्त्री  श्री  सीताराम  केसरी  भी  सामाजिक  और  शैक्षिक  तौर  पर  पिछड़े  लोगों  के  उत्थान
 के  प्रति  समपित  उन्हें  समाज  की  मुख्य  धारा  में  लाया  जाना  चाहिए  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि सरकार
 उन्हें  ऐसे  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाएगी  जिन्हें  प्रदान  करने  की  संविधान  में
 गारंटी  तो  दी  गई  लेकिन  जिसे  इन  चार  दशकों  में  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  सरकार  को
 उनकी  सहायता  के  लिए  कुछ  आथिक  उपाय  करने  होंगे  ताकि  उन्हें  आगे  लाया  जा  सके  और  भविष्य
 में  एक  वर्ग  की  दूसरे  वर्ग  के  प्रति  ईर्ष्षा  जारी  न  रहे  और  देश  विभिन्‍न  वर्गों  के  लोगों  में  मेल-मिलाप
 बनाकर  प्रगति  करे  ।

 श्रो  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  सभापति  सवंप्रथम  मैं  अपना  नाम  पुकारे  जाने
 और  इस  प्रकार  इस  चर्चा  में  भाग  लेने

 क ेलिए  अवसर  प्रदान  करने  हेतु  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मैं
 इस  संकल्प  के  प्रस्तुतकर्ता  का  भी  इसे  सभा  में  प्रस्तुत  करने  के  लिए  धन्यवाद  करता  हूं  जोकि  सभा
 को  इस  सामाजिक  और  राजनैतिक  महत्व  के  मामले  पर  चर्चा  के  लिए  अवसर  प्रदान  करता

 जैसाकि  आप  जानते  हैं  जाति  संघ  हमारे  समाज  और  हमारे  देश  में  नई  चीज  नहीं
 हैं  ।  यहां  तक  कि  हमारे  देश  के  बाहर  विभिन्‍न  देशों  में  भी  यह  विभिन्‍न  रूपों  में  विद्यमान  जिस  रूप
 में  यह  जातिवाद  आज  हमारे  देश  में  विद्यमान  निश्चय  ही  यह  हमारे  लोकतन्त्र  के  लिए  कलंक
 जितनी  जल्दी  हम  इस  बुराई  से  छुटकारा  पा  सके  उतना  ही  अच्छा  हैं  ।

 यदि  यहां  कुल  लोगों  को  सबके  समान  अधिकार  प्राप्त  नहीं  हैं  तो  यहां  लोकतन्त्र  का  वास्तब  में
 कोई  अर्थ  नहीं  ह ैऔर  वह  जीवित  नहीं  रह  सकता  ।  यदि  लोकततन्त्र  में  कुल  लोग  समान  अधिकार  नहीं
 रखते  तो  वहां  लोकतन्त्र  का  उज्ज्वल  भविष्य  नहीं  हो  सकता  है  ।  यह  हमें  अपने  पूब॑जों  से  प्राप्त  हुआ  है
 और  यह  हमारी  पैतृक  सम्पत्ति  मेरे  विद्वान  मित्र  पहले  ही  कई  बातें  कह  चुके  हैं  ।  जातिबाद
 धिकार  प्राप्त  उच्च  जाति  के  लोगों  के  लिए  स्थिति  का  फायदा  कमजोर  वर्गों  पर
 चार  करने  और  अपने  स्वार्थ  के  लिए  निम्न  जाति  के  लोगों  पर  अत्याचार  करने  के  लिए  एक  उपकरण
 है  ।

 जँसाकि  पैंते  आपको  बताया  है  यह  हमारी  पैतृक  सम्पति  है  और  यह  हमें  अपने  पूबंजों  से  प्राप्त
 हुआ  है  |  यह  हमारे  लोकतन्त्र  पर  कलंक  है  अब  प्रश्न  यह  है  कि  हम  इससे  छुटकारा  पा  सकते  हैं  ।  इससे
 छूटकारा  पाने  के  लिए  हमारे  देश  में  बहुत  ही  गंभीर  और  विश्वासपूर्ण  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  राष्ट्रपिता
 गांधी  गरीब  लोगों  क ेमसीहा  और  अछूत  लोगों  के  उद्धारकर्त्ता  थे  ।  साथ  ही  साथ  मैं  डा०  बाबा
 साहिब  अम्बेडकर  द्वारा  निभाई  गई  भूमिका  को  भी  भुलाना  नहीं  चाहता  ।  मैं  किसी  भी  रूप  में  ऐसा
 नहीं  कर  सकता  ।  मेरे  हृदय  में  उस  भारत  के  सुपुत्र  के  लिए  पूरा  आदर  है  |  आजादी  के  लिए '
 संघर्ष  के  गांधी  जी  ही  केवल  ऐसे  व्यक्ति  थे  जिन्होंने  गरीब  लोगों  विशेष  रूप  से  अछूत  लोगों  के
 उत्थान  के  लिए  अनेक  उपाय  शुरू  किए  थे  ।  उनके  सोचने  और  कहने  और  उतकी  कथनी  और  करनी  के
 बीच  कोई  अन्तर  नहीं  था  ।

 एक  बार  गांधी  जी  उड़ीसा  में  पुरी  जहां  से  मैं  आता  गए  जँसाकि  आप  जानते  हैं  पुरी
 भगवात  जगन्नाथ  जी  का  स्थल  विश्व  प्रसिद्ध  जगन्नाथ  मन्दिर  वे  वहां  दो  बार  गए  थे  ।
 एक  बार  जब  वह  हरिजन  पद  यात्रा  कर  रहे  कस्तूरबा  गांधी  भी  उनके  साथ  थीं  ।  पुरी  में  वे  मन्दिर
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 में  जाने  और  भ्रगवान  जगन्ताथ  जी  के  दर्शन  करने  की  अप्रनी  प्रबल  इच्छा  पर  नियन्त्रण  न  कर  सकी  ।

 गांधीजी  ने  उन्हें  इसमें  जाने  के  लिए  तब  तक  स्वीकृति  नहीं  दी  जब  तक  क्रि  अछूनों  को  मन्दिर

 में  जाने  के लिए  अनुमति  नहीं  दी  उन्होंने  अपनी  इच्छा  को  दबाने  का  प्रयत्न  किया  लेकिन  ध्ामिक

 स्त्री  होने  के  कारण  वह  इसमें  जाने  की  क्षपनी  इच्छा  पर  नियन्त्रण  न  कर  सकी  ।  गांधीजी  की  जानकारी

 के  बिना  उन्हींने  सेवा  दल  के  कम्रेंचारियों  की  सहायता  से  इस  मन्दिर  में  प्रवेश  किया  ।  लेकिन  उनका

 प्रान्द्रिर  में  प्रवेश  गुप्त  न  रह  सका  और  गांधीजी  को  इसका  पता  चल  पति  ओर  पत्नी  गांधीजी

 कस्सूरबा  जी  में  तब  से  एक  दूसरे  से  बातचीत  बन्द  हो  गई  ।  यह  स्थिति  काफी  लम्बे  समय  तक

 रही  |  ऐसे  थे  गांधीजी  ।  यह  उतकी  अछुतों  के  प्रति  विश्वसनीयता  थी  ।

 उन्होंने  अहमदाबाद  में  सावरमती  आश्रम  की  स्थापना  की  ।  वह  आश्रम  को  चलाने  के  लिए  बोगों
 के  दाने  पर  निर्भर  करते  थे  ।  जब  प्रहली  बार  किसी  हरिजन  लड़के  ने  आश्रम  में  रहने  के  लिए  गांधीजी
 को  गांधीजी  ने  एक  क्षण  भी  सोचे  बिना  उसकी  स्वीकृति  का  उत्तर  दे  डाला  ।  संस्थान  को  चलाने
 के  लिए  वहां  निधियों  की  कमी  थी  ।  अछूतता  उस  समय  इतनी  प्रबल  थी  कि  लड़के  के  प्रवेश  के  बाद

 दान  देने  वाले  व्यक्ितय़ों  ने  जो  पहले  वित्त  सहायता  दे  रहे  दान  देना  बन्द  कर  दिया  ।  तब  भी  गांधी
 ज़ी  विचलित  नहीं  हुए  ।  उन्होंने  स्वयं  लिखा  उसी  दिन  कोई  व्यक्ति  जो  अपना  नाम  बताना  नहीं
 चाहता  था  उत्तके  पास  आया  भोर  उसने  एक  बहुत  बड़ी  राशि  जिसकी  उन्हें  अपेक्षा  नहीं  उन्हें  दी  ।
 मैंने  इसे  उनके  लिखे  लेखों  में  पढ़ा  है  |  गांधीजी  चाहते  थे  कि  साबरमती  आश्रम  को  हरिजन  आश्रम  का
 पुनः  नाम  दिया  जाए  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ  राज्यों  में  आज  भी  के  स्थान  पर
 करिए  जाने  के  लिए  कुछ  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  नाम  में  परिवर्तत  करने  के  प्रयासों  की  मैं  प्रशंसा  नहीं
 करता  बे  चाहे  जहां  से  भी  किए  जा  रहे  इसके  पीछे  पवित्रता  गांधी  जी  ने  हरिजन  को  भगवान
 के  दूत  ईश्वर  के  बच्चे  कहा  है  ।  वेह  इसमें  पूरी  तरह  रम  गए  उनके  हृदय  में  शब्द  के  लिए
 ब्रहुत  आदर  था  क्ि  उन्होंने  हरिजनਂ  शीषेके  से एक  समाचार  पत्र  निकाला  था  ।  वह  एक  हरिजन  पत्रिका
 प्रकाशित  करते  थे  ।  उन्होंने  हरिजन  कल्याण  के  लिए  एक  संगठन  गठित  किया  ।

 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  हम  सभी  पाखंडी  हैं  ।  यह  सिफं  चर्चा  का  ही  प्रश्न  नहीं  यह
 विचा  रधारा  में  परिवतंन  का  प्रश्न  इसके  लिए  एक  क्रान्तिकारी  दृष्टिकोण  की  जरूरत  है  ।  इस
 दिशा  में  सामाजिक  सुधारकों  तथा  राजनीतिज्ञों  को  एक  अहम  भूमिका  निभानी  है  ।  हम  इस  सभा  में
 ऊंची  आवाज  में  बोलकंर  इसकी  निन्‍दा  करते  हैं  । लेकिन  जब  हम  पार्टी  का  टिकट  बांटने  के  लिए  बंदते
 हैं  तो  हम  जाति  तथा  संभुदाय  के  बारे  में  पूछते  हैं  ओर  हम  ऐसे  ही  विचारों  से  प्रेरित  होते  हैं  ।  क्या  हम
 पाखंडी  नहीं  इस  देश  में  जातिवाद  की  जड़  को  और  मजबूत  बनाने  के  लिए  कौन  जिम्मेवार
 हैँ  ?

 भाज़  ग्रह  एक  ख़लग  स्व्ररूप  ग्रहण  कर  रहा  इस  दिशा  में  कुछ  प्रगति  हुई  इसमें  कौई
 शक  नहीं  है  वर्ण  ह्मवस्था  का  स्वरकृप  बदल  गया  है|  पहले  सह  अर्थात  व्यवसाथ  पर  आधारित
 थी  ।  उस  वक्‍त  यह  व्यवसाय  पर  आधारित  था  ।  तदन्तर  इसमें  ऐसा  बदलाव  आ  गया  कि  ब्यक्ति  का
 कार्य  अथवा  ब्यवसाय  चाहे  किसी  भी  प्रकार  का  सिर्फ  जन्म  से  यह  जाना  जाने  लगा  कि  वह  किस
 जाति  का

 मुझे कुछ
 ऐसी  घंदनाओं  या  स्रामझ्षों  की  जानकारी  है  जिनसे  पता  चलता  है  कि  काजकल
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 जया

 गति  के  पढ़े-लिखे  युवक  बेरोजगारी  के  कारण  सफाई-कमंचारी  के  पद  के  लिए  भी  आवेदन
 i! बडे नहीं  हिचकते  |  जब  मैंने  किसी  से  पूछा  कि  उच्च  जाति  का  तथा  स्नातक  होने  पर  भी  वहुु  सफाः

 कमंचारी  के  पद  के  लिए  आवेदन  क्यों  कर  रहा  तो  उसने  कहा  ऐसी  नौकरी  करने  में  क्या  हानि  है

 मुझे  कहीं  जीवनयापन  का  कोई  साधन  या  नौकरी  नहीं  मिल  रही  मैं  इस  नोकरी  को  गम्भी  रतीपूवक
 करने  में  कोई  बुराई  नहीं  समझता  ।  अतः  परिस्थितियों  में  बदलाव  आया  है  ।  अगर  ऐसे  लोगों  को  सफाई
 कमंचारी  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जाता  है  तो  इससे  इस  क्षोत्र  में  भी  क्रातिं  आ  सकती  कोई  भी
 ब्यक्ति  यह  नहीं  सोच  सकंता  कि  एक  दूसरे  के  क्षेत्र  का  अतिक्रमण  किया  जा  रहा  यह  एक  सम्मि्ंण
 होगा  ।  अतः  इस  दिशा  में  स्थिति  में  परिवतंने  हुआ  जंब  एक  अब्लुसूचित  जाति  का  कोई  ब्यक्िति

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  का  अधिकारी  बनता  है  और  जिलाधिकारी  बंन  जोंता  तो  ब्राह्मण  का

 लड़का  भी  उसका  खानी  बनाता  उनका  बिछावन  तैयार  करंता  है  और  उसके  जूतें  पालिश  कंरेता

 ह  मारे  देश  में  शिक्षा  सभी  के  लिए  होनी  निरक्षरता  नहीं  होनीं  चाहिए  ।  हमारे  संबिंधान  के
 प्रस्तावना  में  हमारा  मन्तब्य  बहुत  स्पष्ट  हम  एक  ऐसा  समाज  बताता  चाहते  हैं  जो  सबानता  पंरे

 आधारित  शोषण  से  मुक्त  जो
 एक

 वगहीन  और  जातिविह्वीत  समाज  हो  |  यह  दर्जा  भी  संमान

 की

 चाहिए  ।  ये  सभी  बातें  संविधान  में  हमें  यह  देखना  होगा  कि  इसे  कंसे  किप्नान्वित  किब्रा

 a)

 अन्तर्जातीय  विवादों  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  आरक्षण  का  भी  समर्थक ।8

 जंसाकि
 ; यह  विगत  ।0  वर्षों  से  था  ।  जब  तक  हमारे  समाज  में  असमांनंता  अधिक  हमें  व  बिता

 देनी  होगी
 |  झौर  विभिन्न  क्षेत्रों  में  आरक्षण  करना  होगा  ।

 सभापति  महोदय  :  मन्‍्त्री  +होदय  को  उत्तर  देना  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  क्रने की
 कोशिश करें  ।

 ह  क्री  श्ओोबललभ  पाणिप्रहो  :  उपनाम  समाप्त  करने  का  मैं  पूरी  तरह  समर्थन  करता  मैं  विषिक्ष
 के

 कस

 पै  कुछ  मित्रों  की  बातें  सुन  रहा  था  ।  मुझे  यह  सुनकर  दुःख  है  और  जाति  प्रणाली  पर  मण्डल
 आयोग  की  सिफारिशों  पर  टिप्पणी  करते  हुए  खेद  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  मण्डल  आयोग  की  सि  फ़ारिशें
 किस  प्रक  सहायक  होंगी  ।  मैं  कुछ  हृंद  तक  इस  विचार  को  लेकर  भ्रम  में  पड़  गया  हुं'**  (व्यवधान)*:*

 दि  आ्राप्र  सामाजिक  ओर  आधिक  रूप  से  कमजोर  के  आधार  मानकर  चलते  हैं  तो  यह  टेक  है  ।  परन्तु

 दि  आप  जाति  को  आधार  मानकर  चलते  तो  उस  स्थित्ति  में  जो  कुछ  जन्रींदा  राज  परिचार  ऐसे  हैं
 है  जनजातीय  वर्ग  के  ओर  जो  सभी  प्रकार  के  ल्लाभों  के  पात्र  हैं  जिनमें  स्कूल  ओर  कालेज  में  पढ़ने  काले

 _ उनके  बच्चों  के  लिए  वजीफा  भी  शामिल  है  ।

 मैं  आपका  ध्यान  दिनांक  6  1991  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  कक  एक
 समाचि

 he

 ऐन्‍े  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  यह  पटना  का  समाचार  है  ।  यह  अभ्य  पिछड़ी  जावि  से  छम्ब
 त्घित

 एक  बार  के  बारे  में  है
 ।  इस  राज  परिबार  के  पास  700  एकड़  जमीन  है  ओर  उनके  कमर  में
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 जाति  संघ  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के  13  1991
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 श्री  तेज  नारायण  सिह  :  आपने  कह  दिया  है  मण्डल  कमीशन  को  लागू  करना  चाहते  हैं  ।

 शी  श्रोबललभ  पाणिप्रहो  :  मैं  बंठने  को  तैयार  नहीं  और  न  द्वी  चिल्लाकर  मेरी  आवाज

 को  दबाया  जा  सकता  मैं  सामाजिक  और  आशिक  रूप  से  पिछड़े  वर्ग  के  उत्थान  के  खिलाफ  नहीं

 हूं  ।  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  यदि  कोई  आथिक  मानदण्ड  नहीं  है  तो  समृद्ध  लोग  भी  इन

 सुविधाओं  का  लाभ  ऐसी  नियम  परिस्थिति  क्‍यों  हो  ?  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रही  ।

 यही  बात  प्रेस  में  प्रकाशित  हुई  है  ।  यदि  मण्डल  आयोग  की  इस  रिपोर्ट  को  ठीक  प्रकार  से  बदला  नहीं
 गया  तो  इससे  एक  खतरनाक  स्थिति  पंदा  हो  हमें  अपना  उपनाम  हटा  देना  क्‍या
 जनगणना  तथा  अन्य  रिकार्डों  में  जाति  नाम  शामिल  किए  जाएंगे  ?  क्या  इन्हें  हमेशा  इनमें  लिखा  जाता

 रहेगा  ?  यदि  इस  रिपोर्ट  में  संशोधन  नहीं  किया  जाता  तो  यह  इससे  जाति  प्रथा  और  इसकी  बुराइयों
 को  बढ़ावा  ही  देगी  ।  मुझे  फिर  स्पष्ट  करने  दीजिए  कि  मैं  पूरी  तरह  से  गरीबी  दूर  करने  तथा  उत्पीढ़ितों
 के  उत्थान  के  पक्ष  में  हूं  ।  यह  मैंने  आपसे  कहा  है  ।  इस  पर  आपको  क्‍या  आपत्ति  क्‍या  वरिष्ठ

 आई०  ए०  एस०  अधिकारी  के  बच्चों  को  जो  आर्थिक  तथा  अन्य  दुष्टि  से  सम्पन्न  को  लगातार  ये

 सभी  सुविधाएं  भिलती  रहनी  चाहिए  ?  क्‍या  उन  प्रतिष्ठित  परिवारों  को  जिन्हें  अनुसूचित  जनजाति

 समझा  जाता  है  ये  सभी  सुविधाएं  हमेशा  मिलती  रहेंगी  ?

 यदि  जातिवाद  को  समाप्त  करना  तो  उपनामों  को  हटाना  अन्तर्जातीय

 विवाहों  को  प्रोत्साहन  देना  शिक्षा  सभी  के  लिए  होनी  चाहिए  और  रोजगार  उन  लोगों  के  लिए

 होना  चाहिए  जो  आ्थिक  दृष्टि  से  पिछड़  हुए  समानता  होनी  चाहिए  ।  वर्ग  व्यवस्था  तथा  जाति

 व्यवस्था  दोनों  को  समाप्त  कर  देना  चाहिए  ।

 गांधी  जो  भी  वर्ग  व्यवस्था  तथा  जाति  व्यवस्था  के  विरुद्ध  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  यह

 है  कि  गरीब  से  गरीब  लोगों  को  भी  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  इसमें  क्या  गलत  है  ?

 जाति  प्रथा  इसलिए  चल  रही  है  क्योंकि  लोगों  के  दोहरे  मानदण्ड  हैं  ।  चुनावों  तथा  सावंजनिक

 मंचों  पर  से  लोग  कुछ  कहते  हैं  तथा  करते  कुछ  हैं  ।  वे  ऐसा  इसलिए  करते  हैं  क्योंकि  इससे  वे  राजनीतिक

 लाभ  उठाना  चाहते  हैं  तथा  दूसरों  का शोषण  करना  चाहते  हैं  ।  बढ़ती  हुई  हिसा  तथा  इस  प्रकार  का

 शोषण  गांधी  जी  के  देश  में  सबसे  बड़ी  बुराई  है  ।  इस  प्रकार  का  शोषण  निरन्तर  नहीं  होना  चाहिए  ।

 इसी  कारण  मैंने  अपने  विचार  स्पष्ट  रूप  से  ब्यक्त  कर  दिए  हैं  तथा  इस  बारे  में  मेरा  मत  पूर्णतः  स्पष्ट  है  ।

 जातिवाद  समप्प्त  होना  चाहिए  ।  हमारे  पास  अनेक  कानून  परन्तु  केवल  उनसे  ही  कास  नहीं
 चलेगा  ।  इसको  जन  सहयोग  भी  मिलना  चाहिए  ।  राजनीतिक  सामाजिक  धाभिक

 तथा  अन्य  सभी  लोगों  का  जातिवाद  के  विरुद्ध  एकजुट  होकर  संयुक्त  रूप  से  लड़ना  चाहिए  जो  यत्र  तत्र

 सर्वत्र  तथा  देश  में  सब  जगह  अपना  घिनौना  रूप  दिखा  रहा  है  तथा  विश्व  के  सबसे  बड़े  लोकतन्‍्त्र  भारत

 के  नाम  पर  एक  कलंक  है  ।
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 22  1913  जाति  संघर्ष  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 श्री  के०  पी०  रेडडय्या  यादव  :  महोदय  मैं  कि  इस  सभा  में  इस  संकल्प  को  चर्चा

 लाने  के  लिए  श्री  के०  वी०  आर०  चोधरी  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  सारा  देश  जाति  संघषं  के  बारे  में

 चिन्तित  जोकि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  चल  रहा  अभी-अभी  मेरे  सामने  अनेक  माननीय

 सदस्य  बोलने  वाले  ने  देश  में  विद्यमान  विभिन्‍न  जातियों  तथा  मुनु  स्मृति  के  अनुसार  उनकी  उत्पत्ति  के

 बारे  में  बताया  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  भारतीय  समाज  में  विद्यमान  जाति-व्यवस्था  के  बारे  में

 डा०  अम्बेडकर  के  विचारों  स ेअवगत  कराया  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  जाति-व्यवस्था  को  समाप्त

 करने  के  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  की  जाति-व्यवस्था  को  समाप्त  करने  के  लिए  हमें  अनुकूल  वातावरण

 तैयार  करना  होगा  ।  जब  हम  अपने  बच्चों  को  स्कूल  भेजते  हैं  तो  किडरगार््डन  कक्षा  से  ही
 उनसे  यह  पूछा  जाता  है  कि  उनके  अप्पा  का  नाम  कया  है  ।

 ]

 डेंडी  का  मम्मी  का  नाम  कया  है  और  तुम्हारी  जात  कया

 ]

 यहां  तक  कि  हम  संसद  सदस्य  भी  अपने  नाम  के  बाद  अफ्ने  उपनाम  को  लिखते  इसमें  कोई

 शक  नहीं  है  कि  हम  सभा  जाति-व्यवस्था  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  पर  कोई  अपने  उपनाम  को

 हटाने  को  तैयार  नहीं

 भारतीय  समाज  में  जाति-ब्यवस्था  इसलिए  चल  रही  है  क्योंकि  कुछ  जातियां  ऐसी  जिन्हें
 विशेषाधिकार  प्राप्त  है  जिन्हें  समाज  में  विशेष  स्थान  मिलता  रहा  है  |  इन  विशेषाधिकार  प्राप्त
 जातियों  ने  हमेशा  अन्य  जातियों  को  भिखारी  जैसा  समझा  है  ।  पाणिग्रही  जी  ने  ठीक  ही  पूछा  है  कि
 मण्डल  आयोग  रिपोर्ट  को  क्‍यों  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  के  पूरी  तरह
 विरुद्ध  हूं  ।  बशर्ते  कि  सामाजिक  अथवा  आर्थिक  रूप  से  इन  असमानताओं  को  समाप्त  कर
 दिया  जाए  ।  परन्तु  मैं  एक  बात  कहना  चाहूंगा  ।

 पाणिग्रही  साहब  को  मैं  निवेदत  करना  चाहूंगा  कि  ।

 करोड़पतियों  को  आरक्षण  देने  के  लिए  कोई  भी  तैयार  नहीं

 सबसे  पहले  हमें  यह  समझना  चाहिए  कि  संवेधानिक  व्यवस्था  क्‍या  संविधान  में  दिया  गया

 है  तथा  सामाजिक  रूप  से  पिछड़े  एक  करोड़पति  व्यक्ति  सामाजिक  अथवा
 शैक्षिक  दृष्टि  से  पिछाड़ा  नहीं  जा सकता  परन्तु  एक  आई०  ए०  आई०  पी०  अथवा
 प्रथम  श्रेणी  के  राजपत्रित  अधिकारी  का  जंसाकि  श्री  रेड्डी  ने  कहा  शैक्षिक  या  अन्य  स्तर  प्राप्त
 कर  सकता  है  ।

 ह
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 जाति  संघर्ष  को  पूर्ण  रूप  से  सैमांप्त  करने  के  13  1991
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 ]

 ऐसे  लोगों  को  आप  आरक्षण  से  नहीं  हटा  सकते  आज  मैं  बहुत  ज्यादा  शोर  मचाने
 वाला  और  ईमानदार  फिर  भी  मुझे  इस  सभा  में  कोई  सामाजिक  दर्जा  प्राप्त  नही  है  ।

 श्री  श्रोकात  जेना  :  इस  सभा  में  ?

 श्री  के०  पो०  रेडडय्या  यादव  :  यहां  भी  ।  आप  मन्त्रिमण्डल  को  ही  लें  ।

 सभापंति  सहोदव  पो०  एम०  :  यहां  ती  आपको  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 श्री  के०  पो०  रेडडय्या  यादव  :  केन्द्रीय  मन्त्रिपरिषद  में  साठ  मन्त्री  साठ  में  से  10  हरिजन

 हैं  और  5  मुसलमान  हैं  ।  मुझे  पता  है  कि  उन्हें  कितना  आदर  दिया  जा  रहा  उनके  सचिव  उन्हें
 कितना  सम्मान  दे  रहे  हैं  ?  श्री  पाणिग्रही  यह  बात  नहीं  जानते  हैं  क्योंकि  वे  जन्म  से  ब्राह्मण  आप
 स्वयं  को  पिछड़ी  जाति  में  परिवर्तित  कर  लें  तब  आप  इस  समस्या  को  समझ  सकेंगे  ।  मैं  ब्राह्मणों  के
 खिलाफ  नहीं  हूं  ।  एक  ब्राह्मण  सारे  देश  को  चला  रहा  हैं  ।

 आंध्र  प्रदेश  के  मंत्रिपरिषद  में  अनुसुचित  जातियों--अल्पश्चंछ्यकों  और  अन्यों  से  सम्बन्धित  50

 मन्ही  हैं  ।  मन्त्रिपरिषद  में  18  रेड्डी  भी  हैं  ।  कुछ  को  पशुपालन  विश्वाग  का  ओर  कुछ  को  मुर्गोप्रालन
 विभाग  आदि  का  प्रभारी  बना  दिया  गया  है  ।  इस  पुण्यभूमि  में  जो  हालत  है  उस  पर  न्यायं  तथा
 कम्पनी  मामलों  के  मंत्री  विजय  भास्कर  रेड्डी  को  लज्जित  होना  चाहिए  ।  क्या  प्रधान  मंत्री  ने  मुख्य
 मंत्री  से  पूछा  है  किं  उन्होंने  अपने  मंत्रि  परिषद  में  प्रत्येक  जांति  के  लोगों  को  क्यों  नहीं  शामिल  किया

 है  ?  उन्होंने  देश  के  देनिके  प्रशासन  में  पिछड़े  वर्गों  के  लींगों  को  क्‍यों  शामिल  नहीं  किया  है  ?  वे  कुछ  नहीं
 कह  पाएंगे  ।  फिर  श्री  लालू  प्रसांद  यादव  बिहार  में  हैं  ।  वहां  के  सारे  लोग  स्वतंत्र  है  ।  वहीं  प्रजातंत्र  भी

 है  ।  हर  तरह  से  हीन॑  व्यक्ति  भी  वहां  सुंरेक्षित  है  ।  यदि  ये  लोग  एकजुट  हो  जाएं  तो  ये  कुछ  भी  कर
 सकते  और  तंब  न॑  श्री  नरंसिह  राव  कहीं  टिंकेंगे  नहीं  श्री  विजंय  भास्कर  रेड्डी  ।  श्री  वी०
 पी०  सिंह  ने  जो  भी  किया  है  वह  सही  किया  है  ।  उन्होंने  गरीबों  कें  प्रति  न्याय  किया  यंदि  आप  इने
 बातों  से  अभी  सही  नहीं  करते  हैं  तो दस  बरस  के  बाद  यह  एक  गम्भीर  समस्या  बन  जाएगी  ।  ऊची
 जातियों  के  लोग  नीचे  आ  जाएंगे  और  नीची  जातियों  के लोग  ऊपर  चले  जाएंगे  ।  मैं  नहीं  चाहता  हूं  कि

 ऐसा  हो  ।  मैं  देश  की  एकता  और  अखणष्डता  को  कायम  देखना  चाहता  हूं  ।  हमें  सम्पन्न  होना  चाहिए  ।
 अब  इस  देश  में  ब्राह्मण  कहीं  भी  दुष्टिगोचर  नहीं  होते  वे  सब  परोक्ष  हो  चुके  हैं  |  यादव
 आदि  भी  नजर  से  ओझल  हो  चुके  फिर  भी  इस  देश  में  एक  नयी  बात  आरम्भ  हो  गयी  है  जिसमें

 रेड्डी  आदि  उसी  ब्राह्मण  वादी  नीति  पर  चल  रहे  ब्राह्मण  तो  सिफू  सरकारी  नौकरियों  में
 अतः  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  यह  संम्भाननीय  सभा  यह  न॑  कद्टे  कि  जाति  व्यवस्था  को  समाप्त  किया

 जाए  ।  जी  जब  तक  इस  देश  के  लोगों  को  यह  बात  समझ  में  नहीं  आएगी  तब  तक  कुछ  नहीं  होगा  ।
 भाजप्रा  को  एक  या  दो  स्थान  किस  प्रकार  मिले  ?  ऐसा  उत्तकें  जोदर्श  या  राष्ट्रवाद  को  वजह  से  नहीं
 हुआ  यहू  तो  सिफेधर्म  की  वजह  से  ही  हुआ  हैं  ।  अतः  हमें  चाहिए  कि  हम  इस  प्रथा  को  प्रोत्साहित
 करें  और  एकजुट  होकर  इस  देश  की  राज॑नेतिक  बागढोर  को  सम्भाल  कंर  उसी  तरहं  से  न्याय  करें  जंसे
 कि  समाजवादी  कृष्ण  ने  महाभारत  के  दौरान  किया  था  उन्होंने  इन  सबको  समाप्त  करा  दिया
 उन्होंने  सबको  वस्तुतः  बराबर  कर  दिया  था  ।

 358



 22  1913  जएत  रच  पूरे  रूप  से  रुष्पुप्त्‌  र ेके
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 बलराम  को  दुर्योधन  के  पास  भेजा  और  कृष्ण  धममराज  के  पांस  रह  दोनों  को  पाण्ड़वों  और

 .  कौरवों  को  कुरुक्षेत्र  में  ले  गए  और  समाप्त  कर  दिया  ।

 देश  के  पिछड़  जाति  के  लोगों  ओर  मुसलमानों  को  कितेना  कंष्ट  सहना  पड़ों  आप  चाहे
 कमालुद्दीन  अहमद  हों  या  और  यदि  आप  सिर्फ  अपने  नेता  कै  अनुगामी  हैं  तो  आप  अपने  उन
 बहनों  जो  पिछड़ी  तथा  अनुसूचित  जातियों  के  हैं  का  अत्यधिक  नुकसान  कर  रहे  आप  सिर्फ  अपना
 काम  यदि  आप  मंत्री  बने  आपको  इस  देश  के  अपने  मुसलमान  भाई-बहनों  का  आह्वान  नहीं

 चाहिए

 हम  गांवों  के  हैं  ।  हम  सच्चाई  बताएंगे  ।  हम  भाषण  नहीं  देते  हैं  ।  मैं  जादता  हूं  50  प्रतिशत
 व्यकित  यहां  भाषण  देते  हैं  उनमें  से  शत  प्रतिशत  लोग  हिंदू  जाति  के  हैं  ।

 ]

 मेहनत  से  जीने  वाली  हैं  बंकवर्ड  मेहनत  से  जीते  हैं  शैडयूल्ड  काइ़्ट  के  लोग  ।

 ]

 हमने  सत्ता  का  स्वाद  त्खा  है  न  ही  हम  देश  के  भ्रष्टाचार  के  हिस्सेदार  मुझे  विश्वास  है
 कि  इस  पुष्यभूमि  में  भी  ग्रांधी  ज॑र  के  लोगों  को  कपर  आना  होगा  और  प्रशासन  को  संप्ालना
 होगा  ।  हमारे  यहां  के  लोग  संग्रुक्त  राष्ट्र  संघ  में  जाते  हैं  और  कहते  हैं  कि  हमारे  देक्ञ  में  न  तो  भ्रष्टाचार
 है  न  ही  शोषण  ।

 पुण्यभा रत  माता  के  किसी  अंग  में  कारप्शन  नहीं

 ये  लोग  ही  वहां  जाएंगे  और  अपना  झण्डा

 प्रो०  प्रेम  घ्मल  :  सभापति  जाति  संघर्ष  समाप्त  करने  के  लिए  इस  सदन  में
 प्रस्ताव  परे  बहस  चल  रही  है  और  लगभग  सभी  श्दस्यों  ने इस  समस्या  की  बम्भीरता  को  समझा  है  और
 हर  तरफ  से  आवाज  निकली  है  कि  जाति  संघर्ष  समाप्त  होना  चाहिए  ।  जाति  के  नाम  पर  समाज  को
 बांटना  नहीं  चाहिए  ।  जाति  वास्तव  में  जब  कर्म  के  आधार  पर  कोई  व्यक्ति  जो  काम  करता  था
 उसके  आधार  पर  उसकी  जाति  निश्चित  होती  थी  समय  के  साथ-साथ  यह  स्थिति  बदली  और  जाति

 मे  के  साथ  जुड़  गयी  ।  जब  जन्म  के  साथ  जाति  जुड़ी  तो  उसके  परिणरमस्वरूप  शोषण  आरम्भ
 हुए  और  यद्वां  तक

 कि  किसी  जाति  बिशेष  का  व्यक्ति  कूंए  से  पातों  नहीं  पी  म्रद्दिर  में
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 जाति  संघर्ष  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के  13  1991
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 अचेंना  नहीं  कर  सकता  ।  अलग-अलग  ढंग  से  जब  शोषण  हुए  तो  आज  समस्था  इतना  गम्भीर  रूप  घारण
 कर  गयी  कि  कामरेड  तेज  नारायण  सिंह  भी  कहते  हैं  कि भगवान  बचाए  ।  कम्युनिस्टों  को  भी  भगवान
 पर  भरोसा  हो  गया  कि  भगवान  ही  बचायेंगे  ।

 थो  नोतोश  कुमार  :  लेनिन  ने  भी  कहा

 प्रो०  प्रेम  धूमल  :  नीतीश  कुमार  लेनिन  ने  भी  कहा  लेनिन  का  क्या  हाल  हो  रहा  है
 मास्को  में  ।  मैं  उस  पर  चर्चा  नहीं  करूंगा  !

 जब  भी  ऐसे  अत्याचार  शोषण  बढ़ा  और  जाति  प्रथा  हिन्दू  समाज  में  थी  ।  मेरे  पुबं-वकक्‍्ताओं
 ने  बहुत  से  उदाहरण  दिए  ।  महात्मा  बुद्ध  ने  जाति  प्रथा  को  समाप्त  करने  का  कथन  दिया  और  हिन्दू
 समाज  में  और  सिख  धर्म  में  परिवर्तन  आया  और  उसमें  भी  जाति  प्रथा  को  समाप्त  करने  को  बात

 आज  हकीकत  क्‍या  पिछली  नेशनल  फ्रंट  सरकार  के  सामने  नौव  बौढ्ों  के  धर्म  परिवर्तन  के  बावजूद
 आपको  कहना  पड़ा  उनके  लिए  भी  आरक्षण  की  सुविधा  होनी  सिखों  के  अलग  गुरूद्वारे  जाति

 प्रथा  द्वारा  नहीं  इस  सदन  में  बार-बार  आवाज  उठायी  जाती  रही  है  कि  धर्म  परिवर्तन  क्‍यों

 हुआ  ।  किसी  धर्म  विशेष  से  अधिक  प्रभावित  होकर  भगवान  के  निकट  जाने  का  कोई  और  बढ़िया  रास्ता

 मिल  गया  इसलिए  धर्म  परिवतंन  नहीं  हुआ  ।  जाति  के  नाम  पर  उनके  साथ  अत्याचार  हुआ  इसलिए
 धर्म  परिवतेन  हुआ  ।  उस  समय  मुसलमान  और  ईसाई  बने  |  स्वतन्त्रता  के  44  वर्ष  बाद  धर्म

 परिवर्तन  करने  के  बाद  भी  जो  ईसाई  और  मुसलमान  बने  तो  आज  वे  कहते  हैं  कि  हममें  अगड़े  और  पिछड़े

 हम  हिन्दू  समाज  का  दोष  मान  रहे  हैं  कि  शायद  जाति  प्रथा  बंटी  थी
 ।  आज  कौन  सा  धर्म  यह  दावा

 करता  है  कि  हमारे  यहां  जाति  के  आधार  पर  कुछ  नहीं  कोई  भेदभाव  नहीं  है  ।  कौन  सा  सांसद  यह
 कहेगा  कि  उनके  धरम  में  जाति  प्रथा  नहीं  ह ैऔर  इस  आधार  पर  हम  आरक्षण  नहीं  चाहते  हैं  ।  जो  सांसद

 मुस्लिम  भाई  वे  भी  कहते  हैं  कि  हमें  शैक्षणिक  और  आधथिक  आधार  पर  आरक्षण  ईसाई  भी

 यही  मांग  रहे  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  कौन  धर्म  अच्छा  या  बुरा  समस्या  बहुत  गहरी  उसके

 लिए  केवल  कानून  बनाने  से  कुछ  हो  सकता  तो  आज  हो  चुका  होता  ।  पाणिग्रही  जी  ने  कहा  कि  महात्मा
 गांधी  जी  ने  कहा  पुरी  के  मन्दिर  में  शुद्र  जाति  के  लोग  नहीं  जा  सकते  तो  अचानक  कस्तूरबा  चली

 कुछ  समय  के  लिए  वे  आपस  में  नहीं  बोले  ।  उसके  बाद  क्‍या  हुआ  ।  सब  जाने  शुरू  हो  गए  और  परिवतंन
 तब  भी  नहीं  आया  ।  महात्मा  गांधी  जी  ने  यह  कहा  था  कि  इसमें  शुद्रों  को  नहीं  जाने  दिया  जाता***

 अचानक  कस्तूरबा  चली  गई  और  महात्मा  जी  नाराज  हो  गए  ।  कुछ  समय  के  लिए  बे  नहीं
 *'  इस  सदन  को  यह  पता  है  कि  समस्या  कितनी  गम्भीर  कानून  बनाने

 मात्र  से  और  आरक्षण  देने  मात्र  से  इस  समस्‍या  को  हल  किया  जा  सकता  है  तो  ऐसा  सम्भव  नहीं

 कुछ  मित्रों  ने  कहा  कि  अन्तर्जातीय  बिवाह  करने  वालों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाए  ।  हमारे  मित्र  जो

 एस०  सी०  एस०  टी०  के  हैं  और  वे  अफसर  बनते  हैं  तो  वे  अपने  गांव  से  मेहनत  करके  निकले  हैं  और
 कोई  आई०  ए०  एस०  बन  जाते  वे  कितने  यह  फिगर  आप  उनमें  से  कितने  हैं  और
 कितनों  ने  अपने  गांव  में  जाकर  शादी  की  ।

 हु

 5.00  म०  प०

 रडेया  जी  कह  रहे  थे  वर्मा  या  ठाकुर  लिखना  ठीक  नहीं  मेरे  पास  उदाहरण  हमारे
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 22  1913  जांति  संघंषष  को  पूर्ण रूपें  से  समाप्त  करेंनें के
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 क्लास  फैलो  अनुसूचित  जाति  के  लोग  अच्छे  अधिकारी  बन  गए  तो  उन्होंने  अपने  नांमे  के  आगे  शर्मा  लिंखना
 शूरू  कर  दिया  और  गांव  के  कट

 एक  साननोय  सदस्य  :  क्‍या  शहर  में  नहीं  रह  सकते  ?

 प्रो०  प्रेम  धूमल  :  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  नहीं  रह  लेकिन  शहेरं  के  आंगे  भी  जगह
 वहां  रहें  ।  मैं  अपने  गांव  की  बात  बातता  हूं  |  हमारे  यहां  छोंछी-छोंटी  कई  जातियां  हैं  जो  कि  अनुसूचित
 जाति  के  लोग  जब  कोई  व्यक्ति  ऊंचे  स्थान  पर  आ  जाता  हैं  किप्ती  विशेष  जाति  का  तों  वह  अंपनी
 जाति  से  सम्बन्ध  तोड़  लेता  जो  लोग  उस  वर्ग  से ऊपर  उठते  हैं  वे  भी  उस  वर्ग  को  छोंडंकर  अपना
 नाता  उनसे  भूल  जाते  हमारे  देहात  में  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  में  छोटी-छोटी  जातियां  सबके
 लिए  आरक्षण  है  ।  एक  शिड्यूल्ड  कास्ट्स  का  आदमी  दूसरे  शिड्यूल्ड  कास्ट्स  के  साथ  बैठकर  खाना  खाने
 को  तंयार  नहीं  केवल  मात्र  लोक  सभा  में  या  राज्य  सभा  में  या  किसी  अन्य  प्लेटफाम  से  भाषण  करते

 रहें  कि  सवर्ण  जाति  ने  यह  कर  वह  कर  लेकिन  छोटी-छोटी  जातियों  में  ही  यह  है  चाहे  वे
 काम  के  आधार  पर  बनी  हैं  ये  एक  दूसरे  का  खाना  नहीं  खारयेंगे  ।  हम
 ब्राह्मण  आदि  उनके  साथ  बंठकर  भोजन  कर  लेते  लेकिन  अपनी  जाति  के  ही  लोगों  को  वे  नहीं

 जबकि  हमें  खिला  देंगे  ।  जो  लोग  गांव  से  आते  हैं  वे  मानेंगे  कि आज  भी  यही  स्थिति

 है  ।

 चौधरी  जी  प्रस्ताव  लाये  अच्छा  प्रस्ताव  लेकिन  मैं  समझूंगा  कि  मन्त्री  महीद॑य'को  जवाब
 देना  वे  बिहार  से  आते  हैं  जहां  जाति  का  काफी  प्रभाव  वे  कुछ  इसके  ऊपर  रोशनी  जब
 तक  हम  चिन्तन  सोच  को  नहीं  बदलेंगे  तब  तक  कानून  जितने  बनांते  जायें  कानून  बेनोंने  मात्र  से

 जाति  व्यवस्था  को  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  |  सबको  मिलकर  ईमानदारी  से  प्रयत्न  करना  होगा
 और  जो  मित्र  समझते  हैं  कि  इसमें  बदलाव  आना  अवश्य  आना  लेकिन  उसके  लिए
 सामाजिक  प्रयत्न  करना  ज्यादा  आवश्यक  रहेगा  !  हम  सब  मिलकर  यह  प्रयत्न  जांति-पांति  के

 आधार  पर  समाज  न  बांटे  और  हर  व्यक्ति  को  पूरा  अबसर  और  सबसे  अच्छा  यह  रहेगा  कि

 अवसर  उसको  मिले  शिक्षा  के  समय  में  ।  अगर  शिक्षा  का  पूरा  अवसर  शेक्षणिक  तौर  पर  आगे

 बढ़ेगा  तो  उसका  सम्मान  जैसा  कि  पूर्व  वक्‍ता  कर  रहे  थे  ।  जब  व्यक्ति  ऊंचे  स्थान  को  प्राप्त  कर

 लेता  है  बही  जाति  वाले  भी  उसकी  सेवा  करने  को  गैयार  होते  इसलिए  उसका  शंक्षणिक  जीवन

 स्तर  सुधारना  आवश्यक  है  |  यह  प्रथा  इस  तरह  से  धीरे-धीरे  दूर  की  जा  सकती  है  ।

 क्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  सें  डा०  चौधरी  को
 बधाई

 देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  जाति  संघर्ष  को  पूर्ण  समाप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  संकल्प  यहाँ  प्रस्तुत

 किया  ।  यह  बात  सही  है  कि  हमारे  मुल्क  के  अन्दर  जाति  संघर्ष  समाप्त  करने  के  लिए  बहुत  कथिन

 संघर्ष  करना  क्योंकि  हमारे  मुल्क  के  अन्दर  सर्वप्रथम  जब  वर्ण  ब्यवस्था  का  निर्माण  किया

 तब  इस  समाज  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  चार  वर्णों  की  परिकल्पना  की  गई  ।  फिर  उस  वर्ण  व्यवस्था

 को  वर्णाश्रम  में  बदलने  का  प्रयास  किया  गया  ।  जो  समाज  के  अन्दर  समाज  को  नियंत्रित  करने  के  जिए

 लक्ष्य  रखे  गए  तो  कभी  यह  समान  चार  वर्णों  के  अन्दर  नहीं  बंटा  ।  वे  चार  पाए  व्यवहार  में  नहीं

 आए  ।

 इसके  बाद  काम  के  आधार  पर  जातियों  का  निर्माण  होने  लगा  ।  जर्द  जातियों  का  निमणि  हुआ
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 तो  यह  कठिन  हो  गया  |  जबकि  एक  ही  परम  पृरुष  ने  ब्र  शूद्र  की  परिकल्पना  की  ।
 इसलिए  अलग-अलग  समाज  का  अंग  नहीं  एक  ही  में  चारों  भाव  निहित  थे  लेकिन  आज  अफसोस  है
 कि  हमारे  मुल्क  के  अन्दर  मनु  की  इस  व्यवस्था  ने  हमें  मजबूर  कर  दिया  कि  हम  किसी  न  किसी  जाति  में
 पैदा  उममें  हमारा  दोष  नहीं  कि  हम  हरिजन  या  ब्राह्मण  परिवार  में  पंदा  उसके  ऊपर  हमारा
 नियन्त्रण  नहीं  है  लेकिन  समाज  के  अन्दर  जो  अपने  को  अगुआ  कहते  अपनी  राजसत्ता  को  कायम  करने
 के  लिए  उन्होंने  इसमें  भेद  डाला  और  समाज  के  अन्दर  उस  दिन  इस  बात  को  प्रतिस्थापित  कर  दिया
 जब  समाज  के  दूसरे  वर्गों  को  शिक्षा  और  सर्म्पत्ति  से  महरूम  कर  दिया  और  एक  नये  समाज  एवं  एक
 वर्ग  का  निर्माण  किया  ।

 सभापति  आज  भारत  जंसे  प्रजातांत्रिक  देश  में  इसका  प्रश्न  मुख्य  रूप  से  है  कि  समाज  में
 हमारे  सामने  जाति  के  आधार  पर  सम्मान  मिलेगा  और  जाति  के  नाम  पर  धिककारा  जायेगा  तो  निश्चित
 तौर  पर  यह  संघर्ष  रोका  नहीं  जा  सकता  प्रश्न  इस  बात  का  है  कि  मण्डल  आयोग  भी  उसी  रूप  में
 आया  कि  जो  जाति  बाबा  आदम  के  जमाने  से  उपेक्षित  आजादी  के  बाद  भी  उनका  विकास  नहीं  हो

 समाज  में  उनको  सम्मान  नहीं  मिला'**

 समापति  महोदय  :  इस  रिज्योलूशन  के  लिए  जो  टाईम  एलाट  किया  गया  वह  5  बजकर  6
 मिनट  पर  खत्म  होने  वाला  हाऊस  का  क्या  कोस्सेन्सेज  हैं  ?

 कई  साननीय  सदस्य  :  इसे  आधा  घण्टा  और  बढ़ाया

 सभापति  भहोदय  :  ठीक  है  ।

 श्री  विश्वमाथ  शास्त्रो  :  यह  आरक्षण  आया  उनके  लिए  जिनवो  समाज  में  सम्मान  नहीं
 सत्ता  में  उनको  साझेदारी  नहीं  मिली  और  जब  यह  बात  वहां  तक  चली  गयी  कि  ये  पराशर  ऋषि  की
 पूजा  तो  कर  सकते  वेद  व्यास  का  सम्मान  कर  सकते  हैं  लेकिन  जब  बाबू  जगजीवन  राम  जी  उस  मनु
 स्मृति  के  अनुसार  भी  कुछ  करते  हैं  तो  उनको  शूद्र  माना  जाता  है  और  जब  वह  शूद्र  डा०  सम्पूर्णा  नन्‍्द
 जी  की  मूर्ति  का  अनावरण  बनारस  में  करते  हैं  तो  ब्राह्मण  समाज  उसको  गंगा  जल  से  स्नान  कराता  है  ।
 यह  सवाल  हमारे  देश  का  महत्वपूर्ण  प्रश्न  बन  गया  है  और  जब  तक  हम  समाज  के  अन्दर  भारतीय
 संविधान  के  निर्माता  डा०  अम्बेडकर  के  समता  का  समता  के  अधिकार  के  अनुसार  नहीं  चलेंगे
 तो  चाहे  जितने  भी  प्रयास  किए  इस  संघर्ष  को  रोक  नहीं  सकते  हैं  ।  यह  संघर्ष  बढ़  रहा  क्‍यों  ?
 इसका  कारण  यह  है  कि  बाबा  आदम  के  जमाने  से  जिन  लोगों  को  उपेक्षित  रखा  जिनकी  कहीं  कोई
 आवाज  नहीं  उन  लोगों  को  शिक्षा  के  अन्दर  प्रवेश  करने  का  मौका  मिला  तो  उनके  रू
 भावना  जागी  है  और  जब  ये  जागे  हैं  तो  अपना  अधिकार  चाहते  अपना  सम्मान  चाहते  THe
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 सभापति  जो  वर्षों  स ेअपना  अधिकार  बनाए  बंठे  वे  अपना  विशेषाधिकार  छोड़ना  नहीं
 चाहते  हैं  लेकिन  ये  संघर्ष  करके  अपना  समता  का  अधिकार  लेना  चाहते  हैं  और  जब  तक  इस
 यह  दृष्टिकोण  परिवर्तित  नहीं  संघर्ष  रोका  नहीं  जा  सकता  यह  जारी

 और  गै  सकता  जिन  लोगों  ने  समाज  को  अपने  मुट्ठी  में  कर  रखा  था
 वैदा  हो  रही  है  कि  जो  कभी  समाज  में  उपेक्षित  वर्ग  कायदे  से  बंठ  नहीं  पाता
 मान  नहीं  जगता  था  कि  वह  चारपाई  पर  समान  रूप  से  बंठ  कुर्सी  पर  समान  रूप  से  बैठ  सके  ।
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 आज  उसके  बच्चे  पढ़-लिखकर
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 रहे  हैं  और  अपने  अधिकारों  के  लिए  मांग  कर  रहे  जब  वह  अपने

 अधिकारों  की  मांग  कर  रहे  हैं  तो  उनके  ऊपर  दमनचक्र  चलाने  की  कोशिश  की  जा  रही  यहीं  राम
 नरेश  यादव  जी  राज्य  सभा  के  मेम्बर  उत्तर  प्रदेश  में  पहली  बार  जब  मुख्य  मन्त्री  बने  तो  नारा
 लगता  था  कि  कुर्सी  भेंस  चराओ  ।”  कौन  लोग  नारे  लगा  रहे  जब  ये  नारे  लगते  थे  तो
 इस  तरह  के  जो  समाज  के  अन्दर  पिछड़  लोग  हैं  जिनको  आपने  पिछड़ा  बनाकर  रखा  उनको  उपेक्षित
 बनाकर  रखा  आज  उनमें  स्वाभिमान  की  भावना  जग  रही  है  तो  आपको  जातिवाद  दिखाई  दे  रहा
 आपको  जाति-संघषं  दिद्वाई  दे  रहा  यह  जाति-संघर्ष  नहीं  यह  सही  बात  है  कि  आप  अपने
 धिकार  को  छोड़ने  के  लिए  तंयार  नहीं  हैं  ।  दूसरा  लेने  के  लिए  बढ़  रहा  तो आप  उसके  ऊपर  इस  तरह
 के  लांछन  लगा  रहे  यह  मामला  नहीं  चल  सकता  और  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सह्दी  मायनों  में  सबिस
 की  भी  बात  यहां  की  जाती  मैं  चाहूंगा  माननीय  मन्त्री  केसरी  जी  से  कि  एक  बार  इसके  अन्दर  आप
 ये  आंकड़ों  से  पता  करवा  देते  कि  किस  जाति  के  लोगों  का  परसेंटेज  किस  सबिस  में  कितना  है  ओर  उसमें
 भी  आप  परसेंटेज  निकलवाएं  कितने  परिवारों  के  लोग  यह  कमाल  है  कि  हमारे  देश  के  अन्दर  टॉप
 पर  प्रधान  मन्त्री  ब्रह्मग  टॉय  पर  हमारी  ज्यूडीशरी  का  हैड  ब्राह्मण  राष्ट्रपति  ब्राह्मण  हैं  ;  ये  सब

 ब्राह्मग  होने  के  बाद  भी  आज  भीख  मांगने  वाला  भी  तो  ब्राह्मण  ह्टी  हमारे  यहां  एक  जाति  होती
 है--महापात्र  ।  महापात्र  हम  उन्हें  कहते  हैं  जो  मरने  के  बाद  किया  कराते  हैं  हमारे  उत्तर  प्रदेश  के
 अन्दर  ।  उनके  यहां  शादी  का  सिस्टम  आपको  बताएं  ।  शादी  के  विषय  में  पूछा  जाता  है  कि  घर
 में  क ेलोटा  चलता  है  ?”  लोटा  के  माने  उनके  यहां  इस  बात  से  होता  है  कि  आपके  घर  में  कितने  लोग
 भीख  मांगने  वाले  यह  भी  समाज  के  अन्दर  एक  कंट्रेडिक्शन  तो  आज  मुख्य  सवाल  जो  साम्माजिक
 सम्मान  का  सत्ता  में  साझेदारी  का  इसके  अन्तर  को  समाप्त  करना

 सभापति  महोदय  :  आप  भी  समाप्त  कीजिए  ।

 श्रो  विश्वनाथ  शास्त्री  :  आप  मनु  की  शिक्षा  व्यवस्था  को  मन  में  होगा  कि  हम  श्रेष्ठ

 हैं  तो  आप  श्रेष्ठ  अपने  को  श्रेष्ठ  बनने  की  परिकल्पना  रखकर  दूसरे  को  बंकवर्ड  ओर  शेड्यूल
 कास्ट  समझेगे  तो  यह  बात  नहीं  चल  सकती  आप  ये  बात  मत  सोचिए  ।  जब  सब  नागरिक  समान  हैं

 तो  कहां  से  ब्राह्मण  और  कहां  से  हरिजन  ?  इस  भावना  को  निकालना  पड़ेगा  और  शिक्षा  में  परिवतंन
 लाना  समता  की  चीजों  को  करना  पड़ेगा  ।

 अन्तर्जातीय  ब्याह  और  शादी  की  बात  की  जाती  है  |  अरे  भई  !  बढ़-चढ़कर  सनन्‍्तान  भी  चली

 है  लेकिन  राम  राम  तभो  हुए  मुझे  माफ  जब  सीता  जेंसी  उपेक्षित  एक  घड़े  के  अन्दर  से  प्राप्त
 उस  सीता  से  बे  शादी  करते  हैं  तो  राम  राम  बनते  क्या  हम  इस  तरह  से  करेंगे  ?  आज  इस  तरह

 से  कोई  उसको  छने  के  लिए  भी  तंयार  है  क्या  ?  उसको  देखना  समझना  पड़ेगा  |  दूसरी  यह
 सही  है  कि  यह  जातिवाद  का  विकराल  स्वरूप  आंज  पोलिटिक्स  में  आ  गया  है  ।  असलो  पीड़ा  यहां  है  ।
 जातिवाद  को  मैं  भी  नहीं  चाहता  लेकिन  जात-पात  को  इस  मुल्क  में  मिटाना  आसान  है  क्‍या  ?  जात-पात
 को  मिटाने  की  बात  हमारे  साथियों  ने  कही  ।  बहुत  सारे  लोगों  ने  दूसरी  जातियों  से  उत्पीड़ित  होकर
 इस्लाम  को  कबूल  कर  लिया  और  इस्लाम  में  भी  शेख  सैयद  पठान  पैदा  गए  जो  समता  का  संदेश

 लेकर आए मसावात का संदेश देते थे । वह इस्लाम भी इस मुल्क सें जातियों में बंट गया । इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । यह इतनी बड़ी ढाल है जिसको तोड़ पाना आसान नहों जिस जाति 363
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 उसका

 क्‍्जह  ये  गुलाम  हुआ  सब  लोग  इस  बात  को  समझते  लेकिन  रहा आज  उसका  राजनोति

 में  प्रवेश  होने  आपकी  सत्ता  डगमगा  रही  आपको  जातिवाद  दिखाई  दे  रहा  है  क्योंकि  सत्ता  पर

 चोट  लग  रही  है  ।  ये  आदिवासी  और  माइनौरिटी  के  जो  हजारों  सालों

 साम्राजिक  ओर-आर्थिक-सभी  स्तरों  पर  पिछड़े  हुए  सताए  जा  रहे  जब  वे  एकजुट  होने  उनमें

 आतना  आने  तो  जो  लोग  सत्ता  पर  कब्जा  जमाए  बंठे  आज  उन्हें  इसमें  जातिवाद  दिखाई  दे

 यदि  आंप  इसे  समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो  चुनाव  प्रक्रिया  में  आमूलचूल  परिबतंन  चुनाव

 कै  तरीके  को  बदलिए  ।  दलों  के  आधार  पर  कंन्डीडेट्स  मत  खड़ा  कीजिए  बल्कि  आप  सिम्बल  खड़ा  कर

 दीजिए  ।  हर  पार्टी  अपना-अपना  मेतिर्फस्टो  जारी  करे  और  उस  के  आधार  पर  मतदान  हो  ।  जिस

 किसी  एक  पार्टी  को  बोट  उतनी  ही  सीट  उस  पार्टी  को  एलॉट  कर  दीजिए  ।  फिर  यह

 पार्टी  पर  छोड़  दीजिए  कि  वे  अपने  कोन  से  सदस्य  हाउस  में  भेजना  पसन्द  इससे  तमाम  प्रकार  के

 मारपीट  ओर  दूसरे  काण्ड  होने  से  बच  जाएंगे  ।  के  लोग  सब  कुछ  वहीं  तय  करें  ताकि  नए

 आधार  पर  हमारा  समाज  बन  सके  ।  इन  शब्दों  के  समय  देने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद

 देता

 फिडा  शोपनो  :  सभापति  मैं  उड़िया  भाषा  में  अपना  भाषण
 मैं  गेर-सरकारीਂ  संदस्यों  के  संकल्प  के  बारे  में  कुछ  शब्द  बोलना  चाहती  हूं  जो  इस  सभा  में

 समाज  से  जाति  का  झगड़ा  समा-त  करने  के  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  वेदिक  काल  में  लोगों  के

 बीच  कार्यों  का विभाजन  उनकी  पसन्द  के  कार्यों  के आधार  पर  किया  जाता  लोगों  ने  अपनी  पसन्द

 के  कार्य  करना  जारी  रखा  ओर  घीरे-धीरे  अपने  सम्बन्धित  कार्यों  में  प्राप्त  कर  ली  ।  बाद

 उनके  द्वारा  किए  जाने  वाले  कार्यों  क ेआधार  पर  उनकी  निर्धारित  की  गई  तथा  जाति  प्रथा
 स्थापित  हो  गई  ।  परन्तु  यह  स्थिति  बहुत  अधिक  समय  तक  नहीं  चल  सकी  जाति  प्रथा  ने  लोगों  के  बीच
 स्रदभांव  उत्पन्न  किया  ।  क्षत्रिय  तथा  कर्णो  को  उच्च  जाति  के  लोग  समझ्ना  जाता  था  और  सब
 लीगों  ने  समाज  में  उच्च  स्थान  प्राप्त  कर  लिया  |  उन्हें  समाज  में  विशिष्ट  सम्मान  दूसरी
 किसी  को  भी  शुद्रों  को  परवाह  नहीं  थी  उन्हें  नीची  जाति  के  लोग  संमझा  जाता  उन्हें  सवर्ण  हिन्दुओं
 डारा  उत्पीड़ित  किया  जाता  था  ।  उच्च  जाति  के  .  लोग  .  उनसे  नफरत  करते  थे  ।  गरीब  शुद्र

 लोगों  को  हिन्दू  जाति  के  स॒वर्ण  लोगों  द्वारा  दबाया  जाता  था  ॥  वह  भ्रवृत्ति  कई  युगों  तक  लगातार
 रही  ।  कुछ  स्थानों  पर  हिन्दू  जाति  के  लोग  उद  मार्गों  पर  पानी  में  गाय  का  गोबर  सिलाकर

 करते  जिन  रास्तों  पर  हरिजन  चलते  थे  ।  वह  समझते  थे  कि  सड़कें  अपबित्र  हो  गई  हैं  ।
 *हरिंजनों  को  हिन्दू  जाति  के  लोगों  के  घरों  में  भोजन  नहीं  परोसा  जाता  यदि  कभी  परोसा  भी  जाता
 था  तो  पत्रों  पर  भोजन  दिया  जाता  था  ।  यह  बुरी  प्रथा  अभी  भी  कई  स्थानों  पर  प्रचलित  है  |  हरिजनों

 मन्दिरों  अथवा  मसजिदों  मे  जाने  को  अनुमति  नहीं  ऐसा  भेदभाव  क्‍यों  उनके  साथ  कब  तक
 '

 ऐसा  व्यवद्वार  किया  जाएगा  ।  यंह  वास्तव  में  बहुत  बड़ा
 बुन्याय

 है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अभी  भी  मुख्य  रूप
 है  ऐसा  होता  शहरी  क्षेत्रों  में  ऐसी  स्थिति  नहीं  हुछ  स्थानों  पर  धीरे-धीरे  स्थिंति  में  सुधार  हो

 :  उड़िया  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 रहा  है  ।  वास्तव  में  यह  जाति  भ्रथा  नहीं  है  ।  व/स्तव  में  ऐसी  कोई  जाति  जहीं  है  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा

 है  यह  लोगों  द्वारा  किए  जाने  वाले  व्यवसाय  के  आधार  पर  निर्धारित  की  गई  भगवान  ने  सब  लोगों

 को  एक  समान  बनाया  भमबान  के  लिए  सभी  सभी  व्यक्तियों  का  खून.लाल  किसी
 भी  व्यक्तित  का  खून  पीला  अबवा  हरा  नहीं  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  खून  लाल  रंग  का  अतः  सभी  के

 साथ  एक  समान  ब्यवहार  किया  जाना  चाहिए  परन्तु  बढ़ते हुए  संघर्ष  ने  सभी  लोगों  को  चिन्तित

 कर  दिया  लगभग  सभी  स्थानों  पर  हरिजन  लोग  इसके  वास्तविक  शिकार  होते  आज  भी  हिन्दू
 जाति  के  सवर्ण  लोगों  द्वारा  उनके  साथ  ब्रुरा  व्यवह्ार  जाता  है  ।  हरिजन  गांवों  विकास  नहीं
 किया  जा  रहा  है  |  हरिजनों  के  घर  सवर्ण  हिन्दुओं  द्वारा  ज़लाए  जाते  वे  द्ोग  अकथित  दयनीय  जीवन

 व्यतीत  कर  रहे  हैं  ।  कोई  भी  व्यक्ति  इन  गरीबों  की  सहायता  लिए  ध्यान  दे  रहा  तक  ये

 लोग  ऐसी  दयनीय  स्थिति  में.जीवन-यापन  करेंगे  ?  यदि  गांव  में  एक  ही  कुंभा  होता  है  तो  स्वर्ण

 जाति  के  लोग  उस  कुएं  के  पानी  का  प्रयोग  करते  हैं  तथा.हरिजनों  को  प्रानी  पीने  की  अनुमति  ज़हीं  दो

 जाती  ।

 जैसाकि  आप  जानते  हैं  कि  राष्ट्रपिता  महात्मा  संविधान  के  निर्माता  डा०  बी०

 आर०  अम्बेडकर  तथा  कई  अन्य  स्वतन्त्रता  सैनानी  समाज  में  उस  समय  की  प्रचलित  स्थिति  को  देखकर

 बहुत  अधिक  चिन्तित  थे  ।  उन्होंने  उन  पद-दलित  लोगों  की  दयनीय  स्थिति  को  देखा  उन्होंने

 समाज  से  छुआछूत  की  भावना  को  समाप्त  करने  का  आह्वान  सभी  शुद्रों  को  महात्मा  गांधी  ने

 हरिजनों  का  नाम  दिया  ग्रया  ।  उन्होंने  समाज  से  छुआछूत  को  समाप्त  करने.तथा  द्वेश  में  जाति  प्रथा  को

 समाप्त  करने  के  लिए  ऐसा  किया  था  |  हमारे  पास  अम्नेक  नियम  और  आनदण्ड  सहकारों  को

 तथाकथित  सवर्ण  हिन्दू  जाति  के  लोगों  के  से  को  छुड़ाने  के,लिए  अनुद्रेश  दिए.गए  हैं  ।

 हमने  राज्य  विधान  सभाओं  संसद  में  अनेक  कानून  पारित  किए  हैं  ।  अनेक  संकल्प  स्वीकार  किए  गए

 हैं  ।  परन्तु  यदि  हम  उन  नियमों  का  निष्ठापू्वंक  प्रलन  नहीं  म्रदि  हम  अनुदेशों  का  पालन  नहीं

 करते  और  अधिनियमों  कार्यान्वयन  नहीं  करते  तो  उनका  कोई  उपयोग  नहीं  अतः  यदि  हम  वास्तव

 में  छत्राछत  की  भावना  तथा  जाति  प्रथा  को  समाप्त  करना  चाहते  लोगों  का  आवश्यक  है  ॥

 इसके  लिए  शिक्षा  अनिवार्य  है  ।  जब  तक  हम  ग्रामीण  को  शिक्षित  नहीं  जब  तक  हरिजनों

 के  बीच  जागरुकता  पैदा  नहीं  करते  और  जब  तक  हम  उन  पद-दलित  वर्ग  के  लोगों  को  न्द्ीं

 तब  तक  जाति  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  उद्दे  श्यों  की  प्राप्ति  नहीं  होगी  ।

 अनुसूचित  जाति  दथा  अनुसूचित  जतजाति  के  अधिकारियों  के  साथ  छुआछत  तथा

 अत्याचार  आदि  नहीं  होते  ।  यदि  अनुसूचित  अथवा  अनुसूचित  का  लड़का  ए०

 एस०  अथवा  आई०-पी०  एस०  अधिकारी  बन  जाता  है  अथवा  यदि  वह  पुलिस  निरीक्षक  अथवा  उप-पुलिस

 निरीक्षक  बन  जाता  है  तो  उसे  किसी  भी  कठिनाई  सामना  नहीं  करना  पड़ता  ।  सभी  लोग  ऐसे

 उच्चाधिकारियों  को  उ.चत  आदर  एवं  सम्मान  देते  वे  समाज  में  .  मुक्त  रूप  से  मिलते-जुलते  हैं  ॥

 परन्तु  समस्या  नीचे  स्तर  पर  है  ।

 मैं  अपने  सेवाकालीन  जीवन  के  अनुभव  से  कुछ  कहना  चाहता  हूं  उड़ीसा  के  जनजातीय

 और  ग्रामीण  कल्याण  विभाग  के  अन्तगंत  कर्योतर  जिले  में  जब  मैं  जिला  कल्याण  अधिकारी  नियुक्त  किया

 गया  था  तब  मुझे  वास्तविकता  का  कुछ  अनुभव  आश्रम  के  स्कूल  जल्जातीय  तथा  ग्रामीण

 कल्याण  विभाग  के  अन्तर्गत  हैं  ।  कर्यों्वर  जिले  में  एक  आवश्सीय  .  स्कूल  था  जहां  एक  ब्राह्मण  हैड  भास्टर
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 नर
 के  रूप  में  कार्य  करता  था  वह  उस  आवासीय  स्कूल  में  पढ़ने  वाले  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  के  विभाग  से  अस्पष्यता  और  जाति-पाति  की  भावना
 निकालना  चाहता  था  ।  भूयान  जाति  अनुसूचित  जनजाति  समुदाय  के  हैं  जो

 सूचित  जनजाति  समुदाय  के  से  ऊंचे  माने  जाते  चूंकि  यह  एक  आवासीय  स्कूल  ज्वांग

 समुदाय  तथा  भुयान  समुदाय  दोनों  ही  जाति  के  लड़के  वहां  पढ़ते  वे  उस  आवासीय  स्कूल  के  एक  ही
 छात्रावास  में  रहते  ज्वांग  भूयान  से  नीची  जाति  के  समझे  जाते  यदि  ज्वांग  समुदाय  का  लड़का
 भूयान  समुदाय  के  लड़के  का  खाना  छू  लेता  है  तो  वह  खाना  नहीं  खाता  है  ।  हैंडमास्टर  जाति-व्यवस्था
 को  समाप्त  करना  चाहता  था  तथा  प्रत्येक  लड़के  को  यह  बताना  चाहता  था  कि  सभी  बराबर  यद्यपि

 वह  ब्राह्मण  था  तो  भी  उसने  बच्चों  स ेकहा  था  कि  सब  एक  साथ  बैठेंगे  तथा  एक  साथ  अपना  खाना
 खायेंगे  ।  अपने  समुदाय  का  विचार  किए  बिना  छात्र  भोजन  परोस  सकते  इससे  वहां  एक  अजीब  सी
 स्थिति  पैदा  हो  गयी  थी  |  जब  ज्वांग  और  भूयान  समुदाय  के  लोगों  को  पता  चला  तो  उनके  मां-बाप

 स्कूल  में  आ  गए  तथा  वे  हैडमास्टर  को  मारना  चाहते  थे  |  ऐसी  स्थिति  में  मैं  उनके  स्कूल  गया  तथा  बहुत
 मुश्किल  से  उन्हें  समझा  पाया  कि  स्कूल  में  सब  बराबर  यदि  वे  जाति  पांति  के  भेदभाव  रखना  चाहते

 तो  जब  उनके  बच्चे  छुट्टियों  में  अपने  घर  जाते  हैं  तब  वे  अपने  घरों  में  ऐसा  कर  सकते  हैं  उन्हें  ऐसा
 करना  चाहिए  क्योंकि  स्कूल  कोई  साधारण  स्थान  नहीं  है  ।  यह  एक  धामिक  स्थल  की  भांति  अतः

 यहां  पर  सभी  को  बराबर  समझना  चाहिए  ।

 हम  अपने  उद्देश्यों  को  तब  तक  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  हैं  जब  तक  हम  उन  बातों  को

 लागू  न  करें  जो  हम  यहां  पर  कहते  जब  तक  सभी  वर्गों  में  जागरुकता  नहीं  पैदा  करते  हैं  तथा  उन्हें
 शिक्षित  नहीं  करते  हैं  तब  तक  केवल  भाषणों  से  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  ।  हमें
 आदिवासियों  तथा  शोषित  लोगों  की  सहायता  पर  विशेष  ध्यान  देना  होगा  ।  हमें  यह  देखना  कि  आरक्षण
 नीति  प्रभावी  ढंग  से  लागू  की  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित
 सभी  रिक्ितयों  को  उन्हीं  के  द्वारा  भरा  जाना  चाहिए  तथा  पिछली  सभी  रिक्तियों  को  पुरा  किया  जाना

 चाहिए  ॥  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  क ेलिए  सभी  स्कूलों-कालेजों  तथा
 इन्जीनिर्यारिंग  कालेजों  में  सीटें  आरक्षित  की  जानी  यदि  उन्हें  उच्च  शिक्षा  दी  जाती  है  तो

 अस्पुश्यता  घीरे-धीरे  समाप्त  हो

 यदि  हम  अन्‍्तर्जातीय  विवाहों  को  प्रोत्साहन  देते  हैं  तो  जाति-ब्यवस्था  को  समाप्त  करने  में  सहायता
 मिलेगी  ।  यदि  विवाह  सुनियोजित  ढंग  से  किए  जाते  हैं  तो  जाति  संघर्ष  भी  समाप्त  हो  सकता  है  यह  मेरे
 निजी  विचार  हैं  ।  किन्तु  हमें  नियम  बनाने  हमें  एक  सामान्य  मंच  तेयार  करना  चाहिए  ओर
 यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  यह  सामाजिक  बुराई  समाप्त  हो  जब  हम  गांवों  में  जायें  तो  हमें
 लोगों  को  बताना  चाहिए  कि  हम  ईश्वर  की  सन्‍्तान  हैं  तथा  हमें  सबको  बराबर  समझना  चाहिए  ।  यदि
 हम  लोगों  को  यह  संदेश  दें  तो  जाति  संघर्ष  समाप्त  हो  सकता  है  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  चर्चा  में  भाग
 लेने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  आपको  घन्यवाद  देती  हुं  तथा  अपना  भाषण  समाप्त  करती

 को  नोतोश  कुमार  सभापति  सबसे  पहले  मैं  के०  बी०  आर०  चौधरी  को  बघाई
 देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  सदन  में  चर्चा  करने  का  अवसर  जाति  संगषं  के  साथ  जो  चिन्ता
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 22  19:3  जाति  संघ  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 उन्होंने  और  दूसरे  माननीय  सदस्यों  ने जतलाई  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  संक्षेप  में  दो  बातें  कहना  चाहता
 हूं  ।  एक  तो  इस  देश  में  इन  दिनों  जाति  संघर्ष  का  हौवा  खड़ा  किया  जा  रहा  जिस  पैमाने  पर  जाति
 संघर्ष  है  नहीं  उस  पैमाने  पर  जाति  संघर्ष  की  बात  की  जा  रही  है  ।

 $.26  म०  प०

 महोदय  पीठासोीन  हुए ]

 एक  जमाना  था  जब  कुछ  जातियों  के  बारे  में  ही लोग  जानते  थ ेऔर  उनकी  जातीयता  ही  लोग
 देखते  थे  ।  शिक्षा  के  प्रसार  के  नौकरी  में  कुछ  हृद  तक  जगह  मिलने  के  राजनीति  में  जगह
 मिलने  के  कारण  कई  अन्य  जातियां  पिछड़े  वर्गों  में  भी  अनुसूचित  जातियां  और  जनजातियों  में  कुछ  हृद
 तक  आगे  बढ़ीं  ।  परिणामस्वरूप  हाई  कास्ट  के  सामने  कई  अन्य  जातियां  भी  भाले  परिणाम  यह

 हुआ  कि  वर्ग  विशेष  के  द्वारा  यह  होवा  खड़ा  किया  गया  कि  जाति  संघ्ष  हो  रहा  मैं  एक  ही  उदाहरण
 देना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  जब  आजादी  मिली  थी  उस  समय  किस  जाति  का  प्रतिशत  सरकारी
 नौकरियों  में  कितना  हिन्दुस्तान  के  मशहुर  पत्रकार  खुशवन्त  धिह  जी  ने  कुछ  महीने  पहले  कलकत्ता
 से  प्रकाशित  होने  वाले  अंग्रेजी  साप्ताहिक  में  एक  छोटी  सी  टिप्पणी  लिखो  थी  और  उसमें  उन्होंने
 आंकड़े  दिए  थे  ।  उसमें  बतलाया  थ्य  कि  आजादी  के  पहले  किस  वर्ग  का  कितना  प्रतिशत  सरकारी
 नौकरियों  में  मैं  पूरे  आंकड़े  यहां  उद्धृत  नहीं  करना  चाहता  हूं  लेकिन  एक  जाति  के  सम्बन्ध  में  कहना
 चाहता  हूं  कि  आजादी  फ  पहले  जाति  का  प्रतिशत  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  में  तीन  प्रकाशित  था
 और  वह  आंकड़े  उन्होंने  1:84-95  साल  के  दिए  उस  समय  तक  उस  जाति  की  केन्द्रीय  सेवाओं  में
 भागीदारी  हो  गई  63  फीसदी  ।  अब  आय  कल्पना  करिए  जातिवाद  की  जो  बात  करते  जातिवाद  को

 कहां  से  बढ़ावा  मिलता  जाति  का  आधार  क्या  है  ?  जब  जाति  को  आप  खत्म  करना  चाहते  हैं  तो
 जातियों  के  खिलाफ  बोलने  से  जातिवाद  खत्म  नहीं  हो  सकता  हिन्दुस्तान  की  समाज  व्यवस्था  में
 जाति  एक  सच्चाई  वह  चाहे  जितनी  भी  बात  कह  लें  ।  कालांतर  में  ही  पहले  पेशे  के  साथ
 जाति  जुड़ी  थी  लेकिन  जन्म  के  आधार  पर  जातियों  की  पहचान  बन  गई  जातियां  चलती  ॥।दी

 विवाह  से  ।  एक  तो  जन्म  से  जातियों  की  पहचान  होती  है  और  जातियां  इस  समाज  में  शादी  विवाह  से
 चल  रही  और  कोई  दूसरा  आधार  नहीं  है  |  यहां  सदन  में  हम  सवा  पांच  सौ  सदस्य  बैठे  हुए  हैं  ।

 इसमें  से  कितने  लोगों  ने  अन्तर्जातीय  विवाह  किया  ।  समाज  पर  नजर  दोड़ायेंगे  तो  पायेंगे  कि
 जातियों  के  अन्दर  ही  शादियां  हो  रही  हैं  लेकिन  हम  इस  सच्चाई  को  नकार  देते  हैं  कि  जाति  है  ही
 नहीं  ।

 कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  जाति  का  बावेला  खड़ा  कर  मंहल  कमीशन  को  जाकर  वरना

 हमारे  बच्चे  जाति  को  भूल  गए  ये  |  मैं  नहीं  जानता  उनके  बच्चे  किस  प्रकार  जाति  को  भूल  रहे
 लेकिन  शादी  की  बात  होती  है  तो  हम  अखबारों  में  विज्ञापन  देखते  हैं  और  मंटरिमोनियल  कालम  देखते

 हैं  तो  पाते  हैं  कि  उसमें  साफ-साफ  लिखा  रहता  है  कि  फलां  जाति  का  वर  और  वधु  चाहिए  ।  इससे  पूरे
 देश  का  नक्शा  सामने  आ  जाता  है  ।  कहने  की  बात  यह  है  कि  यह  हमारी  हिप्पोक्तसी  करते  हैं  जाति
 में  लेकिन  बोलने  में  कहते  हैं  कि जाति  से  मतलब  नहीं  जातियों  के  जिलाफ  बोलने  से  काम  नहीं
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 जाति  संघर्ष  को  पृण  रूप से  समाप्त  क२ने  के  13  991
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 घलेगा  क्योंकि  जातियों  के  खिंलाफ  औरं  लोग  भी  बोलते  रहे  हैं  वे  भी  जों  आजादी  के  पहले  तीन  फीसदी
 सरकारी  नौकरियों  में  ओज  वे  63  फीसदी  हो  गए  हैं  ।

 शास्त्री  जी  ने  इस  पर  बखूबी  चर्चा  की  और  कई  सेवाओं  की  चर्चा  उन्होंने  कर  जितने  भी

 बड़े-बड़े  ओहदों  पर  बंठे  हुए  लोग  हैं  वे  ही जातिवाद  के  खिलाफ  अखबारों  में  लिखते  हैं  और  सब  जगह
 विवाद  में  भाग  लेते  हैं  लेकिन  बहस  से  ही  काम  चलने  वाला  नहीं  है  ।

 आजादी  के  बाद  सबसे  पहले  डाक्टर  अम्बेडकर  ने  इन  बातों  का  जिक्र  किया  !  उसके  बाद
 आजाद  भारत  में  कोई  सबसे  बड़ा  आदमी  पैदा  हुआ  तो  उसका  नाम  है  डा०  राम  मनोहर
 उन्होंने  जाति  ऐसे  नहीं  टूट  जाति  को  तोड़ना  पड़ेगा  और  इन  दो  कारणों  को  उन्होंने
 तलाशा  कि  जन्म  से  जाति  आती  है  और  जारी  है  शादी  और  ब्याह  इसको  तोड़ने  की  बात  कहां
 चौधरी  चरण  सिंह  जो  कांग्रेस  पार्टी  के  नेता  हुआ  करते  जो  बाद  में  देश  के  प्रधान  मन्त्री  भी  बने  ।
 चौधरी  चरण  सिंह  ने  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  को  चिट्ठी  लिखी  कि  अगर  सचमुच  पण्डित  नेहरू
 आपकी  जाति  तोड़ने  में  आस्था  विश्वास  आप  जाति  तोड़ना  चाहते  हैं  तो  संविधान  में  संशोधन
 कर  दीजिए  और  कह  दीजिए  कि  एक  नम्बर  की  नौकरी  उन्हीं  को  मिलेगी  जो  अन्तर्जातीय  शादी  करेंगे  ।
 आप  उनके  लिए  आरक्षित  कर  दीजिए  कि  एक  नम्बर  की  नौकरी  उसी  को  भिलेगी  जो  अन्तर्जातीय  शादी
 करेंगे  लेकिन  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  उसका  जवाब  दिया  कि  शादी-ब्याह  एक  निजी  मामला

 हम  कानून  के  तहत  इसको  किसी  बन्धन  में  नहीं  डाब  सकते  |  यह  बड़ा  अजीब  तक

 मैं  दो  तीन  बातों  की  चर्चा  करना  चाहता  हूं  ।  बहुत  आसानी  से  लोग  इन  बातों  को  कह  देते  हैं  ।

 बाबूजी  के  नाम  से  जाने  गए  बाबू  जगजीवन  राम  जी  हमारे  बिहार  के  इतने  इतने  कुशल
 प्रशासक  उनका  नाम  इतने  ओजस्वी  बकक्‍ता  थे  कि  उनके  जंसे  कांग्रेस  पार्टी  में  वक्‍ता  नहीं
 लेकिन  अनुसूचित  जाति  से  आते  थे  ।  बिहार  में  एक  शहर  गया  वहां  के  प्रतिनिधि  राजेश  कुमार  जी
 बैठे  हुए  वहां  उनके  नाम  से जगजीवन  राम  कालेज  खुला  तो  सवर्ण  लोगों  ने  कहा  कि  यह  चमरा
 कालेज  चूंकि  बाबू  जगजीवन  राम  को  जाति  को  हमारे  यहां  चमार  कहा  जाता  है  और  उत्तर  प्रदेश  में
 जाटव  कहते  कहा  कि  चमरा  कालेज  शास्त्री  जी  ने  जिक्र  डा०  जो  खुद
 समाजवांदी  विचार  से  समाजवादी  कांग्रेस  पार्टी  में  चले  सी०  एम०  पी०  के  जब
 उनकी  मूर्ति  का  अनावरण  बाबू  जगजीवन  राम  जी  ने  किया  तो  उनकी  मूर्ति  का  जब  बाबू  जगजीवन
 राम  जी  ने  अनावरण  किया  तो  उसको  गंगाजल  से  धोया  यह  इस  देश  में  हुआ  है  और  हम  इसको

 झुठला  नहीं  इसको  भूला  नहीं  जबकि  सम्पूर्णानन्द  जी  खुद  शुद्र  कायस्थ  थे  और  कायस्थों
 को  शूद्रों  की  श्रेणी  में  रखा  गया  इसी  ब्राह्मणवादी  व्यवस्था  के  द्वारा  ।  इसको  सही  ढंग  से  चुनौती  देने
 का  काम  किया  बाबू  जगजीवन  राम  ने  1977  में  काका  कालेकर  आयोग  के  सवाल  पर  और

 बिहांर  में  जब  कर्पूरी  ठांकुर  ने  मुगेरी  लाल  कमीशन  की  सिफारिशों  को  लागू  किया  तो  उस  समय
 जनता  पार्टी  में  एक  विवाद  शुरू  हुआ  वह  उस  विवाद  की  चपेट  में  आई  उस  समय  बाबू
 जगजीवन  राम  त  क॑  दिया  करते  थे  और  सारे  लोगों  ने  तर्क  दिया  पाणिग्रही  जी  चले  वे  होते
 तो  मैं  उनसे  पूछता  एक  सवाल  कि  आज  अगर  किसी  शहंर  में  छोड़  दें  गांव  में  यह  पता  चर  यह
 कहते  हैं  कि  आगे  अवसंर  मिलना  कोई  अगर  खाने  का  होटल  खोल  ले”*'मैं  तीन  मिनट  में

 घड़ी  देखंकर  समाप्त  कर  दूंगा  मैं  चुनोती  देता  हूं  कि  लोगों  को  यह्‌  पता  चल  जाए  कि  यह  चमार
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 22  1913  जाति  संघर्ष  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 अनुसूचित  जाति  के  आदमी  का  खोला  हुआ  होटल  है  और  कोई  उस  होटल  में  खा  शांयद  ही  कोई
 क्रांतिकारी  सवर्ण  जाति  जो  उसके  यहां  जाकर  खा  ले  इसलिए  आज  वह  होटल  भी  नहीं  चला
 सकते  ।

 अगर  कोई  दरोगा  थानेदार  एस०पी०  बनकर  और  कलेक्टर  बनकर  चला

 कहीं  किसी  बाबू  साहब  के  घर  किसी  पण्डितजी  केघर  किसी  ऊंची  जाति  वाले  के  घर  तो  फिर
 उस  कलक्टर  कप्तान  को  और  थानेदार  को  बिठाने  के  लिए  कहां  कहां  उठायें  वाली  स्थिति
 जाती  घर  के  अन्दर  जो  सबसे  बेहतरीन  खाट  घर  के  अन्दर  जो  सबसे  बेहतरीन  कुर्सी  उस  पर
 उसको  बिठाया  मतलब  उस  वक्‍त  जाति  खत्म  हो  जाती  है  जब  जाति  के  साथ  कलम  की  ताकत
 और  ओहदे  की  ताकत  भा  जाती  है  इसलिए  जाति  को  तोड़ना  है  तो  ओहदे  की  ताकत  और  कलम  की
 ताकत  उनको  देनी  इससे  हम  बचकर  नहीं  निकल  सकते  ।  वही  चमार  अगर  होटल  चलाएगा  तो
 उसके  होटल  में  कोई  सवर्ण  खाना  खाने  तहीं  जाएगा  लेकिन  वही  चमार  अगर  थानेदार  के  रूप  में  या
 कलक्टर  के  रूप  में  और  एस०  पी०  के  रूप  में  किसी  के  घर  में  जाएगा  तो  कहां  कहां  बिठाएं का
 नजारा  उसके  घर  में  होगा  इसलिए  ताकत  है  तो  कलम  में  है  और  जादि  को  तोड़ना  चाहते  जातीय
 संघर्ष  से  बचना  चाहते  हैं  तो  जो  दबाई  हुई  जातियां  सताए  हुए  लोग  हैं  तो  उन्हें  अवसर  देना  होगा
 और  विशैष  अवसर  देना  होगा  ।

 समान  अवसर  देने  की  बात  तो  बड़ी  आसानी  से  कह  देते  हैं  लेकिन  एक  बंगड़े  और  स्वस्थ

 आदमी  को  कह  दौड़  जा  जो  दोड़  में  आगे  आा  उसको  पुरस्कार  एक

 लंगड़ा  आदमी  और  एक  स्वस्थ  आदमी  एक  साथ  दौड़  में  भाग  नहीं  ले  सकते  ।  लंगड़े  आदमी  को  दौड़ाना

 होगा  तो  विशेष  अवसर  देना  उसके  लिए  अखग  से  पाइण्ट  का  सिलसिला  तय  करना  पड़ेगा  कि

 यह  कितनी  दूर  तक  दौड़ेगा  तो  इसकी  दौड़  मानी  जाएगी  इमलिए  उसको  विशेष  अवसर  देना  होगा॥

 यही  कहा  डा०  अम्बेडकर  यही  कहा  डा०  लोहिया  ने  और  लोकनायक  के  नेतृत्व  में  जब  बिहार  का

 आन्दोलन  चल  रहा  इस  पक्ष  के  लोग  भी  उसमें  शाम्लि  बे  जब  एक  जगह  बिहार  में

 सराय  में  तो  कुछ  लोगों  ने  जनेऊ  और  फूल  दिए  तो  उन्होंने  मैं  तो  शूद्र  वह  जन्म  से

 कायस्थ  उन्होंने  कहा  कि  मुझे  तो  जनेऊ  पहनने  का  अधिकार  फूल  मैं  रख  लेता  जनेऊ

 उन्होंने  लौटा  दिया  और  उसी  समय  उन्होंने  जन  सभा  में  एलान  किया  कि  जनेऊ  जाति  का  प्रतीक  इसको

 तोड़ो  तो  हजारों  जनेऊ  उनके  कदमों  के  ऊपर  गिरे  और  सामाजिक  परिवतंन  के  आन्दोलन के
 हालांकि  हमारे  आन्दोलन  में  भी  कई  तरह  के  लोग  कुछ  लोगों  ने  इसका  विरोध  जे०  पी०  को

 समझाने  लेकिन  जे०  पी०  माने  नहीं  ।  जेल  के  अन्दर  वे  लोग  जनेऊ  पहनाने  लेकिन  जयप्रकाश

 नारायण  ने  कहा  कि  जनेऊ  तोड़ो  ।  जाति  तोड़ने  वाले  अन्तरजातीय  शादी  करने  वाले  को  पुरस्कृत
 नहीं  प्रोत्साहित  नहीं  करेंगे  तो  जातियां  नहीं  टूटेंगी  ।  जातियों  की  इस  प्रथा  को  तोड़ना  है  तो

 आपको  कलम  की  ताकत  देनी  औहदे  की  ताकत  देनी  वरना  जातियां  नहीं  टूट  सकती

 मैं  इस  सदन  के  माध्यम  से  स्वर्गीय  कर्प्री  ठाकुर  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहता  उनके

 मरणोपरान्त  1977  में  उनकी  सरकार  ने  यह  फंसला  लिया  कि  जो  अन्तरजातीय  शादी  उसको

 पुरस्कृत  किया  जाएगा  ।  आज  बिहार  में  यह  योजना  लागू  जो  अन्तरजातीय  शादी  करता  उसको
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 जाति-संघर्ष  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के  13  1991
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 पुरस्कृत  किया  जाता  है  ।  हमारे  कल्याण  मन्त्री  जी  यहां  सदन  में  बैठे  हैं  जवःब  देने  के  हम  लोगों

 को  उनसे  बड़ी  उम्मीदें  क्योंकि  वे  भी  उस  पीड़ा  को  झेल  करके  आए  हैं  ।  कांग्रेत  पार्टी  में  लगातार

 संघर्ष  करते  हम  लोगों  को  मालम  है  और  हम  लोग  बाहर  से  उनके  प्रति  सहानुभति  रखते  इस
 प्रकार  के  लड़ने  वाले  तमाम  लोगों  के  प्रति  हम  सहानुभूति  रखते  हैं  ।  माननीय  पटेल  लाल  टोपी

 लगाकर  बेठे  उनके  प्रति  भी  सहानुभूति  रहती  क्योंकि  वे  तो  हम  लोगों  के  परिवार  के  हैं  ।

 वादी  आन्दोलन  से  वे  वहां  गए  इसलिए  हम  लोगों  की  सहानुभूति  रखते  हैं  ।  हम  उनसे  यह  उम्मीद
 करते  हैं  कि  वे  एक  नई  चीज  की  शुरुआत  नम्बर-एक  की  नौकरियां  और  आरक्षण  की  तमाम

 बातों  से  अलग  हट  कर  अगर  आप  यह  कर  देते  हैं  कि  नम्बर-एक  की  नौकरियां  क्लास-वन  सर्विसेज  में

 हम  उसी  को  जो  जाति  तोड़  कर  शादी  फ़रेगा  |  इससे  हम  समझते  हैं  कि  यह  जो  बहस  निकल  पड़ी
 उसको  समाप्त  किया  जा  सकता  है  और  नए  सिरे  से  जाती  को  तोड़ने  का  काम  हो  सकता  है  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  क्‍या  हम  समय  को  25  मिनट  के  लिए  ओर  बढ़ा  सकते  हैं  ?  पांच  सदस्यों
 को  और  बोलना  आज  ही  मन्त्री  महोदय  को  भी  उत्तर  देना  यदि  प्रत्येक  सदस्य  3  से  5

 मिनट  का  समय  लेते  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  यह  पूरा  हो  जाएगा  ।

 अनेक  मामनोय  सदस्य  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  हम  समय  को  25  मिनट  तक  के  लिए  और  बढ़ा  लेते  जिन
 सदस्यों  को  बोलना  वे  हैं  :  श्री  प्रेमचन्द  श्री  मदन  लाल  श्री  गोपीनाथ

 श्री  ब्रह्मानन्द  मण्डल  तथा  श्री  अयूब  खान  ।  यदि  प्रत्येक  सदस्य  तीन  मिनट  लेते  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  कि

 हम  इसे  समाप्त  कर  लेंगे  क्योंकि  हमने  काफी  अधिक  समय  बढ़ा  लिया  है  ।

 क्री  प्रेम  चन्द  राम  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय
 श्री  चौधरी  को  घन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  पूरे  सदन  को  सचेष्ट  करने  की  कोशिश  की  है
 कि  जाति-प्रथा  समाज  के  लिए  कलंक  जहर  है  और  इस  प्रथा  के  रहते  हुए  कोई  भी  बच  नहीं  सकता

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  जाति-प्रथा  का  एक  बहुत  लम्बा  इतिहास  है  ।  जांत-पांत  का
 इतिहास  पहले  नहीं  समाज  के  लोग  परिस्थितिवश  एक  साथ  रहते  और  मिलजुल  कर  कमाते
 थे  और  खाते  सम्यता  का  विकास  नहीं  हुआ  लेकिन  जाति-प्रथा  को  पंदा  करने  में  बेईमानी  हुई
 है  ।  यह  बेईमान  लोगों  की  एक  उपज  है  और  यह  बुद्धिजीवियों  द्वारा  पैदा  की  गई  |  समाज  व्यवस्था  में
 भी  दो  वर्ग  एक  बुद्धिजीवी  और  दूसरे  श्रमजीवी  ।  श्रमजीबियों  का  कंसे  शोषण  किया  क्योंकि
 श्रम  करने  वाले  लोगों  की  संख्या  अधिक  काम  करने  वाले  लोगों  की  संख्या  अधिक  मेहनतकश
 लोगों  की  संख्या  अधिक  इस  पर  अधिक  ध्यान  दिया  गया  ।  मुट्ठी  भर  लोग  जिनके  पास  बुद्धि
 उन्होंने  सोचा  कि  कंसे  इस  बड़े  समुदाय  कंसे  लगातार  बढ़  रहे  श्रमजीबियों  को  बांदा  जाए  और
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 22  1913  जाति  संघर्ष  को  प्रूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 दबाया  उनके  सामने  एक  ही  उपाय  था  और  वह  यह  था  कि  जो  काम  करने  वाले  लोग  उनको
 बांटा  जाए  ।  उन्होंने  सोचा--चमड़े  का  काम  करने  वाले  को  चमार  लोहे  का  काम  करने  वाले  को

 लोहार  लकड़ी  का  काम  करने  वाले  को  बढ़ई  कहो  और  जो  कपड़ा  साफ  करता  उसको  धोबी

 कहो  ।  जो  गन्दा  करता  है  वह  पवित्र  हो  जाता  है  और  बह  बड़ा  जात  का  हो  लेकिन  जो  गन्दगी

 को  साफ  करने  वाला  है  वह  धोबी  और  अछत  कहलाता  इसकी  चर्चा  सदन  में  कई  बार  हो  चुकी  है
 कि  भंगी  प्रथा  को  समाप्त  करना  चाहिए  ।  हम  पखाना  कर  पेशाब  कर  दें  और  उसको  वे  लोग  उठा
 करके  साफ  करते  हैं  और  उसको  साफ  करने  वाले  अछुत  हो  जाते  लेकिन  इस  प्रथा  को  अभी  तक
 समाप्त  नहीं  किया  गया  है  ।  आज  जो  लोग  साफ  करते  हैं  वे  तो  अछुत  कहलाते  हैं  और  जो  लोग  गनन्‍्दा
 करते  हैं  वे  ऊंचे  हो  जाते  हैं  ।

 मैं  इस  सदन  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पूरे  देश  और  दुनिया  के  लोग  इस  ओर
 सोच  रहे  अब  ये  और  ज्यादा  समय  तक  चलने  वाला  नहीं  अब  इसको  समाप्त  किए  बिना  समाज
 में  स्वच्छता  नहीं  आ  सकती  ।  हमको  उन  लोगों  को  तरजीह  देनी  पड़ेगी  जो  काम  करता  जो  मेहनत
 करता  है  और  जो  इस  समाज  में  बोझ  जो  और  लोगों  को  भी  लेकर  के  चलता  वे  यही  काम  करने
 वाले  लोग  हैं  जिनको  इस  समाज  ने  जाति  का  नाम  दे  दिया  है  और  उस  जाति  का  जो  रंग  है  वह  इतना
 भयावह  है  कि  वह  पूरे  समाज  को  नष्ट  कर  देगा  ।  इसलिए  वक्‍त  रहते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि इस  ओर

 गम्भी  रतापूर्वक  शीघ्र  ही  ध्यान  दिया  केवल  कथनी  से  तो  कुछ  नहीं  होना  इसको  करनी  में
 बदलने  की  जरूरत  है  और  अगर  हम  इसको  करनी  में  नहीं  बदलेंगे  तो  ऐसा  ही  होता  रहेगा  ।  इस  सदन
 में  रोज  विधि-व्यवस्था  की  चर्चा  होती  है  लेकिन  होता  कुछ  नहीं  जाति  के  बारे  में  भी  कई
 बार  इस  हाउस  में  चर्चा  हो  चुकी  है  लेकिन  इस  पर  भी  कुछ  नहीं  होता  यह  जो  जाति-प्रथा  का
 सवाल  है  यह  उससे  जुड़ा  हुआ  है  और  एक-दूसरे  के  पूरक  सिफं  जाति  कह  देने  से  बड़ी  जाति

 के  लोगों  में  जो  ब्राह्मण  हैं  उनमें  भी अमीर  और  गरीब  हैं  ।  आज  तो  यह  हालत  हो  गई  है  कि  इनको
 दाना  भी  नहीं  मिलता  है  लेकिन  ऊपर  के  लोग  उसका  इस्तेमाल  कर  रहे  जो  घनवान  जो  ब्राह्मण
 में  धनवान  जो  राजपूत  में  धनवान  हैं  या  जो  ओर  जातियों  में  धनवान  हूँ  उनका  इस्तेमाल  करने  वाले

 उनको  जबरदस्ती  फारवर्ड  कहते  जबरदस्ती  बेंकवर्ड  कहते  हैं  ओर  वह  कोल्हू  की  बंल  की  तरह  से

 उसके  पीछे-पीछे  चल  रहा  है  क्योंकि  उसके  पास  तो  शिक्षा  बुद्धि  ये  परिस्थितियों  की  उपज  है  ।

 एक  जमाना  था  जब  वह  काम  करता  था  तो  उसको  खाना  मिलता  था  लेकिन  अब  महंगाई  हो  गई  अब

 वह  काम  करता  है  तब  भी  उसको  खाने  को  नहीं  मिलता  अब  उसका  क्‍या  क्या  फंसला  वह
 लेगा  ।  आज  उसको  दुष्टिगो  वर  हो  रहा  है  कि  हमारे  जो  शोषक  हैं  वे  हमारे  ही  आदमी

 भाज  बड़ा  बंल  छोटे  बल  बड़ी  मछली  छोटी  मछली  को  निगलती  हैं  भौर  ऐसे  ही  भाज  एक
 जाति  ही  दूसरी  जाति  का  शोषण  करती  है  ।  इसलिए  आज  जातियों  के  अन्दर  भी  लड़ाई  फंल  रही  है  ।

 अगर  कोई  गरीब  लड़की  है  तो  उसकी  शादी  उसी  की  जाति  में  गरीब  लड़के  के  साथ  ही  तो

 जाति  का  इस्तेमाल  कहां  रह  जाता  आज  राजनीति  में  और  धर्म  में  भी  इसका  इस्तेमाल  किया  जा

 रहा  आज  गरीबों  की  सख्या  बहुत  बड़ी  भुट्ठी  भर  लोग  एक  तरफ  हो  इसलिए  इस
 व्यवस्था  को  ठीक  करना  चाहिए  ।  इस  रूप  में  समाज  का  वर्गीकरण  होना  चाहिए  और  जो  श्रम  विभाजन

 हुआ  आज  जो  परिवार  चमड़े  का  काम  नहीं  कर  रहा  है  लेकिन  उसको  भी  जबरदस्ती  चमार  कहा
 जा  रहा  आज  उसके  पास  बुद्धि  आई  हैं  वह  नौकरी  कर  रहा  वे  ऊपर  जा  रहा  है  लेकिन  तब  भी
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 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 लोग  उसको  चमार  कहते  हैं  ।  आज  जिसने  लकड़ी  का  काम  छोड़  दिया  उसक  गे  बढ़ई  कहते  हैं  ।  अब  ये

 रिश  सम्बन्ध  पुराने  पड़  रहे  हैं  इसलिए  इसको  खत्म  करना

 अति  का  अन्त  होता  है  और  अब  इसका  अन्त  हो  चला  है|  हम  यहां  पर  चिन्ता  कर  रहे  हैं

 इसको  अभियान  के  तौर  पर  चलाया  अगर  आन्दोलन  के  तौर  पर  चलाया  जाएगा  तो  निश्चित

 रूप  से  इसका  खात्मा  सारे  देश  समुदाय  और  सारे  विश्व  के  लोगों  को  लाभ  होगा  ।  इन्हीं
 शब्दों  के  सांथ  इस  संकल्प॑  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  अपना  स्थान  ग्रहण  करता  हूं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चार  और  सदस्यों  कोबोलना  है  ।  मान  लीजिए  सभी  को  अनुमति  दे  दी  जाती

 है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हमें  घण्टे  की  आवश्यकता  और  हम  इस  संकल्प  के  लिए  पहले  ही  दो

 बार  समय  बढ़ा  चुके  यदि  आप  सब  चाहें  तो  मैं  मन्त्री  महोदय  से  उत्तर  देने  के  लिए  कहूं  क्योंकि  हम
 वास्तव  में  दो  या  तीन  के  समय  का  पालन  नहीं  कर  रहे  ये  सभी  निवेदन  व्यर्थ  यदि  आप  वास्तव
 में  दो-तीन  मिनट  का  ही  समय  तो  ठीक  होगा  ।  ऐसा  न  होने  की  स्थिति  हम  समय  को  और  अधिक

 नहीं  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 अब  मैं  श्री  मदन  लाल  खुराना  को  आमन्त्रित  करता  हूं  तथा  निवेदन  करता  हूं  कि  अपने  भाषण
 को  तीन  मिनट  में  पूरा  कर  लें  ।

 *  ४१.  «
 ही  सदन  लाल  खराना  उपाध्यक्ष  आजादी  के  43  वर्षों  के  बाद  इस

 सदन  के  अन्दर  जातीय  संघर्ष  को  समाप्त  करने  बात  की  जा  रही  इस  पर  चिन्ता  प्रकट  की  जा  रही
 है  ओर  सरकार  से  मांग  की  जा  रही  है  कि  जाति-संघर्ष  को  समाप्त  करने  के  लिए  कई  कदम  उठाए

 इस  चर्चा  के  अन्दर  542  सदस्यों  में  से  कितने  लोग  उपस्थित  इसका  पता  चल  रहा  है  ।

 अभी  कावेरी  पर  चर्चा  के  लिए  कुछ  माननीय  सदस्य  आ  गए  लेकिन  इससे  पहले  संख्या  बहुत
 कम  भी  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  43  वर्षों  के  अन्दर  जो  द्वोना  चाहिए  वह  हुआ
 नहीं  लेकिन  हमने  कुछ  शब्दों  को कायम  कर  दिया  समाजवाद  ग़रीबी  जात-पात

 ये  नारे  हमने  कायम  कर  लेकिन  सबको  मिलकर  जो  धावा  बोलना  चाहिए  वह  नहीं
 बोलो  ।  संधर्ष  की  नौबत  क्‍यों  शान्तिपूर्ण  क्राति  से  भी  यह  काम  हो  सकता  था  ।  जंसे  अथं-व्यवस्था

 के  अन्दर  शान्तिपूर्ण  क्रान्ति  आ  सकती  वंसे  ही  जाति-प्रथा  के  अन्दर  भी  आ  सकती  जाति  प्रथा

 का  जहां  तक  सवाल  जब  थ्यूरी  यह  क्रिएट  हुई  कि  जन्म  के  आधार  पर  व्यक्ति  की  जाति  निर्धारित

 तब  जंह  संमस्याਂ  पेदा  हुई  ।  हमारे  प्राचीन  ग्रन्थों  में  यह  नहीं  था  ।  इस  बारे  में  मैं  एक  ही  उदाद्वरण
 देना  चरहूंगा  ओर  वहँ  रामायण  के  बारे  में  है  ।  रामायण  के  बारे  में  बहुत  लोग  कहते  है  कि  इसमें
 पॉत  है  भगवान  रांम  के  बनवासਂ  के  दोरान  मल्लाहुं  ओर  बानरों  की  सहायता

 शेड्यूल  कांस्ट  सोनों  ने  उमकों  सहांयता  की  ओर  लड़ाई  उन्होंने  ब्राह्मण  से  क्योंकि  ब्राह्मण  ने
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 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 कार्य  कर  दिया  था  जो  बुराई  का  कार्य  पाप  का  कार्य  उस  पाप  को  समाप्त  करने  के  लिए  ब्राह्मण
 से  लड़ाई  लड़ी  और  सहायता  किससे  शेड्यूल  कास्ट  और  ट्राइब्स  से  ।  उसके  बाद  जब  राजगद्टी  मिली
 तब  भी  एक  घोबी  के  कहने  पर  उन्होंने  अपनी  पत्नी  तक  को  त्थाग  इतनी  मंहत्तां  उन्होंने  दी  और
 फिर  सीता  जी  जब  गयी  तो  वाल्मीकि  की  शरण  ओर  संरक्षण  में  रहीं  |  तो  मेरा  कहना  यह  है  कि

 इतिहास  देखें  तो  पता  चलता  है  कि  उस  समय  जाति  को  न  मानकर  जो  विद्वान  और  रक्षक  उनके

 सहारे  लड़ाई  लड़ी  ।  आज  यह  जो  काम  हुआ  है  यह  स्वार्थ  के  लिए  हुआ  है  ।  बीच  में  ऐसा  युग  आया  कि

 कुछ  वर्गों  ब्राह्मणों  न ेअपनी  सत्ता  बनाए  रखने  के  लिए  इस  प्रथा  को  बनाया  ओर  जाति-प्रथा  शुरू
 हुई  ।  लेकिन  आजादी  के  43  वर्ष  के  बाद  हम  यहां  पर  जाति  प्रथा  पर  चर्चा  उसके  कारण  जो  संघर्ष

 हो  रहे  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  ।

 उपाध्यक्ष  मेरा  मानना  है  कि  जब  तक  इस  देश  के  अन्दर  छुआछत  तब  तक
 जातिप्रथा  समाप्त  नहीं  हो सकती  ।  इस  छुआछुत  को  समाप्त  करना  चाहिए  ।

 रिजर्वेशन  की  बात  की  गयी  ।  इस  बारे  में  मैं  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  और  मैं  यह  बात  कोई  आज
 नहीं  कह  रहा  इनका  आन्दोलन  तो  आज  £9  में  शुरू  इससे  पहले  चुनाव  मेनीफेस्टो  में
 बी०  जे०  पी०  ने  इस  बात  को  कहा  था  और  1984  में  बिहार  में  जो  कपू'री  ठाकुर  ने  फारमूला
 उस  समय  वहां  बी०  जे०  पी०  की  कोल्यूशन  गवर्नमेंट  वहां  पर  दोनों  न ेमिलकर  यह्‌
 फार्मूला  बमाया  था  ।

 कलाशपति  मिश्र  और  कर्पूरी  ठाकुर  ने  मिलकर  यह  मेरा  कहना  है  कि
 इस  आन्दोलन  से  जिसका  ये  दावा  करते  हमने  अपने  मेनीफ॑स्टो  में  सांफ  कहा  कि  शेडयूल्ड  कास्ट्स
 गौर  शैडयूल्ड  टाइब्स  के  लिए  रिजर्वेशन  होनी  जो  अति  बंकवर्ड  हैं  उनके  लिए  रिजर्वेशन  होनी
 चाहिए  और  आधिक  आधार  पर  भी  कुछ  होना  चाहिए  ।  अभी  लंगड़े  की  बात  आयी  ।  जो  लंगड़ा  होगा  वह्‌
 वया  शेडयूल्ड  कास्टस  का  ही  होगा  ?  जो  लंगड़ा  जो  अति  गरीब  है  वह  दूसरी  जाति  का  भी  हो  सकता

 इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  आप  रिजर्वेशन  लेकिन  सरकार  को  ठोस  कदम  उठाने  चाहिए  ।
 42  साल  हो  गए  हमको  यह  नारे  करते-करते  ।

 मैं  यह  मांग  मिनिस्टर  साहब  यहां  अभी  बात  की  गयी  कि  केसरी  साहब  बहुत
 वादी  हैं  और  पिछड़  वर्गों

 का
 कल्याण  चाहते  कौई  चुनाव  का  फार्मूला  बनता  इसलिए  हैं  ।

 अगर  ये  सही  मायने  में  अगर  सरकार  सही  मायने  में  पिछड़े  गरीब  वर्ग  का  भला  करना  चाहती
 है  और  जाति  के  भेंद  को  मिटाना  चाहती  हैं  तो  मैं  चाहूंगा  कि  ये  श्वेत-पत्र  जारी  करें  ।  42  सालों  में
 कहां-कहां  गलतियां  हुई  हैं  ओर  अगले  5-10  सालों  में  पिछड़ों  के  गरीबों  के  शेडयूल्ड  कास्ट्स
 और  शेंडयूल्ड  द्राइब्स  के  लिए  क्‍या  करना  चाहते  हैं  ।  कोई  टाईम  बाउण्ड  कार्यक्रम  इंस  सदन  के  सामने
 आना  चाहिए  ।  वह  लेकर  आएं  और  श्वेत  पत्र  जारी  तब  मैं  समझूंगा  कि  सरकार  सीरियस  है  ।
 42  सालों  के  बाद  कोई  प्रस्ताव  आ  रहा  है  भौर  10  लोग  सुनने  वाले  यह  टाक्डआउट  हो  जाएंगा  ।
 इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  आप  एक  श्वेतपत्र  जारी  इस  देश  क्या  हालत  है  शेडयल्ड
 कास्टस  की  और  उसको  हल  करने  के  लिए  क्या-क्या  आप  कदम  उठा  रहे  कहां  गलती  हुई  उसको
 हल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  जा  रहे  यह  बताइए  !  तब  मैं  मानूंपा  कि  सरकार  सीरियस है  ।
 इन्हीं  शब्दों  के साथ  यह  जो  प्रस्ताव  आया  उसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।
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 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमारे  पास  सात  से  दस  मिनट  तक  का  समय  है  ।  हमने  इस  चर्चा  के  लिए
 दो  घण्टे  निर्धारित  किए  थे  और  हम  उससे  ज्यादा  समय  ले  चुके  कई  विधेयक  भी  बकाया  छह
 बजे  हमें  कुछ  अन्य  विषयों  पर  विचार  करना  हैं  ।  कया  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  उत्तर  देने  का

 अनुरोध  कर  सकता  हूं  ?

 ]

 कल्याण  सन्‍्त्री  सोता  राम  :  मैं  सवंप्रथम  श्री  चौधरी  जी  को  बधाई

 दूंगा  कि  उन्होंसे  यह  प्रस्ताव  लाकर  सदन  का  ही  देश  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  किया  है  ।  दुःख
 के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  जाति  प्रथा  ने  इस  देश  इस  समाज  का  और  सामाजिक  समरसता  पर
 जो  प्रहार  किया  उसका  इतिहास  बड़ा  घिनौना  दूसरी  बड़े  कष्ट  के  साथ  इस  बात  को
 आपके  सामने  रखना  पड़ता  है  कि  किस  तरह  से  इस  देश  में  जाति  व्यवस्था  के  आधार  पर  इन्सान  भौर

 इन्सान  के  बीच  में  गहरे  मतभेद  रखे  गए  ।  जिसकी  वजह  से  जो  देश  की  प्रगति  होनी  वह  प्रगति

 नहीं  हो  पाई  ।

 इसके  बावजूद  अभी  खुराना  साहब  ने  यह  कहा  कि  चालीस  वर्ष  बाद  भी  लोकतनन्‍्त्र  की  दुखद
 पष्ठभभि  यह  है  कि  जातियां  सिर  नहीं  उठाती  हैं  भौर  उससे  दुखद  बात  यह  है  कि  समाज  का  जो

 कस्टोडियन  है  और  सामाजिक  व्यवस्था  के  संबंध  में  अपनी  राय  ओर  अपने  बौद्धिक  विचारों  को  देश  के

 सामने  प्रस्तुत  करता  वे  भी  इससे  मुक्त  नहीं  रहे  महान-महान  विभूतियां  इस  देश  में  आई  हैं  जंसे

 महषि  वाल्मिकी  आए  ।  आपने  तुलसीदास  की  और  रामायण  की  चर्चा  की  ।  मैंने  नहीं  पढ़ा  कि  भगवान

 राम  कभी  रथ  पर  नहीं  चढ़  लेकिन  आपने  चढ़ा  दिया  ।  मैंने  भी  रामायण  पढ़ी  है।'*

 पहले  मेरी  सुन  लीजिए  ।  भगवान  राम  रथ  एर  अयोध्या  से  नहीं  गए  ।  आपने  रथ  पर  चढ़ाकर  जो  सौदा

 किया  तो  वह  भी  एक  जाति  का  प्रतीक  )  जो  खुराना  जी  ने  मैं  वहीं  बता  रहा  हूं  ।

 जातियां  विभिन्‍न  मलियों  मार्गों  स ेऔर  बौद्धिक  दृष्टि  स ेकिस  तरह  से  काम  करती  हैं  और  चालाकों  का

 सबसे  बड़ा  अस्त्र  यह  है  कि  समाज  को  अन्ध-विश्वास  में  रखकर  उसका  शोषण  किया  जाए।**ਂ

 ऋषि-मुनि  राम  मोहन  गांधी  आए  ओर  डा०  अम्बेडकर  आए  जिन्होने  इस  पर  प्रह्मर  किया

 तथागत  भगवान  बुद्ध  पर  भी  प्रहार

 श्री  सदन  लाल  खुराना  :  डा०  अम्बेडकर  को  कांग्रंस  ने  हरा

 श्री  सीता  राम  केसरी  :  जातियों  की  आड़  में  बहुत  सारी  चीजें  होती  सभी  जाति  प्रथा

 उन्मूलन  चाहते  हम  भी  और  आप  भी  चाहते  लेकिस  किनके  दिल  में  जाति  प्रथा  उन्मूलन  की

 सच्ची  भावना  इसको  देखने  की  आवश्यकता  अन्ध-विश्वास  भी  इससे  जुड़ा  हुआ  है  ।

 इस  बात  का  दुख  है  कि  दोनों  तरफ  से  जाति  प्रथा  को  बात  होती  है  ओर  सबसे  दुखद  चैप्टर  या
 पष्ठभ्रमि  यह  बनती  है  कि  आपने  आरक्षण  के  सम्बन्ध  में  कहा  ।  नीतीश  जी  ने  ठीक  कहा  कि  आरक्षण

 अनिवार्य  था  ।  यह  क्‍यों  था  ?  यह  दो  तरह  से  हो  सकता  है  ।  समाज  का  एक  अंग  ठीक  नहीं  है  तो  समाज

 सम्पूर्ण  नहीं  बन  सकता  ।  इसी  ठरह  एक  व्यक्ति  नहीं  बन  सकता  जब  उसके  अंग  सम्पूर्ण  नहीं  हैं  ।
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 <€  22  1913  जाति  संघर्ष  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के

 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 अगर  समाज  का  कोई  भी  अंग  विकलांग  हो  तो  सम्पूर्ण  समाज  नहीं  बन  सकता  ।  इस  मामले

 में  दो विचार  नहीं  हैं  देश  में  गांधी  जी  और  डा०  अम्बेडकर  जंसे  अनेक  विचारधारक

 डा०  अंबेडकर  की  विचारधारा  थी  कि  उपेक्षित  और  संघर्ष  के  बीच  में  उनकी
 जो  अनुभूति  उत्पन्न  हुई  उसके  आधार  पर  उन्होंने  आरक्षण  व्यवस्था  के  प्रावधान  की  बातें  गांधी

 जी  की  दया  और  सहानुभूति  के  आधार  पर  आरक्षण  की  भावना  का  फायदा  यह  1925  में

 पैक्ट  में  आरक्षण  आया  ।

 6.00  म०  प०

 जो  आप  कह  रहे  हैं  कि  डाौ०  अम्बेडकर  को  हमने  या  किसी  ने  हरा  चुनाव  को

 प्रक्रिया  अपनी  जगह  पर  है  ।  यहां  विचारों  के  सम्बन्ध  में  बातें  हो  रही  यहां  प्रथा  के  सम्बन्ध  में  बातें

 हो  रही  आज  डा०  अम्बेडकर  रिलेवेंट  प्रासंगिक  आज  डा०  अम्बेडकर  की  चर्चा  अनिवायं  है  ।

 उन्होंने  जाति-प्रथा  सामाजिक  त्रुटियों  पर  और  समाज  के  विकलांग  अंगों  पर  अपने  विचार  प्रस्तुत
 आज वे  प्रासंगिक  हैं  इसलिए  हम  उनका  समर्थन  करते  सबसे  आवश्यक  बात  यह  है  कि  जो  आज

 देश  के  सामने  परिस्थिति  हमें  देखना  होगा  कि  किस  खाई  में  हम  जा  रहे  हैं  ।  सामाजिक

 सामाजिक  घामिक  साम्प्रदायिक  तनाब  से  क्या  हम  देश  को  अखण्ड  रख  सकते

 हैं  ।  कभी  नहीं  रख  सकते  ।  देश  की  अखंडता  अगर  बरकरार  रखनी  है  तो  इसके  श्रति  हमें  अपनी

 प्रतिबद्धता  रखनी  होगी  जो  कि  अनिवायं  है  और  समानता  सामाजिक  समरसता  का  रास्ता  लाना

 होगा  ।  बिना  सामाजिक  समरसता  के  देश  की  अखण्डता  की  बात  भी  नहीं  की  जा  सकती  ।

 इसलिए  मैं  चौधरी  साहब  को  बधाई  देता  हुं  कि  उन्होंने  एक  बहुत  बड़े  मुद्दे  को  देश  के  सामने

 लाकर  देश  का  ध्यान  आकर्षित  किया  ।  आरक्षण  के  बारे  में  मैं  दो-तीन  बातें  कहना  क्योंकि  यहां
 ४  हमारे  मित्रों  ने  इस  प्रश्न  को  उठाया  नीतीश  कुमार  जी  ने  और  विश्वनाथ  जी  ने  भी  कहा  कि  आरक्षण

 के  दो  प्रावधान  रखे  हैं  ।  हमने  आरक्षण  के  दो  प्रावधान  रखे  क्योंकि  हम  लोगों  ने  सोचा  कि  आर्थिक

 प्रावधान  जो  गरीबों  में  गरीब  है  उसको  भी  इसका  लाभ  मिलना  चाहिए  ।  उसी  जाति  में  जो  सामाजिक

 रूप  शैक्षणिक  रूप  से  पिछड़ा  है  उसे  भी  उबारा  इसका  भी  विशेष  अर्थ  है  ।  जाति  व्यवस्था

 इतनी  भयंकर  और  उनकी  पारिवारिक  व्यवस्था  इतनी  भयंकर  है  कि  जो  भी  एस»  कलेक्टर  या

 एस०  डी०  ओ०  होता  है  बह  अपने  सम्बन्धियों  को  वहां  तक  नहीं  आने  देना  चाहता  और  नहीं  चाहता
 कि  गरीब  लोग  यहां  इसलिए  यह  अनिवाय॑  था  कि  ऐसा  प्रावधान  रखा  जाए  कि  जो  उनमें  गरीब

 हैं  उनको  पहले  दिया  जाए  और  उसको  पहले  लाभ  यदि  उसमें  उम्मीदवार  न  हों  तो  उसी  समाज  में

 उसका  लाभ  यह  साफ  काका  कालेलकर  क्यों  क्योंकि  उनमें  समाज  के  विकलांग  अंगों

 की  अनुभूति  रही  और  गांधी  जी  के  समय  में  भी  यही  अनुभूति  रही।गांछी  जी  ने  भी  कहा  कि  समाज

 में  कुछ  लोग  समाज  पर  अपना  आधिपत्य  चाहते  हैं  और  इसके  ऊपर  गांधी  जी  ने  भी  प्रहार  किया  !  जिस

 समय  गांधी  जी  ने  यह  कहा  कि  अछत  तो  हरिजन  हैं  |  इसके  दो  अर्थ  थे  ।  एक  तो  यह  कि  सवर्ण  जाति

 /  के  लोगों  तुम  इनको  अछूत  समझते  ये  भगवान  की  देन  इसके  पीछे  उनकी  इन  सवर्ण  लोगों  के  प्रति

 झत्संना  थी  जिन्होंने  समाज  के  इस  अंग  को  अपने  से  अलग  रखा  ।
 न

 मैं  विशेष  समय  नहीं  लेते  हुए  सभी  सदस्यों  को  बधाई  देता  हुं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  हिस्सा
 लिया  ।  विशेषकर  चोधरी  जी  को  बधाई  देता  हूं  जो  यह  प्रस्ताव  लाए  और  समाज  देश  का  तथा
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 जाति  संबषं  को  रूप  से  समाप्त  करने  के  13  1991
 उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  ।  यह  इस  देश  के  सभाज  के  लिए  सबसे  बड़ा  अभिशाप  है  और
 इस  देश  के  ऊपर  तथा  समाज  के  ऊपर  यह  कुरीति  सबसे  बड़ा  कालिमा  का  धब्बा  इसको  दूर  करना

 चाहिए  ।  मगर  भुझे  गहरा  संदेह  है  जिन्हें  दूर  करना  है  वे  बड़े  चालाक  हैं  और  इसे  बनाए  रखना  चाहते  हैं
 और  वही  बोल  बोलते  हैं  ।  इससे  समाज  का  वह  अंग  कराहता  है  ।  ये  भी  कराहते  लेकिन  इनके  और
 उनके  कराहने  में  बहुत  बड़ा  अन्तर  इसको  महसूस  करते  हुए  सरकार  कास्ट  लैस  एण्ड  क्वास  लेंस
 सोसाइटी  के  प्रति  प्रतिबद्ध  इस  सम्बन्ध  में  दो  राय  नहीं  भले  ही  हम  एक  दूसरे  की
 प्रत्यालोचना  जहां  तक  मंशा  का  सवाल  है  एक  बार  अनेक  बार  हमारे  प्रधान  मन्त्री  ने  इस
 सदन  में  और  लालकिले  से  यह  घोषणा  की  है  कि  हम  इस  तरह  की  सामाजिक  व्यवस्था  समाज  में  लाना

 चाहते  हैं  जो  सामाजिक  दूराव  ह ैउसको  दूर  किया  इसलिए  समाज  में  समरसता  के  प्रति  हमारी
 कटिबद्धता  प्रतिबद्धता  है

 को  श्रोकांत  जेना  :  आप  सुप्रीम  कोर्ट  में  एफीडेविट  दे  रहे  हैं  ?

 श्री  सीता  राम  केसरो  :  यह  26  जनवरी  से  पहले  जा  चुकेगा  ।  यह  निश्चित  रूप  से  घोषित
 किया  गया

 क्री  भ्रीवललभ  प/णिप्रहो  :  उड़ीसा  गवनेमेंट  का  क्‍या  स्टेंड  इसकी  नीयत  साफ  है  ?

 श्री  सीता  राम  केप्तरो  :  इस  मुहं  पर  सभी  दलों  में  विभेद  भी  है  और  भेद  भी  एक
 मत  भी  इस  तरफ  के  उस  तरफ  के  दन  सभी  इस  सम्बन्ध  में  गहरा  सम्बन्ध  रखते  हैं  ।

 भ्री  तेज  नारायण  सिह  :  जो  जहां  वह  ठीक  है  ।

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  आपके  1989  के  कांग्रेस  के  मंनिर्फस्टो  के  रिज्योल्यूशन  में  रिजर्वेशन
 की  बात  नहीं  थी  ।

 भ्रो  सोताराम  केसरी  :  शायद  खुराना  जी  को  पता  नहीं  कि  काका  कालेलकर  कमीशन  किसलिए
 बनाया  गया  मैं  आज  आपको  बता  रहा  हूं  कि  1950  में  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  इसी  सदन  में
 सविधान  की  धारा  :50  के  अन्तग्ंत  एक  प्रस्ताव  लाए  थे  और  संशोधन  के  द्वारा  जो  सामाजिक  और
 शैक्षणिक  आधार  पर  पिछड़े  उनका  आरक्षण  का  प्रावधान  रहेगा  ।  हम  तो  आजादी  की  बात  करते

 1950  की  बात  करते  हैं  जबकि  आप  केवल  1989  की  बात  कर  रहे  हैं  और  तभी  से  1950  से  ही
 सारे  प्रदेशों  में  लागू  कर  दिया  ।

 6.07  भ्र०  प०

 महोदय  पोठासीम

 मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  इस  जात-पांत  के  उन्मूलन  के  लिए  हमारी  कटिबद्धता
 हम  भी  चाहते  हैं  और  सरकार  भी  चाहती  है  कि  सामाजिक  समता  आवश्यक  है  और  सामाजिक

 विषमता  का  अन्त  होना

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  श्री  चौधरी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  प्रस्ताव  को  वापस  ले
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 22  1913  नियम  193  के  अधीन  चर्चाएं

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगले  विषय  पर  चर्चा  करेंगे  ।

 थ्री  तेज  नारायण  सिह  कक्ष  मेरा  संकल्प  आज  नहीं  होगा  तो  लैप्स  हो  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगली  बार  देखेंगे  ।

 की  ।  193  के  अधोन  चर्चाएं

 कावेरी  जल-विवाद

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  देव  गोड़ा  ।

 श्री  एम०  वो०  चन्द्रशेलर  भृति  :  अब  मेरी  बारी  मैं  पहले  से  ही  बड़ा

 श्रो  एम०  बी०  चन्द्रशेखर  अध्यक्ष  हम  इस  मामले  पर  इस  महान  सभा  में  पहली  बार
 चर्चा  नहीं  कर  रहे  पिछले  दो  दशकों  में  इस  मामले  को  कई  बार  उठाया  गया  और  चर्चा  हुई  तथा
 कभी  भी  इस  पर  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  जा  तीन  दिनों  पहले  न्यायाधिकरण  द्वारा  जारी  की

 गयी  अधिसूचना  के  बाद  से  ही  कर्नाटक  राज्य  में  काफी  श्रतिक्रिया  हुई  है.और  आज  पूरा  प्रांत  आक्रोश
 में  जल-उबल  रहा  है  |  गोलीबारी  में  दस  लोग  मारे  गए  आज  हम  इस  विवाद  पर  दर्द  ओर  पीड़ा
 के  वातावरण  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 चुंकि  मैं  कावेरी  बेसिन  के  जिले  का  हूं  मैं  कावेरी  विवाद  की  संक्षिप्त  पृष्ठभूमि  बतलाना
 तमिलनाडु  और  कर्नाटक  कावेरी  जल  का  उपयोग  करने  वाले  दो  बड़े  पक्ष  कावेरी  के जल

 के  उपयोग  एवं  विकास  को  इन  दोनों  यानि  पूव॑ंवर्ती  मंसूर  राज्य  तथा  मद्रास  आज  के

 के  बीच  1892  और  फिर  1924  में  किए  गए  समझौते  से  शासित  किया  जाता  1924

 के  समझौते  में  मद्रास  यानि  आज  के  मद्रास  के  लिए  कावेरी  बेसिन  से  3  लाख  एकड़  अतिरिक्त

 सिंचाई  व्यवस्था  निदिष्ट  की  गई  कर्नाठक  को  सिर्फ  2.4  एकड़  तक  ही  पधिंचाई  व्यवस्था  का

 विकास  करने  की  अनुमति  दी  गई  ।  एक  तथ्यानवेषी  समिति  के  अनुसार  1972  तक  तमिलनाडु  ने  और

 11.56  लाख  एकड़  की  सिंचाई  व्यवस्था  तैयार  की  है  जबकि  1928  से  1971  के  बीच  कर्नाटक  ने

 सिर्फ  3.68  लाख  एकड़  सिंचाई  भूमि  तैयार  की  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  इन  मुद्दों  की  पुष्टि
 की  जानी  चाहिए  ।  कावेरी  जल  के  बंटवारे  सम्बन्धी  अन्तिम  निणंय  लेने  में  ये  तथ्य  महत्वपूर्ण  हैं॥  अत

 तमिलनाडु  ने  1924  के  समझौते  में  परिकल्पित  सिंचाई  रो  कहीं  अधिक  सिंचाई  व्यवस्था  का  विकास  कर

 लिया  है  ।

 एक  सिंचाई  आयोग  भी  बनाया  गया  था और  इस  आयोग  ने  भी  कर्नाटक  के  कावेरी  बेसिन  के
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 28  ताल्लुक  अभि  निश्चित  किए  थे  जबकि  तमिलनाडु  के  बेसिन  में  सिफे  14  ताल्लुक  अभिनिश्चित  किए
 गए  थे  ।  किसी  भी  निर्णय  को  लेने  के  पहले  इन  महत्वपूर्ण  बिन्दुओं  पर  विचार  करना

 कर्नाटक  में  जल  संग्रहण  के  लिए  पहली  बार  कृष्ण  राय  सागर  बांध  बनवाया  गया  इसका
 निर्माण  1911  |  में  शुरू  किया  गया  किन्तु  तमिलनाडु  के  प्रतिरोध  के  कारण  इसे  रोकना  पड़ा  था  ।
 इसे  1924  तक  शूरू  नहीं  किया  जा  सका  इस  पहली  परियोजना  को  शुरू  करने  के  लिए  उन्होंने
 हमसे  13  साल  इन्तजार  करवाया  ।  इसकी  संग्रहण  क्षमता  बहुत  कम  यानि  45  टी०  एम०  सी०  ही
 पूरे  कर्नाटक  में  सिफे  4  जलाशय  हैं  जिनमें  सिफे  93  टी०  एम०  सी०  जल  को  रखा  जा  सकता  है  जबकि
 तमिलनाडु  का  एकमात्र  मेत्तूर  बांध  133  टी०  एम०  सी०  जल  संग्रह  कर  सकता

 राज्यों  के  पुनगंठन  के  बाद  कावेरी  बेसिन  के  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  के  कष्टों  को  दूर  करने  के  लिए
 कर्नाटक  राज्य  +  केन्द्र  के  पास  कई  योजनायें  भेजी  थीं  ।  पिछले  दो  दशकों  में  केन्द्र  न ेएक  भी
 योजना  को  स्वीकृति  नहीं  दी  ।  इन  परियोजनाओं  पर  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  योजनेतर  संसाधनों  से
 घन  खर्च  किया  इन  परियोजनाओं  पर  अब  तक  राज्य  सरकार  द्वारा  720  करोड़  रुपए  खर्च  किए  जा
 चुके  ये  सारी  परियोजनायें  पूरी  होने  को  किन्तु  अभी  तक  इन  योजनाओं  को  भारत  सरकार  या
 योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृति  नहीं  दी  गयी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  सदस्यों  की  लम्बी  सूची  आप  कावेरी  विवाद  पर  चर्चा  कर  रहे
 हैं  या  कर्नाटक  की  सिंचाई  पर  ?

 श्री  एम०  बो०  चन्द्रशेशर  मृति  :  यह  बहुत  गम्भीर  मसला  आपको  बोलने  के  लिए
 कम-से-कम  25  मिनट  देने  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  मैं  नहीं  तो  मैं  बैठ  जाऊंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  कर्नाटक  के  सिंचाई  की  बात  नही  कर  रहे  आप  सिर्फ  कावेरी  विवाद
 पर  बोलिए  ।

 श्री  एम०  थो०  चन्द्रशर  मृति  :  आपको  कर्नाटक  में  व्याप्त  गम्भीर  एवं  तनावपूर्ण
 स्थिति  को  समझना  चाहिए  ।  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मुझे  ज्यादा  समय  देना  चाहिए  क्योंकि  मैं
 उसी  राज्य  का

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  कावेरी  जल  विवाद  से  सम्बन्धित  मामले  पर  चर्चा  के  लिए  समय  दे
 रहा  हूं  ।  आप  कर्नाटक  राज्य  की  सिचाई  के  बारे  में  बोल  रहे

 श्री  एम०  वो०  चन्द्रशेखर  मूति  :  महोदय  यह  केवल  कावेरी  जल  विवाद के  बारे  में  है  ।

 व्यकधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  कहा  था  कि  बहुत  सी  योजनाएं  लम्बित  हैं  ।

 श्री  एम०  दो०  चमाशेखर  मृतति  :  नहीं  ।  मेरा  आशय  सिंचाई  योजनाओं  से
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  जारी  मेरे  पास  एक  लम्बी  सूची  आप  लम्बे  समय  तक  नहीं
 बोल  सकते  हैं  ।  मैं  चार  से  पांच  घण्टे  तक  के  लिए  भी  बैठने  को  तैयार  हूं  ।

 श्री  के०  नायकर  :  वह  बहुत  हद  तक  प्रभावित  हैं  ।  उन्हें
 मौका  दिया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  एम०  वो०  चन्द्रशेशर  भूति  :  उपलब्ध  अल्प  संसाधनों  के  कर्नाटक  ने  इन  योजनाओं
 पर  720  करोड़  रुपए  से  भी  अधिक  खच  किया  है  ।  और  भारत  सरकार  द्वारा  एक  पेसा  भी  स्वीकृत  नहीं
 किया  गया  स्थिति  यह  है  |  भारत  सरकार  हमारे  साथ  ऐसा  व्यवहार  कर  रही  है  ।

 मैं  समूची  सभा  को  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  न्यायाधीकरण  के  अन्तरिम  आदेश  को

 सूचित  करके  कर्नाटक  राज्य  क ेसाथ  आज  ही  अन्याय  नहीं  किया  गया  बल्कि  यह  अठारहवीं  शताब्दी
 से  लगातार  किया  जा  रहा  हम  इत  उत्पीड़न  को  सहते  रहे  आपने  मुझे  अभी  बताया  क्या  हम
 इस  अन्याय  को  और  सहन  कर  सकते  हैं  ?

 अब  मैं  न्यायाधीकरण  के  तमिलनाडु  को  205  टी०  एम०  सी०  पानी  देने  और  क्षेत्रफल  को  11.2
 लाख  एकड़  तक  सीमित  करने  के  अन्तरिम  आदेश  की  अव्यवहायंता  तथा  क्रियान्वयन  की  योग्यता  पर
 कहना  चाहुंगा  ।

 इस  मामले  पर  विशेषज्ञों  की  राय  बहुत  महत्वपूर्ण  न्यायांधघीकरण  के  वर्तमान  अंतरिम
 आदेश  में  कहा  गया  है  ।  लाखों  के  बीच  सन्तुलन  बनाए  यह  अतिआवश्यक  वाक्यांश  ऐसा
 नहीं  किया  गया  है  ।  अतः  न्यायाधीकरण  के  आदेश  के  हमें  205  टी०  एम०  सी०  पानी  देना
 है  ।  और  जहां  तक  कर्नाटक  का  सम्बन्ध  यदि  हम  लाभ  की  सन्तुलन  बनाए  रखने  को  स्थिति  में  नहीं

 तो  क्या  होगा  ?

 वंमान  11.2  लाख  एकड़  के  लिए  हम  लगभग  312  टी०  एम०  सी०  पानी  का
 इस्तेम।ल  कर  रहे  लेकिन  1976  और  1977  जंसे  खराब  वर्षों  में  मंत्तूर  कुण्ड  पर  बहाव  केवल
 333  टी०  एम०  सी०  था  ।  वर्तमान  अनुबन्धों  के  अन्तगंत  यदि  ऐसे  निर्णय  को  दोहराया  जाना  है  और
 यदि  ऐसा  वर्ष  दोबारा  आता  है  तब  कर्नाटक  सरकार  के  पास  केवल  121.71  टी०  एम०  सी०  शेष

 रहेगा  ।  अतः  बहुत  खराब  वर्षो  के  दौरान  कुल  अन्तर्वाह  333.5  टी०एम०सी०  था  ।  अन्तरिम  आदेश  के

 अनुसार  तमिलनाडु  को  205  टी०  एम०  सी०  पानी  देना  इस  205  टी०  एम०  सी०  को  कम  करके
 केरल  के  भौजूदा  प्रयोग  के  3.3  टी०  एम०  सी०  को  कम  करके  ओर  तमिलनाडु  के  प्रयोग  के  लिए  मंत्तूर
 डंम  पर  होने  वाले  5.5  टी०  एम०  सी०  पानी  को  कम  करके  कर्नाटक  राज्य  के  पास  केवल  121.7  टी०
 एम०  सी०  पानी  रह  जाएगा  |  यह  मुश्किल  से  वतंमान  312  टी०  एम०  सी०  जरूरत  का  एक-तिहाई
 है  ।  तब  हम  मौजूदा  11.2  लाख  एकड़  की  सिंचाई  करने  में  सक्षम  नहीं  दह्ोंगे  ।  यह  बहुत  गम्भीर  मामला

 है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  किस  आधार  पर  न्यायाधीकरण  ने  यह  फँसला  लिया  यह  स्थिति  है  ।

 विशेषज्ञों  न ेराय  दी  है  कि  तमिलनाडु  द्वारा  उचित  प्रबन्ध  के  अभाव  में  लगभग  100
 टी०  एम०  सी०  पानी  व्यर्थ  नष्ट  हो  जाता  है  और  मुझे  सिंचाई  मन्त्रालय  के  तत्कालीन  अपर  सचिव  श्री

 379



 नियम  193  के  अधीन  चर्चाएं
 13  1991

 सी०  सी०  पटेल  की  अध्यक्षता  वाले  अध्ययन  दल  को  उद्धुत  करने  की  इजाजत  दी  जाए--जिन्‍्होंने  यह
 निष्कर्ष  निकाला  था  सुधार  करके  तमिलनाडु  द्वारा  उपयोग  के  लिए  सिंचाई  प्रणाली  में  100

 टी०  एम०  सी०  से  अधिक  पानी  बचाया  जा  सकता  है”--यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है--“पृथ्वी  के  जल  के

 भौर  अधिक  इस्तेमाल  के  साथ  सिंचाई  प्रणाली  में  सुधार  ओर  आधुनिकता  लाई  जा  सकती  है  ।”

 एक  अन्य  विशेषज्ञ  श्री  एस  ०  वाई०  जो  कि  एक  आई०  सी०  एस०  अधिकारी  तथा

 कृषि  मन्त्रालय  के  एक  भूतपूर्व  सचिव  ने  भी  यह  विचार  व्यक्त  की  थी  कि  डेल्टा  मुख्यतः
 नई  अधिक  पैदावार  देने  वाली  धान  की  दो  फसलों  की  बजाय  एक  सत्र  में  से  एक  फसल  के  लिए  उपयुक्त
 है  और  धान  की  कटाई  के  बाद  योजनाबद्ध  तरीके  से  चना  और  दालों  को  उगाया  जा  सकता  है  ।

 उन्होंने  आगे  भी  कहा  था  कि  में  फसलों  की  आवश्यकता  से  अधिक  पानी  का  प्रयोग  किया
 जाता  हैਂ  और  यदि  फसल  के  पेटने  को  योजनावद्ध  किया  जाता  है  तो  इससे  कुछ  और  पानी  बचाया  जा
 सकता  है  ।”

 आजादी  के  45  वर्षों  के  बाद  भी  इस  देश  में  विशेषकर  सीमा  नदी  जल
 भाषा  समस्या  जैसी  बहुत  सी  संवेदनशील  समस्याएं  अभी  भी  बनी  हुई  हैं  और  ये  समस्याएं  और  भी  बढ़
 रही  हैं  और  इस  देश  को  बांटने  की  कोशिश  कर  रही  हैं  ।  यह  एक  गम्भीर  स्थिति  इस  नदी  जल
 की  समस्या  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  या  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  भी  हैं  और  इस  माननीय  सभा

 द्वारा  पारित  कानून  या  अधिनियम  भी  बहुत  से  कानून  बनाने  के  बाद  भी  हम  इस  मुद्दे  को  लेकर
 किसी  निश्चित  दृष्टिकोण  नहीं  बना  पाए  हैं  ।  हमें  इसे  ध्यान  में  रत्रना  पड़ेगा  |  इसमें  कुछ  गड़बड़ी  जरूर

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  बताइए  कि  आपको  और  कितने  समय  की  जरूरत  है  ?  आप  पहले  हीं
 20  मिनट  तक  बोल  चुके  हैं  ।

 भो  एस०  वो०  चन्द्रशेशर  भृति  :  महोदय  ।  मैंने  तो  6.05  म०  प०  को  बोलना  शुरू  किया

 अध्यक्ष  सहोवय  :  ठीक  है  ।  अब  कितने  समय  की  जरूरत  है  भापको  ?  मेरे  पास  काफी  लम्बी
 सूची

 हु

 थो  एम०  बो०  जव्रशेखर  सृति  :  दस  मिनट  और  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  दस  मिनट  और  ?

 को  एम०  थो०  चन्द्रशेशर  मृति  :  उच्चतम  न्यायालय  से  लेकर  उच्च  न्यायालयों  तक  के  निर्णयों
 के  बाद  भी  समस्या  समाप्त  नहीं  हुई  ।  हमें  इस  पर  सोचना  मैं  न्यायालयों  के  निर्णयों  पर  टिप्पणी
 नहीं  कर  रहा  न्यायालयों  के  लिए  मेरे  दिल  में  काफो  श्रद्धा  है  तथा  न्यायपालिका  का  मैं  आदर  भी
 करता  हूं  ।  मैं  खुद  एक  कार्य रत  अधिवक्ता

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  इन  सब  बातों  को  छोड़  सकते  मेरे  पास  बहुत  लम्बी  सूचि
 मैं  दूधरों  को  बोलने  का  समय  नहीं  दे  पाऊगा  ।  कृपया  असली  मुद्दे  पर  ही  बोलें  ।
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 थ्रो  एम०  वो०  चन्द्रशेतवर  मूति  :  मैं  अब  असली  मुह  पर  आ  रहा  पर  ये  भी  महत्वपूर्ण  मुद्दे

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  महत्वपूर्ण  हो  सकते  पर  आपको  न्यायपालिका  के  प्रति  अपने  प्रेम  पर
 टिप्पणी  करने  की  जरूरत  नहीं  मेरे  पास  बहुत  लम्बी  सूचि  कृपया  आप  मेरी  कठिनाई  को  समझें  ।

 क्री  एम०  वो०  चन्द्रशलर  मूति  :  तब  तो  आपको  इस  मंच  में  बोलने  का  तरीका  निर्धारित  करना
 होगा  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मुझे  करना  है  ।  इसके  बारे  में  नियम  कृपया  सहयोग  इस  तरह
 से  नहीं  बोलें  ।

 क्री  एम०  बो०  चन्द्रश्र  मृति  :  यहां  तक  कि  संसद  ने  भी  कई  अधिनियम  बनाए  फिर  भी
 अभी  तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  जा  सका  ।  सरकार  ने  भी  कई  न्‍्यायाधिकरण  और  आयोग  बनाए

 मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  अभी  तक  कोई  भी  मुद्दा  स्थाई  रूप  से  हल॑  नहीं  हुआ  है  न  ही  किसी
 हल  को  शांतिपूर्ण  ढंग  से  लाग्रु  किया  रावी-व्यास  विवाद  में  न्‍्यायाधिकरण  ने  1987
 में  ही  अन्तिम  निर्णय  सुना  दिया  था  ।  फिर  अन्तिम  आदेश  को  अभी  तक  अधिसुचित  या  लागू  नहीं
 किया  गया  है  |  संसद  में  भी  हमने  1956  में  अन्तर्राज्यीय  विवाद  अधिनियम  पारित  किया  फिर
 न्‍्यायाधिकरण  द्वारा  दिए  गए  अन्तिम  आदेशों  को  लागू  नहीं  किया  जा  सका  ।  हमारी  बतंमान  स्थिति
 यही  है  ।  हमें  सच  को  स्वीकार  करना  होगा  ।  हमें  यह  मानना  पड़ेगा  कि  हमारे  नजरिए  में  कुछ  गड़बड़
 है  ।  अब  समय  आ  गया  है  जब  हमें  अपने  नजरिए  को  बदलने  की  पूरी  कोशिश  करनी  चाहिए  ताकि  कई
 दशकों  से  देश  में  विद्यमान  ज्वलंत  समस्याओं  को  हल  किया  जा  सके  और  देश  की  अखण्डता  और  राज्यों
 के  बीच  सदभाव  को  बनाए  रखा  जा

 इस  बारे  में  मुझे  कुछ  सुझाव  देना  है  ।  सबसे  न्यायपालिका  को  राजनीति  के  ज्ञान  से  जोड़ा
 जाना  क्‍योंकि  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  न्यायालयों  का  संविधि  तथा  कानूनी  और  संबंधानिक

 मुद्दों  की  व्यवस्था  करना  ही  काफी  नहीं  यह  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  दूसरे  कार्यपालिका  को  भी
 राजनितिमत्ता  से  जोड़ा  जाना  सत्ता  के  कणंधार  नेताओं  चाहे  वह  देश  के
 मंत्री  हों  या  किसी  राज्य  के  मुख्य  ऐसे  अवसरों  ओर  ऐसे  मुद्दों  पर  राजनेता  जेसा  काम  करना
 चाहिए  ।  हम  देश  के  इन  मुद्दों  का  हल  निकाल  सकते  हैं  ।

 माननीय  प्रधानमन्त्री  यहां  उपस्थित  आज  पूरा  कर्नाटक  प्रांत  जल  रहा  है  ।  दर्द  और  प्रीड़ा
 के  साथ  मुझे  कहना  पड़  रहा  है  कि  आज  की  पुलिस  की  गोलाबारी  में  दस  से  ज्यादा  लोग  मारे  गए  हैं  ।

 )

 श्री  अन्बारासु  इरा  :  ऐसा  आपके  मुख्यमन्त्री  के उकसाने  पर  हुआ  है  ।

 थ्री  एम०  बो०  चंद्रशेखर  मूति  :  आपको  ऐसा  अर्थ  तहीं  लगाना

 वे  संसद  सदस्यों  और  राज्य  विधान  सभा  के  सदस्यों  के  धरों  पर  भी  आक्रमण  कर  रहे  यदि
 इस  स्थिति  को  हम  अभी  गंभीरता  से  नहीं  लेंगे  ओर  इसे  इसी  स्थिति  में  छोड़  तो  मैं  समझता  हूं  कि
 स्थिति  सुधरेगी  नहीं  ओर  बेकाबू  दो  जाएगी  ।

 हा
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 माननीय  प्र  धानमन्त्री  यहां  उपस्थित  उन्हें  खुद  पहल  करनी  चाहिए  तथा  इस  मामले  को

 तुरन्त  हल  करने  की  कोशिश  करनी

 मेरे  जो  भाई-बन्धु  तमिलनाडु  से  आये  हैं  उनसे  मैं  उनके  ही  लाभ  के  लिए  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  तमिलनाडु  की  मुख्यमन्त्री  को  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  उनका  जन्म  और  लालन-पालन  कर्नाटक

 में  ही  हुआ  तमिलनाडु  के  सदस्यों  को  भी  यह  नहीं  भूलना  तमिलनाडु  के

 मुख्यमन्त्री  को  राजनेता  की  तरह  पहल  करनी  चाहिए  ताकि  प्रधानमन्त्री  के  नेतृत्व  में  इस  समस्या  का

 कोई  शांतिपूर्ण  समाधान  निकल  आये  ।

 यह  हमारा  और  हमारे  देश  का  सौभाग्य  है  कि आज  एक  वरिष्ठ  तथा  बहुत  ही  अनुभवी
 नेता  हमारे  प्रधानमन्त्री  आपसी-वार्तालाप  तथा  सवं-सहमति  की  उनकी  विचारधारा  ने  कई

 यहां  तक  कि  आरक्षण  की  समस्या  का  भी  सुगमता  से  बेहतर  एवं  लाभदायक  हल  निकाला  हमें
 प्रधानमन्त्री  १२  पूरा  भरोसा  और  विश्वास  उन्हें  अपने  प्रभाव  का  उपयोग  करके  इस  मुद्दे  का  ऐसा

 शांतिपूर्ण  हूल  निकालना  चाहिए  कि  दोनों  प्रांतों  के  हित  सुरक्षित  इन्हीं  शब्दों  के साथ  में  अपना
 भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 क्री  दो  ०  घनंजय  कुमार  :  चुंकि  प्रधानमन्त्री  सभा  में  उपस्थित  हैं  मैं  उनकी  जानकारी  में

 यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  हमने  अभी  यह  खेदजनक  समाचार  सुना  है  कि  10  व्यक्तितयों  से अधिक
 लोग  गोलीबारी  में  मारे  गए  हैं  और  कर्नाटक  में  सम्पूर्ण  कावेरी  मैसूर  तथा  टुम्कुर  जिले
 आक्रोश  में  जल  रहे

 हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  दूसरा  भाषण दे  रहे  हैं  ?

 श्री  थो०  धनंजय  कुमार  :  क्‍या  वे  अपील  कर  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  समस्या  को  सुलझाने  में  रुचि  है  या  नहीं  ?

 श्री  थो०  धनंजय  कमार
 :

 मैं  कर्नाटक  के  लोगों  की  ओर  से  हादिक  अपील  कर  रहा  हूं***

 )

 प्रधानसन्त्री  पो०  थो०  नरसह  :  मैं  किसी  चर्चा  में  भाग  नहीं  ले  रहा  न  ही
 कोई  वक्तव्य  दे  रहा  हूं  ।  परन्तु  मैंने  सोचा  कि  मैं  इस  मोके  पर  अपने  आक्रोष  को  सभा  के  साथ
 बांट  पिछले  कुछ  दिनों  से  कर्नाटक  में  जो  स्थिति  हो  गई  मैं  उससे  बहुत  दुख्वी  हूं  ।  मुझे  विश्वास
 है  कि  राज्य  की  जनता  लोगों  तथा  सभी  राजनीतिक  दलों  से  शान्ति  एवं  सामान्य  स्थिति  व्यवस्था  बहाल
 करने  के  लिए  मैं  जो  अपील  कर  रहा  उसमें  सभी  माननीय  सदस्य  मेरा  साथ  मैंने  मुख्यमन्धत्रियों
 से  बातचीत  के  लिए  दिल्ली  आने  का  अनुरोध  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 एक  बार  फिर  मैं  सभी  से  अपील  करता  हूं  कि  राज्य  में  शान्तिपूर्ण  स्थिति  बहाल  करने  में
 सहायता
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 श्री  एच०  डी०  देवगोड़ा  :  मुझे  बहुत  खुशी  हुई  है  कि  प्रधानमन्त्री  महोदय  ने  चर्चा  में
 हस्तक्षेप  किया  तथा  यह  भी  बताया  कि  वह  स्वतः  वक्‍तव्य  नहीं  दे  रहे  हैं  जेसाकि  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  ने
 पिछली  बार  किया  है  ।  उन्होंने  हमसे  इन  दो  राज्यों  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  बीच  मं॑त्रीपूर्ण  समझौते
 ज॑से  बड़े  कार्य  को  करने  में  सहयोग  करने  के  लिए  कहा  है  ।

 आज  समस्या  इतनी  आसान  नहीं  मैं  यह  इसलिए  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  यह  हर  स्तर  पर
 पेचीदा  राज्य  केन्द्रीय  न्यायाधिकरण  तथा  न्यायपालिका  की  भूमिका  पर  चर्चा
 करना  इस  दृष्टि  से  बहुत  महत्वपूर्ण  ह ैकरनी  चाहिए  कि  किस  प्रकार  इस  पूरे  मामले  में  राज्य
 केन्द्रीय  तथा  न्यायाधिकरण  ने  व्यवहार  किया  यह  सभी  बातें  आज  कर्नाटक
 की  इस  ज्वलंत  समस्या  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  ।

 देश  में  आज  एक  ऐसा  माहौल  बनाया  जा  रहा  है  कि  कर्नाटक  में  नागरिक  कानन  का  पालन
 नहीं  करते  राष्ट्रपति  द्वारा  मामले  को  उच्चतम  न्यायालय  को  सौंप  दिए  जाने  के  उस  पर
 अपनी  राय  व्यक्त  करते  हुए  उच्चतम  न्यायालय  ने  जो  न्यायिक  टिप्पणी  की  है  कि  कर्नाटक  राज्य  ने  जो
 अध्यादेश  पारित  किया  है  उससे  अंततः  व्यवस्था  भंग  हो  जाएगी  तथा  यह  भी  कि  इससे  हमारे  संविधान
 के  संघीय  स्वरूप  को  भी  गंभीर  खतरा  उत्पन्न  हो  सकता  है|  मैं  उच्चयम  न्यायालय  द्वारा  दी  गयी  राय
 को  उद्धरित  करता  हूं  :

 अधिनियम  अव्यवस्था  और  अराजकता  को  आमंत्रण  देना  है  क्‍योंकि  इस  अध्यादेश
 से  राज्य  के  अपने  निजी  उद्दश्य  के  लिए  स्वयं  न्यायाधीश  बनने  तथा  न्यापिक  अधिकरणों  के
 निर्णयों  की  अवमानना  की  इच्छा  अभिव्यक्त  होती  यह  कायंवाही  संविधान  के  अंतर्गत
 पित  संघीय  ढांचे  पर  बुरा  असर  डालेगा  और  इससे  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  न  केवल  अन्य  राज्यों
 के  अधिकारों  के  बल्कि  संसद  के  अधिनियम  द्वारा  गठित  संस्थाओं  द्वारा  पारित  भादेशों तथा  संविधान  के  उपबंधों  की  भी  अवमानना  करके  मनमाने  ढंग  से  का  करने  का  रास्ता  खल
 जाएगा  ।  यदि  राज्य  की  ऐसा  अध्यादेश  जारी  करने  की  शक्ति  को  मान  लिया  जाता  तौ
 इससे  संविधानिक  तंत्र  भंग  हो  जाएगा  और  इसका  देश  की  एकता  और  अखंडता  पर  बुरा  असर
 पड़ेगा  ।”

 राज्य  सरकार  द्वारा  की  गयी  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  से  सारे  देश  की  जनता  के  मन  में
 कायें  पैदा  हो  जाएंगी  ।  उन्होंने  यह  बताने  की  कोशिश  की  हैं  कि  कर्नाटक  एक  ऐसा  राज्य  है  जो  देश  के
 कानून  का  न्यायपालिका  के  निर्णयों  तथा  कानून  के  शासन  सम्मान  नहीं  करता  ।  यदि  यह  धारणा  बनायी
 गयी  तो  यह  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  अथवा  जिसका  हम  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  की
 जिम्मेदारी  है  कि  वह  यह  स्पष्ट  करे  कि  ऐसी  स्थिति  कंसे  उत्पन्न  इसी  कारण  मैं  आपसे  निवेदन
 करता  हूं  कि  मुझे  कुछ  और  समय  दे  ताकि  मैं  समस्या  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  प्रकाश  ढाल  सक॑  ताकि
 हम  आपसी  सहमति  से  एक  समझौते  पर  पहुंच  सकें  ।  मैं  अपनी  तथा  कर्नाटक  के  लोगों  की  ओर  से  यह
 सुनिश्चित  करता  हूं  कि  प्रधानमन्त्री  जिस  तरह  का  भी  सहयोग  चाहते  हम  सभी  देने  को  तैयार
 मैं  जानता  हूं  कि  वे  अनुभवी  वरिष्ठतम  राजनीतिज्ञ  हैं  तथा  आज  देश  के  सर्वोच्च  पद  पर  आसीन  हैं  ।..
 उनके  शासन  में  ऐसा  कैसे  हुआ  ?  यह  एक  अच्छी  स्थिति  नहीं  मैं  उनकी  भावनाओं  को  समझ
 सकता  हूं  ।  मैं  जानता  हूं  प्रधानसन्त्री  कितने  दुखी  जब  मैं  उनसे  मिला  तो  मैंने  हम  सभी  का
 सहयोग  देने  को  उनको  वचन  दिया  मैं  पूरे  सम्मान  एवं  विनम्जता  के  साथ  यह  पूछ  रहा  हूं  कि  यह
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 समस्या  किसने  उत्पन्न  की  है  ?  क्‍या  इसके  लिए  संसद  अथवा  राज्य  सरकार  अथवा

 जिन्होंने  इस  अध्यादेश  पर  हस्ताक्षर  किए  जिम्मेदार  यह  ऐसा  मामला  है  जो  हम  सभी  को  नोट
 करना  है  ।

 मैं  सभा  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  राज्यपाल  श्री  खुर्शीद  आलम  खान  द्वारा  एक
 ऐतिहासिक  अध्यादेश  जारी  किया  गया  था  ।  आज  हम  ऐसी  स्थिति  में  आ  गए  हैं  कि  सारा  देश  यह
 समझता  है  कि  कर्नाटक  के  लोग  कानन  का  पालन  करने  वाले  नागरिक  नहीं  हैं  ।  उन्हें  कानून  के  प्रति
 कोई  सम्मान  नहीं  है  ।  यदि  ऐसा  वातावरण  तेयार  किया  गया  तो  इसके  लिए  राज्य  सरकार  अथवा
 राज्यपाल  होगा  ऐसा  अध्यादेश  जारी  किया  ।  किसे  सजा  देनी  है  ?  मैं  इस  अवस्था  में  प्रधान
 भन्‍्त्री  पर  आरोप  नहीं  लगाता  ।  प्रधानमन्त्री  के  हाथ  बंधे  हुए  हैं  तथा  वह  मामले  को  उच्चतम  न्यायालय
 को  सौंपने  के  लिए  बाध्य  हो  गए  हैं  तथा  राष्ट्रपतीय  सन्दर्भ  स ेउसकी  राय  जानना  चाहते  अन्यथा
 प्रधानमन्त्री  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय  को  राय  जानने  के  लिए  उसे  यह  मामला  नहीं  सौंगा  जाता  ।

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  क्‍या  यह  तथ्य  है  ?

 श्री  एच०  डो०  देवगौड़ा  :  वह  इस  मामले  को  करने  के  लिए  अधिक  चिन्तित  हैं  ।  हम  जानते

 हैं  कि  स्थिति  कितनी  पेचीदी  हो  गयी  हम  जानते  हैं  कि  यह  स्थिति  कंसे  हुई  |  मैंने  विधानमण्डल  में
 पिछले  तीस  वर्षों  से  कृषि  सिंचाई  मन्त्री  तथा  विधानसभा  के  सदस्य  के  रूप  में  संघर्ष  किया
 मैं  मामलों  को  बातचीत  द्वारा  तय  करने  के  लिए  भरसक  प्रयास  किए  हैं  ।

 तमिलनाडु  से  हमारे  कुछ  माननीय  जो  आज  बोले  थे  कि  कर्नाटक  बातचीत  के  लिए
 तैयार  नहीं  है  ।  वे  किसी  भी  किसी  भी  स्तर  पर  वे  बातचीत  करना  :

 चाहते  हैं  ।  हम  न्यायालय  में
 नहीं  जाना  चाहते  हैं  ।

 हम  कादूनी  उपाय  अथवा  कानूनी  प्रक्रिया  का  सहारा  लेना  नहीं  चाहते  ।  मैं  कुछ  समय  बाद
 अपने  तर्कों  को  सही  सिद्ध  कर  दूंगा  ।

 इस  अध्यादेश  को  जारी  करते  के  प्रधानमन्त्री  उच्चतम  न्यायालय  में  जाने  और  उसकी
 राय  जानने  के  लिए  मजबूर  हो  गए  थे  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपना  निर्णय  दे  दिया  ।  उच्चतम
 लय  द्वारा  निर्णय  दे  दिए  जाने  के  बाद--चाहे  इसे  निर्णय  कहा  जाए  अथवा  मैं  इस  विषय  पर
 तकं-वितक  नहीं  परन्तु  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  राय  दिए  जाने  के  मुख्यमन्त्री  और

 सम्बन्धित  जो  विधि  और  संसदीय  काय॑  मामलों  के  प्रभारी  यहां  तक  कह  रहे  थे  कि  यह  केवल
 कागज  का  एक  टुकड़ा  है  ।  यदि  इसे  अधिसूचित  भी  क्रिया  जाता  तो  भी  यह  कागज  का  टुकड़ा  है  ।
 आज  किसे  सजा  दी  जा  रही  है  ?  क्‍या  यह  कर्नाटक  के  लोगों  दी  जा  रही  है  जो  निर्दोष  जो  संकड़ों
 वर्षों  से  कष्ट  झेल  रहे  अथवा  उन  लोगों  को  दी  जा  रही  है  जो  ऐसा  भारत  सरकार  के

 लिए  ऐसी  समस्या  उत्पन्न  करने  के  लिए  जिम्मेदार  किसे  सजा  दी  जानी  चाहिए  ?  किसे  दण्ड  दिया
 जाना  किसे  कष्ट  सहना  क्या  कर्नाटक  के  गरीब  लोगों  को  कष्ट  सहना  होगा  ?  यह  ध्थिति  राज्य
 सरकार  के  अहम  ओर  मनमानी  के  कारण  बिगड़  गई  है  |  प्रारंभ  में  मैं  केवल  यही  कहना  चाहता  हूं  ।

 ‘
 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  देवगोड़ा  क्या  अभी  आपने  अपना  भाषण  प्रारम्भ  ही  किया  है  ?  मेरे  पास

 बहुत  लम्बी  सूची  हे  ।  कपया  इस  बात  को  ध्यान  में
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 श्री  एच०  डो०  देवगौड़ा  :  मैं  अनावश्यक  रूप  से  सभा  का  समय  नहीं  गंवाना  चाहता
 परन्तु  यह  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  वाद-विवाद  किया  जाना  अतः  कृपया  हमें  बोलने  की
 प्रदान  मैं  खले  आम  यह  बात  कह  रहा  हूं  कि  हालांकि  मैं  कांग्रेस  दल  का  नहीं  हुं--किन्तु  कर्नाटक के
 लोगों  से  यह  अपील  करने  वाला  मैं  पहला  व्यक्ति  कि  वे  लोग  गलत  रास्ते  पर  न  आंदोलन  न
 करें  क्योंकि  मुझे  इस  बात  की  बहुत  अधिक  चिता  थी  कि  इस  मामले  को  कंसे  निपटाया  जाएਂ

 यह  सब  बातें  एक  सप्ताह  पहले  बताई  गई  आज  इन  सत्र  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?
 माननीय  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  को  इस  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करनी  तब  मैं  इस  मुद्दे  को  छोड़

 सर्वप्रथम  मैं  इस  बारे  में  कुछ  बातें  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  था  कि  जहां  तक  कावेरी  विवाद  का

 सम्बन्ध  घटनाएं  किस  प्रकार  हुईं  हैं  ।  कर्नाटक  को  दो  अन्‍्तर्राज्यीय  नदियों  का  सामना

 करना  पड़  रहा  एक  कृष्णा  नदी  तथा  दूसरी  कावेरी  नदी  |  मैं  कृष्णा  नदी  के  मामले  के  बारे  में  बात

 नहीं  करना  चाहता  ।  जब  कृष्णा  नदी  के  बारे  में  दिया  गया  निर्णय  कर्नाटक  के  पक्ष  में  नहीं  तब  भी

 हमने  न्‍्यायाधिक  रण  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  का  पालन  किया  था  ।  हम  कृष्णा  नदी  के  मामले  में  दिए  गए
 निर्णय  की  अवज्ञा  नहीं  कर  रहे  |  हमें  कावेरी  नदी  के  मामले  में  दिए  गए  निर्णय  की  अवज्ञा  क्‍यों  करनी

 चाहिए  ।

 कावेरी  विवाद  की  अपनी  ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  इस  कारण  मुझे  यह  बताने  के  लिए  कुछ

 महत्वपूर्ण  प्रश्नों  को  उठाने  हेतु  आपकी  अनुमति  की  आवश्थकता  है  कि  ये  हालात  कैसे  बने  । इस  कारण

 मैं  हाथ  जोड़कर  अनुरोध  करता  हूं  कि  कृपया  मुझे  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रश्नों  पर  बोलने  की  अनुमति  प्रदान

 करें  ।

 मुझे  सभा  के  विचाराथ्थ  कुछ  मुद्दे  उठाने  सभा  को  भी  धारा  6,  उपघारा  (7)  के  अधीन  मुख्य

 भूमिका  अदा  करनी  इसीलिए  मैं  अवश्य  ही  सभा  को  तथा  बाहर  के  उन  लोगों  को  अपनी  बात

 मनबाना  चाहता  हूं  जिनकी  कर्नाटक  के  बारे  में  गलत  धारणा  है  ।

 तमिलनाड  के  हमारे  मित्र  अवश्य  ही  इस  बात  को  समझते  होंगे  कि  ऐतिहासिक  दृष्टि  से

 त्र  पांडिचेरी  का  फेंच  पुडुकोटरई  और  कुर्ग॑  कावेरी  नदी  घाटी  के  राज्य

 हैं  ।  बतंमान  व्यवस्था  में  कावेरी  घाटी  के  राज्यों  में  केरल  और  पांडिचेरी  राज्य

 आते  हैं  ।  कर्नाटक  और  केरल  ऊपरी  तटवर्ती  राज्य  हैं  और  तमिलनाडु  तथा  पांडिचेरी  निम्न  तटवर्ती

 राज्य  जब  पानी  प्रचुर  मात्रा  में  था और  इतना  विकास  भी  नहीं  हुआ  था  तथा  अत्यधिक  मात्रा  में

 पानी  व्यर्थ  जाता  था  तब  भी  कभी  ऊपरी  तटवर्ती  तत्कालीन  मद्गास  राज्य  द्वारा  बहुत  छोटे  में

 कार्य  के  लिए  भी  प्रस्ताव  रखा  जाता  था  तो  विवाद  होता  था  ।  यह  झण्ड़ें  उन्‍नीसवीं  सदी  के  प्रारंभ  से

 चले आ  रहे  थे  ।  मैं  एक  बार  फिर  यह  मामला  सभा  के  समक्ष  केवल  सभा  को  इस  बारे  में  विश्वास

 दिलाने  के  लिए  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  कि  किस  प्रकार  यहे  सब  अन्यथा  कल  हमें  हमारे  अपने

 देश  के  लोगों  को  मना  पाना  संभव  नहीं  होगा  ।

 राजनैतिक  पृष्ठभूमि  के  सम्बन्ध  मै ंएक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  सदी  में  मंसूर

 राज्य  राजसी  जागीरदारी  राज्य  था  ज़बकि  मद्रास  ब्रिटिश  शासन  के  समय  एक  प्रांत  था  ।  तत्कालीन
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 राजनंतिक  व्यवस्था  तथा  निम्न  तटवर्ती  राज्य  होने  का  पूरा  लाभ  उठाते  हुए  मद्रास  राज्य  द्वारा  ऊपरी
 तटेवर्ती  मैसूर  पर  प्रतिबन्ध  बहुत  बड़े  सिंचाई  क्षेत्र  तंयार  किया  गया  ।  उन्होंने  1892  के
 नियमों  तथा  1924  के  समझौते  द्वारा  प्रतिबंध  लगाये  मंसूर  राज्य  को  कावेरी  नदी  घाटी  में  किसी  भी
 नये  कार्य  को  प्रारंभ  करने  के  लिए  मद्रास  की  अनुमति  अवश्य  लेनी  पड़ती  थी  जबकि  मद्रास  को  मंसूर
 से  किसी  प्रकार  की  अनुमति  लेने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  ।

 मैं  तमिलनांड  राज्य  के  अपने  मित्रों  स ेएक  बात  पूछना  चाहता  हूं  |  वर्ष  1914  में  न्यायाधीश
 एच०  डी०  ग्रीफिन्स  इस  मामले  में  मध्यस्थ  बने  तथा  अपना  अन्तिम  निर्णय  दिया  ।  मद्रास  ने  उस  निर्णय
 का  सम्मान  नहीं  किया  ।  आज  वह  हमें  दोष  देना  चाहते  हैं  कि  हम  निर्णय  का  अनादर  कर  रहे  हैं  ।  हमें
 इस  निर्णय  में  विश्वास  हमें  कानून  का  आदर  करना  यही  बात  मैं  कहता  हूं  ।

 श्री  एच०  ढी०  ग्रीफिन्स  के  मध्यस्थ  निर्णय  को  मंसृर  राज्य  ने  स्वीवार  किया  और  तमिलनाड़
 ने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  ।  वे  दिल्ली  आए  ।  उन्होंने  उस  समय  के  दिल्ली  प्रशासन  को  मनाने  का  प्रयास
 किया  तथा  उन्होंने  निम्न  प्राधिकरण  द्वारा  दिए  गए  स्वीकृति  के  आदेश  को  अस्वीकार  कर

 मैं  यह  प्रकाशित  दस्तावेज  से  उद्धू,त  कर  रहा  हूं  ।  मद्रास  राज्य  ने  निर्णय  के  विरुद्ध  भारत  के
 सचिव  से  अपील  की  दिनांक  26-7-19'4  को  सचिव  ने  पुनः  बातचीत  करने  के  निदेश  जारी
 किए  तब  तक  लड़ाई  इस  बात  को  लेकर  अधिक  जोर  से  भड़क  उठी  जब  तक  वे  लाभ  प्राप्त  नहीं  कर

 वे
 कभी  भी  किसी  भी  प्रकार  के  मध्यस्थ  निर्णय  अथवा  देश  के  किसी  कानून  को  मानने  के  लिए

 तैयार  नहीं  होंगे  ।

 दुर्भाग्पवश  आज  हमें  जिम्मेदार  ठहराया  गया  स्थिति  यह  है  कि  हमें  सफाई  देनी  पड़  रही
 है  ।

 ह

 मैं  कुछ  पिछले  मुद्दों  को  उठाना  चाहूंगा  जिन्हें  मैंने  नोट  किया  अधिक  समय  लिए  मैं
 इन्हें  पढ़ना  चाहूंगा  ।

 1924  के  समझौते  के  मंसूर  में  कुल  सिचित  भूमि  3.14  लाख  एकड़  थी  जबकि
 तमिलनाडु  में  उस  समय  यह  16.65  लाख  एकड़  थी  ।  मद्रास  में  इतना  विकास  हो  चुकने  ये  बावजद
 मद्रास  ने  मंसूर  में  छोटे  सिचाई  कार्यों  पर  प्रतिबंध  लगा  रखा  ऐसा  इस  स्थिति  के  बावजद  हो  रहा
 है  जबकि  भारी  मात्रा  में  जल  बेकार  जा  रहा  है  और  समुद्र  में  गिर  रहा  अपनी  वर्तमान  छिचाई
 व्यवस्था  को  सुरक्षित  बनाए  रखने  की  आड़  में  मद्रास  ने  1974  में  मंसूर  पर  प्रतिबंध  लगाए  थे  ।  दूसरी
 तरफ  मद्रास  बिना  किसी  हिचक  के  अपने  सिंचाई  क्षेत्र  को  बढ़ा  रहा  था  ।।  तथ्यान्वेषी  समिति  को  1971
 में  उनके  द्वारा  भेजे  गए  आंकड़ों  के  अनुसार  उनका  सिंचाई  क्षेत्र  28.2  लाख  एकड़  बताया  गया  है  जबकि
 कर्नाटक  में  कावेरी  बेसिन  में  यह  क्षेत्र  केवल  6.8  लाख  एकड़  था  ।  तमिलनाडु  में  1971  में  विकश्नित
 क्षेत्र  28.2  लाख  एकड़  था  ।  यह  तथ्यान्वेषी  समिति  के  सम्मुख  स्वीकार  किया  गया  है  जबकि  उस  समय
 कर्नाटक  में  यह  क्षेत्र  मुश्किल  से  6.8  लाख  एकड़

 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  राज्यों  के  पुनगंठन  के  बाद  कंसे  स्थिति  में  बदलाव  आया  ।  वर्ष
 1955  के  बाद  कावेरी  बेसिन  की  संरचना  में  परिवर्तन  आए  मद्बगास  का  कोली  गल  तालक  और
 कु  मैसूर  राज्य  के  कावेरी  बेसन  के  भाग  बन  गए  थे  ।  मद्रास  का  मालाबार  क्षेत्र  नए  केरल  का  भाग  बन
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 गया  ।  इन  परिवतंनों  के  साथ  केरल  और  तमिलनाड़  राज्यों  में  कावेरी  बेसन  में  भी  परिवर्तन
 आया  ।  न  1956  के  बाद  कर्नाटक  सरकार  अपने  अत्यधिक  सुखाग्रस्त  क्षेत्रों  क ेलिए  सिंचाई  व्यवस्था
 करने  के  लिए  काबेरी  बेसन  में  अपने  सिंचाई  विकास  कार्यों  को  गंभी  रतापूर्वक  आगे  बढ़ाना  चाहता  था  ।
 उसने  हारांगी  और  काबिनी  परियोजनाओं  को  भारत  सरकार  की  अनुमति  के
 लिए  भेजा  |  इन  परियोजनाओं  को  लेकर  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  उठाई  गई  आपत्तियों  को  देखते  हुए
 भारत  सरकार  ने  इन्हें  स्वं.कृति  नहीं  दी  ।  ये  परियोजनाएं  दो  दशकों  से  भी  अधिक  समम  तक  केन्द्र
 सरकार  के  पास  लंबित  पड़ी  रही  क्योंकि  सरकार  तमिलनाडु  सरकार  को  इन  परियोजनाओं  के  लिए
 राजी  कराने  में  असमर्थ  रही  और  इस  प्रकार  कर्नाटक  में  इन  परियोजनाओं  की  प्रगति  रुक  गई  ।  कर्नाटक
 राज्य  को  इन  सभी  परियोजनाओं  को  अपने  आयोजनेतर  व्यय  पर  शुरू  करने  के  लिए  मजबूर  किया  गया
 और  कर्नाटक  सरकार  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  कर्नाटक  सरकार  इन  पर  लगभग  800  करोड़  रुपये  खर्च
 कर  चुक्री  थी  ।  भारत  सरकार  ने  हमारे  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  नहीं  दी  थी  ।  1924  में  शर्तें  रखी
 लेकिन  शर्तें  केवल  कनटिक  पर  लागू  तमिलनाडु  पर  नहीं  ।  तमिलनाडु  ने  हर  अवस्था  में  समझौते  का
 उल्लंघन  किया  ।  दूसरी  भारत  सरकार  तमिलनाडु  की  सभी  परियोजनाओं  के  लिए  स्वीकृति  देती

 यद्यपि  वह  पहले  से  ही  कावेरी  का  अनुपात  से  अधिक  जल  ले  रहा  था  ।  और  जल  के  बड़े  भाग  का
 उपयोग  कर  रहा  था  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  ऊपर  के  नदी  तटवर्तीय  राज्यों  पर  प्रतिबंध  लगा  रखे  थे  ।

 दूसरी  योजना  में  भारत  सरकार  ने  तमिलनाडु  की  सभी  ज॑से  मेत्तर  हाई  लेवल

 न्यू  कट्टालाई  हाई  लेवल  पुडुकोट्टर  केनाल  आदि  को  स्वीकृति  दे  तमिलनाडु  ने  1950  में
 भवानी  और  अमरावाती  पर  परियोजनाओं  का  निर्माण  किया  और  कर्नाटक  की  आपत्तियों  पर  कमी
 विचार  नहीं  किया  गया  ।  यह  सारे  इतिहास  के  तथ्य

 भारत  सरकार  ऊपर  के  तटवर्ती  राज्यों  को  सहायता  देने  में  असमर्थ  रही  और  कर्नाटक  की

 परियोजनाएं  भारत  के  पास  अनिर्णीत  पढ़ी  सिंचाई  आयोग  ने  कर्नाटक  में  कावेरी  बेसिन  में  28

 ताल्लुकों  को  सूथ्वाग्रस्त  माना  है  ।  इन  क्षेत्रों  को  सूखे  से  राहत  दिलाने  का  केवल  यही  एक  रास्ता  है  कि  वह
 तत्काल  सिंचाई  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की

 इसी  संदर्भ  में  कर्नाटक  ने  अपनी  हरंगी  के  आर०  एस०  आर०  बी०  सी०

 आधुनिकीकरण  आदि  योजनाओं  को  स्वीकृति  के  लिए  भेजा  था  परन्तु  भारत  सरकार  ने  इन
 योजनाओं  को  स्वीकृति  नहीं  दी  कर्नाटक  सरकार  ने  कर्नाटक  में  सिंचाई  के  क्षेत्र  को  1971  के  6.8

 लाख  एकड़  से  बढ़ाकर  1990  में  11.2  लाख  एकड़  किया  परन्तु  राज्य  को  काफी  वित्तीय  समस्यात्रों

 का  सामना  करना  पड़ा  क्योंकि  उसे  परियोजनाओं  को  अपने  संसाधनों  से  पूरा  करना

 काबीनी  आदि  में  जलाशयों  का  निर्माण  1990  में  पूरा  किया  गया  था  तथा  मुक्य  नहर  वितरण
 प्रणाली  आदि  अभी  विभिन्‍न  निर्माण  राज्य  में  इन  सभी  परियोजनाओं  पर  तिर्माण  कार्य  बहुत  हृद
 तक  पूरा  हो  चुका  है  और  इन  सभी  कार्यों  के  लिए  एजेंसियों  को  निर्धारित  किया  गया  है  तथा  ठेका

 सम्बन्धी  दायित्व  का एक  अधिक  गंभीर  मामला

 जब  इन  सुविधाओं  पर  कर्नाटक  में  सिंचाई  सम्बन्धी  विकास  हो  रहा  था  तो  भारत  सरकार
 परियोजनाओं  को  स्दीकृति  देने  तथा  इन्हें  पूरा  करने  के  लिए  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिए
 1५90  में  जल  विवाद  गठित  कर  जब  बातचीत  चले  रही  थी  और  मामले  को
 समझौता  से  निपटाने  के  लिए  कर्नाटक  एक  के  बाद  एक  प्रस्ताव  दे  रहा  ताकि  कावेरी  नदी  के  पाती
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 को  राज्यों  में  सौहादंपूर्ण  ढंग  से  बांटा  जा  तमिलनाडु  के  किसानों  ने  1983  को  उच्चतम

 न्यायालय  में  एक  रिट  याचिका  दायर  कर  दी  ।  जब  तक  रिट  याचिका  लम्बित  पड़ी  रही  बातचीत  जारी

 रही  परन्तु  जब  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  केन्द्र  में  थी  तब  वह  बातचीत  जारी  रखने  का  उत्तरदायित्व  वहन

 नहीं  कर  सकी  |  ऐसा  उस  सरकार  की  राजनंतिक  बाधाओं  के  कारण

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  श्रीमती  गांधी  तथा  श्री  राजीव  गांधी  ने  कर्नाटक  की  सहायता

 की  थी  क्योंकि  उन्हें  समस्या  के  बारे  में  पता  था  ।  वे  जानते  थे  कि  कर्नाटक  के  लोगों  को  किस  प्रकार  दबाया

 गया  था  ।  तमिलनाडु  के  पूरे  दबाव  पर  भी  उन्होंने  न्‍्यायाधिकरण  गठित  नहीं  किया  था  ।  परन्तु  राष्ट्रीय

 मोर्चा  सरकार  ने  जिम्मेवारी  नहीं  ली  उन्होंने  अपना  कतंव्य  नहीं  निभाया  ।  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय

 सरकार  की  कया  भूमिका  है  ?  यह  कानून  में  निर्धारित  है  जिसे  उसी  सभा  ने  पारित  किया  गया  था  ।

 जब  तत्कालीन  सरकार  सत्ता  में  आयी  थी  तो  उसने  अदालत  को  कहा  था  कि  आप  जो  भी  निर्णय

 हमें  स्वीकार  होगा  ।  वे  धारा  4  के  अन्तगंत  बातचीत  नहीं  करना  चाहते  उन्होंने  निश्चित  रूप  से  यह

 निष्कर्ष  निकाला  होगा  कि  द्विपक्षीय  वार्ता  से  समझौता  होना  सम्भव  है  ।  इस  प्रकार  न्‍्यायाधिकरण

 बना  ।

 मैं  न्यायालय  के  बारे  में  कोई  बात  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  कानून  का  काफी  सम्मान  करता

 परन्तु  दुर्भाग्यपवश  क्या  हुआ  अन्तर्राज्यीय  नदी  कावेरी  सम्बन्धी  विवाद  पर  न्यायाधिकरण  के

 पास  कोई  विचारा्थ  विषय  नहीं  था  जिसे  2  1990  की  अधिसूचना  के  अधीन  गठित  किया  गया

 था  ।  भारत  सरकार  ने  न्यायाधिकरण  को  सिर्फ  एक  पत्र  भेजा  गया  जो  भारत  सरकार  को  6
 1986  को  दिया  गया  उसे  विचारार्थ  विपय  माना  जाता  है  ।

 “--  द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों  का  उपयोग  करते  हुए'*  '।”

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्वी  गोौड़ा  आप  क्‍या  पढ़  रहे  आपने  पहले  ही  30  मिनट  का  समय  ले
 लिया  है  ।  मेरे  पास  वक्‍ताओं  की  लम्बी  सूची

 )

 शो  एच०  डो०  देवगोड़ा  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  कृपया  मुझे
 कहने  दें  ।  यह  कावेरी  पर  अन्तिम  भाषण  हो  सकता  मैं  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।

 जल  विवाद  1956  की  धारा  5  की  उप-धारा  (1)  द्वारा
 प्रदत्त  शक्तियों  का  उपयोग  करते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  6  1986  के  पत्र  से  उठने  वाले
 अन्तर्राज्यीय  नदी  कावेरी  तथा  नदी  घाटी  के  जल  विवाद  को  न्याय  निर्णय  के  लिए
 करण  को  प्रेरित  करती  है  ।”

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  विशेष  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।  वे  जिम्मेदारियों  स ेबचना  चाह  रहे  थे
 क्योंकि  उस  समय  राजनीतिक  बाधा  थी  ।  ऐसा  तमिलनाडु  में  तत्कालीन  सत्तारूढ़  दल  के  समर्थन  के
 कारण

 तमिलनाडु  के  मेरे  मित्र  ने  मुझे  बताया  है  कि  वे  न्यायाधिकरण  के  आदेश  को  नहीं  मान  रहे
 हुआ  कया  है  ?  न्‍्यायाधिकरण  ने  अपना  निर्णय  दिया  है  ।
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 1990  को  न्‍्यायाधिकरण  की  पहली  बैठक  में  तमिलनाडु  ने  अन्तरिम  आदेश  जारी
 करने  की  प्राथंना  की  इस  मामले  को  न्यायाधिकरण  ने  1990  में  सुना  और
 करण  ने  5  1991  को  एक  आदेश  जारी  किया  जिसमें  तमिलनाडु  की  प्राथंना  को  खारिज  कर
 दिया  गया  था  ।  न्यायाधिकरण  ने  1991  में  अपना  आदेश  जारी  किया  मैं
 तमिनलाडु  के  अपने  मित्र  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  उन्होंने  न्‍्यायाधिकरण  के  आदेश  का  अनुपालन
 किया  है  ?

 श्री  पी०  जो०  नारायणन  :  नहीं  ।  यह  बात  सच  नहीं  है  ।  ऐसी  कहने
 की  अनुमति  न  दी  जाए  ।  हमने  न्‍्यायाधिकरण  की  बात  मानी  है  ।

 भरी  अन्वारासु  ईरा  :  श्री  गोड़ा  सभा  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  एच०  डो०  देवगोड़ा  :  मैंने  एक  एक  बात  को  गौर  किया  है  जो  उन्होंने  कहा  आप
 वाही  की  प्रति  मंगवाए  ।  यदि  मैंने  एक  भी  गलत  बात  कही  है  तो  मैं  अपने  शब्द  वापस  ले  लूंगा  और
 माफी  मांगंंगा  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  कर्नाटक  के  लोग  को  नहीं  न्‍्यायाधिकरण  को  नहीं

 न्यायालयम  के  निर्णय  को  नहीं  मानते  ।”

 7.00  म०  प०

 उन्होंने  यही  कहा  था  ।  मैं  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  तमिलनाडु  ने  न्‍्यायाधिकरण  के  जनवरी
 1999  के  आदेश  को  माना  है  जिसमें  न्यायाधिकरण  ने  तमिलनाडु  की  आदेश  देने  की  प्राथंना

 को  अस्वीकृत  कर  दिया  है  ।  जी  नहीं  ।  वे  उच्चतम  न्यायालय  में  चले  गए  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  पुनः
 न्यायाधिकरण  को  पुनविचार  करने  कहा  ।  इसी  सभा  ने  1956  में  अन्तरोज्यीय  नदी-विवाद  अधिनियम
 1956  को  पारित  किया  था  जिसको  स्वविवेक  के  अनुसार  यहद्द  निष्कषं  निकाला  था  कि  अन्तराज्योय

 विवादों  को  न्यायपालिका  द्वारा  नहीं  सुलझाया  जा  सकता  है  ।  उन्होंने  अनुच्छेद  262  क  तहत  स
 पालिका  के  अधिकार  क्षंत्र  से  बाहर  निकाल  लिया  तथा  अन्तर्राज्योय  नदा-जल  अधिनियम  की  घारा  4
 के  अन्तगंत  एक  न्‍्यायाधिकरण  का  गठन  करने  का  प्रावधान  किया  बशर्ते  कि  यह  निष्कष  निकलता
 कि  समझौता  वार्ता  के  आधार  इसे  सुलझाना  असम्भव  है  ।  मैं  यह  बताना  चाहूगा  कि  उच्चतम  न्यायालय
 ने  अपना  निष्कर्ष  किस  प्रकार  दिया  मैं  किसी  पर  कोई  टिप्पणी  नहीं  करना  चाहता  में  किसो  पर
 कोई  आरोप  नहीं  लगाना  चाहता  हूं  ।  में  जब  तमिलनाडु  सरकार  ने  उच्चतम  न्याथालथ  मे  कनोटक
 की  सिंचाई  परियोजनाओं  को  रोकने  के  लिए  निषेधाज्ञा  जारी  करने  के  लिए  याचिका  दा  थी  तो  उच्चतम
 न्यायालय  ने  कहा  था  कि  यह  उनके  अधिकार  क्षत्र  के  बाहर  उन्होन  कह्दा  |के  हागा  के
 आप  इसे  बापस  ले  लें  नहीं  तो  हम  इसे  खारिज  कर  देंगे  ।”  तब  तमिलनाडु  सरकार  ने  या।चका  वापस  ल
 ली  थी  ।  उच्चतम  न्यायालय  की  यह  प्रतिक्रिया  है  ।

 कोई आरोप  कर्नाटक  सरकार  ने  क्रुष्णा  न्यायाधिकरण  के  भादेश  के  विरुद्ध  उच्चतम  न्यायालय  मे
 एक  याचिका  दाखिल  की  थी  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  :  मामले  मे  फंसला  दना  हमारे  अधिकार
 क्षेत्र  में  नहीं  बेहतर  होगा  कि  आप  इसे  न्‍्यायाधिकरण  में  ही  अन्यथा  हम  इस  हम  खारिज
 कर  देंगे  ।”  उच्चतम  न्यायालय  की  इस  प्रतिक्रिया  के  बाद  कनटिक  सरकार  ने  याचिका  वापस  ले
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 1990  उच्चतम  न्यायालय  ने  सरकार  को  निर्देश  दिया  कि  वह  एक  न्यायाधिकरण  गठित

 करे  हालांकि  न्यायाधिकरण  अधिनियम  की  घारा  4  के  तहत  यह  शक्ति  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  है  ।

 भारत  सरकार  को  यह  निष्कर्ष  लेना  चाहिए  था  कि  इसका  निपटारा  समझौता  वार्ता  से  सम्भव

 नहीं  है  ।

 इसके  साथ  मैं  सभा  के  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  खींचना  चाहूंगा  कि

 जब  1991  में  न्‍्यायाधिकरण  ने  तमिलनाडु  के  अन्तरिम  आदेश  सम्बन्धी  याचिका  को  नामंजूर  करते  हुए

 एक  आदेश  जारी  तो  उच्चतम  न्यायालय  ने  हस्तक्षेप  किया  तथा  नन्‍्यायाधिकरण  को  निर्देश  दिया  कि

 वह  आदेश  जारी  1971  और  1974  में  तमिलनाडु  द्वारा  दाखिल  याचिका  पर  इसी  उच्चतम

 न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  था  कि  अन्तर्राज्यीय  नदी  जल  विवाद  इस  न्यायालय  के  अधिकार  क्षेत्र  से

 बाहर  है  ।  पर  1990  ओर  1991  में  इसी  इसी  उच्चतम  न्यायालय  ने  हस्तक्ष प  किया  और  एक  आदेश
 में  भारत  सरकार  को  यह  आदेश  दिया  कि  वह  एक  न्यायाधिकरण  गठित  करें  और  न्यायाधिकरण  द्वारा
 जनवरी  1991  में  दिए  गए  आदेश  की  स्थगित  करते  हुए  न्यायाधिकरण  को  निर्देश  दिया  कि  वह  उक्त
 आदेश  पर  पुनविचार

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  1974  से  1991  के  बीच  कया  कोई  परिवतंन  हुआ  क्‍या
 रॉज्यीय  नदी  जल  विवाद  अधिनियम  में  संशोधन  किया  गया  क्या  अनुच्छेद  262  में  कोई  संशोधन
 किया  गया  उच्चतम  न्यायालय  ने  इस  मामलों  में  दोहरा  रवंया  क्‍यों  अपनाया  है  ।  अब  यह  सभा  पर
 निर्भर  है  कि  वह  निर्णय  करे  कि  उच्चतम  न्यायालय  निष्पक्ष  है  या  पक्षपातपूर्ण  तथा  यह  हमारा  और
 कर्नाटक  के  लोगों  का  दुर्भाग्य  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  एसा  निर्णय  दिया  है  जोकि  आज  की  ज्वलंत
 समस्याओं  का  मूल  कारण  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  कितना  समय  चाहिए  ?  आप  मुझे

 क्री  एच०  डो०  देवगोड़ा  :  में  सुबह  से  इन्तजार  कर  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैंने  आपको  35  मिनटों  का  समय  दिया

 थी  एच०  डो०  देवगोड़ा  :  न्‍्यायाधिकरण  ने  उच्चतम  के  निर्देश  पर  आदेश  जारी  कर  दिया  है  ।

 इस  वर्ष  1  1991  से  वह  आदेश  प्रभावी  होगा  ।

 के  हम  कर्नाटक  राज्य  को  आदेश  देते  हैं  कि वह  अपने  जलाशयों  से

 तमिलनाडु  के  जलाशय  को  205  टी०  एम०  सी०  पानी  उपलब्ध  करवाने  को  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  जल  निगंत  करे  ।”

 उपरोक्त  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  कर्नाटक  राज्य  को  कर्नाटक  के  जलाशयों  से  पानी

 मुक्त  करने  का  आदेश  देते  हैं  जिससे  कि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  तमिलनाडु  के  मंत्त्र  जलाशय  में  वर्ष  में

 जून  से  मई  तक  205  टी०  एम०  सी०  पानी  उपलब्ध  रहे  ।  हमने  आगे  निदेश  दिया  है  कि  कर्नाटक  राज्य
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 को  निम्नलिखित  ढंग  से  पानी  छोड़ना  चाहिए  :--

 जुन  10.16  टी०  एम०  सी०

 जुलाई  42.76  कर

 अगस्त  54.72  कि

 सितम्बर  29.36  कि

 अक्तूबर  30.17  »

 नवम्बर  16.05  थ

 दिसम्बर  10.37  क्र

 जनबरी  2.51  न

 फरवरी  2.17  ड्

 मार्च  2.40  कर

 अप्रल  2.32  छ्

 मई  2.01  भू

 किसी  विशेष  महीने  में  पानी  चार  सप्ताह  में  बराबर-बराबर  मात्रा  में  छोड़ना  यदि
 किसी  विशेष  महीने  में  को  वांछित  मात्रा  को  छोड़ना  सम्भव  न  हो  तो  घाटे  को  अगले  सप्ताह  में

 पूरा  करना  होगा  ।”

 इसी  न्‍्यायाधिकरण  ने  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  दी  गयी  सूचना  पर  विचार  करते  हुए  यह  कहा
 यह  कर्नाटक  सरकार  से  नहीं  198  4-8  5  से  कर्नाटक  से  तमिलनाडु  को  चार  जलाशयों  से

 वाह  निम्नलिखित  हैं  :--

 1985-86  158.28  टी०  एम०  सी०

 1986-87  187.36  हि

 1987-88  103.90  हु

 1988-89  ELST

 1989-90  (175.64  छि

 न्यायाधिकरण ने
 कर्ताटक

 é

 हल
 ट

 आह
 मी

 शा

 पानी  छोड़ने
 को  कहा  है  ।

 अगस्त  के  महीनों  में हम
 केवल  एक

 32१4
 रहे  मैं  अपने

 तमिलनाडु  के  भाइयों  से  इस  तथ्य  पर
 विचार  करन  के  महीने  में  यदि  हम

 न्‍्यायाधिकरण  ने  निदेश  से  अलग  42.76  टी०  एम०  सी०
 पार्न

 का

 का  तो  क्या  होगा ?  न्यायाधिकरण
 के  कर्नाटक  को  जुलाई  में  42.76

 टी
 सी०

 पानी  और
 अगस्त  में  54.72  टी०  एम०  सी०  जो  .

 कि  कुल  मिलाकर  97  टी०  एम०  सी०  हो  ज

 1
 डे  का  आदेश  दिया  लेकिन  चार

 काबिनी  ओर  एस०--की  कुल  क्षमता  केवल  96  टी०  एम०  सी०
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 है  ।  यदि  हमें  एक  वर्ष  में  इतनी  मात्रा  में  पानी  छोड़ना  पड़े  तो  जमा  किया  गया  सारा  पानी  समाप्त  हो
 जाएगा  ।  लेकिन  न्यायाधिकरण  के  कर्नाटक  को  जुलाई  और  अगस्त  में  97  टी०  एम०  सी०  पानी  छोड़ने

 का  निदेश  दिया  यदि  जुलाई  और  अगस्त  के  महीने  में  वर्षा  नहीं  होती  तो  हम  पानी  कहा  से  लाएंगे  ?
 मैं  इस  सभा  में  उपस्थित  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  से  यह  प्रश्न  पूछता  हूं  ।  क्या  कर्नाटक  सरकार
 करण  के  निर्णय  का  अनादर  अथवा  मानने  से  इन्कार  कर  रही  है  ?  हम  पानी  कहां  से  लाएंगे  ?  यदि

 हमें  97  टी०  एम०  सी०  पानी  छोड़ना  पड़े  और  यदि  चारों  जलाशयों  की  कुल  भण्डारण  क्षमता  केवल
 96  टी०  एम०  सी०  है  तो  हम  पानी  कहां  से  लाएंगे  ?  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  सादा  पानी
 समाप्त  हो  जाएगा  ।  जो  पानी  जमा  किया  गया  है  वह  96  टी०  एम०  सी०  स्तर  से  भी  नीचे  नतीजा
 क्या  है  ?  टुमकुर  और  मान्डया  शहर  को  भी  पीने  के  लिए  पानी  की  एक  बूंद  भी

 नहीं  मिलेगी  ।  मैं  माननीय  जल  संसाधन  मन्त्री  से  उन  बातों  की  ओर  ध्यान  देने  के  लिए  कहना  चाहूंगा
 जोकि  मैं  कह  रहा  हूं  ।  श्री  बंगारप्पा  और  राज्य  सरकार  के  रवंये  की  बात  छोड़िए  |  मैं  उसकी  बात
 नहीं  कर  रहा  मैं  उनका  पक्ष  नहीं  ले  रहा  हूंਂ  मामलों  को  मिलाने  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 हम  माननीय  प्रधान  मन्त्री  के  पास  गए  थे  ।  कनटिक  के  29  संसद  सदस्य  गए  थे  और  हमने  माननीय
 प्रधान  मन्त्री  से  अनुरोध  किया  था  |  हमने  माननीय  सिंचाई  मन्‍्त्री  से  भी  मुलाकात  की  थी  ।  यदि  खण्ड
 5  (3)  के  अन्तगंत  एक  आदेश  जारी  किया  जाता  है  तो  राज्य  सरकार  या  केन्द्र  सरकार  की  जिम्मेबारी
 बन  जाती  है  कि  वह  यह  स्पष्टीकरण  मांगे  कि  क्या  आदेश  अव्यवहाये  या  कार्यान्वित  न  करने  योग्य  है  ।
 आपको  इसकी  जानकारी  है|  आप  जानते  हैं  कि  कर्नाटक  के  लोग  कितनी  घोर  वंदना  और  सन्‍्ताप  से

 गुजर  रहे  हमने  माननीय  प्रधान  मन्त्री  स ेएक  अपील  की  नि:सन्देह  उनकी  बहुत  सी  समस्याएं
 उनके  सामने  ज्वलनशोल  राष्ट्रीय  समस्याएं  हम  माननीय  जल  संसाधन  मन्त्री  के  पास  गए  थे  और

 उनका  सन्देह  दूर  करने  की  कोशिश  की  थी  |  जब  आप  सभा  पटल  पर  अधिसूचना  रघने  जा  रहे  थे  तब
 आपने  अपने  वक्तव्य  में  यह  कहा  था  कि  इस  वर्ष  पानी  के  बारे  में  कोई  समस्या  नहीं  होगी  ।  आपका
 कहना  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  का  सम्मान  किया  लेकिन  उच्चतम  न्यायालय  ने
 केवल  अपनी  राय  दी  है  और  उसे  यह  मानते  हुए  प्रकाशित  किया  जाना  है  कि  न्यायाधिकरण  के  अन्तरिम
 आदेश  को  खण्ड  5(2)  के  अन्तर्गत  दिया  गया  कर्नाटक  का  मत  है  कि  न्यायाधिकरण  के  पास
 अन्तरिम  आदेश  देने  का  कोई  अधिकार  नहीं  चाहे  जो  कुछ  भी  उच्चतम  न्यायालय  के  पास  वह
 एक  आदेश  है  ओर  उपने  आपको  इसे  प्रकाशित  करने  को  कहा  है  ?  उन्होंने  अधिसूचना  के  लिए  कोई
 समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  है  ।  जो  सभा  पटल  पर  रखते  हुए  आपने  यहां  तक  कह  दिया
 था  कि  90  दिन  बीत  चके  हैं  ।  इसका  क्या  मतलब

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  पहले  ही  45  मिनट  का  समय  ले  चुके  हैं  ?

 श्री  एच०  डो०  देवगोड़ा  :  उच्चतम  न्यायालय  की  राय  के  ब!द  कर्नाटक  सरकार  ने  खण्ड  5(3)
 के  अन्तगंत  25  तारीख  को  न्यायाधिकरण  को  एक  पुनरीक्षण  याचिका  दायर  की  थी  ।  उसकी  सुनवाई  के

 लिए  तारीख  तारीख  निश्चित  की  गई  थी  जोकि  आज  यदि  केन्द्रीय  सरकार  अपना  विचार  या  निर्देश

 देती  तो  यह  बाधित  हो  यया  क्या  इससे  कर्नाटक  सरकार  को  पुनरीक्षण  याचिका  में  मदद  मिलेगी  ?
 आप  अपने  वकक्‍षतव्य  में  इसका  जिक्र  करने  में  गलती  कर  गए  कि  90  दिन  के  अन्दर  कोई  भी  राज्य  खण्ड

 53  के  अन्तगेंत  न्‍्यायाधिकरण  के  पास  पुनरीक्षण  याचिका  लेकर  नहीं  गया  ऐसी  मेरी  राय  है  और
 मैं  उससे  आगे  और  कुछ  नहीं  कहना

 ह
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 क्कज्ज

 जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  था  यदि  कनटिक  सरकार  धारा  53  के  अन्तगंत  न्यायाधिकरण  के  समक्ष

 नहीं  जाती  है  तो  यह  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  क्‍योंकि  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  किसी  भी
 राज्य  सरकारों  से  कहीं  ज्यादा  आप  लाग्रू  करवाने  वाले  अधिकारी  उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा

 है  कि  आप  धारा  6  के  अन्तगंत  अधिसूचित  कर  सकते  परन्तु  स्वयं  अपनी  सुविधानुसार  उसकी
 हायंता  अथवा  अग्यवहायंता  को  देखते  हुए  ।  जब  न्यायाधिकरण  द्वारा  घारा  5(2)  के  अन्तगंत  आदेश
 पारित  किया  जा  चुका  था  तो  उसमें  कहा  गया  था  कि  अपने  आप  को  यह  सन्‍्तुष्ट  करायें  कि  यह
 हाय॑  अथवा  अअ्यवहायं  है  अथवा  वास्तविक  है  |  यह  धारा  5(3)  के  अन्तगंत  आपकी  जिम्मेदारी  इसी
 कारण  इस  सभा  ने  अपने  विवेकानुसार  यह  कानून  पारित  किया  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  यह
 व्यवस्था  की  कि  यदि  राज्य  सरकार  नहीं  करती  है  तो  केन्द्र  सरकार  स्पष्टीकरण  मैं  घारा  6
 को  पढ़ता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  धारा  5  को  क्‍यों  पढ़  रहे  हैं  ? यह  सबको  पता  अब  देवगौड़ा  श्री आप
 हम  सबकी  सहायता  घारा  को  पढ़ना  जरूरी  नहीं  है  ।

 श्री  एच०  डो०  देवगोड़ा  :  इसमें  कहा  गया  है  यह  अन्तिम  एवं  बाध्य  है  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  कह  सकते  हैं  ।  अन्य  सदस्य  भी  बोलना  चाहते  हैं  और  मैं  उन्हें  भी
 समय  दूंगा  ।

 श्रो  एच०  डो०  वेवगोड़ा  :  जब  एक  बार  इसे  अधिकारिक  रूप  से  राजपत्र  में  १्रकाशित
 कर  दिया  गया  है  तो  यह  निर्थ॑य  दोनों  पक्षों  के  लिए  अन्तिम  तथा  बाध्य  होना  चाहिए  ।  इस  अधिसूचना
 के  बाद  कर्नाटक  के  लोगों  ने  भारत  सरकार  में  अपना  विश्वास  खो  दिया  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा
 राय  दिए  जाने  के  बाद  हम  29  संसद  सदस्य  ने  दिसम्बर  कों  प्रधानमन्त्री  से  मिले  थे  ।

 मैंने  स्पष्ट  रूप  से  कर्नाटक  के  लोगों  से निविदन  किया  था  कि  वे  आन्दोलन  न  करें  तथा  प्रधान
 मन्त्री  का  पर  करें  तथा  जब  तक  वह  कोई  निर्णय  लेते  हैं  तन  तक  इन्तजार  करें  ।  यह  अपी  3  मैंने  की
 थी  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  इसके  बाद  सरकार  ने  ववतव्य  जारी  किया  तथा  जल्दीबाजी  में  बिना  परिणामों
 का  अन्दाज  लगाए  अधिसूचना  जारी  कर  दी  ।  इसी  कारण  सारी  समस्या  उत्पन्न  हुई  और  आज  सारा
 कर्नाटक  उत्त  जित  हो  रहा  आठ  व्यवित  मारे  गए  और  28  थधों  को  2४  संसद  सदस्यों  का  नाम
 दिया  गया  तथा  उन्हें  सब  जगह  घ॒माया  गया  ।  तथा  दो  संसद  सदस्यों  के  घरों  में  भी  तोड़  फोड़  की  गई
 तथा  भारत  सरकार  के  इस  जल्दबाजी  के  निर्णय  के  अनुसार  यह  सब  हुआ |  मैं  प्रधान  मन्त्री  के  इरादों  पर

 चिन्ह  नहीं  लगा  रहा  हूं  ।  मैं  केवल  यह  कह  रहा  हु  कि  उच्चतम  न्यायालय  की  राय  के  अनुसरण  में
 चना  जारी  करने  से  पहले  सिंचाई  विभाग  अथवा  विधि-विभाग  से  परामण्  कर  लेना  चाहिए

 उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  नहीं  कहा  था  कि  यह  काय  ।5  दिन  के  भीतर  होना  चाहिए  ।  यहां  से  संसद
 की  भूमिका  भी  शुरू  होती  संसद  को  भी  धारा  6(7)  के  अन्तगंत  एक  भूमिका  अदा  करत  है  ।  जब

 एक  बार  सरकार  घारा  6  के  अन्तग्रंत  राजपत्र  में  अधिसूचित  करने  जा  रही  है  तो  यह  योजना  धारा
 के  अन्तगंत  तैयार  की  जानी  चाहिए  ।  मेरे  मित्र  श्री  नारायण  स्वामी  ने  आज  सरकार  से  योजना

 को  तुरन्त  तैयार  करने  तथा  आदेश  को  तुरन्त  लागू  करने  के  लिए  कहा  ।
 हे

 यदि  भारत  स़रकार  पघ्ारा  के  अन्तगंत  एक  प्राधिकरण  का  गठन  करना  चाहती  है  तो
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 ॥#क  बाहित  कला  तलिक  क्षत्र  6 973) F give  #9  २२  स्फो

 ड्रै##ल  Raed  तार  ला  है  उल्तेद  तय  पढ़ा हैं
 /  ााा  बट  खवहार है

 ध्योजना  अथवा  विनियम  में  कोई  संशोधन  करने  के  लिए  दोनों  सभायें  सहमत  हैं  अथवा

 दोनों  सभायें  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  योजना  अथवा  विनियम  न  बनाया  योजना  अथवा

 विनियम  उसी  संशोधित  रूप  में  प्रभावी  हो  अथवा  प्रभावी  न  हो  जंसी  भी  स्थिति  हैं  ।

 अतः  ऐसा  कोई  संशोधन  अथवा  समाप्ति  उस  योजना  अथवा  विनियम  के  अन्तगंत

 पहले  से  की  गयी  किसी  व्यवस्था  की  वेधानिकता  को  प्रभावित  किए  बिना  होगी  ।”

 यदि  अधिसूचना  जारी  करने  अथवा  न्यायाधिकरण  के  आदेश  को  राजपत्र  में  प्रकाशित  करने
 सम्बन्धी  कार्यवाही  करने  से  पहले  जब  यही  स्थिति  हो  इस  पर  अनेकों  बार  विचार  करना  चाहिए  था  ।
 इस  जल्दबाजी  के  निर्णय  के  कारण  ही  आज  हमें  इस  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 भारत  सरकार  ने  उचित  प्रकार  से  कार्यवाही  नहीं  की  है  तथा  अनावश्यक  रूप  से  आज
 मन्‍्त्री  को  इस  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  यद्यप्रि  इसे  खुने  रूप  में  व्यक्त  नहीं  किया  गया  है
 तो  भी  उनकी  अपनी  ही  भावनायें  मैं  इस ेसमझ  सकता

 दान  की  बछिया  के  दांत  नहीं  देखे  जाते  ।  यह  हमारी  स्थिति  एक  ओर  लोग  तथा
 पत्र  तथा  अन्य  प्रचार  माध्यम  यह  कहते  हैं  कि  हम  लोग  कानूनों  का  पालन  नहीं  कर  रहे  दूसरी  ओर
 आज  हमारे  लोग  अपने  बचाव  के  लिए  सड़कों  पर  भटक  रहे  हैं  वे  मरे  जा  रहे  हैं  |  भूख  से  मरने  के  बजाय

 उन्हें  सही  बात  के  लिए  मरने  दीजिए  ।  मैं  किसी  के  भड़काने  अथवा  प्रेरणा  देने  के  लिए  कोई  वक्तव्य  नहीं
 दे  रहा  मैं  ऐसी  स्थिति  में  लोगों  के  भड़  काने  वाला  आखिरी  व्यक्ति  होऊंगा  |  तमिलनाडु  के  माननीय
 मित्रों  से  मैं  करबद्ध  प्राथंना  करता  हूं  कि  वे  हमारी  समस्या  को  समझें  ।  फसल  भी  नहीं  उपजा  पाते
 और  वे  तीन-तीन  सिचित  फसलें  उपजा  रहे  हैं  ।  क्या  वे  इसे  न्यायोचित  कह  सकते  हैं  ?

 थ्री  अन्यारासु  इरा  :  यह  सच  नहीं  है  ।

 श्री  एच०  डो०  देवगौडा  :  हमें  तो  रोटी  के  दो  टुकड़े  भी  नहीं  मिलते  गभग  28  तालकों
 में  यही  स्थिति  यह  केन्द्रीय  सरकार  के  सिचाई  आयोग  की  रिपोर्ट  है  ।  यह  राज्य  सरकार  की  रिपोर्ट
 नहीं  है  ।

 आज  हम  क्या  कर  सकते  प्रधान  मन्त्री  जी  किस  तरह  का  सहयोग  चाहते  यदि  वे
 बतलायें  तो  हम  सहयोग  करने  को  तैयार  हैं  ।  इस  मुहँ  को  न्यायिक  फैसले  से  नहीं  सुलझाया  जा  सकता

 इसे  न्यायाधिकरण  नहीं  हल  कर  सकते  हैं  ।

 नमंदा  न्यायाधिकरण  के  बारे  में  भी  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  न्‍्यायाधिकरण  के  गठन  के
 बाद  सुनवाई  हुई  और  भूतपूर्व  प्रधान  मन्‍्त्री  स्वर्गीय  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  अपने  विवेक  के  अनुसार
 सभी  सम्बद्ध  राज्यों  के  सहयोग  से  एक  निर्णय  लिया  तथा  इस  निर्णय  को  न्यायाधिकरण  को  बता  दिया
 गया  ताकि  वे  अपना  अन्तिम  अवार्ड  यह  एक  इतिहास  मैं  कोई  नई  बात  नहीं  कह  रहा  हूं  ।
 न्‍्यायाधिकरण  के  लिए  कोई  आदेश  देना  सम्भव  नहीं  था  वर्योंकि  न्‍्यायाधिकरण  किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं
 पहुंच  पाया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मुझे  इसके  बाद  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  बोलने  के  लिए  कहना  चाहिए  ।

 आप  पहले  ही  पचास  मिनट  ले  चुके  हैं  ।  कृक्या  अब  आप  अपना  भाषण  समाप्त

 श्री  एच०  डो०  देवगौड़ा  :  हमें  और  कर्नाटक  के  लोगों  को  इस  परिस्थिति  में  रहने  को
 विवश  कर  दिया  गया  है  ।  इसका  कोई  उपचार  नहीं  है  क्योंकि  यह्‌  एक  अधिसूचना  है  और  इसे  वापस

 नहीं  लिया  जा  सकता  क्‍या  भारत  सरकार  यह  कहने  को  तंयार  है  कि  वह  अधिसूचना  को  वापस  ले
 लेगी  ?  जब  तक  आप  इसकी  धारा  6  में  संशोधन  नहीं  करेंगे  तब  तक  यह  अपरिवतंनीय  और  अन्तिम

 होगी  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  अनुसार  धारा  5(2)  के  तहत  न्‍्यायाधिकरण  के  आदेश  को  अन्तिम  माना

 जाएगा  तथा  घारा  6  के  तहत  इसे  अधिसूचित  करना  क्या  माननीय  जल  संसाधन  मन्त्री  यह
 आश्वासन  देंगे  कि  वह  न्‍्यायाधिकरण  द्वारा  अन्तिम  फंसला  किए  जाने  के  पहले  धारा  के  अधोन
 कोई  प्राधिकरण  नहीं  बनायेंगे  तथा  कर्नाटक  के  साथ  न्याय  करेंगे  ?  यदि  वह  ऐसा  आश्वासन  दे  तो  मैं
 आगे  कुछ  नहीं  फिर  क्या  जल  को  साप्ताहिक  आधार  पर  आवंटित  करना  सम्भव  हो  सकता  है  ?
 क्या  जल  को  साप्ताहिक  आधार  पर  छोड़ा  जा  सकता  है  ?  क्‍या  सूखे  या  कम  वर्षा  के  मौसम  में  जब  नदी
 में  पानी  का  बहाव  ही  न  हो  तो  मासिक  आधार  पर  जल  को  छोड़ना  सम्भव  होगा  ?  यह  तो  आप  भी
 जानते  हैं  कि  कावेरी  बेसिन  पूरा  पानी  नहीं  रहता  यह  एक  अभावग्रस्त  बेसिन  इसकी  एक  अलग

 ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  है  ।  इन  सब  चीजों  को  जानते  हुए  भी  किस  अधिकार  से  ऐसा  किया  गया  है  ।  ऐसा
 कैसे  हो  सकता  है  ?

 कृपया  करके  ऐसा  स्पष्ट  रूपसे  कहा  जाए  कि  जब  तक  मुह  पर  अन्तिम  फंसला  नहीं  हो
 जाता  है  तब  तक  जहां  तक  कार्यान्वयन  का  सवाल  किसी  भी  प्राधिकरण  का  गठन  नहीं  किया

 जाएगा  ।

 मैं  इस  मुह  पर  फिर  से  जोर  दूंगा  ।  यदि  वे  आज  ऐसा  कहते  हैं  तो  मैं  अपनी  सदस्यता  बनाए
 तो  मैं  अपनी  सदस्यता  से  त्यागपत्र  देने  का  निर्णय  ले  सकता  हूं  ।  कर्नाटक  में  किसी  व्यक्ति

 को  यह  कहने  की  जरूरत  नहीं  थी  कि  28  संसद  सदस्य  अपना  कत्तंव्य  नहीं  निभा  रहे  उन्होंने  28
 गदहों  की  गदंनों  में  :8  संसद  सदस्यों  के  नामों  की  तख्ती  टांगकर  उन्हें  घुमा  ऐसा  किसने
 किया  ?  क्‍या  आपका  खुफिया  विभाग  काम  कर  रहा  है  ?  यदि  आपका  खुफिया  विभाग  क्षियाशील  हैं  तो
 इन  घटनाओं  का  कर्त्ता-धर्त्ता  कौन  है  तथा  इनके  पीछे  कौन  है  ?  क्या  यह  सभा  के  सदस्यों  का  अपमान
 नहीं  है  ?  हम  यहां  कया  कर  रहे  हैं  ?  क्या  हम  अपने  कत्तंव्य  को  नहीं  निभा  रहे  हैं  ?  यदि  कुछ  लोग
 इसके  पीछे  हैं  तो  उन्हें  सजा  देनी  हम  भी  स्वाभिमानी  हम  कम  से  कम  लोगों  की  भावनाओं
 का  आदर  कर  रहे  हैं  ।  मैंने  इसी  मुद्दे  पर  तीन  बार  मंत्री-पद  से  त्यागपत्र  दिया  है  और  अपने  राजन॑तिक
 जीवन  को  दाव  पर  लगा  दिया  है  ।  फिर  आज  मेरे  नाम  की  तख्ती  को  गदहे  के  गले  में  बांघकर

 घुमाया  जा  रहा

 में  जानता  हुं  कि आप  समय  की  कमी  के  कारण  मुझपर  प्रतिबन्ध  लगा  रहे  हैं  ऐसा  क्यों
 मैंने  कावेरी  बेसिन  के  लोगों  की  पीड़ा  को  दूर  करने  के  लिए  30  वर्षों  तक  संघर्ष  किया  है  और  आज  में

 पीड़ित  हूं  ।  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  और  कल  मैं  बंगलोर  जाऊंगा  और  कनटटिक  के  लोगों  से
 अपील  कखूंगा  कि  वे  हिसक  वारदातों  में  शामिल  न  हों  ।  मैं  उनसे  महात्मा  गांधी  के  वचनों  ओर  सीखों
 का  पालन  करने  के  लिए  कहूंगा  ।  इसी  तरह  से  मैं  भारत  सरकार  से  मह  घोषित  करने  के  लिए  कहूंगा
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 उन्हें  यह  भी  जानना  चाहिए  कि  इसके  क्या  परिणाम  होंगे  ।  धारा  में  संसद  की  दोनों  सभाओं
 की  भूमिका  के  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  उस  |  पाठ  इस  प्रकार  है  :--

 अथवा  विनियम  में  कोई  संशोधन  करने  के  लिए  दोनों  सभायें  सहमत  हैं  अथवा
 दोनों  सभायें  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  योजना  अथवा  विनियम  न  बनाया  योजना  अथवा
 विनियम  उसी  संशोधित  रूप  में  प्रभावी  हो  अथवा  प्रभावी  न  हो  जंसी  भी  स्थिति  हैं  ।

 अतः  ऐसा  कोई  संशोधन  अथवा  समाप्ति  उस  योजना  अथवा  विनियम  के  अन्तगंत
 पहले  से  की  गयी  किसी  व्यवस्था  की  वैधानिकता  को  प्रभावित  किए  बिता  होगी  ।”

 यदि  अधिसूचना  जारी  करने  अथवा  न्यायाधिकरण  के  आदेश  को  राजपत्र  में  प्रकाशित  करने
 सम्बन्धी  कार्यवाही  करने  से  पहले  जब  यही  स्थिति  हो  इस  पर  अनेकों  बार  विचार  करना  चाहिए
 इस  जल्दबाजी  के  निर्णय  के  कारण  ही  आज  हमें  इस  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा

 भारत  सरकार  ने  उचित  प्रकार  से  कायवाही  नहीं  की  है  तथा  अनावश्यक  रूप  से  आज
 मन्‍्त्री  को  इस  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  यद्यप्रि  इसे  खुले  रूप  में  व्यक्त  नहीं  किया  गया  है
 तो  भी  उनकी  अपनी  ही  भावनायें  में  इसे  समझ  सकता

 दान  की  बछिया  के  दांत  नहीं  देखे  जाते  ।  यह  हमारी  स्थिति  एक  ओर  लोग  तथा
 पत्र  तथा  अन्य  प्रचार  माध्यम  यह  कहते  हैं  कि हम  लोग  कानूनों  का  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  दूसरी  ओर
 भआाज  हमारे  लोग  अपने  बचाव  के  लिए  सड़कों  पर  भटक  रहे  हैं  वे  मरे  जा  रहे  हैं  ।  भूख  से  मरने  के  बजाय
 उन्हें  सही  बात  के  लिए  मरने  दीजिए  ।  मैं  किसी  के  भड़काने  अथवा  प्रेरणा  देने  के लिए  कोई  वक्तव्य  नहीं
 वे  रहा  मैं  ऐसी  स्थिति  में  लोगों  के  भड़  काने  वाला  आखिरी  ब्यक्ति  होऊंगा  ।  तमिलनाडु  के  माननीय
 मित्रों  से  मैं  करबद्ध  प्राथंना  करता  हूं  कि  वे  हमारी  समस्या  को  समझें  ।  फसल  भी  नहीं  उपजा  पाते
 ओर  वे  तीन-तीन  सिचित  फसलें  उपजा  रहे  हैं  ।  क्या  वे  इसे  न्यायोचित  कह  सकते  हैं  ?

 भरी  अन्यारासु  इरा  :  यह  सच  नहीं  है  ।

 श्री  एच०  डी०  देवगोड़ा  :  हमें  तो  रोटी  के  दो  टुकड़े  भी  नहीं  मिलते  ८  गभग  28  तालकों
 में  यही  स्थिति  है  |  यह  केन्द्रीय  सरकार  के  सिंचाई  आयोग  की  रिपोर्ट  है  ।  यह  राज्य  सरकार  की  रिपोर्ट
 नहीं  है  ।

 आज  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ?  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  किस  तरह  का  सहयोग  चाहते  यदि  वे
 बतलायें  तो  हम  सहयोग  करने  को  तैयार  हैं  ।  इस  मुद्दे  को  न्यायिक  फैसले  से  नहीं  सुलझाया  जा  सकता

 इसे  न्‍्यायाधिकरण  नहीं  हल  कर  सकते  हैं  ।

 नमंदा  न्‍्यायाधिकरण  के  बारे  में  भी  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  न्यायाधिकरण  के  गठन  के
 बाद  सुनवाई  हुई  और  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  स्वर्गीय  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  अपने  विवेक  के  अनुसार
 सभी  सम्बद्ध  राज्यों  के सहयोग  से  एक  निर्णय  लिया  तथा  इस  निर्णय  को  न्यायाधिकरण  को  बता  दिया
 गया  ताकि  वे  अपना  अन्तिम  अवार्ड  यह  एक  इतिहास  मैं  कोई  नई  बात  नहीं  कह  रहा  हूं  ।
 न्‍्यावाधिकरण  के  लिए  कोई  आदेश  देना  सम्भव  नहीं  था  वर्योकि  न्‍्यायाधिकरण  किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं पहुंच  पाया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मुझे  इसके  बाद  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  बोलने  के  लिए  कहना
 आप  पहले  ही  पचास  मिनट  ले  चुके  हैं  ।  कृक्या  अब  आप  अपना  भाषण  समाप्त

 श्री  एच०  डो०  देवगौड़ा  :  हमें  और  कर्नाटक  के  लोगों  को  इस  परिस्थिति  में  रहने  को
 विवश  कर  दिया  गया  है  ।  इसका  कोई  उपचार  नहीं  है  क्‍योंकि  यह  एक  अधिसूचना  है  और  इसे  वापस

 नहीं  लिया  जा  सकता  क्‍या  भारत  सरकार  यह  कहने  को  तंयार  है  कि  वह  अधिसूचना  को  वापस  ले
 लेगी  ?  जब  तक  आप  इसकी  धारा  6  में  संशोधन  नहीं  करेंगे  तब  तक  यह  अपरिवतंनीय  और  अन्तिम

 होगी  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  अनुसार  धारा  5(2)  के  तहत  न्‍्यायाधिकरण  के  आदेश  को  अन्तिम  माना

 जाएगा  तथा  धारा  6  के  तहत  इसे  अधिसूचित  करना  कया  माननीय  जल  संसाधन  मन्त्री  यह
 आश्वासन  देंगे  कि  वह  न्‍्यायाधिकरण  द्वारा  अन्तिम  फंसला  किए  जाने  के  पहले  धारा  के  अधोन
 कोई  प्राधिकरण  नहीं  बनायेंगे  तथा  कर्नाटक  के  साथ  न्याय  करेंगे  ?  यदि  वह  ऐसा  आश्वासन दे  तो  मैं
 आगे  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।  फिर  क्‍या  जल  को  साप्ताहिक  आधार  पर  आवंटित  करना  सम्भव  हो  सकता  है  ?
 क्‍या  जल  को  साप्ताहिक  आधार  पर  छोड़ा  जा  सकता  है  ?  क्‍या  सूखे  या  कम  वर्षा  के  मौसम  में  जब  नदी
 में  पानी  का  बहाव  ही  न  हो  तो मासिक  आधार  पर  जल  को  सम्भव  होगा  ?  यह  तो  आप  भी
 जानते  हैं  कि  कावेरी  बेसिन  पूरा  पानी  नहीं  रहता  यह  एक  अभावग्रस्त  बेसिन  है  ।  इसकी  एक  अलग

 ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  है  ।  इन  सब  चीजों  को  जानते  हुए  भी  किस  अधिकार  से  ऐसा  किया  गया  है  ।  ऐसा
 कंसे  हो  सकता  है  ?

 कृपया  करके  ऐसा  स्पष्ट  रूप  से  कहा  जाए  कि  जब  तक  मुह  पर  अन्तिम  फंसला  नहीं  हो
 जाता  है  तब  तक  जहां  तक  कार्यान्वयन  का  सवाल  किसी  भी  प्राधिकरण  का  गठन  नहीं  किया

 जाएगा  ।

 मैं  इस  मुद्दे  पर  फिर  से  जोर  दूंगा  ।  यदि  वे  आज  ऐसा  कहते  हैं  तो  मैं  अपनी  सदस्यता  बनाए
 तो  मैं  अपनी  सदस्यता  से  त्यागपत्र  देने  का  निणंय  ले  सकता  हूं  ।  कर्नाटक  में  किसी  व्यक्ति

 को  यह  कहने  की  जरूरत  नहीं  थी  कि  28  संसद  सदस्य  अपना  कत्तंव्य  नहीं  निभा  रहे  उन्होंने  28
 गदहों  की  गदंनों  में  :8  संसद  सदस्यों  के  नामों  की  तख्ती  टांगकर  उन्हें  घुमा  ऐसा  किसने
 किया  ?  क्‍या  आपका  खुफिया  विभाग  काम  कर  रहा  यदि  आपका  खुफिया  विभाग  क्रियाशील  हैं  तो
 इन  घटनाओं  का  कर्त्ता-धर्त्ता  कौन  है  तथा  इनके  पीछे  कौन  है  ?  क्या  यह  सभा  के  सदस्यों  का  अपमान
 नहीं  है  ?  हम  यहां  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  क्या  हम  अपने  कत्तंव्य  को  नहीं  निभा  रहे  हैं  ?  यदि  कुछ  लोग
 इसके  पीछे  हैं  तो  उन्हें  सजा  देनी  हम  भी  स्वाभिमानी  हैं  ।  हम  कम  से  कम  लोगों  की  भावनाओं
 का  आदर  कर  रहे  मैंने  इसी  मुह  पर  तीन  बार  मंत्री-पद  से  त्यागपत्र  दिया  है  और  अपने  राजनैतिक
 जीवन  को  दाव  पर  लगा  दिया  है  ।  फिर  आज  मेरे  नाम  की  तखिती  को  गदहे  के  गले  में  बांधकर

 घुमाया  जा  रहा  है  ।

 में  जानता  हूं  कि आप  समय  की  कमी  के  कारण  मुझपर  प्रतिबन्ध  लगा  रहे  हैं  ऐसाक्यों
 मैंने  कावेरी  बेसिन  के  लोगों  की  पीड़ा  को  दूर  करने  के  लिए  30  वर्कों  तक  संघर्ष  किया  है  और  आज  में
 पीड़ित  हूं  ।  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  और  कल  मैं  बंगलौर  जाऊंगा  और  कर्नाटक  के  लोगों  से
 अपील  कखूंगा  कि  वे  हिसक  वारदातों  में  शामिल  न  हों  ।  मैं  उनसे  महात्मा  गांधी  के  वचनों  और  सीखों
 का  पालन  करने  के  लिए  कहूंगा  ।  इसी  तरह  से  मैं  भारत  सरकार  से  यह  घोषित  करने  के  लिए  कहूंगा
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 +  अजञनज  अल  लक लि  हट  न  ता  दा  भा  हा  मिनी

 अन्तिम  निर्णय  आने  तक  वह  धारा  के तहत  कोई  प्राधिकरण  नहीं  बनाएगी  ।  हम  आन्दोलन
 न्दोलन  तो  बन्द  नहीं  होंगे  ।  मैं  कावेरी  बेसिन  के  प्रभाव  क्षेत्र  के  भीतर  पड़ने

 दौरा  मैं  लोगों  क ेपास  जाकर

 पलपल

 बताऊगा  |  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  में  अपना  त्यागपत्र  दे  द  ।  यदि  गोली  बारी  हुई  तो री  मेरी  छाती  में  लगेगी  फिर  उन  निर्दोष  किसानों  की  छाती  पर  लग  र
 ती  है  जो  जीविका  के

 संघर्ष  कर  सटे  हैं  ।
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 मुझ  यह  कहने  में  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  सभी  28  संसद  सदस्य  हमारे  सह
 भ्षी ।  हम  यहां  श्रो  बंगारप्पा  के  इशारे  पर  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  शरीफ  केन्द्रीय  सरकार  में  मन्त्री  हैं  ।  उनके  समुदाय  में  टीयू  भी  हुए
 थे  और  मीर  सदाहक

 भी ।  उन्हें  साबित  करना  चाहिए  कि  वे  टीपू  मीर  सदाहक  नहीं  ।  उन्हें  म
 ;  को  ज्यादा  महत्व

 नहीं  देना  अवार्ड  की  अधिसूचना  को  जारी  करने  वाली  मन्त्री  मण्डलीय  उपसमिति  के  लिए  श्री
 शंकरानन्द  उत्तरदाई  हैं  ।

 आज  मैं  माननीय  जल  संसाधन  मन्त्री  तथा  सभी  अनुभवी  या

 rar  जब

 |

 सदस्यों  से  करबद्ध  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  कर्नाटक  के  गरीब  किसानों  की  पीड़ा  को  स  कक  वा  उ्
 हित  की  रक्षा  का  प्रयास  उत्तर  देते  समय  आपको  स्पष्ट  आश्वासन  देना  चाहिए  कि

 कर्नाटक  के  मुख्यमन्त्री  श्री  बंधारप्पा  तथा  तमिलनाडु  को  मुख्यमन्त्री  श्री  जयलल्  कक

 बुलाएंगे  ।  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  कर्नाटक  ।  वह  तमिलनाडु  की  मुख्य  मन्त्रों
 हैं  तथा

 उन्हें  अपने  लोगों  के  प्रति  वफादार  रहना  यह  और  बात  है  ।  उन्हें  एक  सका  रात्ः

 कक
 भूमिका ।

 अदा  करनी  होगी  ।  उन्हें  एक  शांतिपूर्ण  समाधान  खोजना  होगा  ।  हमें  एक  स  हे  ्

 न
 दोस्त  श्री  नारायणस्वामी  ने  कहा  है  कि  हम  तमिलों  पर  आक्रमण  ओर  अत्याचार  कर  रहे  हैं
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 कर्नाटक  की  कोई  नेकनामी  नहीं  है  ।  यदि  ऐसा  भी  होता  है  तो  सुरक्षा  देना  राज्य  सरकार  की  जवाबदेह्ी
 मैं  और  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हूं  |  श्री  नारायणस्वामी  ने  यह  भी  बताया  कि  जब  तक  बंगारप्पा

 कर्नाटक  के  मुख्यमन्त्री  रहेंगे  तब  तक  श्रीमती  जयललिता  बातचीत  को  तैयार  नहीं  अब  यह  आपकी
 जिम्मेवारी  है  कि  बातचीत  के  लिए  सद॒भावपूर्ण  बातावरण  बनाने  के  लिए  आप  श्री  बंगा  प्राको  हटाने
 का  निर्णय  लें  ।  )

 मैं  किसी  धमकी  भरे  शब्द  का  प्रयोग  नहीं  कर  रहा  हम  लोगों  के  बीच  फिर  से  बायेंगे और
 उन्हें  अहिसक  तरीको  को  अपनाने  के  लिए  राजी  करने  की  कोशिश  करेंगे  ।  जब  तक  इस  ब

 का स्पष्ट
 आश्वासन  नहीं  देती  है  कि  अधिसूचना  को  लागू  नहीं  किया  जाएगा  तब  तक  मैं  सरकार  के  साथ  सहयोग
 का  भी  कोई-वायदा  नहीं  करूंगा  ।

 मैं  अपने  दोस्त  श्री  जी०  मांडेगोडा  को  भी  इस  बात  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  कि  वे
 त्यागपत्र  देने

 के  लिए  तैयार  मेरी  बहन  श्रीमती  चन्द्रप्रभा  उप  ने  भी  कहा  है  कि  यदि

 कण

 सर  इस  समस्या
 का

 दा
 ज़  निकाल  पाई  तो  वे  आन्दोलन  में  भाग  लेने  के  लिए  तंयार  ह

 इस
 सभा  में  संसद

 के  रूप  में  रहना:या  न  रहना  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।  हमें  कर्नाटक  के  के  हितों  के
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 अन्ततः  मुझे  विश्वास  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  कर्नाटक  के  लोगों  की  भावनाओं  को  उन्हें
 एक  स्पष्ट  आश्वासन  की  जरूरत  आन्दोलन  नहीं  रुकेगा  ।  यदि  कोई  अराजकता  के  लिए
 जिम्मेवार  न  यदि  इस  तरह  की  स्थिति  हमारे  संघीय  ढांचे  को  झटका  देती  रही  तो  इसके  लिए  भारत
 सरकार  ही  दोषी  होगी  ।

 मैं  माननीय  अध्पक्ष  को  भी  धन्यवाद  देता  हूं  कि  क्योंकि  उन्होंने  मुझे  थोड़ा  ज्यादा  समय  दिया

 है  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 श्री  भ्रीकान्त  जेना  :  प्रधानमन्त्री  ने  पहले  ही  वक्‍तव्य  दिया  है  कि  वे  दोनों  मुख्यमन्त्रियों
 को  बुलाने  जा  रहे  हैं  तथा  एक  बंठक  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  मसले  का  हल  हो  जाना  चाहिए  ।

 श्री  श्रौकांत  लेना  :  मेरी  समझ  से  यह  बेहतर  होगा  कि  भारत  सरकार  द्वारा  इस  मामले  को
 शांतिपूर्ण  ढंग  से  सुलझाने  दिया  अभी  इसपर  चर्चा  करने  से  कुछ  नहीं  होगा  ।

 )

 हम  सभी  इसके  हल  के  लिए  उत्सुक  माननीय  प्रधानमन्त्री  ने  पहले  ही  पहल  शुरू  कर  दी

 चाहे  देर  से  ही  सही--हम  इस  समस्या  का  शांतिपूर्ण  समाधान  चाहते  हमें  इस  सभा  में  भी  एक
 अच्छा  वातावरण  तैयार  करना  चा.हुए  ताकि  प्रधानमन्त्री  को  इस  समस्या  का  शांतिपूर्ण  समाधान  करने
 में  मदद  मिल  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  अच्छा  ।

 श्री  ए०  अशोकराज  :  माननीय  अध्यक्ष  सर्वश्रथम  मैं  आपको  अन्ना  द्रमुक  दल
 की  ओर  से  इस  चर्चा  में  भाग  लेने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  धन्यवाद  देना  चाहता

 मैं  काबेरी  डेल्टा  क्षेत्र  अर्थात्‌  मद्रास  में  त्रिजरापलली  जिले  से  सम्बन्धित  हूं  तथा  यहां  के

 कांश  कृषक  केवल  कावेरी  नदी  के  जल  पर  निर्भर  करते  हैं  ।  पहले  तमिलनाडु  के  शत्रिचरापल्‍ली  और
 जांवर  जिले  दक्षिण  भारत  के  चावल  बाहुलय  वाले  प्रदेश  वर्ष  1924  स्ें  कर्नाटक  और

 तमिलनाड  के  बीत्र  कावेरी  जल  के  बंटवारे  के  बारे  में  समझौता  हुआ  था  तथा  50  वर्ष  बाद  इस  समझौते
 में  संशोधन  किया  जाना  था  ।  वर्ष  1974  के  तमिलनाडु  में  कावेरी  लदी  का  पानी  उपयुक्त  रूप  से
 नहीं  पहुंच  रहा  था  ।  जब  कभी  कनटिक  में  बाढ़  आ  ता  अतिरिक्त  शेद्  जल  कर्नाटक  राज्य  को
 बाढ़  से  बचाने  के  लिए  तमिलनाडु  में  जाने  दिया  जाता  ।  वर्ष  ,974  के  बाद  कर्नाटक  राज्य  में  क्रषि
 योग्य  क्षेत्र  का  विस्तार  किया  तथा  तमिलनाडु  को  कावेरी  जल  न  देने  के  लिए  अनेक  बांध  बनाए  ।  प्रत्येक
 सरकार  द्वारा  तमिलनाडु  में  खड़ी  फसलों  को  सुरक्षित  बनाए  रखने  के  लिए  कावेरी  नदी  से  जल  की
 मांग  की  जाती  और  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  मुआवजे  के  रूप  में  बिजली  लेकर  तमिलमादु  को  5  से  10
 टी०  एम०  सी०  जल  प्रदान  किया  जाता  ।  प्रत्येक  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  कावेरी  नदी  से
 पानी  लेने  के  लिए  मुआवजा  दिया

 यह  कहना  गलत  होगा  कि  तमिलनाडु  में  तीन  फसलें  उगाई  जाती  वर्ष  1974  से

 *  397
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 कर्नाटक  और  तमिलनाडु  सरकारों  के  बीच  अनेक  बार  बातचीत  हुई  ।  परन्तु  अनेक  बंठकों  के  बाद  भी

 इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  हुआ  ।  अतः  वर्ष  1984  से  इस  विवाद  में  न्याय  प्राप्त  करने  के  लिए  हम

 न्यायाधिकरण  की  स्थापना  पर  बल  दे  रहे  थे  ।  5  वर्षों  इस  विवाद  को  सुलझाने  के  उद्दं  श्य  से

 न्यायाधिक रण  की  स्थापना  की  उस  किसी  ने  भी  न्‍्यायाधिकरण  के  गठन  अथवा

 करण  के  कार्य  संचालन  की  आलोचना  नहीं  की  ।  परन्तु  अब  यह  आश्चयंजनक  बात  है  कि  अब  कर्नाटक

 के  सब  लोग  न  केवल  न्‍्यायाधिकरण  की  आलोचना  कर  रहे  हैं  अपितु  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की

 भी  आलोचना  कर  रहे  हैं  ।

 उसके  न्‍्यायाधिकरण  ने  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  तमिलनाडु  को  प्रतिवर्ष  205  टी०  एम०

 सी०  जल  प्रदान  करने  का  अन्तरिम  निर्णय  दिया  ।  लोग  अनुचित  रूप  से  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय

 की  आलोचना  कर  रहे  हैं  ।  उसके  बाद  कर्नाटक  के  राज्यपाल  और  बाद  में  कर्नाटक  विधान  सभा  द्वारा

 अध्यादेश  जारी  करके  निर्णय  को  अवेध  करार  दे  दिया  गया  तथा  अन्त  में  मामला  उच्चतम  न्यायालय  को

 ज्लेजा  गया  उसके  बाद  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  निर्णय  को  शीघ्र  राजपन्र  में  अधिसूचित  करने  के  लिए
 उच्चतम  न्यायालय  के  अनुदेशों  के  अनुसार  सरकार  ने  निर्णय  को  अधिसूचित  कर  दिया  ।  परन्तु

 मैं  अत्यन्त  खेदपूर्वक  यह  बात  कहता  हूं  कि  कर्नाटक  के  माननीय  संसद  सदस्य  कह  रहे  हैं  कि  कावेरी  नदी

 का  जल  व्यर्थ  हो  रहा  उन्हें  यह  जानकारी  होनी  चाहिए  कि  बाढ़  के  दिनों  में  कोई  भी  व्यक्ति  पानी

 के  बहाव  को  रोक  नहीं  सकता  ।

 अब  दो  दशकों  हमारे  माननीय  आदरणीय  थालिवीਂ  ने  कावेरी  जल

 विवाद  में  न्याय  प्राप्त  करने  के  लिए  निर्भीक  कदम  उन्होंने  तमिलनाडु  के  कृषकों  की  दशा  में

 सुधार  लाने  के  लिए  ईमानदारीपूर्वक  प्रयास  किया  ।  अब  निर्णय  को  भी  अधिसूचित  कर  दिया  गया

 कर्नाटक  के  माननीय  सदस्य  अधिसूचना  के  विरुद्ध  आन्दोलन  कर  रहे  जब  वे  इस  मामले  का

 नीतिकरण  कर  रहे  हैं  । एक  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  कि  तमिलनाडु  में  प्रतिवर्ष  तीन  फसलें
 उगाई  जाती  हैं  परन्तु  यह  पूर्ण  रूप  से  गलत  है  ।  ग्रीष्म  ऋतु  में  हम  शुष्क  फसलें  उगाते  अब  कावेरी
 नदी  से  पानी  न  मिलने  के  कारण  कावेरी  नदी  घाटी  की  कृषि  योग्य  धृूमि  शुष्क  हो  गई  है  और  लोगों  ने

 तजांबवुर  और  त्रिचरापलली  जिलों  से  अन्य  राज्यों  में  जाना  शुरू  कर  दिया  इन  क्षेत्रों  में  पर्याप्त

 भूमिगत  जल  नहीं  है  और  इसलिए  नारियल  के  पेड़  तथा  अन्य  पेड़  दिन-प्रतिदिन  सूख  रहे  हैं  ।  कावेरी  नदी
 घाटी  के  कृषक  केवल  धान  की  खेती  कर  रहे  हैं  तथा  अन्य  मूल्यवान  फसलें  नहीं  उगा  रहे  ।  उनकी  वित्तीय
 स्थिति  अच्छी  नहीं  है  ।  ऐसी  कमजोर  वित्तीय  हालत  में  वह  लोग  फसलों  को  उगाने  के  लिए  नलकप
 लगाने  में  असम  नलकूपों  तथा  कावेरी  नदी  के  जल  के  बिना  वह  अत्यधिक  पीड़ित  हैं  ।
 त्रिची  और  तजांवुर  जिले  रेगिस्तान  बन  गए  यहां  के  लोग  केवल  कृषि  पर  निर्भर  हैं  क्‍योंकि  यह
 औद्योगिक  जिले  नहीं  हैं|  सूखे  के  उन्हें  खेती  के  लिए  आवश्यक  पानी  नहीं  मिल  पाता  ।  अब  हमारे
 माननीय  पुराची  थालिवी  के  प्रयासों  क ेफलस्वरूप  केवल  तमिलनाडु  के  कृषकों  को  कावेरी  जल  के
 बंटवारे  का  अधिकार  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 अन्त  मैं  एक  बात  बताना  चाहता  हूं  ।  यदि  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  पांडिचेरी
 और

 कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की बंठक बुलाएंगे तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से उस बंठक में भाग लेंगी | मैं एक बार फिर तमिलनाडु के किसानों की सुरक्षा के लिए न्यायाधिकरण के अंतरिम 398.
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 निर्णय  को  अधिसूचित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  धन्यवाद  देना  चाहता  मैं  एक  बार  फिर
 तमिलनाड  के  किसानों  की  ओर  से  सरकार  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  अधिसूचना  का  अनुपालन  करें  और  अन्तरिम  निर्णय
 के  कार्यान्वयन  के  लिए  कार्यान्वयन  समिति  को  नियुक्त  करें  ।

 ]

 केवल  अधिसूचना  से  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  तमिलनाडु  के  किसानों  को  लाभ
 दिलाने  के  लिए  और  कार्यवाही  करनी  तमिलनाडु  के  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  उद्देश्य

 से  इस  आदेश  को  लागू  क्या  जाना  चाहिए  ।  कर्नाटक  के  हमारे  मित्र  आज  बहुत  उत्तेजित  हैं  और  हम
 उनकी  भावनाओं  तथा  कठिनाइयों  को  बहुत  अच्छी  तरह  समझते  परन्तु  इसी  के  साथ  तमिलनाड
 के  किसानों  की  समस्याओं  को  मानवीय  आधार  पर  समझना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  के०  वो०  तंग्काबालू  :  अध्यक्ष  आपको  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।  जैसाकि
 हमारे  कर्नाटक  के  मित्रों  ने कहा  है आज  हम  कावेरी  जल-विवाद  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  खशी  के  साथ
 नहीं  बल्कि  क्रोध  के  साथ  हम  इस  देश  में  भाई-बहन  की  तरह  रहते  हैं  तथा  हम  आपस  में  अपने  सुख
 और  दुख  बांटते  हैं  ।

 पिछले  20  वर्षा  के  दौरान  लम्बी  चर्चा  तथा  वार्ता  के  बावजूद  कावेरी  जल-विवाद  अब
 तक  तय  नहीं  हो  पाया  तमिलनाडु  निम्न  तटवर्ती  राज्य  होने  के  कारण  विवाद  के  न  सुलझने  के
 कारण  निरन्तर  प्रभावित  रहा  कावेरी  तमिलनाडु  की  प्रमुख  है  तथा  तमिलनाडु  में  धिचाई  के  लिए
 यही  नदी  एकमात्र  साधन  हमारी  कृषि  की  80  प्रतिशत  सिंचाई  मां  कावेरी  पर  निर्भर  करती
 है  ।

 189?  तथा  1924  के  समझौतों  के  अनुसार  तत्कालीन  मद्रास  इस  समय  तमिलनाड
 को  कावेरी  से  अपना  उचित  हिस्सा  मिलना  चाहिए  परन्तु  हमें  ५िछले  20  वर्षों  में  हमें
 किसी  न  किसी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  हम  विवाद  के  हित  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 के  पास  भी  जाते  रहे  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  दोनों  राज्यों  तथा  अन्य  राज्यों  के  मुख्यमन्त्रियों  की  अनेक
 बैठकें  आयोजित  कीं  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  हम  किसी  समझौते  पर  नहीं  पहुंच  तब  उच्चतम
 न्यायालय  की  सलाह  पर  एक  न्यायाधिकरण  की  नियुक्ति  की  गई  |  इसके  बाद  न्यायाधिकरण  ने  अंतरिम
 आदेश  दिया  तथा  वह  भी  उच्चतम  जो  हमारे  देश  की  उच्च  स्तरीय  न्याथिक  संस्था  के
 कहने  पर  ।  उसका  जो  भी  निर्णय  हो  उसे  सही  अर्थ  में  लागु  किया  जाना  चाहिए  ।

 ह

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  अपने  पड़ौसी  राज्य  के  लिए  कोई  समस्या  नहीं  खड़ी  करना
 चाहते  हैं  ।  परन्तु  मैं  अपने  दृष्टिकोण  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  ।  कर्नाटक  में  चार  या  पांच  नदियां  हैं  तथा
 उनके  पास  काफी  जल  संसाधन  है  ।  हमें  इससे  कोई  ईर्ष्या  नहीं  है  तथा  हमें  खुशी  है  कि  कर्नाटक  के  पास
 पर्याप्त  जल  संसाधन  इसी  के  जहां  तक  तमिलनाडु  का  सवाल  हमारे  राज्य  में  केवल  कावेरी
 है  और  यही  नदी  एकमात्र  साधन  है  जिससे  यहां  की  पिचाई  क्षमवा  को  ब्रढ़ाया  जा  सकता  है  और
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 बरकरार  रखा  जा  पकता  है  /  पिछले  /0  वर्षों  से हम  पयप्ति  जल  श्राप्त  नहीं  कर  रहे  मैं  तो  यहां

 तक  कहूंगा  कि  उतना  पानी  भी  नहीं  प्राप्त  कर  रहे  हैं  जितना  अपनी  सिंचाई  के  लिए  हमें  अपेक्षित

 इस  कारण  हमारे  राज्य  को  बहुत  परेशानी  हो  रही  है  ।

 न्‍्यायाधिकरण  के  आदेश  के  अनुसार  205  टी०  एम०  सी०  जल  जो  हमें  प्राप्त  होगा  उसमें  से

 6  टी०  एम०  सी०  जल  हमें  अपने  पड़ौसी  राज्य  पांडिचेरी  को  देना  होगा  ।  यह  केवल  एक  अन्तरिम

 आदेश  परन्तु  यह  आश्चयं  की  बात  है  कि  कर्नाटक  के  हमारे  मित्र  एक  पृथक  रुख  अपना  रहे  हैं  ।  यह
 अच्छा  नहीं  है  ।  समस्या  दोनों  ओर  से  उत्पन्न  हो  सकती  यदि  हमारे  राज्य  में  कुछ  हो  सकता  है  तो

 वही  दूसरे  राज्य  में  भी  हो  सकता  मैं  आपके  माध्यम  से  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि

 तमिलनाडु  हमेशा  वातचीत  द्वारा  समस्या  के  हल  के  पक्ष  में  रहा  इसी  कारण  हमें  20  लम्बे  वर्षों

 तक  इन्तजार  करना  पड़ा  है  और  आप  इसका  परिणाम  देख  सकते  कर्नाटक  के  हमारे  मित्रों  ने

 शिकायत  की  है  कि  तमिलनाडु  के  लोग  जल  को  ठीक से  प्रयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  तथा  वे  100  टी०  एम०
 सी०  जल  बर्वाद  कर  रहे  हाल  की  विपदा  के  कारण  न  तो  कर्नाटक  और  न  ही  तमिलनाडू  जल  का

 भंडारण  करने  की  स्थिति  में  है  क्योंकि  जल  अधिक  है  तथा  वह  समुद्र  में  बह  रहा  जल  का  भण्डारण

 करने  की  कोई  सुविधा  अथवा  सम्भावना  नहीं

 एक  माननीय  सदस्य  द्वारा  यह  बात  कही  गई  है  कि  कर्नाटक  अपने  सिंचाई  योग्य  भूमि  की
 झ्मता  का  उपयोग  नहीं  कर  पा  रहा  है  जबकि  तमिलनाडु  को  अधिक  प्राथमिकता  दी  गई  यह  सह्दी
 नहीं  1924  के  अधिनियम  के  अनुसार  ऐसा  केन्द्रीय  सरकार  की  सहमति  से  कर  रहे  हैं
 किसी  भी  समय  तमिलनाडु  ने  समझोते  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  आदेशों  का  उल्लंघन  नहीं
 किया  है  1  इसके  विपरीत  हमारे  कनरटक  के  साथी  अब  तक  सभी  मानदण्डों  का  उल्लंघन
 करते  रहे  हैं  तथा  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  के  बिना  उन्होंने  विभिन्‍न  बांधों  का  निर्माण  कर  लिया  है  ।

 इस  समय  मैं  उनसे  लड़ना  नहीं  चाहता  हूं  ।  मैं  केवल  अपने  राज्य  की  उन्नति  के  लिए  जल  की  मांग  कर
 '

 हूँ  ।  यह  कहकर  कि  तमिलनाडु  के  लोग  समस्या  को  और  बिगाड़  रहे  कहने  में  कोई  फायदा  नहीं
 हमने  हमेशा  सहयोग  किया  है  जब  भी  प्रधानमन्त्री  की  ओर  से  ऐसी  कोई  अपील  की  जाती  है--जब  भी

 जैसे  भी  निर्देश  केन्द्रीय  सरकार  से  हमने  तुरन्त  तथा  हमेशा  ही  उसका  पालन  किया  है  और  हम

 ऐसा  करते  *हेंगे  ।

 हमारे  विपक्ष  के  मित्रों  विशेषकर  श्री  धनन्जय  कुमार  तथा  श्रीगौड़ा  ने  कहा  है--चाहे  वह
 झावनाओं  में  बहकर  कहा  कि  कर्नाटक  में  पंजाब  जंसी  स्थिति  होने  वाली  मैं  आपके
 माध्यम  से  सभा  से  अपील  करना  चाहता  हूं  कि  यह  ऐसी  स्थिति  नहीं  है  जिसमें  राजनीतिक  फायदा  उठाया

 जाए  ।  यह  ऐसा  मामला  है  जो  हम  सभी  के  लिए  चिन्ता  का  विषय  यह  ऐसा  मामला  है  जिस  पर
 सारी  मानवता  चिन्तित  यह  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  दोनों  राज्यों  के  समस्त  कृषि  समुदाय  चिन्तित

 हमें  इसका  राजनीतिक  फायदा  नहीं  उठाना  यह  ऐसा  समय  है  जब  लोगों  को  यह
 बताना  चाहिए  कि  सच्चाई  से  बिल्कुल  भिन्‍न  यदि  कर्नाटक  के  लोगों  को  तथ्य  बता  दिए  गए  होते
 तो  बाज  जो  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  वह  नहीं  होती  ।

 हे

 जहां  तक  तमिलनाडु  का  सवाल  है  मैं  कहूंगा  कि  205  टी०  एम०  सी०  जल  जो  हमें
 आदेशानुसार  दिया  गया  हमारे  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  और  हमें  और  अधिक  मात्रा  में  जल
 जो  भी  अन्तिम  निर्णय  न्यायाधिकरण  देता  हे  हम  उसे  मानने  को  तैयार  हैं  ।  हम  इसका  आदर  करेगे  तथा
 इसका  पालन  हम  केन्द्र  अथवा  राज्यों  के  हितों  के  विरुद्ध  नहीं  जाएंगे  ।
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 हमने  उस  समय  प्रधानमन्त्री  महोदय  का  स्वागत  किया  जब  हस्तक्षेप  करते  हुए  कहा  कि  वह
 दोनों  मुख्यमन्त्रियों  की  बंठक  बुला  रहे  जिसके  अनुसार  कोई  निर्णय  लिया  जा  सकेगा  ।  इस  व्यवस्था
 से  दोनों  राज्यों  को  मदद  मिलेगी  ।

 अतः  हमारे  माननीय  नेता  श्री  पी०  वी०  नरसिंह  राव  के  वक्‍तथ्य  से  हमें  यह  विश्वास  है  कि
 दोनों  राज्यों  तथा  विशेषकर  दोनों  राज्यों  के  किसानों  को  लाभ  प्राप्त  होगा  ।

 मैं  कर्नाटक  के  लोगों  स ेएक  और  बात  की  अपील  करूंगा  कवल  23  प्रतिशत  लोग  जो
 बंगलौर  में  रह  रहे  हैं  तमित्र  हैं  ।  वे  वहां  रह  रहे  हैं  तथा  कर्नाटक  के  उत्थान  के  लिए  काय॑  कर  रहे  हैं  ।
 अतः  वे  प्रभावित  न  होने  पाएं  ।

 मैं  फिर  इस  माननीय  सभा  तथा  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  वे  पहल
 करें  तथा  तथा  तमिलों  १२  हो  रहे  हमलों  को  रोकने  के  लिए  प्रभावी  कदम  ऐसी  बातें  कहीं  भी
 नहीं  होनी  चाहे  बह  तमिलनाडु  या  कर्नाटक  हो  या  अन्य  कोई  स्थान  हो  ।  केवल  रंग  के
 कारण  हमारे  साथ  भिन्‍नता  का  व्यवहार  नहीं  होना  चाहिए  ।  केवल  भावनाओं  के  कारण  हम  लोगों  पर
 हमला  करते  इसे  रोकना

 मैंने  अपने  एक  मित्र  से  टेलीफोन  पर  बातचीत  की  थी  उन्होंने  बताया  कि  तमिल  समाचारपत्र
 पर  हमला  किया  गया  तमिल  लोगों  पर  हमला  किया  गया  है  संसद  सदस्यों  के

 निवास  स्थानों  पर  भी  हमला  किया  गया  है  यह  कोई  साधारण  बात  नहीं  इस  बात  को  गंभीरता
 से  लेना  चाहिए  तथा  सरकार--केन्द्रीय  तथा  राज्य  दोनों--को  दृढ़ता  से  का्यंवाही  करनी  चाहिए  तथा
 लोगों  को  बचाना  चाहिए  ।

 आप  भी  लोगों  को  विश्वास  में  ले  सकते  हैं  तथा  कावेरी  जल  विवाद  को  हल  कर  सकते  हैं  ।  इसे
 उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ज॑साकि  हमारे  प्रधानमन्त्री  महोदय  ने  है  ।

 हम  सब  यह  नोट  करके  खुश  हैं  कि  प्रधानमन्त्री  ने  इस  मामले  का  हल  निकालने  के  लिए
 गम्भी  रता  से  कायंवाही  की  है  इसलिए  कर्नाटक  के  लोगों  की  सहायता  भी  की  आपको  यह  भी
 देखना  चाहिए  कि  वे  भावनाओं  में  न  बहें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मुझे  यह  अवसर  दिए  जाने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता

 श्री  एस०  मल्लिकार्जुतय्या  :  अध्यक्ष  मैं  एक  ऐसा  जिले  का  प्रतिनिधित्व
 करता  हूं  जोकि  पिछले  दस-पन्द्रह  वर्षों  से  सूखा  पीड़ित  कर्नाटक  सरकार  ने  हेमबती  एक  नहर
 उपलब्ध  कराने  की  कृपा  की  यह  हमें  पीने  का  पानी  प्रदान  करने  का  एकमात्र  साधन  है  टुमकुर  भी
 न्यायाधिकरण  के  आदेश  से  प्रभावित  हुआ  है  ।  सारा  टुमकुर  जिला  अस्त-व्यस्त  हो  गया  हमें  अत्यघिक
 आशाएं  थीं  कि  हम  मानवीय  जीवन  जी  सकते  हैं  |  यहां  पिछले  15  वर्षों  से  बहुत  अधिक  वेदना  और
 पीड़ा  व्याप्त  प्रति  वर्ष  लोग  अपने  जीवन-यापन  के  लिए  बाहर  चले  जाते  अब  इस
 आदेश  के  कारण  हम  वास्तव  में  आशाएं  खो  चुके  हैं  ।  मैं  न्‍्यायाधिकरण  उच्चतम  न्यायालय  के
 निष्पादन  अथवा  कर्नाटक  सरकार  की  कायें-प्रणाली  के  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं  ।  सभी  तथ्यों
 पर  विस्ता  रपूर्वक  बिचार  किया  गया  है  ।  उन्होंने  इस  माननीय  सभा  के  समक्ष  बहुत  स्पष्ट  रूप  से  तथा

 थूरे  आंकड़े  प्रस्तुत  किए  हैं  |  वे  बहुत  ही  विश्वासप्रद  हैं  ।

 अब  पूरी  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  पर  यह  सही  है  कि  दोनों  राज्यों  क ेबीच  गलतफहमी
 यह  एक  एकात्मक  प्रकार  की  सरकार  जिम्मेदारी  केन्द्रीण  सरकार  पर  छोड़ी  गयी  यह

 केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  कि  वह  जल  विवाद  से  सम्बन्धित  दोनों  राज्यों  को बातचीत  के  लिए
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 राजी  करें  तथा  उन्हें  यह  विश्वास  दिलाएं  कि  तमिलनाडु  का  हिस्सा  क्तिना  है  तथा  कर्नाटक  का  हिस्सा
 कितना  हैं  ।

 यदि  इस  मामले  में  कोई  लापरवाही  अथवा  देरी  होती  है  तो  इससे  और  अधिक  आरान्ति  पैदा

 होगी  ।  तथा  लाखों  जानें  जाएंगी  तथा  सम्पत्तियों  को  क्षति  पहुंचेगी  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर
 सरकार  को  जागरुक  रहना  होगा  ।  सामान्यतः  एक  सरकार  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  हजारों  था
 करोड़ों  लोगों  से  सम्बन्धित  जब  इस  प्रकार  का  कोई  नाजुक  मामला  हो  तो  सरकार  को  बहुत  ही  सावधान

 रहना  पड़ता  है  ।  कोई  भी  समस्या  न्यायाधिकरणों  अथवा  न्यायालयों  द्वारा  हल  नहीं  की  जा  सकती  है  ।
 समस्याओं  का  हल  वाद-विवाद  तथा  समुचित  समझदारी  से  होता  है  ।

 मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने  सभा  में  यह  वक्तव्य  दिया  है  कि  वह  इस  मामले
 पर  चर्चा  करने  के  लिए  कर्नाटक  तथा  तमिलनाडु  के  मुख्यमन्त्रियों  को  बुला  रहे  हैं  तथा  वर्तमान  समस्या
 का  हल  निकालने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 मैं  इस  बात  से  भी  बहुत  प्रधन्न  हूं  कि  हमारे  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  महोदय  भी  इस  मामले  में  बहुत
 दिलचस्पो  ले  रहे  मुझे  वस्तुतः  चिन्ता  है  कि  कल  भाषा  का  मामला  भी  उभर  सकता  है|  हजारों
 परिवार  ऐसे  हैं  जो  तमिलनाडु  और  कर्नाटक  दोतों  में  हो  रह  रहे  हम  जानते  हैं  कि आज
 नीतिज्ञों  के  हाथ  में  कुछ  नहीं  है  ।  हम  कोई  भी  टिप्पणी  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  लोग  कह  सकते  हैं  कि  इन
 सभी  वर्षों  में  हम  चुप  रहे  कि  जबकि  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित  जबकि  यह  मामला
 न्‍्यायाधिक रण  को  सौंपा  गया  था  तब  हम  स्थिति  की  गम्भीरता  को  नहीं  समझ  पाए  उस  समय
 लोग  यह  पूछ  सकते  हैं  कि  जनप्रतिनिधि  क्या  कर  रहे  स्वाभाविक  रूप  से  यह  प्रश्न  पूछने  का
 अवसर  उनके  लिए  खुला  हुआ  है  ।

 हमारे  मित्रों  ने  कहा  है  कि  गधों  को  सड़कों  पर  घुमाया  गया  था  तथा  इससे  लोगों  की  भावनाओं
 को  ठेस  पहुंची  थी  ।  हम  लोगों  की  उस  वेदना  तथा  पीड़ा  को  समझते  हैं  जो  गम्भीर  नुकसान  लोगों
 को  हो  रहा  है  ।

 हमारे  एक  मित्र  ने  कहा  हैं  कि  हमारे  राज्य  में  अनेक  नदियां  कर्नाटक  में  कितनी  नदियां
 हैं  ?  नदियां  कहां  हैं  ?  कावेरी  ही  एकमात्र  नदी  दूरदर्शिता  की  कमी  के  कारण  हमने  राज्य  में
 सी  चीजें  खो  दी  परन्तु  अब  यह  कर्नाटक  के  लोगों  के  लिए  एक  और  बड़ा  धक्का

 मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  मेरे  मित्रों  ने  सभी  तथ्यों  तथा  आंकड़ों  को  बहुत  विश्वासप्रद  ढंग  से  प्रस्तुत
 किया  है  ।  मैं  केन्द्रीय  सरकार  तथा  जल  संसाधन  मनन्‍्त्री  महोदय  से  अपील  करता  हूं  कि  वे  अपने  प्रभाव
 का  भी  इस्तेमाल  करें  तथा  यह  देखें  कि  दोनों  राज्य  एक  साथ  इस  मामले  का  हल  करें  तथा  आपसी
 बातचीत  से  न्‍्यायोचित  ढंग  से  इस  मामले  को  तय  कर  न्यायालय  के  आदेश  के  कारण  एक  पक्ष
 लाभप्रद  स्थिति  में  हो  सकता  है  तथा  दूसरा  पक्ष  नुकसान  में  |  परन्तु  इससे  समस्या  का  हल  नहीं
 होगा  ।  हम  कानून  एवं  व्यवस्था  की  कोई  समस्या  उत्पन्न  करना  नहीं  चाहते  हैं  ।  दोनों  राज्यों  में  मित्रता
 है  तथा  लोग  सहयोगपूर्ण  तरीके  से  काये  कर  रहे  अतः  केन्द्रीय  सरकार  तथा  माननीय  मन्त्रियों  को
 चाहिए  कि  वे  इस  मामले  को  बहुत  गम्भीरता  से  लें  तथा  बातचीत  द्वारा  इसे  सौहाद्रंपूवंक  हल  करें  ।

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  बहुत  से  मित्र  अपनी  भावनाएं  व्यक्त  करना  चाहते  हैं  ।  में  उनका  अधिक
 समय  नहीं  लूंगा  ।  अध्यक्ष  उनको  भी  समय  देंगे  ।  हमें  अपने  चुनाव  क्षेत्रों  में  भी  वापस  जाना
 है  ।  यदि  चर्चा  में  ठीक  से  भाग  नहीं  लेंगे  तो तब  हमारा  भविष्य  क्या  होगा  ?  मैं  इस  बात  से  बहुत  खुश
 हूं  कि  अध्यक्ष  महोदय  काफी  लम्बे  समय  तक  बैठे  रहे  हमारे  कुछ  मित्र  जो  विभिन्‍न  राजनीतिक
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 दलों  के  स्थिति  की  गम्भीरता  को  समझते  हुए  यहां  पर  बंठे  हुए  हैं  तथा  सभा  की  कार्यवाही  को  चलने
 दे  रहे  हैं  ।

 मैं  एक  बार  फिर  विनम्रतापूर्वक  प्रधानमन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  मामले  को
 बहुत  ही  गम्भीरता  से  लें  तथा  अध्यक्ष  महोदय  से  अपील  करता  हूं  कि  कुछ  मित्रों  को  भी  बोलने  की
 अनुमति  दें  जो  इस  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहते  हैं  कि  कर्नाटक  में  क्या  हो  रहा  है  तथा  लोग
 किस  प्रकार  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  ?

 मुझे  विश्वास  है  कि  वह  उन्हें  समय  देंगे  ।  मैं  इस  बारे  में  बहुत  गम्भीर  हूं  हमें  अपने  चुनाव  क्षेत्रों
 में  भी  वापस  जाना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  उन्हें  समय

 क्री  एस०  सल्लिका्जुनय्या  :  अतः  मैं  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  मैं  अब
 ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  तथा  मेरे  दोस्तों  को  कुछ  समय  मिलना  चाहिए  ।

 श्री  सणिशंकर  अय्यर  :  अध्यक्ष  जुलाई  के  महीने  में  सभा  में  बोलते  हुए
 मैंने  केन्द्रीय  सरकार  पर  कर्नाटक  सरकार  के  साथ  मिली-भगत  का  आरोप  लगाया  था  ।

 नम्नतापूर्वक  मैं  वह  आरोप  वापस  लेता  हूं  ।

 काव ेरी  जल-विवाद  न्यायाधिकरण  के  अन्तरिम  आदेश  को  अधिसूचित  करके  भारत  सरकार  ने
 संसद  की  प्रतिष्ठा  का  मान  रखा  संसद  ने  ही  अन्तर्राज्यीय  जल-विवाद  अधिनियम  को  पारित  किया

 इस  आदेश  को  अधिसूचित  करके  सरकार  ने  न्यायाधिकरण  की  प्रतिष्ठा  का  भी  मान  रखा  है
 जो  पूरे  न्यायिक  ओचित्य  के  साथ  सुनवायी  कर  रहा  था  और  अभी  भी  कर  रहा  है  ।

 कावेरी  जल-विवाद  न्यायाधिकरण  के  अन्तरिम  आदेश  को  अधिसूचित  करके  भारत  सरकार  ने
 उच्चतम  न्यायालय  का  भी  मान  रखा  है  जिसने  निर्देश  दिया  था  कि  न्यायाधिकरण  एक  अन्तरिम  आदेश
 दे  और  भारत  सरकार  उस  आदेश  को  अधिसूचित

 इस  आदेश  को  अधिसूचित  करके  भारत  सरकार  ने  संविधान  की  प्रतिष्ठा  का  भी  मान  रखा  है
 क्योंकि  संविधान  में  प्रावधान  है  कि  देश  का  कानून  का  आदर  प्रत्येक  राज्य  करे  ।

 कावेरी  जल-विवाद  न्यायाधिकरण  के  अन्तरिम  आदेश  को  अधिसूचित  करके  भारत  सरकार  ने
 न  तो  तमिलनाडु  को  पानी  दिया  न  ही  इसने  कर्नाटक  से  पानी  छीना  भारत  सरकार  ने  केवल
 न्याय  दिलाया  है  क्‍योंकि  न्यायिक  मंचों  ने  निर्धारित  किया  है  कि  क्‍या  ठीक  है  और  क्‍या  उचित

 है  ।

 कावेरी  जल-विवाद  न्‍्यायाधिकरण  के  अन्तरिम  आदेश  को  अधिसूचित  करके  भारत  सरकार  ने
 प्रजातांत्रिक  संस्थानों  के  सम्मान  का  मान  रखा

 अध्यक्ष  इस  चर्चा  को  शुरू  करते  हुए  भाजपा  के  श्री  धनंजय  कुमार  ने  कुछ  काफी
 प्रासंगिक  सवाल  उठाए  थे  ।  प्रथमतः  उन्होंने  पूछा  कि  क्‍या  अन्तरिम  आदेश  को  लागू  किया  जा  सकता
 है  ?  उन्होंने  पुछा  कि  क्या  यह  आदेश  व्यावहारिक  है  ?  उन्होंने  पूछा  कि  क्या  भारत  सरकार
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 समाधान  मै ंउनके
 हर  सवालों  का  एः  वाक्य  में

 उनके  पहले  प्रश्न  के  उत्तर
 में

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जी  वास्तव
 में  यह  है  ।  न्यायाधि

 करण के  आदेश  को  निश्चित  रूप  से  लागू  किया  जा  सकता  बशतें  कि  इसे  लागू  +रने  वाले  लोग

 अपने  सांवैधानिक  एवं  काननी  उत्तरदायित्वों  को  निभाएं  |  जब  जिन  पर  इसे  लागू  क  ने  का  भार

 है  बे  पने  कर्तेंब्यों  का  निर्वाह  करने  में  असफल  तो  इसके  लागू  न  होने  का  खतरा  हो  सकता

 है  ।

 का  दूसरा  सवाल  इसकी  बव्यावहारिकता  के  बारे  में  मेरा  विचार  है  कि  यह  व्या

 शक न्‍्यायाधिक  उच्चतम  न्यायालय  तथा  भारत  सरकार  सभी  के  अनुसार  यह  व्यावहारिक  है
 ॥

 पर

 शायद  हमारे  कर्नाटक  के  भाई-बहनों  के  दिमाग  में  इसके  लागू  किए  जाने  के  बारे  में  जो  शंका

 हे
 ह

 सही  है  ।  कभी  कभार  ऐसी  विशेष  परिस्थितियां  जहर  सामने  आ  सकती  हैं  जिसमें  किसी  वि
 हयप

 षबा
 की  आगे  रक  रूप  से  लागू  करना  मुश्किल  हो  या  किसी  संकट  के  समय  अस्थायी  रूप से  उसे

 पाना
 कठिन  हू

 मुख्य  रूप  से  इस  प्रकार  की  व्यावहारिक  समस्या  से  निपटने  के  लिए  ही  प्रधानमन्त्री  ने

 हि

 ड॒  और  कर्नाटक  दोनों  के  मुख्यमन्त्रियों  को  बुलाने  का  तथा  उनसे  उनको  कठिनाइयों  के  बारे

 में  बातें  करने  का  व्यावहारिक  कदम  उठाया  कोई  भी  तमिल  किसी  भी  कर्नाटक  निवासी  को  हानि

 नहीं
 पहुंचाना  चाहता  है  ।

 8.00  ज्ञ०  प०

 तमिलनाडु  में  कोई  भी  व्यक्ति  जिसके  विचार  कर्नाटक  के  लोगों  के  प्रति  अ
 च्चे  नहीं अच्छा  तमिल  नहीं  कहा  जा  सकता  है  |  यदि  ब्यवहारिक  समस्या  है  तो  उन्हें  टूर  क

 भी  है

 के  बाहर  इस  बात  की  पुष्टी  की  है  कि  वह  आ  रही  हैं  बल्कि  उनकी  पार्टी  के  प्रतिनिधियों  ने  भी  इसकी

 पुन
 :  पुष्टि  की  हमें  इस  कारण  न  तो  शक  करने  की  कोई  जरूरत  न  बिता  करने  के  नही

 परेशान  हीने  की  ।

 कि  क्या  यह  इस स
 ज्बलंत  समस्या  का  राजनंतिक

 1]

 न

 वाली

 तीसरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  इस  सरकार  को  इस  अन्तरिम  निर्णय  के  क्रियान्वयन  से  उठने  वाली
 समस्याओं  का  समाधान  करने  राजनीतिक  इच्छा  है  ?  मैं  समझता  हंं  कि  जल  संसाधन  मन्त्री  के
 मुख्य  कृत्य  से  यह  पता  चलता  है  कि  भारत  सरकार  सचमुच  इच्छुक  तो  यह  इस  इच्छा

 हा
 महोंदय  के  वक्‍तव्य  के  अन्तिम  दो  पंराओं  में  व्यक्त  किया  गया  और  उस  इच्छा  पर  भाज  श

 बन  है

 थो  ड़ी
 |॒

 ले  भारत  के  प्रधानमन्त्री  द्वारा  दिए  वक्‍तब्य  में  बल  दिया  है  ।  भारत  सरकार  नहीं  चाहती  हैं

 &# में जाम भड़के । भारत सरकार नहीं चाहती है कि कर्नाटक के लोगों का हित || प्रभावित भारत सरकार कर्नाटक में तमिलों पर किए गए अत्थाचार में भागीदार नई है । भारत सरकार का राजनीतिक इरादा वह अपने कक्तंब्यों के प्रति सजग है उसे अप दारियों को जानकारी है कि कावेरी जल विवाद म्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश को लाग उठने वाली किसी प्री भी समस्या का किस प्रकार समाधान किया जाए 404
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 अब  मैं  श्री  धनंजय  के  चौथे  प्रश्न  पर  आता  उनका  प्रश्न  था  कि  क्‍या  इस  ज्वलंत  समस्या
 का  यही  समाधान  है  ?  उत्तर  यह  ज्वलन्त  समस्था  का  समाधान  नहीं  है  ।  यह  इस  ज्वलंत  समस्या
 का  अन्तरिम  समाधान  हमें  यह  मानना  चाहिए  कि  जो  आदेश  कावेरी  जल  विवाद  न्यायाधिकरण
 ने  दिया  है  वह  अन्तरिम  आदेश  न्यायाधिकरण  की  कार्यवाह्दी  चल  रही  है  ।  इस  सभा के  दोनों  पक्षों
 के  सदस्यों  ने  आज  कर्नाटक  के  बारे  में  जो  भी  वक्तव्य  दिए

 मैं  समझता  हूं  उन्हें  न्‍्यायाधिकरण  के  समक्ष  रखा  जाना  चाहिए  |  ये  सभी  ये  सभी  आंकड़े
 और  श्री  देवगौडा  द्वारा  तोड़-मरोड़  कर  जो  इतिहास  हमारे  सामने  पेश  किया  उसे  न्‍्यायाधिकरण
 के  समक्ष  रखा  जाना  चाहिए  ।  मैं  कर्नाटक  सरकार  से  यह  अपील  करता  हूं  कि  बह  खऋस्तव  में  अच्छे
 यकील  खोजें  ।  मैं  कर्नाटक  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  इस  मुद्दें  को  राजनीतिक  रूप  न  दें  ।  मैं
 कर्नाटक  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  काफी  ध्यानपूर्वक  सोचे ंकि  उसके  लिए  हितकर
 क्या  मुद्दे  क्‍या  हैं  तथा  न्‍्यायाधिकरण  के  समक्ष  जाएं  और  मुझे  उम्मीद  है  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा
 न्यायाप्रिकरण  के  समक्ष  अपने  पक्ष  में  जो  भी  बहस  की  जाएगी  उप्तके  उत्तर  में  अपने  पक्ष  में  तक  दे  ।
 न्‍्यायाधिकरण  को  यह  निर्धारित  करना  है  कि  क्‍या  सही  है  क्‍या  उचित  यदि  इस  संसद  द्वारा
 पारित  किसी  अधिनियम  के  अन्तगंत  कोई  मामला  किसी  ऐसे  न्‍्यायाधिकरण  को  भेजा  जाता  है  जिसका
 अस्तित्व  इस  सभा  की  इच्छा  पर  निर्भर  करता  है  जो  यह  भी  इत्त  सभा  का  कत्तंव्य  हो  जाता  है  कि

 वह  अपने  विचार  को  सही  मंत्र  के  समक्ष  उस  मंच  के  निर्णय  की  प्रतीक्षा  करे  और  उस  मंच  के
 निर्णय  का  सम्मान  करे  ।  चाहे  न्‍्यायाधिकरण  के  समक्ष  तथ्यों  को  रखना  हो  या  न्यायाधिकरण  से

 पुनविचार  करवाना  हो  या  उच्चतम  न्यायालय  में  जाने  का  मामला  किसी  भी  शिष्ट
 अथवा  अच्छे  तमिल  ने  कभी  भी  कर्नाटक  को  अन्य  संभव  कानूनी  उपाय  का  सहारा  लेने  के  अपने  अधिकार
 का  प्रयोग  करने  से  रोकने  का  प्रयास  नहीं  किया  ।  निःसंदेह  यह  अधिकार  और  इसके  अतिरिक्त  यह
 कर्नाटक  सरकार  का  कत्तंव्य  है  कि  वह  अपने  हितों  की  रक्षा  के  लिए  हर  कदम  और  अदालत  के

 निर्णय  के  बाद  भी  यह  भारत  सरकार  का  कत्तंव्य  और  उतना  ही  तमिलनाडु  सरकार  का  कत्तंब्य  हो
 जाता  है  कि  वह  देखे  कि  हमारे  हमारे  हमारी  बहनें  कर्नाटक  के  हमारे  साथी  नागरिकों  के

 हित  प्रतिकूल  रूप  से  प्रभावित  न  हों  ।  तमिलनाडु  का  कोई  भी  हित  कन्नाटक  के  हित  को  नुकसान

 पहुंचाकर  सिद्ध  नहीं  हो  सकता  है  ।

 हमने  श्री  धनंजय  से  अनेक  दिलचस्प  आंकड़े  सुने  ।  उन्होंने  एक  आंकड़े  को  छोड़  दिया  है  ।

 कितने  भारतीय--मैं  यहां  तमिल  शब्द  को  प्रयोग  करने  से  इनकार  करता  हूं--मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  कितने  भारतीय  नागरिक  कावेरी  के  डेल्टा  में  रहते  हैं  भऔर  उससे  आगे  नदी  मार्ग  के  समीपस्थ  इलाकों

 में  कितने  भारतीय  नागरिक  रहते  हैं  ।  कावेरी  नदी  मार्ग  से  लगे  इलाकों  से  लेगभग  तीन  ग्रुना  भारतीय

 नागरिक  डेल्‍्टा  में  रहते  हैं  ।

 दूसरी  बात  मैं  फसलों  के  बारे  में  पूछना  चाहता  हूं  जो  कावेरी  डेल्टा  में  उगाई  जाती

 यह  कहां  जाती  हैं  ?  क्या  यह  श्रीलंका  भेजी  जाती  हैं  ?  क्या  यह  पाकिस्तान  भेजी  जाती  है  ?  क्या  इनको
 खपत  तमिलनाडु  में  ही  हो  जाती  है  ?  यह  भारत  के  अन्नभण्डार  में  हम!रा  योगदान  हम  तमिलनाडु

 खाद्य  उत्पादन  अथवा  कर्नाटक  में  खाद्य  उत्पादन  क  बारे  में  बात  नहीं  कर  रहे  हम  भारत  मे

 खाद्य  उत्पादन  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं  ओर  कावेरी  डेल्टा  भारत  का  धान  का  कटोरा

 अकेले  पुराने  तंजाबुर  जिले  में  ही  जनसंद्या  का  घनत्व  बहुत  अधिक  कृषि  पर  लोगों  को
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 निर्भरता  बहुत  अधिक  केवल  इस  एक  जिले  में  तीन  संसदीय  निर्वाचन  हैं  और  चौथे  संसदीय  निर्वाचन

 क्षेत्र  का  एक  भाग  भी  शामिल है  क्षेत्रों  क ेबराबर  जनसंख्या  है  ।  यही  कारण  है  कि  इस  जल  पर  न  केवल

 कावेरी  डेल्टा  या  केवल  तमिलनाडु  के  लोगों  को  बल्कि  भारत  के  इतने  लोग  इस  जल  पर  निर्भर

 )

 श्री  बो०  धनंजय  कुमार  :  कर्नाटक  के  कावेरी  बेसिन  को  जनसंख्या  लगभग  1.5

 करोड़  है  जोकि  कर्नाटक  की  कुल  जनसंख्या  की  आधी

 थरो  सलणि  शंकर  अम्यर  :  मेरी  किसी  के  भी  हितों  को  नुकसान  पहुंचाने  की  कोई  इच्छा  नहीं  है  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  ऐसे  में  इस  मामले  को  सुलझाना  पूर्णतः  सम्भव  है  जबकि  न्‍्यायाधिकरण  इस  मामले
 को  सुलझा  रहा  है  और  प्रधानमन्त्री  स्त्रयं  मुख्यमन्त्रियों  के बीच  बातचीत  द्वारा  कर्नाटक  और

 नाड  दोनों  के  हितों  की  रक्षा  में  लगे  मैं  समझता  हूं  कि  श्री  धनंजय  श्री  एच०  डी०  देवगोडा
 जँसे  बुद्धिमान  और  अनुभवी  ब्यक्तियों  के  लिए  यह  संभव  है  कि  वे  एक  साथ  मिल  बंठकर

 यह  विचार  कर  सकते  हैं  कि  हम  वतंमान  स्थिति  का  क्या  सर्वोत्तम  समाधान  कर  सकते  हैं  ।  मैं
 निम्नलिखित  सुझाव  देना  चाहूंगा  :--

 सर्वप्रथम  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  न्‍्यामाधिकरण  को  उसका  अन्तिम  निर्णय
 शीघ्र  देने  क ेलिए  आदेश  दे  ताकि  ज्वलंत  मामले  को  यथाशीघ्र  सुलझाया  जा  सके  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  तत्काल  कावेरी  डेंल्टा  पुनर्वास  प्राधिकरण  स्थापित  करने  का  अनुरोध
 करूंगा  ताकि  हम  अन्तरिम  निर्णय  में  निदिष्ट  जलराशि  का  प्रभावी  ढंग  से  उपयोग  करके  जैसाकि  कावेरी
 डेल्टा  जल  संग्रहण  प्रणाली  कृषि  प्रणाली  को  इस्तेमाल  कर  सके  ।  जिससे  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  किसान
 इस  सिंचाई  के  अनुरूप  अपने  को  तंयार  कर  लें  कि  अब  उन्हें  कावेरी  बेसिन  से  प्रचुर  जल  नहीं  मिल

 कि  उन्हें  सीमित  मात्रा  में  लेकिन  नियमित  रूप  से  पानी  सप्लाई  किया  जाता  रहेगा  ।

 मैं  जल  संसाधन  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  अवसर  का  उपयोग  कर
 उस  सपने  को  साकार  करें  जिसे  राजीव  जी  ने  जल  नीति  बनाने  वाली  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के
 सम्मुख  रखा  इस  प्रकार  के  विवाद  जोकि  केवल  गड़बड़  फैला  रहा  ये  उलझने  के  बजाय  यदि
 हमारी  कोई  राष्ट्रीय  जल  नीति  यदि  हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि  जल  राष्ट्रीय  संसाधन  यदि  हम
 मानते  हैं  कि  कावेरी  का  जल  केरल  अथवा  कर्नाटक  अथवा  तमिलनाडु  अथवा  पांडिचेरी  किसी  एक  का
 नहीं  बल्कि  सारे  भारत  का  है  और  इसके  विवेकपूर्ण  ढंग  से  प्रयोग  से  सारे  भारत  को  लाभ
 तो  मैं  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  का  जल  विवाद  यदि  समाप्त  नहीं  भी  तो  इसमें  कम-से-कम
 कमी  जरूर  आएगी  ।

 मुझे  दो  बातें  और  कहनी  में  जल  संसाधन  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  भारत
 प्रायद्वीप  की  नदियां  अर्थात्‌  महानदी  से  पीनार  और  कावेरी  को  जोड़ने  का  कार्य
 शीघ्र  शुरू  किया  यदि  हम  इन्हें  जोड़  देते  तो  भारत  प्रायद्वीप  अत्यन्त  समृद्ध  हो  जाएगा  ।  तब
 यह  बात  आड़े  नहीं  आएगी  कि  कौन-सी  नदी  कहां  से  निकलती  है  और  कहां  समाप्त  होती  है  ।  हम
 सभी  के  पास  प्रचुर  ज्ल  होगा  और  जो  जल  समुद्र  में  बहकर  बेकार  हो  जाता  वह्‌  समुद्र  में  बहने  से
 रुक  जाएगा  ।
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 चर

 मा  रानााणाणथणथाााओं
 इस  हस्तक्षेपस्वरूप  भाषण  में  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  कहना  चाहूंगा  मैं

 रह

 रकार

 जानने
 न

 नुरोध  करूंगा  कि  अन्तरिम  निर्णय  से  कर्नाटक  को  आगे  बढ़ने  का  हे  '  महत्वपूर्ण
 अवसर  मिला  1  वह  इस  दष्टि  से  कि  पहली  बार  अयाकट  जोकि  इस  समय  कर्नाटक  क  घिचाਂ  व्यवस्था
 में  शामिल  न्यायसंगत  माना  गया  यह  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  अब  जब  हमने  इसे

 य  TH  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  आने  वाली  आठवीं  पंचवर्षी  यो
 को  यथासम्भव  अधिकतम  वित्तीय  सहायता  दी  जाए  ताकि  कर्नाटक  जल  आप  का  ओर

 उसके  द्वारा  निर्मित  सिंचाई  प्रणाली  का  बेहतर  उपयोग  कर  सके  और  इसके  लिए  इसका

 जैसे  हमारा  डल्टा  हजारों  व  से  फल-फूल  रहा  है  ।

 थो  कृष्णा  राव  :  अध्यक्ष  हम  एक  सदी  पुराने  जल
 विवाद  पर

 कः  हैं  मेरे  अनेक  मित्रों  ने  पहले  ही  विवाद  के  अनेक  पहलुओं  का  ब्यौरा  दे  दिय्
 भाषण  का  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रश्नों  तक  ही  सीमित  रखता  हूं  ।

 कावेरी  नदी  कर्नाटक  राज्य  को  भगवान  का  दिया  हुआ  उपहार  कर्नाटक  के  ल  खो  लोगों  का ः  ब्क्े  कावेरी  जद  का  निर्भर  नि  कर्नाटक राज्य  पर
 जीवन  तथा  उन्नति  कावेरो  नदी  पर  निभर  है  |  कावेरी  नदी  का  तीन  चौथाई  ६  कर्नाटक

 राज्य  में sian के कावेरी नदी के  पादी का अधिकांश हिस्सा मिलता है। वास्तब में  ।

 मर

 ०

 परन्तु  तमिलनाडु  को  कावेरी  नदी  के  पादी  का  अधिकांश  हिस्सा  मिलता  वास्तव  में  =  के
 तत्कालीन  दीवान  स्वर्गीय  सर  एम०  विश्वेश्वरेय्या  ने  वर्ष  में  यही  कहा  कावेरी  नदी  में ले  कुल  पानी  का  तीन  चौथाई  भाग  मसूर  क्षेत्र  से  बह  कर  जाता  है  ।  परन्तु  जंसा  कि  पहले  «

 3 से  कुल  जितना  पानी  बहकर  जाता  है  राज्य  को  उसका  तदनुरूप  और  उस  अनुपात

 के  ।  कावेरी  नदी  का  उद्गम  कर्नाटक  राज्य  में  है  तथा  यह  कर्नाटक
 में

 बहती  है

 ४४  इनाडु  राज्य  द्वारा  इस  नदी  का  भगवान  के  दिए  उप्हार  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।  य

 के  मिलनाडु  के  उस  क्षेत्र  के  किसानों  के  लिए  वरदान  कावेरी  नदी  का  विबाद  एक  सदी  प्‌  का
 समस्या  है  |  उन  दिनों  कर्नाटक  राज्य  पर  महाराजाओं  का  शासन  था  ।  मद्रास  राज्य  पर  ब्रिटिश  शासन
 थ

 हे

 ब्रिटिश  शासकों  ने  कर्नाटक  की  अपेक्षा  नी  यह  अपेक्षाकृत  छोटा  क्षेत्र  था तथा  इसका  कोई  प्रभा  है
 हक  था  ।  मद्रास  का  अपना  जमावड़ा  था  तथा  अपने  प्रभाव  का  प्रयोग  करते  हुए  मद्रास  राज्य  को  पर्याप्त
 पानी  मिल  जाता  था  यह  पद्धति  आज  भी  प्रचलित  तमिलनाड़  के  कावेरी  डल्टा  के  किसानों  ब  प्र

 में  तीन  फसलें  मिलती  हैं  तथा  सिंचाई  योग्य  कुल  क्षेत्र  38  लाख  एकड़  ८  अधिक  कर्नाटक  के
 किसानों  को  केवल  एक  फसल  के  लिए  कावेरी  नदी  से  पानी  मिलता  है  तथा  कावेरी  डेल्टा  में  कल

 चित  क्षेत्र  केवल  अन्याय  लाख  एकड़  हमें  विभिन्‍न  राज्यों  में  कावेरी  जल  के  प्रवाह  के  आधार  पर
 पानी  मिलना  नदी  के  उद्गम  स्थल  तथा  प्रवाह  के  आधार  पर  पानी  दिए  जाने  का  अन

 ये

 तर  किया  जाना  चाहिए  |  इस  समय  हमें  बहुत  कम  पानी  मिल  रहा  है  ।  कर्नाटक  के  किसान  बह  तः
 दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  में  हैं  और  कावेरी  नदी  के  जल  के  लिए  याचना  कर  रहे  हैं  ।  वर्ष  मे  इन

 दो  राज्यों
 के  बीच  एक  समझोता  हुआ  था  ।  उस  समझौते  का  क्‍या  हुआ  ?  इस  महान  सभा  के  प्रत्येक

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  वर्ष  में  हुए  उस  समझौते  का  क्‍या  हुआ  ।  उसके  बाद

 हड बडे

 रा

 प्रारम्भ  हो  गई  और  मैं  उसके  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहता  परन्तु  कर्नाटऋ  के  किसान  अत्य
 में  हैं  उनके  साथ  अन्याय  हुआ  है  ।  अब  कावेरी  डेंल्‍्टा  क्षेत्र  में  कर्नाटक  के  किसानों  को  बचाना

 ् प्पपममपाययणय्ऊ+फ बल कन्नड़ में दिए है । मिल भाषण के अंग्रेਂ हे है कपान्तरण २ान नि 407
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 वश्यक  हो  गया  है  ।  अब  यह  मामला  प्रधानमन्त्री  के  हाथ  में  है  ।  हमारे  माननीय  प्रधानमन्त्री  बहुत्त
 अधिक  अनुभवी  हैं  तथा  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  कावेरी  जल  विवाद  की  ज्वलंत  समस्या  का  समाधान

 ढंढ  इससभा  के  माननीय  सदस्यों  को  प्रधानमन्त्री  के  हाथ  सुदृढ़  करने  चाहिए  ।  हमें  यह

 सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  दोनों  राज्यों  में  शान्ति  और  मंत्री  भाव  बना  रहे  ।  तमिलनाडु  के  किसान

 हमारे  भाई  हैं  ।  हम  सब  एक  ही  भारत  से  सम्बन्धित  परन्तु  इसके  साथ  ही  साथ  हमें  यह  ध्यान

 रखना  चाहिए  कि  सभी  को  समान  रूप  से  न्याय  प्राप्त  इसमें  पक्षपात  की  गुंजाइश  नहीं  होनी

 चाहिए  ।  कर्नाटक  के  लोग  इस  देश  के  शान्तिप्रिय  नागरिक  हैं  ।  वे  आगजनी  इत्यादि  जंसी

 विधियों  में  शामिल  नहीं  होते  ।  परन्तु  इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  जिसकी  उसकी  भैंस  ।  मैं

 नीय  प्रधानमन्त्री  तथा  जल  संसाधन  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कावरी  डेल्टा  क्षेत्र  में

 आएं  तथा  वास्तविकता  की  जांच  करें  ।  तथ्यों  की  जांच  की  जानी  चाहिए  ओर  यदि  किसी  राज्य  के  साथ

 अन्याय  हो  रहा  तो  उसमें  दूरा  किया  जाना  तमिलनाडु  के  माननीय  सदस्य  यदि  हमारी
 स्थिति  में  होते  तो  क्‍या  वें  न्यायाधिकरण  द्वारा  दिए  गए  अन्तरिम  भादेश  को  स्वीकार  कर  पाते  ।  वे

 अपने  सद्थिवेक  से  इस  बात  का  उत्तर  दें  ।  ऐसा  नहीं  होना  आज  किसान  और  अन्य  सम्बन्धित

 लोग  आन्दोलन  की  राह  पर  चल  रहे  हैं  ।  वे  घोर  व्यथा  में  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हैं  और  आन्दोलन  कर

 रहे  पिछले  तीन  दिनों  में  अनेक  अनुचित  घटनाएं  घटित  हुई  इन  घटनाओं  को  स्पष्ट  करने  के

 लिए  मेरे  पास  शब्द  नहीं  हैं  ।  राजपन्न  में  अधिसूचना  जारी  किए  जाने  के  बाद  ही  यह  घटनाएं  घटित  हुई
 हैं  ।  भूमि  तथा  जल  सभी  नागरिकों  के  लिए  होता  है|  इसमें  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जा  सकता  कर्नाटक
 के  किसानों  के  साथ  अत्यधिक  अन्याय  किया  जा  रहा  इससे  पहले  कि  स्थिति  नियन्त्रण  से  बाहर
 स्थिति  में  शीघ्र  सुधार  क्रिया  जाना  हम  माननीय  प्रधानमन्त्री  से मिले  थे  और  उन्होंने  हमें
 आश्वासन  दिया  था  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  प्रधानमन्त्री  तथा  जल  संसाधन  मन्त्री  इस  गम्भीर
 समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  शीघ्र  उपाय  करेंगे  ।  इस  महान  सभा  में  प्रधानमन्त्री  जी  द्वारा  दिया
 गया  आश्वासन  सभी  सदस्यों  को  बहुत  अच्छा  वह  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  मुख्यमन्त्रियों  को
 बातचीत  करने  तथा  मैत्रीपूर्णं  समाधान  के  लिए  आमन्त्रित  कर  रहे  हैं  ।

 कावेरी  जल  विवाद  एक  बहुत  पुरानी  समस्या  है  तथा  इसे  आगे  जारी  रखने  की  अनुमति  नहीं  दी
 जानी  चाहिए  |  इमका  स्थायी  समाधान  खोजा  जाना  चाहिए  ।  निश्चय  ही  यह  न्यायाधिकरण  के
 रिम  आदेश  के  माध्यम  से  नहीं  होना  चाहिए  ।  हम  केवल  बातचीत  के  माध्यम  से  ही  मंत्रीपूर्ण  समाधान
 की  खोज  कर  सकते  मुझे  आशा  है  कि  प्रधानमन्त्री  जी  द्वारा  दिए  गए  आएवासन  ने  सभी  भ्रांतियां
 और  गलतफहमियां  दूर  हो  जाएंगी  ।

 मेरे  प्रिय  मित्र  माननीय  मणिशंकर  अय्यर  ने  महानदी  और  कावेरी  नदियों  को  जोड़ने
 का  सुझाव  दिया  निश्चय  द्वी  इस  जटिल  जल  विवादों  को  निपटाने  में  यह  सहायक  होगा  ।  यह  देश
 को  प्रगति  और  समृद्धि  के  नए  युग  में  ले  जाने  में  भी  समर्थ  और  समय  थ्यर्थ  न  करके  नदी
 को  जोड़ने  का  यह  काये  शीघ्र  शुरू  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमें  यह  समाचार  म्रिला  है  कि  कुछ  संसद  सदस्यों  क ेघर  लूट  लिए  गए  आन्दोलनकारियों  को
 हमारे  घरों  में  आने  दो  !  यदि  वे  हसें  पीर्टे  भी  तो  भी  हम  बुरा  नहीं  मानेंगे  |  परन्तु  हम  तब  तक  चुप  नहीं
 बेठेंगे  जब  तक  कि  हमारे  किसानों  न्याय  नहीं  मिल  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  देवगोड़ा  ने
 अभी  हमें  कर्नाटक  के  सभी  सदस्यों  पर  डाले  गए  दबाव  के  बारे  में  बताया  |  बंगलौर  की  गलियों  में
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 सदस्यों  के  नाम  गधों  का  लगाकर  जलूस  निकाला  गया  ।  कुछ  संसद  सदस्यों  के  घर  लूट  लिए  गए  ।  मेरे
 मित्र  श्री  सी०  पी०  मृदाल  गिरियप्पा  का  घर  बंगलौर  में  नष्ट  कर  दिया  गया  ।  उनकी  पत्नी  तथा  घर  के
 अन्य  सदस्य  शरण  लेने  के  लिए  कहीं  भाग  गए  ।  माण्ड्या  में  श्री  माडे  गौड़ा  का  घर  पूरी  तरह  नष्ट  कर
 दिया  गया  ।  विशेष  रूप  से  माण्ड्या  तथा  मैसूर  में  ऐसी  अनेक  वारदातें  हुई  मैं  ऐसी  स्थिति
 का  सामना  करने  से  नहीं  परन्तु  कर्नाटक  के  किसानों  को  कावेरी  जल  का  पर्याप्त  हिस्सा  मिलना

 चाहिए  ।  हम  न्याय  चाहते  श्री  देवगौड़ा  और  भाडे  गौड़ा  ने  कहा  कि  यदि  कर्नाटक  के  किसानों  को
 न्याय  नहीं  तो  वह  त्यागपत्र  दे  देंगे  ।  मेरी  भ्री  यही  राय  अपने  किसानों  के  हित  के  लिए  मुझे
 इस  सभा  की  सदस्यता  से  त्यागपन्र  देने  में  भी  संकोच  नहीं  होगा  ।

 पिछली  एक  सदी  से  भी  पहले.से  कर्नाटक  के  किसान  अत्यधिक  कष्ट  सह  रहे  हैं  ।  इस  कष्ट  को
 समाप्त  किया  जाना  चाहिए  कावेरी  नदी  के  चारों  जलाशयों  में  पानी  की  कुल  भण्डारण  क्षमता  100  टी०
 एम०  सी०  से  अधिक  नहीं  है  ।  फिर  कोई  भी  व्यक्ति  यह  आशा  कंसे  कर  सकता  हैं  कि  इन  जलाशयों  में
 से  205  टी०  एम०  सी०  जल  छोड़ा  यह  गणना  करना  तथा  आंकड़े  निकालना  आसान  परन्तु
 वास्तविकताओं  को  समझ  पाना  बहुत  कठिन  सांख्यिकीय  विदों  को  ये  कदु  तथ्य  समझाने  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  को  और  अतिरिक्त  पानी  देने  के  लिए  हम  कहां  से  पानी  लाएंगे  ?  क्या  हम  भगवान  भागी  रथ
 से  पर्याप्त  अवधि  तक  वर्षा  करने  के  लिए  प्रार्थना  यह  उचित  समय  है  और  कर्नाटक  के  किसान
 वास्तविकताओं  से  आखें  बन्द  नहीं  कर  अंग्रेजों  द्वारा  उनकी  उपेक्षा  की  गई  ।  यदि  यह  उपेक्षा
 अभी  भी  जारी  रहती  तो  लोग  इसे  सहन  नहीं  करेंगे  और  वे  सभी  प्रकार  के  आन्दोलनों  का  सहारा
 लेंगे  ।  जैसाकि  मैंने  पहले  बताया  fs  तमिलनाडु  में  तीन  उगाई  जाती  जबकि  कर्नाटक  में  किसानों
 को  केवल  एक  फसल  उगाकर  ही  सस्तुष्ट  होना  पढ़ता  एक  आंख  पर  मक्खन  और  दूसरी  आंख
 पर  चूना  क्यों  लगाया  जा  रहा  है  ?  इस  असन्तुलन  को  शीघ्र  सही  किया  जाना  हम  तमिलनाडु
 के  किसानों  को  कीमत  पर  किसी  प्रकार  का  पक्षपात  करने  की  मांग  नहीं  इसी  प्रकार  कर्नाटक  के
 किसानों  की  कीमत  पर  तमिलनाडु  के  किसानों  का  पक्ष  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।  हमें  अपना  उचित

 हिस्सा  मिलना  चाहिए  ।  उन्हें  किसी  प्रकार  के  अन्याय  के  बिना  उनका  उचित  हिस्सा  मिलना  चाहिए  ।

 अनेक  प्रतिनिधिमंडल  प्रधानमन्त्री  और  जल  संसाधन  मन्त्री  से  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  इस  वर्षों

 पुराने  विवाद  का  हमारे  माननीय  प्रधानमन्त्री  श्री  पी०  बी०  नरसिंह  राव  के  निर्देशाधीन  समाधान  हो
 जाएगा  ।  इसका  श्रेय  हमारे  माननीय  मन्त्री  श्री  वी०  सी०  शुक्ला  को  भी  इस  समस्या  का  समाधान  करने
 का  प्राप्त  होगा  ।  मुझे  आशा  है  कि  किसी  भी  तरफ  का  पक्ष  लिए  बिना  शीघ्र  समाधान  हो  जाएगा  ।

 कर्नाटक  के  चार  जलाशयों  से  और  अधिक  पानी  छोड़ने  की  मांग  की  जा  रही  मैं  माननीय
 ई०  सी०  बेंकट  रमय्या  द्वारा  दिए  गए  वक्‍तव्य  की  याद  दिलाना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  कहा  था  सम्पूर्ण
 गंगा  नदी  का  पानी  बंगलादेश  को  दे  रहे  हैं  क्योंकि  वह  मांग  कर  रहे  हैं  ।'”  अतः  इस  मामले  में  भी  कोई
 भेद  नहीं  होना  चाहिए  हम  सब  नराबर  हैं  ।  कोई  भी  राज्य  दूसरे  राज्यों  ते  उच्च  नहीं  है  ।  वठंमान
 वास्तविकताओं  के  अनुरूप  हमें  अपना  हिस्सा  मिलना  चाहिए  ।  हमें  बराबर  वितरण  करना  चाहिए  तथा

 हम  सभी  को  न्याय  प्राप्त  होना  चाहिए  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  भविष्य  में  ऐसी  हिसक  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  उपयुक्त
 उपाय  करेगी  ।  आप  कृपया  शीघ्र  चर्चा  के  लिए  श्रीमती  जयललिता  और  श्री  बंगरप्पा  को  बुलाएं  ।
 सम्बन्धित  मुख्यमंत्रियों  के साथ  चर्चा  के  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  प्रधानमन्त्री  मंत्रीपूर्ण
 ढंग  से  इस  विवाद  मामले  का  समाधान  कर  देंगे  ।  सभी  राज्यों  में  शान्ति  और  मित्रता  बनी  रहे  ।
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 मुझे  बोलने  के  लिए  इतना  अधिक  समय  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  आभारो  हू
 ओर  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झ्ला  :  अध्यक्ष  अभी  कितने  वक्ता  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  4  वक्‍ता  इसलिए  मैं  सबसे  यह  रिक्‍वेस्ट  कर  रहा  हूं  कि  संक्षेप  में

 बोलें  ।

 ]

 क्री  बो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  मुझसे  पूर्व  बोलने  वालों  सदस्यों  ने  पहले
 ही  कावेरी  जल  विवाद  न्यायाधिकरण  की  वेघधताभ्ों  और  प्राविधिकताओं  का  उल्लेख  कर  दिया  है  ।  मैं
 इन  बातों  को  दोहराना  नहीं  चाहता  |  जैसाकि  श्री  धनंजय  कुमार  ने  कहा  मैं  बताना  चाहुंगा  कि
 न्यायाधिकरण  के  आदेश  को  कार्यान्वित  करना  फंसे  अव्यवहाये  5  ।  श्री  अय्यर  ने  कहा  कि  न्‍्यायाधिकरण
 ने  कर्नाटक  राज्य  को  यह  सुनिश्चित  करते  के  लिए  अपने  जलाशय  से  जल  छोड़ने  का  निदेश  दिया  है  कि

 तमिलनाडु  के  मेट्र  जलाशय  में  वर्ष  में  जन  से  मई  तक  205  टी०  एम०  सी०  फूट  जल
 न्‍्यायाधिकरण  ने  निदेश  दिया  है  कि यह  आदेश  ।  1991  से  प्रभावी  होगा  ।  न्यायाधिकरण  ने

 यह  भी  निदेश  दिया  है  कि  इस  प्रकार  जल  छोड़ना  मासिक  निश्चित  मात्रा  पर  आधारित  होया  और
 किसी  विशेष  के  दौरान  जल  छोड़ने  का  कार्य  चार  सप्ताहों  में  चार  बराबर  किश्तों  में  किया

 यह  भी  निदेश  दिया  गशा  है  कि  यदि  किसी  विश्लेष  सप्ताह  में  जल  की  अपेक्षित  मात्रा  देना  सम्भव  नहीं
 हो  तो  इस  कमी  को  बाद  वाले  सप्ताह  में  बढ़ाया  जाएगा  ।

 न्यायाधिकरण  ने  यह  आदेश  दिया  देश  में  कोई  भी  न्यायाधिकरण  सप्ताहवार  कैलेण्डर
 तैयार  नहीं  करता  जो  कि  कार्यान्शित  करने  के  लिए  अब्यवहायं  होने  के  अतिरिक्त  पश्रांतिपूर्ण  यदि
 किसी  सप्ताह  में  कमी  रहती  है  तो  उसे  अगले  सप्ताह  में  पूरा  करना  होगा  ।  यह  जल  छोड़ने  की  इस
 प्रक्रिय  को जल  की  कुल  उपलब्धतता  से  नहीं  जोड़ा  गया  इसलिए  205  टी०  एम०  सी०  जल  देने
 का  अन्तरिम  आदेश  पास  करने  से  पहले  न्‍्यायाधिकरण  ने  बेसिन  में  उपलब्ध  कुल  जल  अथवा  कर्नाटक
 की  आवश्यकता  या  के  प्रयोग  में  आने  वाली  वर्तमान  आवश्यकता  के  बारे  में  विचार  नहीं
 किया  है  ।  इस  जब  अन्तरिम  आदेश  की  घोषणा  की  गई  तब  हमने  महसूस  किया  और  इसे  स्पष्ट
 भी  किया  कि  अन्तरिम  आदेश  मनमाना  है  और  अत्यधिक  अवेज्ञानिक  और  अव्यचहायं  है  ।

 मैं  सुझाव  देना  चाहंगा  कि  अन्तिम  आदेश  पास  करते  समय  न्यायाधिकरण  के  कुछ  आधारों
 पर  कम  से  कम  तथ्यों  की  पुनरीक्षा  करनी  चाहिए  तमिलनाडु  में  दो  मानसून  आते
 पश्चिम  और  उत्तर-पूर्वी  । जबकि  कावेरी  बेसिन  में  कर्नाटक  के  लोगों  क ेलिए  केवल  एक  मानसून  है  और
 वे  केवल  एक  फसल  उगाते  तमिलनाडु  में  यह  लोग  तीन  फसलें  पंदा  कर  रहे  यह  नोट  किया
 जाना  चाहिए  ।

 न्यायाधिकरण्र  कर्ताटक  में  कावेरी  बेसिन  की  11.2  लाख  एकड़  भूमि  के  लिए  सम्भावित  क्चाई
 व्यवस्था  सुरक्षित  करने  में  असफल  रहा  न्यायाधिकरण  ने  सुखे  के  समय  जल  बांटने  लिए  कोई

 ,
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 योजना  नहीं  प्रस्तुत  की  है  ।  इसका  अन्तरिम  आदेश  में  उल्लेख  नहीं  कियी  गया  इस  भनन्‍्तरिम
 आदेश  पास  करते  समय  इन  सभी  तथ्यों  पर  क्चार  किया  मैया

 जैसाकि  मेरे  साथियों  ने  उल्लेख  किया  कर्नाटक  में  स्थिति  बहुत  तनावधूर्ण  स्थिति  में
 तनाव  है  ।  यह  स्थिति  कैसे  आरम्भ  हुई  ?  भारत  सरकार  द्वारा  इस  अन्तरिम  आदेश  को  अधिसूचित  करने
 का  निर्णय  लेने  के  बांद  यंह  आन्दोलन  आरम्भ  हुआ  और  हिंसा  भड़की  ।  राज्य  में  कानूने  और  व्यवस्था
 की  स्थिति  बिगड़  गई  है  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  अनेक  उद्योग  नष्ट  कर  दिए  गए  हैं  ।  केकल  बंगलोर

 शहर  में  मृतकों  की  संख्या  10-12  तक  पहुंच  गई  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  केवल  कानून  अथवा
 न्‍्यायाधिकरण  का  अभिमत  इस  समस्या  को  नहीं  सुलझा

 उन्होंने  कहा  कि  हमें  न्‍्यायांधिकरण  के  निर्णय  का  आदर  करंना  चाहिए  +  हमें  उच्चतम  न्यायालंय
 के  मत  का  आदर  करना  चाहिए  ।  हमें  समझना  चाहिए  कि  उच्चतम  न्यायालय  का  कया  विचार  है  और
 न्यायाधिकरण  का  क्‍या  निर्णय  है  और  भारत  सरकार  की  कया  भूमिका  है  ।  लेकिन  कावेरी  बेसिन  में
 प्रभावित  किसानों  के  बारे  में  क्या  घिचार  है  ?  क्या  वे  इन  सब  बातों  को  समझने  में  समर्थ  लेकिन
 वे  पानी  चाहते  हैं  क्योंकि  वे  पानी  के  लिए  तरस  रहें  हैं  ।  मैं  आपको  बताना  चाहूंगा  कि  केवल

 अधिसूचना  को  अधिसूचित  करने  से  यह  समस्या  सुलझने  वालो  नहीं  है  ।  इसका  कार्यान्वयन  भी  उतना

 ही  महत्वपूर्ण  |  ।  आप  समझ  सकते  हैं  कि  हम  इस  अन्तरिम  आदेश  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  एक
 कार्यान्वयन  संभिति  गठित  करने  जा  रहे  लेकिन  यह  बहुत  कठिन  अन्तरिम  आदेश  को

 कार्यान्वित  करना  बहुत  ही  कठिन  काये

 संसद  सदस्य  प्रधानमन्त्री  से  मिले  हमारे  राज्य  से  सभी  दलों  के  एक  प्रतिनिधिमण्डल  ने

 अपने  प्रधानमन्त्री  से  अनुरोध  किया  प्रधानमन्त्री  ने  हमें  आश्वासन  दिया  कि  कर्नाटक  और

 तमिलनाडु  के  बीच  जल  बांटने  का  यह  मामला  न्यायालय  के  बाहर  सोहादंपूर्ण  ढंग  से  निपटाया

 हमारे  जल  संसाधन  मन्त्री  न ेकहा  है  कि  यह  मामला  दो  राज्यों  के  बीच  सोहादंपूर्ण  ढंग  से  निपटाया
 जाना  चाहिए  ।  इस  सभा  के  सर्देस्थ  वास्तव  में  प्रधानमन्त्री  को  इस  घोषणा  से  खुश  है  कि  वह  दोनों

 मुख्य  मन्त्रियों  को  बुलाएंगे  और  उनसे  बातचोत  करेंगे  और  कुछ  हल  ढूंढेंग  ओर  इस  मामले  को  मंत्रीपूर्ण
 ढंग  से

 एक  बार  फिर  मैं  प्रधानमंत्री  से  कर्नाटक  के  लोगों  के  निवेदन  के  लिए  अनुरोध  करूंगा  कि  वह
 इस  समस्या  को  मंत्रीपूर्ण  ढंग  से  सुलझाने  के  लिए  आश्वासन  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  प्रधानमन्त्री  ने  वास्तव  में  यही  कहा  था  ।

 श्री  वी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  प्रधातमन्त्री  ने  वास्तव  में  यही  मैं  एक  बार  फिर  प्रधानमंत्री

 से  कर्नाटक  के  लोगों  से  अपील  करने  के  लिए  कहुंगा  और  इसी  से  हम  सकट  से  उभर  सकते  ओर

 कर्नाटक  के  उत्तेजित  लोगों  को  समझा  सकते  हैं  और  इसी  से  उन्हें  न्‍्याय  मिलेगा  ।  मैं  यही  कहना  चाहता

 हैँ  ।  इसके  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  चिन्नासासो  श्रोनिवासन  :  इस  चर्चा  में  भाग  लेने  की  अनुमति
 देने  के  लिए  आपका  घन्यवाद  करता  हूं  ।

 4il
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 माननोय  जल  संसाधन  मंत्री  ने  एक  वक्तव्य  दिया  है  कि  सरकार  ने  न्यायाधिकरण  के  अन्तरिम
 निर्णय  को  अधिसूचित  किया  है  |  मैं  इसका  हृदय  से  स्वागत  करता  हूं  ।

 तमिलनाडु  के  लोग  बहुत  समय  से  मांग  कर  रहे  हैं  कि  कावेरी  जल  का  उनका  भाग  उन्हें  दिया
 जाना  चाहिए  ।  अधिकारी  स्तर  पर  और  मंत्रालय  स्तर  पर  अनेक  वार्ताएं  असफल  रही  हैं  ।  तत्पश्चात

 सरकार  ने  यह  मामला  कावेरी  जल  न्यायाधिकरण  को  प्रस्तुत  किया  ।  कर्नाटक  ने  इसका  कोई  विरोध

 नहीं  किया  ।

 तमिलनाडु  के  किसान  बहुत  समय  से  सिंचाई  के  लिए  जल  के  लिए  तरस  रहे  हैं  ।  सूखे  से  स्थिति

 और  अधिक  खराब  हो  गई  है  ।  लेकिन  इस  समय  ईश्वर  ने  ही  किसानों  की  रक्षा  की  तिरुकुशल  मैं

 यह  उल्लेख  है  कि  यदि  एक  भी  अच्छा  आदमी  वहां  है  तो  ईश्वर  सारे  विश्व  के  लिए  वर्षा  भेज  देगा  ।

 ओरयूवार  उल्लेरित  अवर  पोरयूट्ट्‌  ईलअरकुम  पीयुम  मजहाई  ।'

 अन्त  मैं  इस  बार  ईश्वर  ने  कृपा  इस  पर्याप्त  वर्षा  हुई  ।  कावेरी  में  बाढ़  आई  हुई  है  ।

 तमिलनाड  में  वह  जिसमें  कावेरी  बहती  बिल्कुल  अन्त  में  है  ।  जब  कावेरी  में  जल  होता  हैं  तो
 उसे  समुद्र  में  बेकार  करने  की  बजाय  तमिलनाडु  को  दिया  जा  सकता  है  ।

 न्‍्यायाधिकरण  न्याय  दिलाने  के  लिए  दोनों  पक्षों  को  सुना  जाता  एक  निणंय  दिया
 गया  था  ।  हमें  न्‍्याय  का  आदर  करना  इस  समय  अंतरिम  आदेश  205  टी०  एम०  सी०  जल
 के  लिए  है  ।  लेकिन  अन्तिम  निर्णय  आने  पर  ओर  अधिक  जल  भी  दिया  जा  सकता  है  ।  जो  कुछ
 घिकरण  कहना  सरकार  को  उसे  स्वीकार  करना  चाहिए  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  मामले  में  ककोर  कदम  उठा  रही
 हैं  ।  उन्होंने  उन  पर  आरोप  लगाया  है  कि  वह  बातचीत  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  वास्तव  वे
 लोग  दो  दशकों  से  बातचीत  कर  रहे  हैं  लेकिन  कोई  परिणाम  नहीं  निकला  है  ।

 यह  कर्नाटक  सरकार  अथवा  तमिलनाडु  सरकार  के  लिए  कोई  प्रतिष्ठा  की  बात  नहीं
 यह  मानवीय  किसानों  के  कल्याण  तथा  देश  के  खाद्य  उत्पादन  का  मामला  कर्नाटक

 तथा  तमिलनाडु  के  लोग  आपस  में  भाई-भाई  हैं  ।  भ्रातृत्व  सर्वोच्च  हमें  अपने  गलत  कामों
 से  इसे  समाप्त  नहीं  करना  इस  भावना  से  हमें  न्‍्यायाधिकरण  के  निर्णय  को  स्वीकार  करमा
 चाहिए  ।

 सबसे  पहले  कर्नाटक  सरकार  को  निर्णय  की  प्रभाविकता  रह  करते  हुए  अध्यादेश  जारी  नहीं
 करना  चाहिए  उच्चतम  न्यायालय  ने  इसे  रह  कर  दिया  अब  पुनः  कर्नाटक  सरकार  ने  निर्णय
 को  लागू  करने  के  खिलाफ  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  यदि  निर्वाचित  सरकारें  इस  प्रकार  के  कदम
 उठाएंगी  तो  इससे  लोगों  में  द्वंष  पैदा  कल्याण  उपायों  में  बाधा  पड़ेगी  जिसका  परिणाम  यह  होगा
 कि  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  बिगड़  जाएगी  ।  कर्नाटक  में  जो  हिसा  हो  रही  है  बह  राष्ट्रीय  एकता
 के  हित  में  अच्छा  नहीं  है  ।

 अतः  मैं  कर्नाटक  के  अपने  भाईयों  से  अपील  करता  हूं  कि  न्‍्यायाधिकरण  के  अन्तरिम  निर्णय  को
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 स्वीकार  कर  लें  तथा  अन्तिम  निर्णय  का  भी  इन्तजार  करें  |  कानून  सर्वोच्च  है  ।  सभी  लोग  कानून
 की  नजरों  में  बराबर  हैं  ।  व्यक्तिगत  लोगों  तथा  सरकारों  को  कानून  का  पालन  करना  चाहिए  ।  यही
 सच्चा  शासन  है  ।  लोग  ऐसी  सरकारों  में  विश्वास  रखेंगे  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  बिल्कुल  स्पष्ट  बताया  है  कि  कर्नाटक  सरकार  के  इस  आवेदन  कि
 यदि  उसे  पर्याप्त  जल  नहीं  मिला  तो  दिक्‍कतें  होंगी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  न्यायाधिकरण  के  आदेश  पर
 विचार  करना  होगा  ।  सरकार  ने  यह  भी  सुनिश्चित  किया  है  कि  सभी  सम्बन्धित  लोगों  के  द्वितों  में
 कार्य  करने  का  प्रयास  किया

 यह  आश्वासन  प्रोत्साहन  देने  वाला  है  तथा  मैं  एक  बार  फिर  अपने  मित्रों  से अपील  करता  हूं  कि
 वे  कानूनी  प्रक्रिया  को  पूरा  होने  की  अनुमति  दें  क्या  न्यायाधीशों  के  आदेशों  का  पालन  करें  क्‍योंकि
 उनका  स्थान  ईश्वर  के  बाद  दूसरा  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 थी  डो०  फे०  नायकर  :  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिए  जाने  के  लिए  मैं
 आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मैं  दो  मुह  उठा  रहा  हूं  ।  सबसे  पहले  हमारे  माननीय  संसद  सदस्य  श्री  पी०
 जी०  नारायणन  ने  अपने  भाषण  में  बताया  है  कि  कर्नाटक  ने  192.  के  समझोते  को  नहीं  माना  है  ।

 यह  सही  नहीं  है  ।  हमने  1892  में  भी  एक  समझोता  किया  था  ।  यह  समझौता  मंसूर  राज्य  तथा  मद्रास
 राज्य  के  बीच  हआ  था  तथा  उसको  1924  के  समझौते  के  बाद  छोड़  दिया  गया  था  ।  अतः  1892  का
 समझौता  अस्तित्व  में  नहीं  है  ।  मेरे  अनुसार  1924  का  समझोता  भी  1974  में  समाप्त  हो  गया  क्योंकि
 समझौते  में  एक  शर्त  यह  भी  है  कि  50  वर्षों  के  बाद  सम्बन्धित  पक्ष  पूरे  समझौते  पर  दोबारा  विचार
 कर  सकते  हैं  ।  यह  भी  एक  कारण

 इसके  मैं  माननीय  सभा  को  यह  भी  बताना  चाहूंगा  कि  सभी  सम्बन्धित  राज्यों  के  मुख्य
 मन्त्रियों  की  केन्द्र  में  जल  संसाधन  के  प्रभारी  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  एक  बंठक  हुई  थी  ।  समझौता  करने
 के  लिए  अनेक  बंठकें  हुई

 श्री  एच०  डो०  देवगौड़ा  :  केवल  एक  सेकन्‍्ड  उसी  ,  उसी  उच्चतम
 न्यायालय  ने  अपनी  राय  दी  थी  कि  1924  का  समझौता  अस्तित्व  में  नहीं

 ओर  डो०  के०  नायकर  :  मैं  इस  बात  का  जिक्र  करने  जा  रहा  हूं  ।  कर्नाटक  राज्य  द्वारा  अपनाए
 गए  रुख  के  अनुसार  1924  का  समझौता  अस्तित्व  में  नहीं  है  ।  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  उसी  समझोते
 के  अनुसार  किया  गया  दावा  लागू  नहीं  किया  जा  सकता  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  शुरू  से  ही  थही
 रुख  अपनाया  गया  है  ।  परन्तु  1983  में  भी  एक  न्‍्यायाधिकरण  के  गठन  की  मांग  संयुक्त  रूप  से  केन्द्रीय
 सरकार  से  की  गयी  दात्रा  समझौते  के  अन्तगंत  किया  गया  यदि  यही  मामला  है  तो  वह  आवेदन
 न्यायाधिकरण  के  गठन  के  बाद  उसको  सौंप  दिया  गया  यह  ठीक  है  ।  हम  न्यायाधिकरण  के  गठन  को
 स्वीकार  करते  हैं  ।  परन्तु  न्‍्याथाधिकरण  द्वारा  क्या  निर्णय  दिया  गया  है  ?  क्या  उन्होने  इस  बारे  में  एक
 भी  बात  पर  विचार  किया  है  कि  क्या  1924  का  समझौता  अस्तित्व  में  है  या  क्या  समझोते  के
 अन्तगंत  तमिलनाडु  सरकार  कितनी  भी  मात्रा  में  जल  प्राप्त  करने  की  हकदार  है  अथवा  नहीं  ?  इस
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 बात  पर  एक  भी  टिप्पणी  नहीं  की  गयी  विद्वान  सदस्यों  ने  इस  बात  पर  विचार  किए  बिना  कि  एक
 ऐसे  जो  अस्तित्व  में  नहीं  है  के  अन्तगंत  किया  गया  दावा  न्यायोचित  है  या  नहीं  केवल  मेट्‌टूर
 बंध  में  जमा  पानी  का  गुणन  करके  आदेश  पारित  कर  दिया  है  आपको  बताऊंगा  कि  जब  दावा
 जायज  समझौते  पर  आधारित  नहीं  है  तो  न्‍न्यायाधिकरण  का  आदेश  इस  आधार  पर  लागू  नद्ीं  किया  जा
 सकता  है  ।  दूसरे  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  दिया  गया  यह  आंकड़े  की  गणना  की  दस
 वर्षों  के  आंकड़ों  में  से  उन्होंने  अधिक  से  अधिक  दो  वर्षों  तथा  कम-से-कम  दो  वर्षों  के  आंकड़े
 निकाल  दिए  हैं  तेथा  कुल  छः  वर्षों  के  आंकड़ों  को  जोड़कर  उसका  से  भाग  कर  दिंया

 है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  न्‍्यायाधिकरण  को  ऐसा  कोई  अंदाज  है  कि  क्‍या  कर्नोटिंक
 सरकार  को  इतना  पानी  मिल  गया  है  जितना  जलाशय  में  यदि  आप  कावेरी  बेसिन  में

 बनाए  गए  सभी  चार  बांधघों  की  जांच  करें  तो  क्या  आप  जानते  है  कि  प्रत्येक  जलाशय  की  कुल
 पित  क्षमता  क्‍या  कुल  मिलाकर  यह  95  टी०  एम०  सी०  से  अधिक  नहीं  हो  सकती  परन्तु
 घिकरण  का  निर्णय  है  कि जलाशय  से  205  टी०  एम०  सी०  जल  दिया  परन्तु  205  टी०  एम०
 सी०  पानी  छोड़ने  का  प्रश्न  ही  कहां  उठता  है  यदि  अनुमानित  क्षमता  100  टी०  एम०  सो०  से  अधिक  न

 हो  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्देश  दिया  है  कि  न्‍्यायाधिकरण  के  ऐसे  आदेश  को  अन्तिम  आदेश  समझा

 जाए  तथा  उसे  सरकारी  राजपत्र  में  प्रकाशित  किया  जाए  |  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिससे  शक  पंदा

 हो  रहा  है|  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  इसे  किस  प्रकार  लागू  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 रोज्य  सरकार  को  इतना  जल  जारी  करने  का  निर्देश  कँसे  दे  सकता  है  जो  कुल  मिलाकर  सभी  बांधों  में

 ही  न  यह  बात  विचार  करने  की  है  ।

 .  आदेश  का  एक  और  महत्वपूर्ण  पहलू  यह  है  कि  ऐसा  प्रावधान  मोजूद  कया  प्रावधान  है  ?
 न्यायाधिकरण  द्वारा  केवल  एक  ही  अन्तिम  आदेश  पारित  किया  जा  सकता  है  तथा  दो  या  तीन  नहीं  ।
 अन्तिमआदेश  कया  है  ?  जब  न्यायाधिकरण  को  मामला  भेजा  गया  है  तो  न्यायाधिकरण  को  उसके  सामने
 रखे  गए  मामले  को  तय  करना  चाहिए  ।  दूसरे  शब्दों  में  इसे  ऐसे  कह  सफते  हैं  कि  न्‍्यायाधिकरण  को  ये
 कार्य  सौंपे  गए  हैं  तथा  तब  न्‍यायाधिकरण  को  केवंल  एक  ही  बार  तय  करना  होगा  तथा  वह  अन्तिम

 होगा  ।

 परन्तु  आज  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्देश  के  द्वारा  न्‍्यायाधिकरण  के  उस  यद्यपि  वह  एक
 अन्तरिम  आदेश  एक  अन्तरिम  आवेदन  को  एक  अन्तिम  निर्णय  माना  गया  है  तथा  सरकारी
 पत्र  में  अन्तिम  अधिसूचना  जारी  कर  दी  गयी  मैं  न्‍्यायाधिकरण  को  दी  गई  प्रमुख  याचिका  की
 ओर  आपको  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  जोकि  अभी  तक  उसके  समक्ष  लम्बित  पड़ी  है  ।  तब  उसी  मामले
 में  वे  दूसरा  तथा  अन्तिम  निर्णय  कंसे  दे  सकते  हैं  ?  क्या  अधिनियम  के  प्राबधानों  के  अन्तगंत  दो  अन्तिम

 का  कोई  अवसर  हो  सकता  है  ?

 अतः  न्यायाधिकरण  के  सम्बन्ध  में  ये  शक  उत्पन्न  हो  रहे  हैं  तथा  प्रतिवेदन  के  बारे  में  कुछ
 करण  तथा  मार्गदर्शन  की  आवश्यकता  एक  यह  भी  प्रावधान  है  कि  यदि  रिपोर्ट  में  कुछ  स्पष्टीकरेण
 अथवा  मागंदशंन  की  आवश्यकता  है  तो  केन्द्र  इसे  न्यायाधिकरण  को  भेज  सकता  जब  तक  इस
 मामले  को  न्यायाधिकरण  को  नहीं  भेजा  जाता  है  तथा  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हो जाता  है  तब  तक  इसे  लांगू  नहीं
 किया  जा  सकता  है  चाहे  वह  अधिसूचित  ही  क्यों  न  कर  दिया  गया  यह  एक  कारण  है  जो  मैं  इस
 सभा  को  बताना  चाहता  हूं  तथा  न्यायाधिकरण  का  यह  आदेश  व्यवह्यारिक  रूप  से  लाग्रू  नहीं  किया  जा
 सकता  है  ।  दूसरे  पक्ष  के  तमिलनाडु  के  माननीय  सदस्य  जो  कुछ  भी  कहते  मैं  उनसे  सहमत  नहीं  हूं  ।
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 आइ  किन  चाहता

 ।  नहीं

 हो  सकता  है  ।  यदि  यह  कहें

 या  गंगा से  कहां  से  लाएगा  ?

 मैरे  विद्वान  मित्र  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  अन्य  परियोजनाओं  को  कार्यान्क्ति  क
 रने  के  लिए

 केन्द्र  सरक  र  के  द्वारा  क्ति  पोषित  करना  आवश्यक  है  जो  आज  तक  पूरी  नहीं  हुई  हैं  उन  नि
 जा  सके  ।  इस  संदक्ष  में  मैं  आपको  बता  दूं  कि  कई  परियोजना  तेयार  किए  गए  है  तथा  केन्द्र  स  रकार को

 प्रस्तुत
 ए  गए  हैं  तथा  यें  सभी  योजना  आयोग  के  समक्ष  लम्बित  पड़ी  है  ।  कनॉंटक  के  लोग

 पादी  को
 कमी  से  परेशान  है  ।  सिंचाई  क्षमता  प्रतिशतबार  कर्नाटक  बहुत  नीचे  है  ।  केन्द्र  जल  संस

 अपने  उत्तर  में  यह  बताएं  कि  पहले  जो  कुछ  भी  निधीयन  किया  गया  है  केन्द्र  उससे  और  अधिक  निधीयन

 भेरे  विद्वान  भित्रों  ने कहा  है  कि  हम  उच्चतस  न्यायालय  के  निर्णय  की  आलोचना  र  रहे
 नहीं  है  ।  अधिनियग  के  अंतगंत  यह  ब्यवस्था  है  क्ण्जिब  केन्द्र  सरकार  ने  राब  बना  ली

 द्वारा  समझौते  का  हल  संभव  नहीं  है  तो  केवल  तभी  एक  न्यायाधिकरण  क  गठन  करके
 सौंपा  जा  सकता  मैं  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्देश  पर  टिप्पणी  नहीं  कर

 हूँ  ।  परन्तु
 सरकार  के  का्यंकलाप  पर  टिप्पणी  कर  रहा  हूं  ।

 as
 अ  बातचीत  द्वारा  इस  मामले  का  निपटारा  कर  लेंगे  और  तब  तक  न्यायाधिकरण  के  ग

 श्यकता  नहीं
 है

 ।  हएने  अनेक  प्रयास  किए  परन्तु  बाद  में  तमिलनाडु  के  मुख्यमन्त्रियों  क ेबदः 8  8

 के हल
 ण  हम  बातचीत  द्वारा  समझोता  नहीं  कर  सके  ।

 वर्ष  1990  में  राष्ट्रीय  मोर्चे  की सरकार  सत्ता  में  आई  ।  उस  समय  यह  लस्ि म्बित  पड़ी

 कण

 क्या  उस  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  भी  ऐसा  प्रमाण  था  कि  मामले  को  बातचीत  द्वारा  नहीं
 गाया  जा  सकता  ?  इसके  जब  तक  ग्रह  दशाने  के  लिए  पर्याप्त  प्रमाण  नहों

 होते  कि व  सरकार  ने  बातचीत  द्वारा  मामले  को  सुलझाने  का  प्रयास  किया  तब  तक  न्यायाधिकः
 रण

 के
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |  परन्तु  इस  भामले  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्वयं  में  निहित  श

 प्रयो  ए  बिना  ही  यह  निदेश  दे  दिया  कि  वे  इसे  उज्चतम  न्यायालय  पर  छोड़  दे  ।  अत

 में  कन  टक  को  घाटा  हुआ  तथा  सभी  अवस्थाभों  में  रक्ावद

 श्टः
 इसलिए  माननीय  मस्त्री  जी  से  यह  अनुरोध  करने  के  लिए  यह  एक  उपयुक्त

 कक प्रधिकरण
 के  मामले  का  पुनः  उल्नेख  करें  और  वे  अन्तरिम  आदेश  को  कार्यान्वित क

 स्टष्टीकरण  मांगें  और  दिशानिदेंश  प्राप्त  करें  ताकि  केन्द्रीय  सरकार  को  कुछ  समय भिल  सके  जिसमें
 बातचीत  द्वारा  समझोता  किया  जा  सके  ।

 यह  आवश्यक है
 कि  राज्य

 आशा  है  कि  मन्त्री  महोदय  वास्तव  में  ऐसा  करेंगे  क्योकि

 सरकार  स्पष्टीकरण  मांगने के  लिए  इसे  न्धायाधिकरण  को  भेज  ।  कन्द्रीय
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 सरकार  का  भी  यह  कतंब्य  है  कि  स्पष्टीकरण  मांगें  तथा  दिशा  निर्देश  दे  ।  इन  परिस्थितियों  में

 मैं  मन्त्री  महोदय  श्री  शुक्ल  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  आदेश  का  कार्यान्वयन  करने  से  पूर्व  उन्हें  इस  बारे

 में  बताना  चाहिए  ।

 श्री  अम्यारासु  इरा  :  मैं  न्‍्यायाधिकरण  के  अन्तरिम  आदेश  की  अधिसूचना
 देने  के  विवेकपूर्ण  और  उचित  निर्णय  देकर  दर्शाई  गई  उनकी  बुद्धिमता  ओर  दूरदर्शिता  के  लिए  माननीय
 प्रधान  मंत्री  और  जल  संसाधन  मंत्री  महोदय  का  धन्यवाद  करना  चाहता  मैं  माननीय  प्रधान  मन्त्री
 जी  द्वारा  लिए  गंए  इस  निर्णय  के  लिए  भी  उनका  धन्यवाद  करना  चाहता  हूं  कि  दोनों  मुख्य  मन्त्रियों  को
 बातचीत  द्वारा  समझौता  करने  के  लिए  आमंत्रित  किया

 जब  हमारे  प्रधान  मन्त्री  पड़ोसी  देश  चीन  के  साथ  अच्छे  सम्बन्ध  बनाने  के  प्रयास  करने
 में  समर्थ  हैं  तो उनके  लिए  यह  समस्था  कुछ  भी  नहीं  वह  काफी  परिपक्व  प्रधान  मन्त्री  वास्तव

 आज  वही  एक  नेता  हैं  जिनकी  पिछले  सभी  प्रधान  मन्त्रियों  में  गर-विवादास्पद  नेता  के  रूप  में  प्रशंसा
 की  जा  रही  हमें  उनमें  विश्वास  है  कि  वह  दोनों  राज्यों  के  हितों  को  हानि  पहुंचाए  बिना  समस्या
 का  समाधान  कर  लेंगे  ।  छः

 मुझे  बहुत  अधिक  चिन्ता  और  नाराजगी  थी  जब  कर्नाटक  के  संसद  सदस्य  ने  अपने
 मामले  को  सही  साबित  करने  के  लिए  झूठे  तर्कों  और  झूठे  आंकड़ों  द्वारा  अनावश्यक  आपत्तियां  की

 मैं  सभा  में  कावेरी  नदी  की  भौगोलिक  स्थिति  के  बारे  में  बताना  चाहता  कावेरी  नदी  का

 उद्गम  स्थल  कर्नाटक  में  है तथा  अन्तिम  छोर  तमिलनाडु  में  अतः  हम  लोग  जल  की  प्राप्ति  के  छोर
 पर  हैं  और  वे  देने  की  स्थिति  में  कर्नाटक  के  साथ  अन्याय  कंसे  किया  जा  सकता  है  ?  जब  तक
 वे  तमिलनाडु  की  ओर  जल  प्रवाह  जारी  नहीं  तब  तक  जितनी  जलराशि  का  उपयोग  करने  का  हम
 पर  वे  आरोप  लगा  रहे  के  बारे  में  हम  उतनी  जलराशि  का  उपयोग  नही  कर  पाएंगे  ।  यह  सच  नहीं
 है  और  वह  आपको  म्रम  में  डाल  रहे  हैं  ।

 शो  एच०  डो०  देवगोड़ा  :  तीस  लाख  एकड़  भूमि  पर  पानी  दिए  बिना  खेती  कैसे  की  जा  सकती

 भरी  अन्यारासु  इरा  :  महोदय  यह  सच  है  कि  इन्होंने  !924  में  हुए  समझौते  को  रह  कर  दिया  है
 ओर  एकदम  पानी  रोक  दिया  है  |  तमिलनाडु  के  लोग  इतनी  भूमि  पर  खेती  नहीं  कर  सकते  ओर  उन्हें
 उतनी  मात्रा  में  पानी  नहीं  मिल  सकता  जितना  उन्हें  पहले  उपयोग  कर  रहे  थे  ।

 यद्यपि  मैं  तमिलनाडु  से  सम्बन्धित  हूं  मैंने  बंगलौर  विश्वविद्यालय  से  कानून  की  पढ़ाई  की  है  और
 मैं  किसी  का  भी  पक्ष  नहीं  लेना  चाहता  ।  मैं  इस  महान  सभा  के  समक्ष  केवल  तथ्य  प्रस्तुत  करना  चाहता
 हूं  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  मेरे  अपने  भाइयों  के  साथ  ही  इस  मामले  में  अन्याय  हो  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हर
 कि  इस  मामले  का  अनावश्यक  रूप  से  राजनीतिकरण  किया  गया  है'*****  कुछ  थोड़े  से  लोगों  के  हितों  के
 लिए  इस  मामले  ने  विकराल  रूप  ले  लिया

 श्री  नायक  यह  कह  रहे  है  कि  इस  समय  कोई  समझौता  विद्यमान  नहीं  समझोते  की  वह  धारा
 इस  श्रकार  है  कि  1924  के  समझौते  को  दोनों  पार्टियों  के  आपसी  सहमति  से  पुनरीक्षा  की  जाएगी  ।
 परन्तु  उन्होंने  हमें  पुनरीक्षा  करने  की  अनुमति  द्वी  प्रदान  नहीं  की  ।  जब  कभी  भी  हम  बातचीत  के  लिए
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 गए  उन्होंने  हिचकिचाहट  दिखाई  ।  किसी  न  किसी  बहाने  वह  बातचीत  के  लिए  नहीं  बठे  और  मतभेदों

 को  नहीं  सुलझाया  ।  हमें  भी  सही  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  का  अवसर  प्रदान  नहीं  किया
 बातचीत  लगभग  20  वर्ष  तक  चलती  रही  और  उसके  फलस्वरूप  न्यायाधिकरण  का  गठन  किया
 जब  न्यायाधिकरण  का  गठन  किया  गया  तो  उन्होंने  आलोचना  करनी  शुरू  कर  दी  ।  उन्होंने  केन्द्रीय  सरकार

 .  .  की  यह  कहकर  आलोचना  की  कि  उनके  पास  इस  प्रकार  के  न्यायाधिकरण  के  गठन  की  कोई  शक्ति  प्राप्त
 न

 नहीं  मेरे  माननीय  क्या  यह  सही  दृष्टिकोण  है  ?  जब  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  याचिका  दायर
 की  गई  तो  उन्होंने  कहा  कि  न्‍्यायाधिकरण  को  अन्तरिम  आदेश  देने  का  कोई  अधिकार  नहीं  जब  हम
 कहते  हैं  कि  उनमें  न्यायपालिका  के  प्रति  सम्मान  नहीं  जब  हम  कहते  हैं  कि  उनमें  न्यायाधिकरण  के
 प्रति  सम्मान  नहीं  तो  वे  बहुत  रुष्ट  हुए  ।

 ऐसा  किस  प्रकार  हुआ  ?  उन्होंने  उच्चतम  न्यायालय  के  सामने  न्यायाधिकरण  की  शक्तियों  को
 इस  आधार  पर  चुनौती  दी  है  कि  न्‍्यायाधिकरण  को  कोई  भी  अन्तरिम  आदेश  जारी  करने  का  अधिकार

 .  नहीं  लेकिन  उच्चतम  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  है  कि  न्यायाधिकरण  को  अन्तरिम  आदेश  जारी  करने
 का  अधिकार  प्राप्त  है|  तत्पश्चात्‌  पुनः  उन्होंने  उसकी  आलोचना  करनी  शुरू  कर  दी  ।

 श्री  एच०  डी०  देवगोड़ा  :  उच्चतम  न्यायालय  ने  971  और  1974  में  क्या  कहा  था  ?

 श्री  अन्या  रासु  इरा  :  हम  उसकी  फिर से  चर्चा  न  हम  वतंमान  स्थिति  के  बारे  में  बाल
 यदि  हम  ज॑से  बड़े  लोग  भावनाओं  को  आदर  तो  हम  इस  देश  के  लोगों  को  न्याय  नहीं

 दिला  सकेंगे  ।

 श्री  एच०  डो०  वेवगोड़ा  :  यह  भावुकता  नहीं  यह  कद  सत्य  है  ।

 श्री  अनन्‍्यारासु  हरा  :  हमें  इस  सबसे  ऊपर  उठना  चाहिए  ।  हमें  संकी्ण  स्वार्थों  को  लेकर  चलना
 चाहिए  ।  दोनों  राज्यों  के  हितों  की  रक्षा  की  जानी  इस  प्रकार  हमें  सही  परिप्रेक्ष्य  में  विचार
 करना  चाहिए  और  अपनी  जनता  को  मनबाना  चाहिए  ।

 नेताओं  को  जनता  का  नेतृत्व  करना  उन्हें  उनकी  इच्छाओं  के  अधीन  नहीं  होना
 चाहिए  ।  हमें  लोगों  को  भड़काना  नहीं  चाहिए  ।  कर्नाटक  में  वर्तमान  आक्रोश  अनावश्यक  रूप  से  ही
 पैदा  हो  गया  केवल  निजी  स्वार्थों  क ेलिए  इसे  भड़काया  गया  उन्होंने  तमिल  लोगों
 को  क्यों  पीटना  शुरू  कर  दिया  है  ?  तमिलनाडु  के  निर्दोष  लोगों  को  राज्य  से  बाहर  खदेड़ा
 जा  रहा  हमें  उन्हें  मनाना  क्या  यह  कोई  कहने  का  ढंग  है  कि  निर्णय  कागज  का  टुकड़ा  मात्र  है  ?
 कल  यदि  प्रधानमन्त्री  कोई  सुझाव  लेकर  आते  तो  क्या  तब  भी  वे  यही  कहेंगे  कि  यह  कागज  का  टुकड़ा
 है  ।  इस  बात  की  क्‍या  गारण्टी  है  कि  वे  आलोचना  नहीं  करेंगे  ।  हमें  इस  प्रकार  का  रवैया  नहीं  अपनाता

 >”  चाहिए  ।

 मैं  हाथ  जोड़कर  अपने  मित्रों  से  प्राथंना  करता  इस  तरह  के  दृष्टिकोण  में  भावुक  नहीं  हो  ।  हमें
 '  स्थिति  की  वास्तविक  गम्भोरता  का  अध्ययन  करना  चाहिए  ।  यद्दि  आप  पूरी  घटना  को  देखते  हैं  कर्नाटक

 ने  इस  मामले  में  बहुत  ज्यादती  की  जब  न्यायाधिकरण  ने  आदेश  पारित  किया  तो  तत्काल
 मन्‍्त्री  से  परामर्श  किए  बिना  एक  अध्यादेश  जारी  कर  दिया  गया  ।  कांग्रेस  दल  एक  परिवार
 हम  सभी  सदस्य  वह  हमारे  पिता  कर्नाटक  के  मुख्य  मन्‍्त्री  को  उनसे  परामर्श  करना  चाहिए  था
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 लेकिन  उन्होंने  यह  ज्यादती  अचानक  उन्होंने  अध्यादेश  जारी  कर  हमारे  मित्र  ने  कहा  है  कि
 एक  एतिहासिक  अध्यादेश  हैਂ  यह  संवैधानिक  अध्यादेश  यह  एतिहासिक  अध्यादेश  नहीं  है  ।

 इस  प्रकार  के  अध्यादेश  को  जारी  किया  गया  इस  प्रकार  कर्नाटक  में  कुछ  लोगों  द्वारा  इसे  जटिल
 बना  दिया  गया  इसलिए  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  हम  सब  अपने  प्रधानमन्त्री  में  विश्वास

 हम  दोनों  राज्यों  के  हितों  में  मंत्रीपूर्ण  ढंग  से  भेदभाव  को  मिटाने  का  प्रयत्न  करें  ।  एक  दूसरे  को  चुनौती
 न  संसद  के  प्रत्येक  सदस्य  ने  यह  कहना  शुरू  कर  दिया  है  कि  मैं  त्याग-पत्र  दे  त्याग-पत्र
 ***९९*  त्याग-पत्र  ।”  क्‍या  यह  हमारे  प्रधानमन्त्री  और  केन्द्रीय  सरकार  को  धमकी  पीड़ा  पहुंचाना
 और  उनका  भयादोहन  नहीं  होगा  ?  क्या  यह  प्रधानमन्त्री  पर  दबाव  डालना  नहीं  होगा  ?

 )

 थी  एस०  बो०  सिदनाल  :  आपको  अपना  कथन  वापिस  ले  लेना  चाहिए

 थ्री  अन्बारासु  इरा  :  नहीं  |  मैं  चुनौती  देता  इसे  कायंबाही-वृत्तांत  में
 सम्मिलित  कर  लिया  गया  यह  मेरा  अन्तिम  भाषण  मैं  त्याग-पत्र  दे  दूंगा
 क्या  माननीय  सभा  को  सम्बोधित  व-रने  का  यही  तरीका  है  ।  क्‍या  हमारे  प्रधानमन्त्री  को  चुनौती  देना
 उचित  है  ?

 थी  एस०  बो०  सिवनाल  :  यह  गलत  व्याख्यान

 श्री  अन्बारासु  हरा  :  यह  कोई  तरीका  नहीं  आओ  एक  साथ  मिलकर  बंठे  हम
 एक  टूसरे  को  चुनौती  न  दें  ।  हम  एक  साथ  मिलकर  बेंठे  ।  मन-मानस से  दोनों  राज्यों  के  हितों  में  हम  एक
 साथ  मिलकर  बेठें  और  चर्चा  मैं  इसे  और  आगे  बढ़ाना  नहीं  चाहता  किसी  को
 अकेले  ही  कर्नाटक  के  हितों  का  हिमाथती  बनने  का  प्रयत्न  नहीं  करना  हमें  देश  के  हितों  को
 देखना  चाहिए  और  पड़ौमी  राज्य  तमिलनाडु  के  हितों  को  भी  देखना  चाहिए  ।

 9.00  म०प०

 कर्नाटक  के  नेताओं  को  इस  प्रकार  व्यबहार  नहीं  करना  चाहिए  मानो  कर्नाटक  एक  देश  है  ।
 इसी  प्रकार  की  घटनाएं  घट  रही  हैं  ।

 मैं  उनसे  हाथ  जोड़कर  यह  अपील  करता  हूं  कि  प्रधानमन्त्री  के  निदेशों  के  अनुसार  वे  एक  साथ
 बेठकर  इस  पर  कायं  करें  और  एक  दूसरे  को  चुनौती  देने  की  बजाए  मतभेद  को  समाप्त  करने  का  प्रयत्न
 करें  ।

 श्री  एज०  डो०  देवगोड़ा  :  केवल  एक  स्पष्टीकरण  ।  हमने  जल  आपूर्ति  के  लिए
 तमिलनाड्‌  से  कभी  भी  धन  नहीं  लिया  है  ।  उन्हें  बताने  दीजिए  कि  क्‍या  कभी  उन्होंने  एक  रुपया  भी
 दिया  हम  लगभग  23  वर्ष  पानी  देते  आ  रहे  आप  सभा  को  गुमराह  क्यों  कर  रहे  हैं  ?

 रो  एस०  थो०  सिदनाल  :  उपाध्यक्ष  बहुत  से  माननीय  सदस्य  इस  बारे  में
 बोल  चुके  हैं  और  उन्होंने  आंकड़े  भी  दिए  दोनों  पक्षों  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपना  रुख  बताया  है  ।

 यह  सामाजिक  और  अधिक  आवश्यकता  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  अपने  अधिकारों  के  लिए  लड़ता

 418
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 समान  अधिकारों  का  बराबर  बंटबारा  होना  चाहिए  ।  ऐसा  इसी  कथन  के  आधार  पर  चलता
 निचले  तटवर्ती  राज्य  दूसरे  राज्य  से  कुछ  आशा  रखते  हमें  उसे  जल  देने  में  कोई  हिचक  नहीं  होनी

 बशतें  इसका  हमारे  पास  भण्डार  है  ।  न्यायाधिकरण  ने  कहा  है  कि  हमारे  पास  जल  का  पर्याप्त
 भण्डार  है  ।  यह  रिकार्ड  में  इपलिए  205  टी०  एम०  सी०  जल  तमिलनाडु  को  दिया  गया  हमारे
 पास  पर्याप्त  जल  नहीं  है  अन्यथा  हमें  इसे  अपने  भाईयों  को  देने  में  बहुत  खुशी  होगी  ।

 इस  समस्या  पर  दिए  गए  न्यायिक  आदेश  को  लेकर  अपील  तथा  संशोधन  प्रस्ताव  अथवा  पुनविचार
 याचिकाएं  दायर  की  जा  रही  हैं  ।  यह  अन्तिम  आदेश  नहीं  आपको  संवेंधानिक  और  वंधानिक  मुद्दों
 पर  विचार  करना  चाहिए  ।  यहां  बहुत  से  कानून  बनाए  जाते  हैं  लेकिन  जब  कभी  न्यायालय  अथवा
 न्यायाधिकरण  द्वारा  कोई  नुकसान  पहुंचाया  जाता  तो  यह  स्वाभाविक  हैं  कि  सम्बन्धित  दल  की  ओर
 से  प्रतिक्रिया  हो  |  श्री  अन्बारासु  ने  भी  कहा  कि  हम  भड़का  रहे  यह  सच  नहीं  है  जब  कोई  व्यक्ति
 अपनी  सम्पत्ति  से  बंचित  किया  जाता  है  और  यदि  वह  जल  तो  स्वाभाविक  रूप  से  वह  हतोत्साद्वित  हो
 जाएगा  और  सड़कों  पर  उतर  आएगा  ।  सिर्फ  इसी  पृष्ठभूमि  को  लेकर  हम  यहां  आए  अब  हम  सिर्फ
 प्रधानमन्त्री  स ेअपील  कर  सकते  हैं  ।  हमने  इस  मुह  को  कभी  भी  राजनेंतिक  रूप  देना  नहीं  चाहा  ।  सिर्फ
 कत्तंव्यबद्ध  होकर  हमने  अपने  मामले  का  न्‍्यायाधिकरण  में  बचाव  किया  ।  कत्तंब्य  के  रूप  में  हमने  अपना
 वक्तव्य  दिया  उस  जनता के  प्रति  हमारे  कुछ  कत्तंव्य  हैं  जिन्हाने  हमें  चुना  श्री  मणिशकर  अय्यर
 ने  भी  कुछ  कहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रत्येक  सदस्य  के  बातों  का  उत्तर  न  दें  ।

 भ्री  एस०  बी०  सिवनाल  :  मैं  उनके  कुछ  सुझावों  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  सिर्फ  यही  कहें  कि  आप  सुझावों  का  स्वागत  करते  हैं  ।

 श्री  एस०  बो०  सिदनाल  :  मैं  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  गठित  राष्ट्रीय  ज़ल  आयोग  के
 बारे  में  सज्ञावों  का  स्वागत  करता  हूं  ।  दूसरी  बात  श्री  धनंजय  कुमार  ने  कही  वह  अव्यवद्दयारिकता  के
 बारे  में  इस  बात  को  उन्होंने  तकंसंगत  ठहराया  है  ।

 क्री  एच०  डी०  वेबगोड़ा  :  राष्ट्रीय  जल  आयोग  में  भी  कोई  मार्गनिर्देश  नहीं  मैं
 उसका  सदस्य  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  नीति  बनाई  गई  थी  और  वह  अभी  बरकरार

 श्री  एम०  बो०  देवगोड़ा  :  क्‍या  मन्‍्त्री  महोदय  मुझे  बता  सकते  हैं  कि  मार्ग  निर्देश  क्या

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  जानता  हूं  किजब  वह  नीति  बनाई  गई  तो  उस  समय  मैं  इस  का
 सदस्य  यह  नीति  राष्ट्रीय  विकास  प्रक्रिया  में  मुख्यमन्त्रियों  की  सलाह  पर  बनाई  गई  थी  ।

 श्री  एस०  बो०  सिवनाल  :  हम  बहुत  उत्साही  हम  सभी  एक  जो  कुछ  भी  यहां
 पैदा  होता  है  उससे  हमारे  अन्नकोष  में  वृद्धि  होती  परन्तु  हमारे  कुछ  मित्रों  ने  कहा  है  कि  हमारे
 अधिकारों  का  अतिक्रमण  नहीं  होना  चाल  ए  या  फिर  हम  खुशियों  से  वंचित  कर  उन्हें  दूसरों  को  नहीं
 दिया  जाना  चाहिए  ।  यह  न्यायाधिकरण  के  आदेश  हैं  जो  वास्तव  में  अब्यवहायं  अब  हमें  इस  सभी
 को  भूल  जाना  चाहिए  क्योकि  हमें  एक  अलग  निष्कषं  पर  पहुंचना

 419
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 मैं  जल  संसाधन  मन्त्री  और  प्रधानमन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  मामले  को  शांतिपूर्वक
 मैं  प्रधानमन्त्री  द्वारा  दोनों  राज्यों  क ेलिए  दिए  गए  सुझावों  का  स्वागत  करता  दोनों

 राज्यों  के  मुख्यमन्त्रियों  को  यहां  आना  चाहिए  औंर  उनके  साथ  बातचीत  करनी  यह  किसी  भी
 बातं  से  अधिक  व्यवहायं  जब  कभी  भी  हम  असहाय  हो  जाते  हैं  तो  कानून  हमारी  सहायता  करता

 है  ।  तब  हम  इकट्ठा  होकर  विवाद  को  शांतिपू्वंक  और  निष्पक्ष  होकर  सुलक्षा  सकते  यह  किसी
 न्यायिक  आदेश  से  बेहतर  होगा  ।  अन्य  बातों  को  समझोता  होने  तक  लम्बित  रखा  जा  सकता  भारत
 संरकार  और  जल  संसाधन  भनन्‍्त्री  से  भी  जो  काफी  अनुभवी  हैं  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  वे  सभी  मामलों  को
 बासचीत  पूरी  होने  तक  लम्बित  रखें  तथा  कर्नाटक  के  लोगों  के  साथ  न्याय  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  को  बुलाता  हूं  ।

 थी  के०  एच०  मुनियप्पा  :  अध्यक्ष  महोदय  मैं  कुछ  बोलना  चाहता  हूं  ।

 क्री  मुदाल  गिरियप्पा  :  मैं  भी  बोलना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  आपके  नाम  नहीं  हैं  ।  फिर  भी  आप  दोनों  पांच  मिनट  तक  बोल

 सकते  हैं  ।

 +क्ली  के०  एजच०  मुनियप्पा  :  अध्यक्ष  मुझे  प्रधानमन्त्री  महोदय  की  यह  बात

 सुनकर  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  वे  काफी  दिनों  से  लम्बित  पड़े  कावेरी  जल  विवाद  का  शांतिपूर्वंक
 धान  करने  के  लिए  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  मुख्यमन्त्रियों  को बातचीत  के  लिए  आसन्त्रित  कर  रहे

 मामले  को  निपटाया  जा  सकता  है  यदि  दोनों  राज्य  पारस्परिक  आदान-प्रदान  के  सिद्धांत  को

 अपनाएं  ।

 तमिलनाडु  के  सदस्यों  ने  न्‍्यायाधिकरण  के  अन्तरिम  आदेश  पर  अपनी  खुशी  जाहिर  की  है  ।  अपने

 मामले  के  पक्ष  में  उन्होंने  अच्छे  तक॑  दिए  हैं  क्योंकि  आदेश  उनके  पक्ष  में  मैं  भी  एक  वकील  हूं  और

 मैं  भी  उनके  तकं  को  समझ  सकता  हूं  ।  न्यायालय  में  अंतर्निहित  शक्तियों  से  न्यायाधीश  बाध्य  होते  हैं
 ताकि  यदि  अभ्यावेदन  स्पष्ट  न  हो  तब  भी  वे  उचित  निर्णय  दे  सके  ।  यह  बाद  नहीं  हुई  है  ।  न्‍्यायाधिकरण

 ने  अपना  आदेश  देते  समय  मामले  के  सेंद्ांतिक  पहलुओं  पर  ही  ध्यान  दिया  उन्होंने  व्यावहारिक

 पहलू  की  अवहेलना  की  है  ।  अब  चारों  जलाशयों  में  पानी  का  कुल  भंडार  100  टी०  एम०सी०  भी

 नहीं  होता  है  तो  205  टी०  एम०  सी०  पानी  छोड़ने  की  आशा  कंसे  की  जा  सकती  इस  सभा  के  सभी

 सदस्यों  को  इस  बात  की  जानकारी  है  ।

 आज  राज्य  के  सभी  भागों  में  भशांति  है  ।  आंदोलनकारी  लोग  संसद  विधान  सभा  सदस्यों
 तथा  कर्नाटक  सरकार  के  मन्त्रियों  पर  हमला  कर  रहे  हैं  ।  मोड्या  मंसूर  और  में  लूटपाट  चल

 रही  है  ।  कुछ  संसद  सदस्यों  के  परिवारजन  घर  छोड़कर  दूसरी  जगह  शरण  ले  रहे  लाखों  रुपए  की
 सम्पत्ति  नष्ट  कर  दी  गई  मैं  सभी  दुघंटनाएं  न्‍्यायाधिकरण  के  अतिरिक्त  आदेश  के  कारण  ही
 यदि  न्‍्यायाधिकरण  ने  अन्तरिम  आदेश  को  न्यायोचित  ढंग  से  दिया  होता  तो  ऐसी  घटनाओं  से  बचा  जा
 सकता  यह  सच  है  कि  सभी  को  उच्चतम  न्यायालय  के  आदेशों  का  पालन  करना  इसी  के
 साथ  न्यायालयों  तथा  न्‍्यायाधिकरणों  के  ढ&ारा  दिए  गए  आदेश  न्यायोचित  हों  ।
 नी

 *मूलरूप  से  कननड़  में  दिए  भाषण  के  अंग्र जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तरण  ।
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 हमारे  प्रधानमन्त्री  एक  वरिष्ठ  संसदविद्‌  हैं  ।  उन्हें  बहुत  अनुभव  है  ओर  वे  किसी  भी  राज्य  के
 प्रति  किसी  अन्याय  किए  बिना  इस  समस्या  को  सुलझाने  में  सक्षम  माननीय  भ्रधानमन्त्री  तथा  भारत
 सरकार  से  मेरी  विनम्र  बिनती  है  कि  तुंगभद्रा  तथा  कावेरी  को  जोड़  दिया

 कुछ  अनावश्यक  परियोजनाओं  को  छोड़ना  होगा  और  उपरोक्त  नदियों  को  जोड़ने  का  काम  तुरन्त  करना

 चाहिए  ।  केवल  इससे  ही  अधिकांश  जल  विवादों  को  हल  किया  जा  सकता  है  ।  इससे  देश  की  आध्थिक
 स्थिति  भी  सुधर  कृषि  उत्पादन  हमारे  निर्यातों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  वाणिज्यिक  फसलें

 उगाई  जानी  चाहिए  ।

 कुछ  कम  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  पर  करोड़ों  रुपया  खच  किया  जा  रहा  मृदा  परिरक्षण
 विभाग  द्वारा  बहुत  धन  ख्च  किया  जा  रहा  ऐसे  अनावश्यक  ख्चों  से  बचना  ओर  प्रभुख
 नदियों  को  जोड़ना  हमारा  मुख्य  उह्ं श्य  होना  चाहिए  ।  मैं  जल  संसाधन  मन्त्री  श्री  बी०  सी०  शुक्ल  से

 अनुरोध  करूंगा  कि  देश  की  प्रमुख  नदियों  को  जोड़ने  की  इस  योजना  का  कार्यान्वयन  प्रारम्भ  करें  ।

 आज  कर्नाटक  के  लोगों  के  साथ  अन्याय  किया  गया  किसानों  के  पास  सिंचाई  के  लिए
 पर्याप्त  पानी  नहीं  है  ।  न्यायाधिकरण  के  आदेश  ने  किसानों  के  लिए  अनेक  गम्भीर  समस्याएं  खड़ी  कर  दी

 हैं  ।

 मैं  प्रधानमन्त्री  महोदय  से  हाथ  जोड़कर  प्रार्थना  करता  हूं  कि इस  जटिल  विवाद  को  शांतिपूर्ण
 तरीके  से  सुलझायें  |  मैं  उनको  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  हम  सब  उनके  हाथ  मजबूत  करने  के  लिए
 उनके  साथ  हैं  ।  मैं  इस  बात  को  दोहराता  कि  सभी  प्रमुख  नदियों  को  जोड़ने  से  प्रगति  एवं  समृद्धि
 आएगी  ।

 मैं  वास्तव  में  आपका  अहसानमन्द  हूं  कि  आपने  मुझे  इस  महत्वपूर्ण  मामले  पर  बोलने
 का  मौका  दिया  ।  और  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपने  भाषण  को  समाप्त  करता

 क्री  सो०  पो०  मवालगिरियप्पा  :  अध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  आपको  धन्यवाद

 देता  हूं  कि  आपने  मुझे  अपने  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  अपील  करने  का  मौका  दिया  कि  न्‍्यायाधिकरण
 के  आदेश  के  कारण  कर्नाटक  के  साथ  अन्याय  हुआ

 सबसे  पहले  मैं  तमिलनाडु  के  अपने  माननीय  सदस्यों  जिन्होंने  अभी  भाषण  किया  को  बताना

 चाहूंगा  कि  उन्हें  यह  डर  है  कि  कर्नाटक  में  रह  रहे  तमिलों  के  जीवन  को  खतरा  हैं  ।  में  उनको  बताना

 खाहूंगा  कि  कर्नाटक  के  लोगों  का  निशाना  तमिल  नहीं  हैं  बल्कि  कर्नाटक  के  संसद  सदस्य  तथा  विधायक

 हैं  ।  हम  तमिलों  के  जीवन  की  चिंता  नहीं  ह ैऔर  हम  उनके  शांतिपूर्ण  जीवन  में  भाड़े  नहीं  आ  रहे
 हैं  । आज  मेरे  घर  पर  ढाका  डाला  चोरी  गया  और  कुछ  लोग  कई  चीजें  ले  उड़े  ।  मैं  अभी  भी  नहीं
 जानता  कि  मेरे  पत्नी  तथा  मेरे  बच्चों  का  वहां  क्या  हाल  होगा  ।

 इस  सब  के  बावजूद  और  इन  सब  बातों  से  दुखी  होने  के  बावजूद  कर्नाटक  के  पक्ष  को  प्रस्तुत
 कहने  तथा  सभा  को  सही  जानकारी  देने  और  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  भी  अपील  करने  के  लिए

 यहां  आया  हूं  कि  कर्नाटक  को  न्याय  दिया

 चर्चा  के  दौरान  श्री  धनंजय  कुमार  के  श्रश्न  का  उत्तर  देते
 हुए  मेरे  माननीय  मित्र  श्री
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 मणिशंकर  अय्यर  ने  कहा  कि  आदेश  लागू  किया  जा  सकता  मेरे  अनुसार  कि  कावेरी  नदी  में  पानी

 का  बहाव  परमात्मा  का  वरदान  यह  किसी  के  हाथ  में  नहीं  है  ।  यह  कर्नाटक  की  जनता  के  हाथ  में

 नहीं  है  ।  वह  परमात्मा  की  कृपा  पर  निभेर  यह  सब  प्रकृति  पर  निर्भर  करता

 यहां  कई  वकील  तथा  विद्वान  मित्र  विद्यमान  इस  देश  में  यह  एक  जटिल  कानून

 है  ।  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालय  के  ऐसे  कई  पूर्वोदाहरण  तथा  निर्णय  मोजूद  हैं

 जिनमें  समझौतों  को  देविक  अज्ञान  बातो  तथा  अनिश्चितताओं  को  प्रासंगिक  बना  दिया  गया

 अतः  यह  गैर-कानूनी  तथा  अमान्य  अब  उच्चतम  न्यायायालय  का  निर्णय  उसी  विशेष  स्थिति

 में

 हमने  धर्म  निरपेक्षता  के  दर्शन  को  स्वीकारा  है  और  हमने  कानून  व्यवस्था  के  दर्शन  को  स्वीकारा

 है  ।  हम  कानून  व्यवस्था  के  अन्तगगंत  रहते  हम  अनेक  बातों  को  करते  हमने  कई

 चीजे  प्रदान  की  हमने  कानून  और  व्यवस्था  के  अन्तगंत  कतिपय  चीजों  का  लाभ  उठाया  हैँ  ।  हम

 अपने  तमिल  भाइयों  को  खुशी  के  अधिकारों  और  रियायतों  से  वंचित  करने  नहीं  जा  रहे  हम  पहले

 मानव  उसके  बाद  हम  भारतीय  उसके  बाद  हम  तमिल  या  कनन्‍्नड़  इसी  प्रकार  हमें  सदियों

 तक  एक  साथ  इस  संसार  में  रहना  सदियों  तक  हमें  यहां  रहना  हमारे  हमारे  पोत्रों  को

 इस  संसार  में  सौहाद्वंपूर्ण  और  शांतिपूर्ण  ढंग  से  रहना  इसलिए  जब  हम  कोई  निर्णय  लेते  हैं  तो  हमें

 दलगत  भावना  से  ऊपर  उठकर  ऐसा  निर्णय  लेना  चाहिए  ।  भौर  हमें  जाति  अथवा  धम्म  अथवा  किसी

 अन्य  आधार  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लेना  हमें  मानव  होने  के  नाते  ऐसा  निर्णय  लेना  चाहिए  ।

 इस  देश  के  नागरिक  कानून  के  प्रति  निष्ठा  रखते  मनुष्य  से  गलती  हो  ही  जाती  हैं  ।

 मेरे  एक  मित्र  ने  यह  कहा  है  कि  हम  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  आलोचना  कर  रहे

 हम  न्यायाधिकरण  के  निर्णय  की  आलोचना  कर  रहे  हमें  न्‍्यायाधिकरण  के  उच्चतम

 न्यायालय  के  निर्णय  की  आलोचना  करने  का  अधिकार  निचले  न्यायालय  में  कोई  निर्णय  दिया  जाता

 तो  हम  अपील  करते  हैं  और  निचले  न्यायालय  की  गलतियों  का  जिक्र  करते  हुए  निचले  न्यायालय  के

 निर्णय  की  आलोचना  करते  हैं  ।  इस  तरह  इस  सभा  से  हम  उच्चतम  न्यायालय  के  की  आलोचना

 कर  रहे  हम  न्यायाधिकरण  के  निणंय  की  आलोचना  कर  रहे  अपील  के  रूप  में  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  बात  को  छोड़िए  ।

 क्री  सो०  पी०  सुदालगिरियप्पा  :  हम  कानून  का  सम्भान  करते  हैं  ।

 हम  कानून  का  आदर  करते  हम  कानून  का  पालन  करने  वाले  नागरिक  पर  इन्सानी
 चुक  या  गलतफहमी  या  गलत  व्याख्या  की  वजह  से  यह  निर्णय  कर्नाटक  के  हितों  के  विरुद्ध  मैं

 भारत  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  वे  हमारे  साथ  न्याय

 न्‍्यायाधिकरण  के  निर्णय  का  स्वरूप  क्‍या  है  ?  यह  निर्णय  फंसला  करने  वाला  या  सजा  देने
 बाला  ?  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह  निर्णय  कर्नाटक  राज्य  के  लिए  दण्ड-स्वरूप  है  ।  यह  फंसला  नहीं
 है  ।  न्यायाधिकरण  तथ्यों  का  जांच  करने  वाली  संस्था  है  ।  इसे  किसी  को  दण्ड  देने  का  अधिकार  नहीं
 परन्तु  इस  निर्णय  के  णह  कर्नाटक  राज्य  तथा  कावेरी  वेसिन  के  उस  क्षेत्र  के  निवासियों  को  सजा
 दे  रहा  यदि  न्यायाधिकरण  के  आदेश  को  लागू  किया  जाता  तो  यह  गेर-कानूनी

 साथ  ही  निरथंक  भी  क्‍योंकि  यह  ईश्वरीय  कायं  के  खिलाफ  कर्नाटक  के  लोगों  को  इन  चीजों
 से  नहीं  बांधा  जा  सकता
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 हैं  ।  हम  उनवे  मुख्यमन्त्री  का  भी  हम  आदर
 गमन्त्री  के  सद॒विबेक  में  भी  हमारा  पूर्ण  विश्वास  है  ।  कर्नाटक  लोगों के  साथ  न्याय

 T  भार  हम  प्रधानमन्त्री  जी  के  ऊपर  छोड़ते  हैं  ।

 92  थो  डी०  पांडियन  :  दिन  के  अन्त  में  और  प्रधानमन्त्री  जी  के  तकंसम्मत  एवं ह
 सुन्दर  बयान  को  सनने  के  बाद  मैं  उन्हें  घन्यवाद  देकर  बैठ  जाना  चाहता  था  ।  परन्त

 5 दोस्तों--माननीय  सदस्यों--के  भाषणों  में  कुछ  शब्दों  एवं  कुछ  आंकड़ों  को  सुनने  के  मुझे
 वश  होना  पड़  रहा  है  कि  मैं  कुछ  मिनटों  का  समय  लेकर  उनसे  शांतिपूर्ण  ढंग  से  सोचने  का  तथा

 हट

 उत्पन्न  भावना  के  वशीभूत  कुछ  न  करने  का  अनुरोध  करूं  ।  उन्हें  आग  में  घी  नहीं  डालना
 ९  ाहि

 आ५ने  कहा  है  कि  कावेरी  के  जल  से  33  लाख  एकड़  की  सिंचाई  हो  रही  है  ओर  हम  तीन-तीन
 फसलें  उगा  रहे  इसका  मतलब  हुआ  कि  हम  99  लाख  एकड़  में  सिंचाई  कर  रहे  यदि  प्रति  एकड़

 न  का  भी  औसत  रखा  जाए  तो  हमें  प्रति  वर्ष  सिर्फ  कावेरी  बेमिन  से  99  लाख  टन  अनाज  मिलता
 क्राश  !  ऐसा  हो  पाता  |  यह  सच्चाई  से  कोसों  दूर  तमिलनाडु  दक्षिण  अफ्रीका  में

 हा ग्राषके  काफी  नजदीक  है  ।  मैं  आपको  खुद  आकर  देखने  का  निमन्त्रण  देता  हूं  कि  न
 को  उगा  रहे  हैं  कि  नहीं  ।  यह  सच  नहीं  हैं  ।  कपया  ऐसे  तथ्यों  को  सामने  न  नहीं  जो

 |ग  सड़कों  पर  अभी  भी  हैं  उनके  दिग्भ्रमित  भावनाओं  को  बल  मिलेगा  |  कुछ  हजार  एकड़  जमीन  में
 ही  हमें  तीन  फसलें  मिल  रही  कुछ  हजार  एकड़  जमीन  से  हमें  दूसरी  फसल  भिलती  हैं  ।  पर

 जमीन  का  बाकी  सारा  हिस्सा  हमें  एक  फसल  के  सिवाय  और  कुछ  नहीं  देता  इसमें  सिर्फ  उसी  १

 उपयोग  नहीं  होता  जो  कर्नाटक  से  बह  कर  आता  है  ।  आपको  याद  रहना  चाहिए  कि  काबेरी

 पहायक  नदियां  तमिलनाड  में  भी  हैं  ।  तमिलताड़  में  भी  जल-पग्रहण  क्षेत्र  हैं  तथा  वहां  बरसात  भी

 ४
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 के  कावेरी  डेल्टा  क्षेत्र  की  सिंचाई  इन  सभी  मे  होती  है  ।  अतः  आपको  यह  नहीं  सोचना  चा
 हिਂ  कि

 आपके  द्वारा  प्रदत्त  पानी  से  ही  उस  जमीन  की  सिंचाई  होती  है  ।

 मैं  1924  के  समझौते  या  उससे  पहले  के  समझौते  या  उसके  अप्रभावी  होने  के  बारे

 बाहता  हूं  क्योंकि  कावेरी  तमिलनाड  में  अनंतकाल  से  बहती  आ  रही  उस  समय  तो  ४
 सु

 का  या  हमारा  जन्म  भी  नहीं  हुआ  था  ।  नदी  के  बहाव  क्षेत्र  को  हमने  मोड़ा  नहीं  यह  तो

 का  बरदान  है  |  हम  दोनों  ही  कावेरी  की  संतान  है  तथा  हम  दोनों  ही  इसके
 कृपा  के  बाज  रहे

 पिछले  वक्‍त  7  ने  कहा  है  कि  जब  दैववणश  सूखा  पड़  जाए  तो  कया  होगा  ?  मैं भी  उप्ती  तक॑  का
 उपयोग  करना  चाहता  उन  हालातों  में  हम  लोगों  को  सदबुद्धि  तथा  पल्चाई से  काम  लेना

 होगा  ।  बसे  जलाना या  राजपत्र  की  अधिसूचना  में  राजनैतिक  चाल  का  आरोप  लगाना  अच्छा  नहीं
 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  संबोधित  करते  हुए  बोलें  ।

 श्री  डी०  पंडियन  :  अतः  मैं  वरिष्ठ  छात्रों  तथः  युवकों  से  अनु  रोध  करता  हूं  कि
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 वे  इस  पर  विचार  करें  तथा  ऐसा  नहीं  सोचें  कि  उनके  साथ  अन्याय  किया  गया  आपकी  गरीबी  और

 दुख  के  भागीदार  हैं  हम  !  हमें  भाईयों  की  तरह  ही  रहना  मैं  आप  सभी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि
 आप  अपने  लोगों  का  अच्छा  नेतृत्व  करें  तथा  गलत  तथ्यों  को  बता  कर  उन्हें  दिग्प्रमित  नहीं  करें  ।

 कृपया  यह  तक॑  न  दें  कि  यह  भी  पंजाब  के  रास्ते  पर  चला  जाएगा  |  हम  लोग  तो  पंजाब  को
 भी  सामान्य  स्थिति  में  लाना  चाहते  फिर  भी  आप  कहते  हैं  कि  कर्नाटक  भी  पंजाब  के  रास्ते  पर  चला

 जाएगा  ।  यह  तो  सही  नजरिया  नहीं

 जहां  तक  तमिलनाड़  के  39  सदस्यों  का  सम्बन्ध  तो  मैं  आपको  बता  देना  चाहता  हूं  कि

 उन्होंने  एक  ऐसे  दल  और  शक्ति  से  संघर्ष  किया  है  जो  घोषणा  करती  थी  कि  वह  तमिलनाडु  को  दूसरा
 पंजाब  बना  देगी  ।  हम  उन्हें  हराकर  संसद  में  आए  हमें  चाहे  जितना  भी  उकसाया  हम
 इस  तुलना  का  उपयोग  नहीं  प्रधानमन्त्री  को

 भी  हमारा  बेशत  समर्थन  है  ।  किसी  खास  मौके

 पर  हम  संतुष्ट  या  असंतुष्ट  हो  सकते  पर  इसके  कारण  हम  केन्द्र  सरकार  को  कमजोर  नहीं  करेंगे  ।

 भारत  की  एकता  के  खिलाफ  नहीं  बोलेंगे  ।

 अंत  मै ंआपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  आप  सामान्य  स्थिति  तथा  मंत्री  के  वातावरण  को  बहाल
 करने  में  मदद  करें  बयोंकि  हम  दोनों  की  इच्छा  है  कि  इसका  शांतिमय  समाधान  होना  हमें
 शांतिमय  समाधान  के  लिए  सदभावना  एवं  विश्वास  का  वातावरण  बनाना  चाहिए  ।

 आपकी  सत्यनिष्ठा  पर  प्रश्न  नहीं  लगा  रहा  हूं  ।  कृपया  हमारी  भावनाओं  और  नदी-सम्बन्धी  अधिकारों
 की  रक्षा  करें  |  कृपया  हमारे  मूलभूत  अधिकारों  को  अस्वीकृत  करने  की  कोशिश  नहीं  करें  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।  इस  अवसर  को  प्रदान  करने  के  लिए  मैं
 आपका  आभारी  हूं  ।

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याथरण  :  अध्यक्ष  मैं  इसके  लिए  माननीय  सदस्यों
 का  आभारी  हूं  कि  अपने  भाषणों  में  उन्होंने  इस  विवाद  से  सम्बन्धित  प्रमुख  मुद्दों  को उठाया  है।इस
 विवाद  का  इतिहास  बडा  पुराना  है  और  यह  99  वर्षों  से  चला  आ  रहा  है  ।  पहला  समझोता  1892  में

 हुआ  था  ।  उसमें  यह  कोशिश  कि  गयी  थी  कि  राज्यों  का  ध्यान  रखे  बिनी  कावेरी  ब्लेसिन  क्षेत्र  में  रहने
 वाले  लोगों  के  लिए  कावेरी--जल  का  सर्वोत्तम  उपयोग  किया  जाएं  ।  राज्यों  कि  पहचान  ?  )
 तो  कई  वर्षों  बाद  19:6  में  हुई  थी  ।  हम  जानते  हैं  कि  कावेरी  बेसिन  एक  जलाभावग्रस्त  बेसिन  है  ।
 यदि  पानी  की  हर  बूंद  का  भी  उपयोग  किया  जाए  तो  कावेरी  बेसिन  की  जरूरत  पूरी  नहीं  होगी  ।  अतः
 जैसाकि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सलाह  दी  कृष्णा  तथा  कावेरी  जंसी  प्रायद्वीपीय
 नदियों  को  जोड़ने  की  एक  लम्बी  अवधि  की  योजना  बनानी  होगी  ।  हम  शीघ्र  ही  ऐसा  करना  चाहते  हैं  ।
 दोनों  सभाओं  में  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  पूर्व  संभाव्यता  अध्ययन  हो  चुका  कावेरी-जल  से
 सम्बन्धित  परस्पर  विरोधी  मांगों  क ेकारण  इस  खास  परियोजना  को  शुरू  करने  की  जरूरत  को  और
 बल  मिलता  है  ।  इस  परियोजना  में  काफी  लागत  आएगी  तथा  बहुत  समय  लगेगा  और  अब  ज्यादा  समय
 खोये  बिना  ही  इसे  शुरू  करना  चाहिए  ।  इसे  उच्च  प्राथमिकता  देनी  होगी  ।  सबसे  बढ़कर  यह  एक
 मानवीय  तथा  ऐतिहासिक  समस्या  है  ।  इसमें  राजनीति  को  घुसेड़ने  या  इसके  तकनीकिः  ब्योरे  में  जाने  से
 कोई  फायदा  नहीं  इसके  पक्ष  और  विपक्ष  में  काफी  बातें  कही  जा  सकती  हैं  तथा  हम  इसे  मानवीय
 ढंग  से  ही  सुलझाना  चाहते  हैं  ।
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 हम  सभी  जानते  हैं  कि  न्‍्यायाधिकरण  के  अन्तरिम  आदेश  के  बाद  न्याय
 कक  है  एक

 अन्तिम
 आदेश  भी  आयेगा  ।  इस  वर्ष  पानी  के  बंटवारे  की  कोई  जरूरत

 नहीं  है ति  ने  दयालुता  दिखाई  है  और  कावेरी  बेसिन  के  जलाश्यों  में  काफी  पानी  है  तथा  मई-जन  में
 वाले  अगले  वर्ष  तक  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  हमारा  प्रयास  होगा  कि  इसका  एक  ऐसा  ह  के ¢ जिससे न्यापाधिकरण के -अल्लेश के अस्पष्ट अंशों की समस्या सुलझ जाये तथा जो आंशका  निकले

 #'  जिससे  न्यापाधिकरण  के  के  अस्पष्ट  अंशों  की  समस्या  सुलझ्ष  जाये  तथा  जो  आंशका  तथा
 भावना  उभरी  हो  उन्हें  शांत  किया  जाए  तथा  प्रधानमंत्री  जी  ने  हमारी  ओर  से  जो  आश्वासम  दिया  है
 उसे  हुहराते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  भूंकि  भारत  सरकार  इसे  एक  माननीय  समस्या  के  रूप  में  देखती
 है  दोनों  फक्षों  को  हमझे  पुरा  व्याय

 व्यावहारिक

 मुझे  यह  सुनकर  काफी  खुशी  हुई  कि  इस  बाद-विवाद  में  भाग  लेने  वाले  सभी  सदस्य  ब्या  बहारिक
 रूप  से  मंत्री  तथा  पड़ोसी  भावना  पर  विश्वास  रखते  हैं  तथा  चाहते  हैं  इस  स

 स्या
 को

 खंतोकतजनक  तरीके  से  ऐसे  सुलझाया  जाए  क्ि-इससे  किसी  भी  राज्य  के  लोगों  के  लिए  कोई  समस्या
 खड़े  न  हो  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  यह  भी  कहा  कि  जब  पानी  रहेगा  ही  नहीं  तो  क्या  बंटेगा  ?  जब  कम  वर्षा  होगी
 या  सूखा  बषं  होगा  तो  संकटापनन-बटबारा  होगा  ।  इस  संकटापन्‍्न  बंटवारे  के  कुछ  सुस्थापित  सिद्धांत  हैं

 गा  उनका  पालन  करना  होगा  ताकि  कोई  क्षेत्र  न  तो  बिल्कुल  उपेक्षित  रहे  न  ही  कोई  क्षेत्र  पूरे
 बे  हैं  ।  इसे  इस  तरह  से  करना  होगा  कि  कावेरी  बेसिन  में  रहने  वाले  किसी  भी  इन्सान  के  मन  में  अन्याय

 का  क्रिकार  होने  की  बम्त  ही  न  रहे  ।

 कई  सुझाव  दिए  गए  हम  उन  सबका  ध्यान  मैं  उनमें  से  एक  या  दो  का  जिक्र
 करूंगा  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  कि  कर्नाटक  की  कई  योजनाएं  योजना  आयोग  ओर  हमारे  मंत्रालय के
 फास  लम्क्ति  इस  वोजनाओं  फो  हमने  यीजभा  आयोग  के  साथ  प्रार्थमिकता  के  आधार  पर

 उठाया
 हम  इस  फर  आगे  कारंवाई  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कर्नाटक  का  कुल  आवंटन  5  0

 करोड़
 आयया  था  ।  भाठवीं  योजना  में  कर्नाटफ  राज्य  के  निवासियों  के  लिए  बड़े  महत्व  के  कई  योजनाओं  को  पूरा

 के  लिए  हमारे  पास  2:50  करोड़  रुफ्ए  के  आचंटन  का  प्रस्ताय  है|

 मैं  इन  योजनाओं  के  विस्तार  में  नहीं  जाऊंगा  पर  कुछ  योजनाएं  ये  हैं--तट-सुरक्षा  की  एक
 योजना  जिस  पर  90  करोड़  रुपए  खच  होंगे  ।  ग्हां  कमांड  क्षेत्र  विकास  योजना  बनाई  जाएगी  जिस  पर

 लक्षणग  लगभग  करोष्ट  लागत  इसके  वहां  टेंक  आधुनिकीफरण  कार्यक्रम  शुरू
 किया  जाएगा  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  इरासे  इन  टेंकों  की  सिंचाई  क्षमता  मे  वृद्धि  होगी  ।  इस
 पर  लगभग  से लाभ  करोड़  रुपए  की  लागत  आएगी  ।  अतः  हमने  इन  योजनां  के  प्रस्ताव  भेजे  हैं  तथा  हम

 के  लोगों  के  लिए  इन  पर  अनुवर्ती  कायंवाही  करेंगे  तशकि  सम्पूर्ण  राज्य  को  इन

 शह

 गें  से  लाभ  प्राप्त  हो  सकें  |  कावेरी  विवाद  में  उन्हें  जो  भी  समस्याएं  हैं  उन्हें  केवल  सुलइ  गया  ह्वी
 ह

 न्‍े

 गा  अपितु  कावेरी  नद्दी  क ेजल  का  बंटवारा  इस  ढंग  से  किया  जाएगा  कि
 |  तमिलनाडु

 के  लोगों  थका  कर्माटक  के  लोगों  को  कोई  शिकायत  हो  ।  हमे  केंचल  यह  बात  अवश्य  याद  रखनी

 होगी कि वहां प्रानी कोई नहीं इस कमी को पूरा करता होगा । इसलिए इस समस्या को इस परिप्रेक्ष्य से हो १३5
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 श्री  भोगेस्त्र  झा  :  क्या  मैं  स्पष्टीकरण  मांग  सकता  हूं  ?

 थभ्रो  विद्यालरण  शुक्ल  :  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने  दें  ।  उसके  बाद  मैं  आपकी  बात  कर  उत्तर

 दूंगा  ।  मैं  केवल  दो-तीन  मिनट  का  समय  और

 सभा  के  सभी  वर्ग--विपक्ष  तथा  सत्ता  पक्ष  दोनों  ने  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  द्वारा  «७
 करने  के  लिए  तथा  दोनों  पार्टियों  को  बातचीत  के  ह्लिए  ब्खाने  के  प्रयासों  में  ०णें  खिबसास  सका

 व्यक्त  की  मुझे  विश्वास  है  कि  उनकी  इसे  रं
 प्रधानमंत्री  जी  को  इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण  तथा  ठोस  स
 का  समाधान  किया  जा  5.  हज  मुझे  विश्वास  है
 समाधान  हो  जाएगा  ।  ले

 हम  सब  को  एक  अन्तिम  बात  यह  भी  अवश्य  ध्यान  में  रखनी  चाहिए  कि  कानूनी  प्रक्रिया  इस
 मामले  का  समाधान  नहीं  हैं  ।  कानूनी  प्रक्रियाएं  लम्बे  समय  से  चल  रही  हैं  तथा  लम्बे  समय  तक  चलती
 रहेंगी  ।  जब  तक  इस  समस्या  के  निपटान  के  लिए  राजनेतिक  इच्छा  और  आपसी  समझ  बूझ्  है--जो
 इस  चर्चा  के  दौरान  दिखाई  गई  है--मुझे  विश्वास  है  कि  हम  इस  मामले  का  निपटारा  करने  में  समर्थ
 होंगे  तथा  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  लोगों  को  इस  समस्या  के  समाधान  में  कोई  कठिनाइयां  नहीं  होंगी  ।
 जो  कुछ  भी  किया  था  रहा  है  वह  अस्थायी  उपाय

 मैं  कर्नाटक  में  रहने  वाले  लोगों  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  वे  हमारा  साथ  दें  और  हमें
 कानूनी  तथा  मानवीय  ढंग  से  इसका  समाधान  का  अवसर  प्रदान  करें  ज॑सा  कि  हमने  प्रस्ताव

 किया  तथा  कानून  को  अपने  हाथ  में  लेकर  और  समस्याएं  उत्पन्त  न  करें  जिससे  स्थिति  और  अधिक
 गम्भीर  होगी  जो  देश  के  इस  भाग  में  उत्पन्न  हुई  है  ।

 मुझे  आशा  है  कि  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  द्वारा  दिया  गया  यह  आश्वासन  तथा  मैंने  जो  यहां
 वचन  दिया  वे  इस  समस्या  के  निषटान  में  सहायक  होंगे  तथा  इस  आंदोलन  को  शांत  करने  में  सहायक
 होंगे  जो  इतने  अधिक  भावुकता  पूर्ण  ढंग  से  फल  गया  हम  इस  मामले  का  समाधान  करने  में  समर्थ

 मैं  एक  बार  फिर  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  जब  न्यायाधिकरण  द्वारा  अन्तिम
 निर्णय  दिया  जाएगा  तो  निश्चय  ही  वह  ऐसा  होगा  कि  जिसमें  तमिलनाडु  और  कर्नाटक  दोनों  राज्यों  के
 साथ  पूर्ण  न्याय  किया  गया

 मैं  इस  महत्वपूर्ण  मामले  पर  सरकार  के  विचार  ध्यक्त  करने  का  अवसर  प्रदान  किए  आने  के
 लिए  आपका  घनन्‍्यवाद  करता

 शी  भोगेना  झा  :  क्‍या  यह  सम्भव  है  कि  एक  ही  रात  में  हम  वर्षा  ऋतु  के  दौरान  पानी
 को  इकट्ठा  करने  के लिए  जलाशय  बना  ले  ओर  सूखे  मास  के  दौरान  तमिलनाडु  तथा  कर्नाटक  दोनों
 राज्यों  को  वह  पानी  दिया  जा  सके  ?  क्‍या  ऐसी  योजना  बनानी  संभव

 को  विश्ञासरण  शुक्ल  :  जी  यह  संभव  है  ।  ऐसे  जलाशय  बनाने  की  योजनायें  तमिलनाड़
 और  कर्नाटक  के  बीच  बिजली  के  वितरण  के  अनुपात  के  बारे  में  कुछ  समस्या  है  तथा  हम  यह  प्रयास  कर  -

 रहे  हैं  कि  यह  समझौता  भी  कराया  जा  सके  ।

 436
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 नियम  193  के  अधौन  चर्चाएं —  चलो  न  न  रतन  न  है कि  सभा के रुख को  तथा  माननीय  ाऊ  का  आआ

 ।
 श्री  पी०  सईद  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  सभा  के  रुख  को  तथा  माननीय

 प्रधानमंत्री  जी  द्वारा  उठाए  जा  रहे  नए  कदम  को  और  उन्होंने  जो  प्रस्ताव  प्र  स्तुत  किया  उसे  ध्यान
 में  रखते  आप  सभा  की  ओर  से  दोनों  राज्यों  विशेषरूप  से  कर्नाटक  जहां  हिसा  शुरू  हो  गई

 यह  अनुरोध  करने  का  विचार  करें  कि  वे  शांति  बनाए  रखें  ।

 को  एच०  डो०  देवगोड़ा  :  अध्यक्ष  मैं  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहता  मंत्री  महोदय  ने
 अभी  कहा  कि  अन्मरिम  निर्णय  के  स्थान  पर  अन्तिम  निर्णय  प्रभावी  होगा  ।  अन्तरिम  निर्णय  में  बिशेष
 रूप  कहा  गया  है  कि  जब  तक  अन्तिम  न्याय-निर्णयन  किया  जाता  और  अन्तिम  निर्णय  दिया  जाता  है
 यह  अन्तरिम  निर्णय  प्रभावी  रहेगा  ।  इसलिए  यदि  अन्तिम  निर्णय  आने  तक  अन्तरिम  निर्णय  प्रभावी  है
 तो  कम  वर्षा  वाले  वर्षों  में  क्या  स्थिति  होगी  ?  क्ष्या  सरकार  कोई  विशेष  व्यवस्था  करेगी  अथवा  वह
 नन्‍्यायाधिकरण  से  उसके  निर्णय  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  कहेगी  ।

 एक  ओर  बात  यह  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  कर्नाटक  राज्य  से  सम्बन्धित  सात
 योजनाओं  को  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत्ति  दी  इन  सात  परियोजनाओं  में  से
 काबीनी  अथवा  हेमावती  से  सम्बन्धित  कौन-कौन  सी  परियोजनायें  कावेरी  बेसिन  के  अन्तगंत  आती
 हैं  ?

 थी  विद्याचरण  शुक्ल  :  जिन  परियोजनाओं  का  मैंने  उल्लेख  किया  है  उनकी  कुंल  लागत
 240  करोड़  रुपए  है  और  यह  कर्नाटक  राज्य  से  सम्बन्धित  हैं  और  यह  कावेरी  बेसिन  से  सम्बन्धित  नहीं

 श्री  भोगेन्द्र  झा  द्वारा  उठाए  गए  भुद्दे  के  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहूंगा  यदि  इस  मे ंसंशोधन  किया  जाए  तो
 बिजली  जल  उपयोग  की  ये  परियोजनायें  कावेरी  बेसिन  से  सम्बद्ध  हैं  ।  श्री  देवगोड़ा
 द्वारा  उठाए  गए  अन्तिम  मुद्दे  का  उत्तर  देना  बहुत  सरल  हो  जाता  है  ।  वेधानिक  रूप  से  अन्तरिम  निर्णय
 प्रभावी  रहेगा  लेकिन  ईश्वर  की  कृपा  से  वास्तव  में  यह  प्रभावी  नहीं  रहेगा  क्योंकि  आगामी  वर्षा  शऋतु
 तक  वहां  जल  आपूर्ति  की  आवश्यकता  नहीं  अन्तरिम  निर्णय  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में
 चिता  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  हमें  अन्तिम  निर्णय  की  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  जोकि  कर्नाटक
 और  तमिलनाड़  दोनों  राज्यों  को  न्याय  करेगा  ।

 क्री  एच०  डो०  देवगोडा  :  मेरी  चिता  का  विषय  यह  है  कि  कल  हमें  जनता  को  मनवाना
 अन्यथा  मैं  अनावश्यक  ही  माननीय  मंत्री  महोदय  को  परेशान  नहीं  करता  ।

 क्या  अन्तिम  निर्णय  से  पहले  दे  दिया  जाएगा  ?

 श्री  विज्ञाचरण  शुक्ल  :  यह  श्री  देवगौड़ा  जैसे  नेताओं  और  तमिलनाडु  के  नेताओं  पर
 तिभंर  करता  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वे  न्‍्यायाधिकरण  की  निरंतर  बंठकें  आयोजित  करने  में  भर
 उचित  प्रस्ताव  रखने  में  न्‍्यायाधिकरण  को  सहयोग  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  अधिक  विवाद  नहीं
 हुआ  और  वाद-विवाद  ठीक  ढंग  से  चला  है  तो  अन्तिम  निर्णय  बहुत  शीघ्र  ही  दे  दिया  जाएगा  लेकिन

 मैं न्‍्यायाधिकरण की ओर से वचन नहीं दे सकता कि कितनी जल्दी वह अन्तिम निर्णय दे पाएगा । इसलिए मैं सभी सम्बन्धित पक्षों से अपील करता हूं कि इस प्रकार सहयोग दें कि निर्णय शीघ्न दिया जा सके । 427
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 एच०  डो०  देकगोड़ा  :  कया  में  राज्य  सरकार  का  प्रतिनिधित्व नहीं  कर  रहा  मैं

 क्या  कर  सकता  हूं  ?  अपप्को  भवश्य  ही  सरकार  को  त्िर्देश  जारी-करके  उसे  यह  बताना  चाहिए  कि  यह
 गलत  आप  गरीअ  किसानों-को  क्यों  का  देना  चाहते  हैं  ?  में  आपको  ईमानदारी  से  बताना  हूं
 कि  मैं  ढोंगी  बनना  नहीं  चाहता  ओर  मैं  कायर  भरी  नहीं  बनना  चाहता  ।  जभ्न  तक  केन्द्रीय  सरकार  की

 तरफ  से  धारा  के  अन्तगंत  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  जाता  और  यह  नहीं  कह  दिया  जाता  क्रि

 जब  तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं  हम  कोई  प्राधिकरण  बनाने  वाले  नहीं  तब  तक  में  नहीं  समझता

 कि  आप  हमसे  किसी  प्रकार  के  सहयोग  की  आशा  कर  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोश्य  :  में  कहना  चाकूंगा  कि  जिन  भी  माननीय  सदस्यों  ने  इस  बदद-विवाद  में  भाग  .

 रन्होंने  विषय  को  सम्रक्कर  बहुत  द्ी  प्रभावशाली  ढंग  से
 ओर  जिम्मेदारी  से  अपनी  कात  कही  ।

 ब्
 का
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 माननीय  प्रधानमन्त्री  ने  कहा  कि  वह  चर्चा  के  लिए  सम्बद्ध  सभो  मुख्यमस्त्रिय्रों  को  आमन्त्तित  रा

 उन्होंने उत्तेजित लोगों से समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से और मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सहयोग देने के लिए भी अपील की है । माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि वह आवश्यक कदम उठाहंगे । आशा करता हूं और में समझता हूं कि सभा यह महसूस करती है कि इससे सभी सम्कन्धित को सन्तुष्ट होना चाहिए और इस मामले को इस प्रकार निपटाने में मदद करनी चाहिए जिससे प्रभी सन्तुष्ट हों । मैं समझता हूं कि क्‍या कर्नाटक और तमिलनाडु के सभी भागों में शान्ति कायम रखने मौर आपसी समझबूझ रखने के लिए अपील करने को इ्छुक हैं । ख़ब सोमवार को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती स०:१० तत्पश्चात्‌ लोक सभा सोमवार 25 के ग्यारह बच्चे तक के लिए स्थणित हुई । मुद्रक : दि इण्डियन देहली ।


